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५ अध्याय * १ 
संवेधानिक विकास 


(१) 


भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना--मारत का सवैवानिक विकास आधुनिक 
अर्थों मे बंगाल मे अंग्रेजी राज की स्थापना से आरम्भ होता है। बज्धाल मे अ्रग्रेजी राज 
की स्थापना ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों भर व्यापारियों ने की थी | उन्होंने ही 
इस देश में सबसे पहले अग्रेजी ऋण्डा ग्राड़्ा था। ईरूट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक 
संस्था थी जिसको स्थापित करने का प्राज्ञापत्र सन्‌ १६०० मे रानी एलिजाबेथ से प्राप्त 
किया गया था। कम्पनी को स्थापित करते समय उसका उद्देश्य पूर्वी देशों (ईस्ट इंडीज़) 
से ब्यापार करना बतलाया गया था । प्रस्य व्यापारिक संस्थानों की भौति इस कम्पनी के 
भी सश्चालनकर्ता भौर व्यवस्थापक इंगलैण्ड तथा भारत दोनों ही स्थानों में थे। इज़ूलैंड 
मैं कम्पनी का एक गवर्नर रहता था झोर उसकी सहायता के लिए दो परिषदें हुआ करती 
थो, जिनमें से एक को स्वामि-परिपद्‌ ([06 (००४ ०६ 070.४९(078) भ्रौर दूसरी 
को सश्चालक-परिषद्‌ (00९ (00७०४ ०£ 7086९८(079) कहा जाता था। भारत में 
प्रत्येक मुख्य बस्ती का प्रशासन ्रध्यक्ष (27०७0८७) या गवर्नर के हाथ में रहता था 
भर उसकी सहायत्षा के लिए कम्पनी के भ्रनुभवी कर्मचारियों की एक परिषद्‌ हुश्रा 
करती थी। 

औ्ौरंगजेब को मृत्यु के बाद भारत मे कोई केनद्धीय सत्ता नहीं रही शौर सारा 
देश छोटे-छोटे राज्यो में विभक्त हो गया। इन राज्यो के बीच हमेशा ऋगड़े चला करते 
थे। एक-दूसरे को हड़पने के लिए बराबर पड़यत्र रचे जाते थे। देश की ऐसी प्रनैवय- 
पूर्ण स्थिति में कम्पती को भ्रपना अधिकार-क्षेत्र विस्तृत कर लेने का भ्रच्छा अवसर मिल 
गया। ध्लामी के युद्ध के बाद अकस्मात्‌ कम्पती ते अनुभव किया कि वह भारत के एक 
सबसे धनी भ्ौर घनो भावादी वाले प्रान्त की स्वामिती बन बैठी है| 

सन्‌ १७७३ का रेग्यूलेदिंग ऐक्ट--इसके बाद कम्पनी के कर्तव्य प्रौर उत्तर- 
दायित्व बदल गये । इस परिवर्तन के कारण भावश्यक हो गया कि उसके शासन का 
सदरूप भी बदल जाता । यह कार्य सघू १७७३ के रेग्यूलेटिय ऐक्ट द्वारा किया गया | इस 
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अधितियप (/६८() द्वारा अम्बई भोर मद्रास प्रेसीडेसियों को फोर्ट विलियम प्रेसीडेसी के 
अधीत कर दिया गया। वक्त प्रेसीडेसियाँ पहले स्वततन्न रीति से झपना कार्य करतो थी 
किन्तु नये परिवर्तन से फोर्ट विलियम का गवर्नर भारत मे कम्पनी के आधूिपत्यल्तर्गत 
समस्त द्षेत़् का गवर्तर-जनरल हो गया। गवर्नर-जनरल को उसके कार्य मे सहायता 
प्रदान करने के लिए चार सदस्यो की एक परिषद्‌ की रचना की गयी । सपरिषद्‌-गर्वनर 
जनरल वो कार्यपालिका ( €६०८पर/ंए४८ ) भर विधेयन ( 852096 ) दोनो की 
दाक्तिया प्राप्त थी । मद्रास भौर बम्बई प्रेसीडेसियों को सपरिषद्‌ गवर्नर-जनुर॒ल की श्राज्ञा 
बिना युद्ध छेडना या शाति-सम्धि करना निषिद्ध था । कलकत्ते मे यूरोपियनों और कम्पनी 
के कर्मचारियों के मामले-मुकदमो का फैसला करने के लिए चलकत्ते मे एक उच्चतम 
न्यायालय की स्थापना की गयी । इस प्रकार उक्त अधिनियम द्वारा कम्पती के शासन के 
म्तृगत जो भारतीय क्षेत्र था उसके लिए एक श्रखिल भारतीय शासन या सरकार वी 

स्थापता की नींव पड़ी । 

पिट का इंडिया ऐक्ट (१७८४)--रेम्यूलेटिंग ऐवट द्वारा जो व्यवस्था की 
गयी थी वह पूर्णतः दोपहीन न थी । उसमे भी सघर्ष की काफी गुजायश थी श्रोर वे 
भ्राये दिन हुमा भी करते थे। ब्रिटिश-भारतीय इतिहास के विद्यार्थी जानते ही हैं कि वारेव 
हेस्टिग्ज तथा परिषद्‌ के बहुमत नेता फिलिप फ्रासिस मे कितता उग्र संघर्ष हुआ था । 
इसके भ्रतिरिक्त शासन और उच्चतम न्यायालय के बीच भी नित्य ही मतभेद उत्पन्न 
हुआ करते थे, वयोकि उच्चतम न्यायालय का अ्रधिकार-स्षेत्र बिल्दुल भ्रस्पष्ट था | प्रिट के 
इंडिया ऐव्ट (१७८४) का उद्देश्य इन्ही सब दोपो को दुर करना था.) इस श्रधिनियम 
(ऐवट) वी सहायता से इगलेंड में एक बोर्ड भ्राफ वन्द्रोल कौ स्थापना वी गयी, गवर्नर- 
जनरल की परिपद्‌ के सदस्यो की संस्या चार से घटा कर तीन कर दी गयी और उच्च- 
तम न्यायालय का कार्य -्ेत्र पहले से प्रधिक स्पष्ट कर दिया गया । 

सन्‌ १५६३, १८१३, १८३३ ओर १८४३ के चाटेर ऐक्ट--सप्त्‌ १७६३ 
के चार्टर ऐव्ट द्वारा कम्पनी को भारत में वोस वर्ष के लिए व्यापार करने का एकाधि- 
पत्य दे दिया गया । गवर्न र-जनरल को परिषद्‌ के बहुमत द्वारा किये गये निर्णायों के प्रति- 
कूल री कार्य बरते का भ्रधिकार दे दिया गया। इसके अलावा सहयोगी प्रेसीडेसियो पर 
गवन र-जनरक्ष का नियंत्रण थोड़ा-सा भौर बढा दिया गया ) 

सब १८१३ के चार्टर ऐकट द्वारा भारत से व्यापार करने ,का प्रधिकार सभी 
पप्नेजे। थे; थे दिया शघा ॥ लेकिन चोन से व्यापार करने का एकाथिकार केवल कम्पती का 
ही रखा गया। ईमाई मिशवतरियों को धर्मप्रचार के लिए भारत धाने वी अनुमति दे दी 
गयी ६ भारत से शिक्षा ओर विद्या के प्रदार के लिए एक लाल पपया मंजर किया गया ॥ 

संघ १५३२३ के दार्टर ऐवट द्वारा कम्पनी के व्यापारिक भ्धिकार विल्युल समात्त 
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कर दिये गये | इसके बाद से कम्पनी पूर्णतः एक शासकीय संस्था हो गयी जिसका कार्य 
भआंसत के ब्विंटिश भ्रधिक्ृत प्रदेश पर ब्रिटिश संप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना 
था। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । गवर्नर- 
जनरल की परिषद्‌ मे एक चौथे सदस्य की और नियुक्ति की जाने लगी। इस सदस्य को 
विधि-सइस्य ([#फ (८४०८६) कहा जाने लगा । जब परिषद्‌ कोई विधेयन्त (|९६£8- 
448 ४८) कार्य करती तभी यह सदस्य परिषद्‌ की कार्रवाई में भाग लेता था | इस 
प्रकार भारत में भ्रलग झ्ौर स्वतत्र विधानमडल की नोव पड़ी | प्रेस्ीडेंसी परिषद्‌ वी 
विधायिका शक्ति छीन लो गई ओर समस्त ब्रिटिश भारत के लिए विधियाँ बनाने का 
घधिकार सप्परिषद्‌-गवर्दर जनरल (50एडएा00-5छ76:४-०-(-०णारती) को सौप 
दिया गया । बंगाल प्रेसीडेसी के लिए एक भलग गवर्नर की नियुक्ति की ग्यी। गवर्नेर- 
जनरल का कार्य केवल भ्रखिल भारतीय मामलों पर विचार करना तथा विभिन्न बैसी- 
डेसियो के शासनों का नियंत्रण करता रह गया । इस प्रकार केद्धीकरण प्रारम्भ हुआ, जो 
श्रागे चल कर भारतीय प्रशासन व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता धन गया। भारतीयों 
की शिक्षा-दीक्षा के लिए सरकार दस लाख स्पया वापिक देने लगी श्रौर यह भी घोषणा 
की गई कि कम्पनी की नौकरी दिये जाने में जाति, धर्म या वर्ण श्रादि का कोई स्याल ने 
किया जायग्रा । 
सप््‌ १५३३ में कम्पनी को जो चार्टर ब्रिटिश सरकार ने दिया था, वह उस युग 
! के उदारतावाद ([/0८:०॥३॥0) के भ्रान्दोलन के व्यापक प्रभाव का परिणाम था। इस 
| भानदोलन का गत शताब्दी के द्वितीम चतुर्याश में बड़ा जोर था। क्रिदेन का उदार दल 
(7.9टर्श 220) बहुत दिनो से यह श्रनुभव कर रहा था कि भारतीय शासन में 
| भ्रवश्य ही कोई मौलिक ब्ुटि है। उसका यह भी विचार था कि एक ध्यापॉरिक कम्पनी 
के हाथ में एक देश का सम्पूर्ण शासन सौंप दिया जाना उचित नहीं । इस दस के सदस्य 
यह भी प्रनुभव कर रहे थे कि शिक्षा, कम्पनी की नौकरियों को दिये जाने श्रादि के मामले 
में भारतीयों के साथ न्याय नही हो रहा है । यही सब कारण थे जिनकी वजह से सच्चु 
१८३३ का अ्रधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया । 
सत्त्‌ १८५३ के चार्टर ऐक्ट से मारत का शासन करने का कम्पनी का भ्रधिकार 
बीस वर्ष के लिए श्र बढा दिया गया । कम्पनी के संचालन कार्य में ब्रिटिश सरकार ने 
धोर दिलचस्पो लेनी शुरू कर दी । यह बात इससे प्रकट होतो है कि संचालको के मडल 
में ब्रिटिद सरकार को झोर से ६ व्यक्ति नामांकित किये जाने लगे | परिणामतः संचा- 
लक्मंडल (४6 90990 ०६ )7८८४०६७) पर इंगलैंड की सरकार का नियंत्रण भोर 
बढ गया । विधेयक कार्यों के लिये गवर्नर-जनरल को परिषद्‌ में भोर सदस्य बढ़ा दिये 
गये । कुल पिताकर गवर्नर-जनरल को परिषद्‌ को सदस्य-संख्या में ६ की वृद्धि भौर हो 
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गयी । इस प्रकार मारत की पहलो विघान-परिषद्‌ (,८875]49ए6८ ८०प्शाली) बनी ' 
जिसके बारह सदस्य थे, लेकिन सब के सब झफसर । भ्रशासकीय सेवाप्नों (हतएा5- 
६४४४८ $८7०१०८७) में भरतो प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं द्वारा होने लगी । 


(२) 

सन्‌ १८४५७ का विद्रोह--सब्‌ १८५७ तक कम्पनी के शासक अपनी इच्छा 
के भनुसार जो कुछ उचित समझते, तदनुस्तार शासन करते । कम्पनी के कार्यों की जनता 
पर बचा प्रतिक्निया होती है, इसे जानते का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था । इस प्रकार 
की कोई व्यवस्था न थी जिससे सरकारी कार्यों पर जनता का मत जाना जा सकता। 
कम्पनी के एग्लोइण्डियन शासक यह मान कर चलते थे कि कम्पनी बहादुर का शासन 
जनता के लिए वरदान तुल्य है। इस प्रात्मतुष्टि का फल विद्रोह की भयानक विपत्ति 
के रूप में प्रंग्रेत शास्की के सिर पर झाया। 


सप्‌ १८५७ के विद्रोह को सैनिक विद्रोह भो कहा जाता है। लेकिन सतत "४५७ 

का विप्लव प्रसन्तुष्ट सेना का हो विद्रोह नहीं था। भ्रसन्‍्तोप की जो बारूद बरसों से 
इकट्टी हो रही थी उसको भड़काने भे कारतूस-घटना मे केवल एक चिनगारी का ही कार्य॑ 
किया । उस विद्रोह की घटनाओं तथा उभय-पक्षों की भोर से किये गये प्रत्याचार के वर्णव 
की इस प्रसंग मे कोई झावश्यकता नही है । इस विद्रोह का सवैधानिक महत्व केवल इतना 
ही है कि उसके बाद ब्रिटेन का शासक वर्ग यह भली भाँति समझ गया कि भारत वा प्रशा- 
सनकार्य बिता भारतीयों के सहयोग के चलाता सर्वथा असम्भव है। सर सैयद भरहमद खाँ 
ने विद्रोह के सम्बन्ध में लिखित प्रपती एक छोटी-सी पुस्तक में यह संकेत किया है कि 
विद्रोह का मूल कारण सरकार के पास जनमत जातते का कोई साधत्र न॑ होना था। 
सरकार यह जान ही न पाती थी कि वह जो कुछ करती है, उसका जनता पर क्या प्रसर 
होता है। फचत: अंग्रेज रहस्यमय भारत से डरने लगे भौर विद्रोह का भूत हमेशा उनके 
मस्तिष्क में घर किये रहता । विद्रोहोत्तर काल में जो विभिन्न भारतीय परिषद्‌ श्रधि- 
नियम ([70490० (००४८६ 3८६७) पारित किये गये भोर जिनके झनुसार भारतीयों 
को शासन या सरकार की परिषद्दों में स्थाव दिये गये, उनका उद्देश्य यह ने था कि भारत 
अं संसदीय सस्थाप्नों की स्थापना हो जाय । सप्त्‌ १६०६ में सार्ले-मिन्टो सुधार के भ्रवसर 
वर लार्ड मार्ले ने कहा या कि यदि उक्त सुघारों से मारत में संसदीय शासन स्थापित होने 
की रतो भर भी सम्भावना होगी तो वे उनसे झपना कोई सम्दन्ध न रखेंगे। उक्त कार्य 

केवल इस दृष्टि से किये गये थे कि उनसे कुछ ऐसे भारतीय मिल जायें जो देश का जब- 

अत शासकों को बतला सके झोर यह भी बतला सके कि सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में 

जनता की प्रतिक्रिया क्‍या है, भयवा वह क्‍या प्रनुमव कर रही है । 


आधुनिक भारत का संवैधानिक विकास ञ् 


भारत शासन अधिनियम, १८५८ ( [76 50एशपशढाप ० ॥ता4 
2०६ 7858 )--इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भारत का शासन कम्पनी 
के हाथ से निकल कर ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया | यह अधिनियम सच्‌ १८५७ 
के विद्रोह के दमत के उपरात पारित हुआ था। कम्पनी ने भारत के शासन के प्रबन्ध के 
लिए बोर्ड भ्राफ कंट्रोल, स्वामी-परिषद्‌ ([76 (०ण८ ए शि०ृमंध05) और 
संचालक परिषद्‌ (५७ (१०००६ ०६ 096००५$) की जो स्थापना की थो, उन सबको 
विधटित कर दिया गया और उनके स्थान पर भारत-सबिव (6 $€ट८ाछ०कए 6 
5006 (०7 709) की नियुक्ति की गई जी ब्रिटिश ससद के प्रति प्रत्यक्षत: उत्तरदायी 
था । भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद्‌ इज्धुलेण्ड में ही सघदढित की ग्रयी 
जिनमें प्रवकाश-प्राप्त और अनुभवी प्रश्ासकीय भ्रधिकारियो को सदस्य नामाकित क्या 
जाता था। भारत-शासन का समस्त उत्तरदायित्व पहले ही की भाँति सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल 
के हाथ में रखा गया । भारत के गवनर-जनरल को ही ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय 
देशी राज्यों के लिए इंगलैएड के राजा का प्रतिनिधि बना दिया गया । इस प्रकार गवर्न र- 
जनरल को वॉयसराय का भी पद मिल गया । इस भ्रधिनियम के पारित होने के साथ 
ही राती विशरदोरिया ने एक घोषणा की ।इस घोषणा द्वारा सत््‌ ?४७ के विद्रोह के 
सन भपराधियों को भुक्त कर दिया गया जिन्होंने किसी हिसात्मक कार्य में भाग नही लिया 
था । इसके साथ ही कुछ तत्कालीन श्रसन्तोष के कारणो को दूर करने का भ्राश्वासन दिया 
गया। यह भी श्राशा बधाई गई कि भविष्य में शासन-प्रवन्ध वा कार्य भच्छा प्रौर 
निष्पक्ष होगा । 
भारतीय परिषद्‌ अधिनियम, १८६६ (099 (007०5 0 /,867)--- 
सप्त्‌ १८५३ के भ्रधिनियम के श्रनुसार बारह प्रफसरो की जो छोटी-सी विधान-परिषद्‌ बन 
गयी थी, वह धीरे-धीरे क्विटिश ससद के भाइशों के अनुकूल वित्रसित होती गयी श्र 
कालोतर में शासन (सरकार) की कार्रवाइयो की समीक्षा करने के भ्रधिवार का दावा 
करने लगी । यह शासन के लिए सरदर्द का विषय था | विधेयन का केद्धीकरणा सन्तोप- 
जनक रीति से नही चल रहा था और बम्बई तथा मद्गात की प्रेसीडेसियाँ यह शिकायत 
करते लगी थी कि उन्हें जिन विधियों को आवश्यकता! है वे उन्हें नहीं भिल पा रही हैं । 
विद्रोह से पंग्रेज यह शिक्षा तो ग्रहएा कर ही चुके थे कि परिषदों मे कुछ ऐसे भारतीयों 
का रहना अत्यन्त भावश्यक है जिनके जरिये देश की नाड़ी पर झ्ञासन को झंगरुलियाँ रह 
सके । इन सब उद्देश्यो दी पूर्ति के लिए सब १८६१ मे भारतीय परिषद्‌ अधिनियम 
(प्रशव इतर (०जणलो5 32०६ री 7867) पारित क्रिया गया | इस भ्रधिनियम 
द्वारा परिषद्‌ का कार्य केवल विधेयन (]८९8840807) स्थिर कर दिया गया। इसके 
पतिरिक्त परिषद्‌ को भौर बुछ नहीं करना था । इसी अधिनियम द्वारा मद्रास और वम्बई 
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मे भी विधान परिपदे पुनः स्थापित की गयी । इसके प्रतिरिक्त गवर्नर-जनरल को उक्त 
परिषद्‌ मे ६ सदस्य भौर नामाकित करने का अधिकार दे दिया गया जिनमे से कुछ भार- 
सीय भी हो सकते थे ६ 

शिक्षित वर्ग में असंतोप--इसी दीच एक नये भारत का भी शते:-शमेः जन्म 
हो मया । इनके लोग वे थे डिन पर भँग्रेडी शिक्षा और सस्कृति की मुद्रा अकित थी । इन 
पर इग्लैण्ड के उन्नीसदी शताब्दी के उदारठावादी आब्दोलन का बड़ा प्रभाव पड़ा था ॥ 
इसके अलावा इटली श्ौर जर्मनी के राष्ट्रवादी भ्रान्दोलन का भी उने पर प्रसर पड़ा था। 
इस शिक्षित दर्ग की यह इच्छा थी कि उनको भी वे ही श्रधिकार और सुविधाएँ प्राप्त हो 
जो पाइ्चात्य देशो के नागरिकों को अपने अपने देशो मे प्राप्त होती हैं। लेक्नि इसकी 
भ्राशा करना ही निरथ्थंक था कि कोई विदेशी सरदार दे सुविधाएँ श्रौर श्रधिकार उनको दे 
सकेगी । छोटी-मोटी नोकरियों वो छोड वर ध्म्य स्थानों मे भारतीयों को कोई वाम नहीं 
दिया जाता था । शासको की शोर से जातीय भ्रमिमान का प्रकाशन भी श्रावश्यक्ता से 
प्रधिक किया जाता था। बिटिश व्यापार और उद्योगों के हितो की रक्षा की दृष्टि से जिस 
नीति को भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था उससे देश की गरीबी दिन- 
प्रतिदिन बढती जा रही थी । इससे चारो श्र बडा झ्सन्‍्तोष था। देश में जो स्फुट 
संश्थाएँ थी उनके जरिए इस प्रमन्तोष को प्रकट करने के लिए भावाज भी उठाई जा 
रही थी। भ्रस्त में यह कार्य भारतोय राष्ट्रीय काग्रेस ने किया जिसवी स्थापता सब १८५५ 
मे को गयी थी 

लाडे रिपन का शासन और इलबट विधेयक विधादू- सरकार ते इस 
असस्तोष को दूर करने के लिए पहले तो दमनात्मक उपायो से बाम लिया। थे उपाय लार्ड 
लिटन (१८७५-८०) के जमाने मे खूब काम मे लाये गये | लेकिन इनसे स्थिति श्रौर भी 
बिगड़ गयी। सलु १८५० मे इगलैण्ड में जो सार्वजनिक-निर्वाचन हुए उसमे उदार दल की 
विजय हो गयी और भि० ग्लेडस्टन प्रधान मंत्री हो गये | नयी सरकार ने निश्चय क्या कि 
बह सुविवाप्रों और सदुभवना द्वारा स्थिति को सेमालने का प्रयत्न करेगी भ्रत:, उदारदल 
के एक कट्टर समर्थक लार्ड रिपत को भारत का गवर्नर जनरल उक्त नीति को बार्पान्वित 
कंस्ने के लिए चुना गया। उन्होंने वित्तीय विेद्धीकरण (ए]0202 ०] १€८८घएभी५३- 
स068 ) श्रौर स्थानीय स्वायत्त शासन प्रदान वरते की नीति का उदारता से 
प्रयोग क्या। उन्होंने न्यायपालिका (]ध८य०७7ए) के बुछ दोषों को भी दूर करने का 
यत्ल किया । भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था मे उन दिनो एक सब से बड़ा दोप तो यही 
था कि भारतीय मैजिस्ट्रेटो के सामने यूरोपियनों को ग्रभियुक्त के रूप में उपस्थित नहीं 
क्या जा सकता था। इलबर्ट विधेयक द्वारा इसो दोष को दूर करने की चेष्टा जब की 
गयी तो एग्लोइडियनों ने इतना विरोध किया कि सरकार को वह विधेयक वापस लेना 


आधुनिक भारत का संवैधानिक विकास ७ 


बड़ा । प्रान्दोलन की शक्ति को भारतीयों ते भी अनुभव किया । उन्होंने भी यह देखा कि 
शक ऐसे राष्ट्रीय सद्भटन की बड़ी भ्रावश्यकता है जो संसदीय विरोधी पक्ष का-सा कार्य कर 
सके तथा जैसी जरूरत हो उसके श्नुसार सरकार का समर्थन या विरोध कर सके। 

भारतीय राष्ट्रीय कोग्रेस का जन्म--सथ्‌ १८८४ में उपरोक्त उद्देश्यों वी 
पूर्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कल्पना की गयी। भ्रारम्भ में तो राष्ट्रीय कांग्रेस 
के प्रति अंग्रेज शासकों का व्यवहार न केवल सहानुभूतिपूर्ण अपितु प्रोत्साइनाव्मक भी 
था। यह इसी से प्रकट है कि काग्रेस की स्थापना एक अ्रवकाञ्प्राप्त श्रैग्रेज श्रधिकारी 
'मि० हम ने लॉर्ड डफरिन की अनुमति भर आशीर्वाद से की थी। कुछ वर्षो तक तो 
कांग्रेस ने एक राजभक्त संस्था की भाँति सरकार की प्रशंसा मे प्रस्ताव पारित करना ही 
भ्रपना पेद्षा बना रखा था । इस प्रशंसा के साथ विनम्रतापूर्वक कुछ सुधारों की भी माँग 
कर ली जाती थी । लेकिन जब काग्रेस ने यह देखा कि उसकी सामाग्य माँगो तक पर कोई 
ध्यान नही दिया जाता तो उसने सरकार के कार्यो की क्रमश: भ्रालोचना करना शुरू कर 
दिया। फलतः पहले तो सरकार ने कांग्रेस को सदेह की दृष्टि से देखना भारम्म विया और 
आाद में उप्तको अवाच्छतीय मानने लगी । 

भारतीय परिपद्‌ अधिनियम, १८६९ (7॥6 व]04॥ (७णाल5 (ले, 
7092)--इस अधिनियम द्वारा विधेयन कार्य में भारतीयों के सहयोग प्राप्त बने की 
दिशा में एक पग भर प्ागे बढ़ा दिया गया। विधान परिषदों मे भारतीय सदस्यों की 
संख्या बढायो गयी लेकिन कांग्रेस को इससे संतुष्ट न किया जा सका । 

लाडे कर्जेन का शासन और आतंकब्राद का प्रसार--सन्त्‌ १५६६ 
में लाई कर्जन भारत के गवर्नर-जनरल हो कर आये । वह भत्यन्त ही योग्य 
श्रोर परिश्रमी व्यक्ति थे लेकिन अ्रधिकाश प्रतिभागम्पन्न ध्यक्तियों की भांति उनमें 
भी एक कमजोरी थी भ्रौर वह यह कि वे अपने भत वो सर्वोपरि रखते थे । 
अपने भागे और किसी की एक न चलने देते थे । उनके कार्यकाल में ऐसे कई कार्य हुए 
जिनसे कट्ुता फैली । इनमे सर्वाधिक बढ्ुुता जिस बात से फैली, वह था बंगाल के 
विभाजन का प्रस्ताव। राष्ट्रवादी भारत लार्ड कर्जन के इन कार्यों से श्रपना देय खो 
चैठा भौर कांग्रेस में उम्रपंथियों का जोर बढ गया। इलबर्ट विधेयक विवाद से जो 
पाठ ग्रहए किये गये भरे वे काम में लोये जाने लगे। आन्दोलन किये गये; भमाएँ 
संघटित की गयो झ्ौर चारों तरफ ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया जाने लग, । ससवार ने 
इनका दसने किया और तरुण बंगाल ने इसका उत्तर आतंकवादी आरदोलन” आरत्म कर 
के दिया । 

मालें-मिण्टो सुधार, १६०६--मसत्र्‌ १६०४ में जब लाई वर्जन मे प्रपने पद-भार 

नो छोडा उस समय भारत लगभग हिंसात्मक ज्नान्ति के तट पर पहुँच गया था । लाई कर्जन 


भास्तीय गणतंत्र का संविधान 


व उत्तराधिकार लाई मिण्टो ने सँसाला । सत्‌ १६०६ में इगलेण्ड में भी शासनिक ((५0- 
र८ा)7070४) परिवर्तन हुए । उदारवादी पुनः सत्तारूढ़ हुए तथा लाई मालें भारत- 
सचिद नियुक्त किये गये | भारत सचिव झ्ौर तये वायसराय ने दमन करने भौर सुविधा 
देने की दोहरी और मिलीडुली नीति ब्रियान्दित करने का निश्चय किया । परिशामतः 
खत १६०६ का मार्ले-पमिण्टो सुनार सासते आय ३ 


भार्ले-मिष्टों सुधारों से नीति मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । देद्दीय और 
प्रान्वीय विधान परिषदों मे गेर सरकारी सदस्यों की सख्या दाफी बढा दी गयी और 
सदस्यों का नापाकन होने के बजाध अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा । इसके पझलावा 
मुसलमानों को साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का झधिकार मिल गया । इन विधान परिषदो के 
सदस्यों को प्रश्न पूछने शौर आयब्ययक (बजट) पर विवाद करने का अधिकार भी दिया 
गया । इगलैण्ड मे भारत सचिव का जो परामर्शदाता मण्डल था उसमे भ्रौर गवर्नर-जनरल 
की परिषद्‌ मे एक-एक भारतीय सदस्य रख दिया गया । 


इन सुधारों से भारतीधो के हाथ में कोई सत्ता न आयी थी । ग्रतएव, यह स्वाभा- 
विक था कि उनस्ते कोई भी सस्तुष्ड न होता। गोखले के नेठृत्व मे नरम दल के लोगो ने 
पहले तो इन सुधारों की परीक्षा करने का निश्चय किया, किन्तु, बाद मे उन्‍हें भी जल्दी 
ही निराश हो जाना पड़ा । राजनीतिक असतोष न केवल ज्यों का त्यो रहा वरत साम्प्र- 
दायिकता के भद्दे स्वरुप के उभरने के कारण और भी भ्रधिक बढ गया । यह स्थिति तब 
7 जब प्रथम महायुद्ध (स््‌ १६१४-१८) छिडा । 


(३) 

प्रथम भहायुद्ध और मासण्टेग्यू--चेम्सफोर्ड सुधार-प्रथम महायुद्ध मे भारत 
में मित्र राष्टो के प्रति पर्याप्त सहानुभूति थी | भारत से पहुँची घन-जन सहायता से युद्ध 
का सफल भ्रन्त करने मे बड़ी सहायता मिली । ब्रिटिश राजनोतिज्ञों ते भारत द्वारा दी 
गयी सहायता की खुले आम प्रशता की | मित्रराष्ट्रो ने प्रजातत्र भौर प्रात्मनिर्णव के 
प्रधिकार के सम्बन्ध मे जो प्रचार कया था, उससे भारतीयों को भी भ्राज्ञा बेंधी कि 
यदि मिन्रपक्ष भी विजय हुई तो भारत को भी स्वभाग्य-निर्माण का अ्रध्िकार प्राप्त 
होगा । चूंकि इस मांग के उत्तर मे ब्रिटिश-सरकार की झोर से तत्काल कुछ भी नहीं 
कहा गया, इसलिए श्रीमती एनीवीसेष्ट ओर लोकमान्य तिलक के नेतृत्व मे होमझल 
भरान्दोलन छेड़ी गया । पहले तो कुछ दमत किया गया लेक्नि अन्त में सधू १६१७ में 
२० भ्रगस्त को एक बोषणा की,गयी जिससे कहा गया कि भारत से ब्रविटिश्-नीति का 
अ्रतिम लट्ष्य क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना! है। 


आधुनिक भारत का संवैधानिक विकास हः 


भारत सचिद सि० संटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर उक्त लक्ष्य की 
पृत्ति की दिल्ला में प्रयठि के लिए एक योजना बनायी ) यही योजरा मटिग्यून्वेम्सफोर्ड 
रिपोर्ट के नाम से विख्यात है। इसी रिपोर्ट के भावार पर सम १६१६ का भारतीय 
शासन विधान श्रधिवियम (76 (0रट्यापा०0६ ०६ एवी॥ 3८६ ) पारित 
किया गया। 

उबत अधिनियम पारित हो जाने के बाद से भारतीय संवैधानिक इतिहास का 
एक नया प्रध्याय प्रारम्भ हुआ । इस झधिनियम के पारित होने तक ब्रिटिश नीति यह 
थी कि विधेयन भौर प्रशासनादि कार्यों में भारतीयों को साथ लेकर उनका सहयोग 
तो श्राप्त कर लिया जाय लेकिन कोई वास्तविक शक्ति उनके हाथों मे न दी जाय । 
किन्तु सन्‌ १६१६ से नीति बदल गयी | नये भ्रधिनियम द्वारा भारतीयों को कुछ सत्ता 
चाहे वह कितनी ही कम्र क्यो न हो, दी गयी । इस प्रक्भर सत्ता हस्तात्तरण का कार्य 
झरभ हुया 

सक्षेप में कहांजा सकता है कि सत्‌ १६१६ के भारतीय शासन अ्रधिनियम 
दे केद्ध के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केद्वीय शासन के समस्त कार्य झौर 
उत्तरदायित्व पूर्णतः सपरिषद्‌-गवर्तर-जनरल के हाथ में ही रहे श्रौर वह पूर्ववेद्‌ श्रपने 
कार्यों के लिए ब्रिटिश सतद के भ्रति उत्तरदायी था। भारतीय विधानपरिषद को दो 
सदतों में विभक्त कर दिया जिसमें एक सदन केन्द्रीय विधाव सभा कहलाने लेगा भ्रोर 
दूधरा राज्य-्सभा मण्डल ([0० (0ण्ालं ०६560) ॥ इन संस्थाओं (80025) 
का सघटन और व्यापक्र बना दिया गया जिससे निर्वाचित लोगो का बहुमत हो सके ) 
लेकिन दोनों सदनों के अ्रधिकार मार्ले-भिण्टो सुधारों के ही भ्न्तर्गत रहे । सदनों में 
निर्वाचित सद््य प्रश्नादि पूछ सकते थे, कुछ विपयों पर वादविवाद कर सकते थे लेकिन 
शासन (सरकार) के विरुद्ध मत देकर उस्ते पदच्युत कर देने का झधिकार उन्हें न था। 
वित्तीय अधिकार भी उन्हे न थे ] 

प्रास्तों मे तथाकथित 'दंथ शासन भणाली? लागू वी गयी । ढेंध शासन भणाली 
(9;शटाए ) का अर्थ यह है कि ध्रान्तीय प्रशासन को दो भागों से विभक्त कर दिया 
गया । एक भाग 'सुरक्षित! ( 8८७८:४८पे ) कहलाता था और दूसरा 'हस्तातरित' 
( एथ्रए४८एए८० ) । प्रशासन का 'घुरक्षित' भाग गवर्नर भौर उसके परामशदाताम्रों 
के भ्रधीन रहता था भौर उसके लिए गवर्नर-जनरल तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तर- 
दायी होता था। भौर दूसरा भाग मंत्रियों के भ्रधोद जो प्रान्तीय विधान-मण्डलो के प्रति 
उच्चरदाथों होते थे । 

रौलेट बिल और जलियान वाला बाग दृत्याकांड--सघ्‌ १६१६ के भारतीय 
शासन प्रधिनियम के पारित होते के साथ ही कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे इन मरुघारों 


कण भारतीय गातंत्र का संविधान 


का भविष्य अंधकारपूर्ण हो गया। सब १६१७ में भारत प्रतिरक्षा भवितियम ( [6 
पु)र्ध८०॥८८ ०६ 70084 #८६) की श्रवधि समाप्त हो गयी थी लेकिन भारत सरकार ने 
न्यायाघीश श्री रौलेट की भ्रध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक समित्ति नियुक्त की श्चौर इस समिति 
की सिफारिशों के अमुस्तार भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के स्थान पर एक दूसरा भ्रधिनियम 
बनाने के लिए एक विधेयक ( !!] ) बनाया गया। इस विधेयक का उद्देश्य उन 
क्रातिकारियों का दमन करना था जो युद्ध काल मे श्रत्यन्त सक्रिय हो गये थे, लेकित 
इस विधेयक की धाराएँ इतती व्यापक थी क्रि सामात्य नागरिक तक की स्वतत्नता 
खतरे मे पड जाती । 
प्रथम महायुद्ध के छिड़ने के कुछ समय बाद ही, दक्षिणी भ्रफ्रीका में प्रसिद्धि- 
प्राप्त महात्मा गाँधी मारत वापस लोट आ्राये और उन्होने राजनीति के क्षेत्र भे प्रवेश 
किया । उन्होंने युद्धकाल में अग्रेजो की बिता झर्त सहायता करने के लिए जनता से 
कहा था । इस विधेयक से उन्हें भी बडा धक्का लगा और जब गवर्मेर-जमरल ने उनके 
“भी प्रनुरोधो को सुनना तक नामजूर कर दिया तो उन्होंने जनता से श्ञातिपूर्वक सभाएँ, 
हड़ताल तथा प्रदर्शन करके भ्रपता विरोध प्रकट करने के लिए आदोलन छेडने के लिए 
कहा । देश ते महात्माजी की नयी श्रात्दोलन-पद्धति को अध्यन्त उत्साह से प्रहणा कर 
लिया । सरकार ने इस श्रान्दोलत के उत्तर मे सभाप्नो और जुलूसो पर भ्रतिबन्ध लगा 
दिया । इस पृष्ठत्ृूमि में जलियाँवाला बाग का ह॒त्याकाण्ड हो गया। यह वांग अमृतसर 
,.._ है । यहाँ पर रौलेट बिल के विरोध में एक सभा का भ्रायोजन किया गया था। 
/ जब सभा हो रही थी तो जनरल डायर नाम के एक भ्रग्मेज सेनाधिकारी ने बाग 
को चाएे तरफ से घेर कर ति:ःशस््र लोगो पर गोलियाँ चलवा दी जिसके फ्रस्वरूप 
अहुसख्यक व्यक्ति मारे गये। इसके बाद सैनिक कानून घोषित कर दिया गया 
जिससे भारतीयों को भ्रकृथनीय कष्ड और श्रत्याचार भोगने पड़े । श्र॑ग्रेजो के विरुद्ध इस 
काण्ड में बडी कद्रुता फैली। 
असहयोग और खिलाफत आन्दोलन--सप््‌ १६२० में नागपुर में कांग्रेस 
का अधिवेशन हुआ। इस भ्रधिवेशन में महात्मा गांधी ने सारे देश को परामर्श दिया 
कि वह अपने कष्टों को टूर कराते के लिए सरकार के विरुद्ध भ्रसहयोग भादोलन छेड़े ॥ 
सप््‌ १६२० में मुसलमान भी झग्रेजीकी त्तीति से असस्तुष्ठ थे बषोकि उन्ही दिनों 
वुर्की का विच्छेद किया जा रहा था और खलीफाम्रो द्वारा मुस्लिम ससार की जो एकता 
बनी रहती भी, वह खतरे मे थी ) अुप्तलमानों को भी महात्मा गांधी ने खिलाफत 
आन्दोलन छेडने का परामर्श दिया। अ्सहयोग प्रांदोलन भ्रौर खिलाफत, दोनो का कार्य - 
क्रम एक ही था। दोनो को ही सरकारी भ्रदालतो, नौकरियो, स्कूलो, कालेजों श्लौर विदेशी 
माल का वहिंप्कार करना था । रुद्ददेशी साल विश्ेपफर खादी का प्रयोग; हिन्दू मुस्लिम 
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शकता, मद्चनिषेष, छूत-अछूत की भावना का परित्याग भौद हरिजन-उत्थान आदि इन 
आददोलनों के उद्देश्य भोर लक्ष्य थे। इस कार्यक्रम को अपनाने का श्रर्थ यह था कि 
कांग्रेस ने भ्रपनी पूर्व-परम्परा के विरुद्ध भ्र्थात्‌ संवैधानिकता के मार्ग को छोड़ कर 
ब्रत्यक्ष प्रान्दोलन के क्षेत्र में प्रवेश किया, यद्यपि यह सीधी-कार्रवाई पूर्णतः शात्तिमय 
साधनों से ही किये जाने का निश्चय विया गया था। बहुत से अनुभवी और पुराने 
कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम को नहीं स्त्रीक्षर कर सके झौर वे कांग्रेस से श्रलग हो गये । 
इन लोगों ने उदार-दल की स्थापना कर ली। 

असहयोग भौर खिलाफत आन्दोलन लगभग दो वर्षों तक चलते रहे । लेकिन 
जैसा मूल विचार था, ये भान्दोलन श्ातिपूर्ण व रह सके | कई स्थातों मे हिसात्मक 
पद्रव हो गये । इन हिंसात्मक उपद्ववों में चौरीचौरा काण्ड विज्येप रूप से उल्लेखनीय 
है। बहाँ एक जनसमूह ने एक थाने में भ्राग लमा कर कुछ सिपाहियो को जीवित ही 
जता दिया । इस काण्ड से छ्षुब्ध होकर गाघी जी ने आन्दोलन स्थगित कर दिया। 

स्थराज्य-द्ल--असहयोग शारदोलन के बाद प्रडित मोतीलाल नेहरू ग्रौर 
सी० श्रार० दास श्रादि ने मिलकर स्वराज्य दल की स्थापना की । इस दल का उद्देश्य 
विधानमण्डल में जाकर अन्दर से सरकारी नीतियो का विरोध करना था। यह वरर्य 
अत्यन्त योग्यतापूर्वषक्ष लगभग दस वर्षों तक किया गया और सारे देश को उन सुधारों 
का थोथापन दिखला दिया गया जिनका डक अग्रेजों ने सारी दुनिया में पीटा था| 
अप २६२४ के बाद अप्हयोग भ्ान्दोलन काल को हिल्दू-मुस्लिम एकता भग हो गयी ॥ 
'खिलाफत के प्रश्न द्वारा जो एकता स्थाषित हो गयी थी, वह इसलिए भ्रधिक दिनों 
तवा न टिक सकी क्योकि फिर उसके लिए कोई श्राधार ही तन रहा। एक प्रोर तो 
मुसलमानों से हिन्दुओं को इस्लाम घर्म में दीक्षित करना प्रारश्भ कर दिया और दूसरी 
ओर हिन्दुओं ने भी 'शुद्धि' प्रारम्भ कर दी। शुद्धि द्वारा मुंसलमानों को शुद्ध करके 
हिल्दू बना लिया जाता था । देश के अनेक भागों में अत्यन्त चिन्ताजनक हिन्दु-पुस्लिम 
दगे हो गये । 

साइमन फ्तीशन--स्‌ १९१६ के सुधार प्रायः बिल्कुल श्रमफल सिद्ध 
होने के कारंए सन्‌ १६२७ मे ब्रिटिश संसद ने सर जोन साइमन की अध्यक्षता मे एक 
आयोग ( (१0जशा07१$9808 ) नियुक्त किया जिसवा कार्य यह सुझाव देना था कि भागे 
और कौन-कौन से सुधार किये जायें। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं 
था, इसलिए सभो भारतीय राजनीतिक इलों ने मिलकर इसका बहिप्कार विया। 
चरिणामतः, साइमन कमीशन ( भायोग ) को रिपोर्ट (प्रतिवेदत) निदान्त निष्फल रही | 
सर १६२६ में इंगलेण्ड में श्रमिक-दलीयथ सरकार पदारूढ हुईं । इस सरवार ने तत्का- 
लीन भारत स्थित वॉयसराय को यह धोपणा करने के लिएं वह दिया कि भारत में 
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ब्रिटिश शासन का लक्ष्य देश को “ओ्रोपनिवेशिक स्व॒राज्य”/ ( [90फ्राणणा 5905 
प्रदान कर देना है। इस सम्बन्ध मे नये सुधार भारत के समस्त राजनीतिक दलों का: 
मत जान लेने के वाद किये जायेंगे । इस इृष् की पूर्ति के लिए कहा गया कि लन्दन 
में शीक्र ही एक गोलमेज-सम्मेलन का आयोजन किया जायगा । 
कांग्रेस पर प्रतिक्रिया--इस बीच सप्त्‌ १६२६ में काग्रेस हे कलकत्ता भ्रधि- 
बेशन में यह निश्वय कर लिया था कि यदि सन्‌ १६२८ ई० के श्रन्त तक ब्रिटिश 
सरकार ने भारत को झ्ौपनिवेशिक स्वराज्य न दिया त्तो कांग्रेस्न देश की पूर्ण स्वतेत्रत: 
की माँग करेगी । हुप्ला भी यही, लाहोर श्रधिवेशन के अवसर पर सन्‌ १६२६ मे कांग्रेस 
पे पूर्ण स्वतत्रता को श्पना लक्ष्य बता लिया। इस घोषणा का श्रधिकारियों पर कोई 
असर न पडा भौर कांग्रेस ने महात्मा ग्राधी को राष्ट्रीय माँग की पूर्ति के लिए सत्याग्रह 
आरम्भ करने का धचिकार दे दिया। 
नमक सत्याप्रह और गांघी-इरविन सममौता-महात्मा गांधी ने नमक 
सम्बन्धी कानून तोडने का सत्याग्रह किया । महात्मा गाधी के स्वय ऐसा करते ही देश भर 
मे सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया। लाखो भ्ादमी जेल चले गये । इस बीच सत्त्‌ १६३० में १३ 
चवम्थर को बिता क्राग्रेस के प्रतिनिधित्व के ही पहला गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ हो गया। 
इस सम्मेलन में कुछ प्रारस्मिके निश्चय किये गये । इनमे से सबसे महत्वपूर्ण निश्चय यह था 
कि भारत का शासम स्वरूप सघात्मक (7९0८४०]) हो जिसका निर्माण ब्रिटिश-भारत के 
प्राग्तों भर भारत के देशी राज्यो को मिला कर किया जाय तथा जैसे ही इस्त प्रकार का सह्डः 
बन जाय केन्द्रीय शासन को भाग्तौय जनता के प्रति उत्तरदायी बना दिपए जाय | इन 
मोजनाम्रो सहित गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि भारत वापस लौठे और उन्होंने सरकार 
तथा कांग्रेस के बीच समझौता कराने की कोशिश थी, जिससे काग्रेस नेता जेलो से मुक्त 
हो सके भ्रौर गोलभेज सम्मेलन की भागे की कार्रवाई में भाग ले सके । वे लोग कृतकार्य 
हुए । यह सफलता ग्राधी-इरविन समभोता के रूप मे प्रकट हुई। इस समभौता के बाद 
काग्रेश्त ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और सम्मेलन मे भाग लेगा भी स्वीकार कर लिया। 
सरकार ने इसके बदले समस्त राजनीतिक बन्दियो को छोड़ दिया भ्रौर जनता को भ्रपने 
उपयोग के लिए नभक बनाने की अनुमति दे दी । 
गोलमेज सम्मेलन- दूसरे गोलमेज सम्मेलन मे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि 
की हैसियत से ग्राधी जी ने माग लिया लेकिन उन्होने ज्षीत्र ही यह भ्रनुभव कर लिया कि 
सरकार भारतीय राजनीतिक दलो के मतभेदो से लाभ उठा रही है भोर उसका सत्ता 
हस्तान्तरित करने का कोई सच्चा इरादा नहीं है । श्रभ्मी गाधी जो इगलेण्ड मे ही थे कि 
भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत बिगड़ गयी । दोनों श्रोर से गांधी-इरविन समझौता 
अंग्र किये जाने की शिकायतें को जाने लगी। गाघी जो ने वापस लौटने पर फिर सत्याग्रह 
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खड़ा लेकिन चह पहले जैसी गति न पा सका श्र अन्ततोगत्वा श्रपने झ्राप ही लुप्त हो 
गया । इसी बीच इंगरल॑ण्ड में श्रमिक दलीय सरकार को पराजय हो गयी शौर शनुदार 
दलीय सरकार बन गयी । इस बीच गोलमेज सम्मेलन चलता रहा लेकिन काग्रेस के हट 
जाने से वह केवल एक-पक्षीय तमाशा-भर रह गया भौर उसमें ब्रिटिश सरकार के निर्णयों 
को ही भान लिया गया । 

सन्‌ १६३४ का भारतीय शासन अधिनियम ([6 (50एव्आशण 
तहत ०६, 793 5)--प्रन्त में गोलमेज सम्मेलन के विर्सायों के अनुसार सर १६३४ 
न्‍का भ्रधिनियम पारित हो गया । इसमें देशी राज्यो झौर प्रान्तो के एक भ्रखिल भारतीय 
सद्डूराज्य की व्यवस्था थी । जैसे ही कुछ निश्चित देशी राज्य इस सद् में आना स्वीकार 
आर लेते भारत का सद्धराज्य बद जाता। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि 
अट्दीय मस्त्रिमण्डल यद्यपि भारतीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी रहेगा किन्तु प्रति- 
रक्षा (0९(८०८९) तथा विदेश विभाग (707०६ /॥(६४79) गवर्नर-जनरल के ही 
हाथ में रहेंगे । मन्त्रियों को जो विभाग दिये गये थे, उनमें से भी कुछ विभागों के कुछ 
कार्यों के लिए, गवर्नर-जनरल क्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था | इस प्रकार गवर्नर- 
जनरल का यह विशेष उत्तरदायित्व था कि वह सुरक्षित” विभागों का प्रशासन चलाये, 
आरत की वित्तोय साख और स्थिरता बनाये रखे, भ्रल्पसंख्यको तथा भारतीय राज्यों झौर 
अ्रश्ञासनिक सेवाओ्ों की रक्षा करे । इस सब का फल यह हुआ कि केन्द्र में जो भी उत्तरदायी 
सरकार बनती उसकी बहुत-सी शक्ति तो पहले ही छिन जाती । 

प्रान्तों में दंघ-शासन प्रय्याली का भ्रन्त कर दिया गया। सभी विभाग लोक 
अतिनिधियों से बने मन्त्रिमण्डल को सौंप दिये गये । यह मन्त्रिमण्डल प्राल्तीय विधान समा 
के भ्रति उत्तरदायी था। लेकिन यहाँ भी गरवर्नरों को विशेष उत्तरदायित्व सौप दिया 
जया । गवर्नरों को भी बहुत कार्य गवर्नर-जनरल की भाँति भ्पने व्यत्तिगत निश्चय के 
अनुणार करने पड़ते | यदि किसी प्रकार संविधान न चल पाता तो समस्त सत्ता गवर्नर- 
ज्जनरल झौर धवर्नरों के हाथो वापस चली जाती । 

कांग्रेसी मंत्रिमंडल--इस भधिनियम का सद्डीय अंश कभी कार्यान्वित न किया 
जा सका । इस कारण प्रत्येक दल द्वारा किसी न किसी झाधार पर उक्त अंश का विरोध 
(किया जाता था । प्रान्तीय घारा सभाप्रों या विधान मंडलों के लिए सप्ु १६३७ के दसन्त में 
निर्वाचन हुए। इन निर्वाचदो में काग्रेस ने भ्रखिल भारतीय विजय प्राप्त की | कांग्रेस का छः 
आआन्तों में स्पष्ट बहुमत था तथा भन्य तीन प्रान्‍्तों में वही भ्न्यों की भ्रपेक्षा भ्रधिक बड़ी पार्टी 
“यी। सत्ता सेमालने के पूर्व कांग्रेस ने प्रान्तीय गवर्नरों से यह माँग की कि वे दैनिक प्रशासन 
कार्य में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दें। गवर्नरों ने यह झाइवासन दे दिया कि वे 
सामान्यतः मल्त्रिमण्डल के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करेंगे | इस प्रकार प्रान्तों में कांग्रेस 
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ने अपनी सरकार बना ली। चार प्राल्तों भें मुस्लिम लौग के मत्रिमण्डल बने । लीग की 
माँग थी कि सभी प्रान्तो में लीग-कांग्रेस का संयुक्त मन्व्रिमण्डल बने। कांग्रेस ने लीग कौ 
थह माँग भ्रस्वीकार कर दी। इस अस्वीकृति से लीग और काग्रेस के मतभेद की खाइ 
झौर बढ गई तथा उससे पाकिस्तान की माँग भोर भारत के विभाजन प्रान्दोलद को 
बल मिला । 

हितीय महायुद्ध और संवैधानिक गतिरोध--सब्र १६३६ मे ह्वितीय महा- 
युद्ध झारम्भ हो गया। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताझो से परामर्श लिए 
भारत को भी भपने पक्ष की झोर से युद्ध करने वाला राष्ट्र घोषित कर दिया । इस पर 
सभो प्रास्तों के कांग्रेस मस्त्िमण्डल ने भ्रपमे पदों से त्यागपत्र दे दिये भौर गवर्नरों ने 
उन प्रास्तों मे संविधान स्थापित करके शासनकार्य श्रपदे हाथो मे ले लिया | वह गतिरोध 
सम्पूर्ण युद्धकाल भर झर्थात्‌ १४४६ तक जारी रहा ।गैर काग्रेत्ती प्रास्तों मे मुस्लिम 
लीगी बराबर पदा[रूढ रहे । 

मुसलमानों छाण पएकिस्तान की साँग--अद काग्रेह ५९छढ़ थी दो मुसतलिण 
लीग अपने अलग रखे जाने पर हमेशा प्रापति किया करती था भर कांग्रेप के विहद्व 
प्रचार किया करतो थी। मुसलिम लीग का सबसे बड़ा अभियोग यह था कि कांग्रेत 
अ्रल्पसश्यकरो पर भ्रत्याचार करती है। भ्रत्त मे सु १६४० में लाहोर के मुपलिम लोग 
के झ्धिवेशन मे यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत का विभाजन किया जाय और 
उसके मुसलिम-प्रधान भागों को मिलाकर पाकिस्तान नाम का पृथक्‌ राज्य बना दिया 
जाय । यह सारा कार्य मि० जिन्ना के नेतृत्व मे हुआ । 

गतिरोध दूर करने के प्रयत्न--प्रुद्धचाव में ब्रिदिश सरकार ने भारत के 
संवैधानिक गतिरोध को दुर करने के अनेक प्रयत्न किये । श्रगस्त १६४० मे वाइसराय ते 
सद्धेत किया कि दे केद्वीय कार्यकारिणी परिषद्‌ की सदस्य संख्या भौर बढ़ाते के लिए. 
तैयार है जिससे उनमे झोर भारतीयों को स्थान दिया जा सके | उन्होने यह भी इशारा 
किया कि वे सभी भारतीय राजतीतिक दलो के प्रतिनिधियों का एक ऐसा सम्मेलत 
घुलाने को भी प्रस्तुत हैं जो नये सविधान की रचना की रूपरेखा पर विचार कर सके । 
जुलाई सत्‌ १६४१ में बाइसराय की कार्यकारिणी परिषद्‌ का पुनर्सगठन किया गया 
जिससे कार्यकारिणी मे यूरोपियय तथा सरकारी सदस्यो का बहुमत लुप्त हो गया तथा: 
संपुक्त उत्तरदायित्व की प्रणाली लागु हो गयी । 

क्रिप्प्त प्रस्ताव--लेकिन इन परिवर्तनो से काग्रेस सन्तुष्ट नहीं हुई । फलतः सु 
१६४२ के झारम्भ मे ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफडड क्रिप्स को कुछ निश्चित प्रस्तावों सहित 
भारत भेजा । प्रस्ताव यह था कि युद्ध के बाद भारत को वेस्टमिनस्टर प्रणाली का औप- 
विवेशिक स्वराज्य दे दिया जापगा । इसका श्र्थ यह था कि यदि भारत चाहे तो बाद 
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में ब्रिटिश साम्राज्य से वह श्रलय भी हो सकता है । भारत का संविधान बनाने के लिए 
एक संविधान-परिषद्‌ बनाई जाने को बात कही गई। यह संविधान-परिपद्‌ जो कुछ 
सिफारिशे करती उनको ब्रिटिश संसद द्वारा क्रियान्वित किया जाता। जो भी प्रान्त श्रीप- 
निवेशिक स्वराज्य न चाहते उनको उससे अ्रलग रहने का भ्रधिकार होता । ब्रिटिश सर- 
कार तथा संविधात-परिपद्‌ के बीच एक सन्धि होती जिसमें प्रथम पक्ष पूर्ण सत्ता हस्ता- 
न्वरित करने का वादा करता भ्रौर दूसरा पक्ष अल्पस्ख्यको की पूर्ण रक्षा का वचन देता, 
श्रौर यद्यपि युद्धकाल मे भारत की भ्रति-रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का ही 
होता लेकिन वह तत्काल ही ऐसी व्यवध्था करती जिससे भारतीय नेता भ्रपने देश के 
शासन में भाग ले सकें श्रौर इसके साथ ही भारत राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र सद्ध का 
भी सदस्य हो सके । क्रिप्स प्रस्तावों से मी भारत के विभिन्न राजनीतिक दल सन्तुष्द 
न हो सके । महात्मा गाँधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को “दिवालिया बैड के नाम बीती हुई तारीख 
का चेक” बतला कर उन्हे श्रमाव्य कर दिया। फलतः यह योजना भी जहाँ थी वहीं 
रह गयी। 


भारत छोड़ो प्रस्ताव और ?४२ का विद्रोह--क्रिप्स-प्रस्तावों की भ्रसफलता 
के बाद कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो! ( (१०४६ [70079 ) का नारा लगाया। सब १६४२ में 
& भ्रगस्त को बम्बई मे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पारित 
किया । इस प्रस्ताव में माँग वी गई थी कि अग्रेज तत्काल भारत छोड़कर चले जायें । 
प्रस्ताव के पारित होते ही देश भर में जो काग्रेस नेता जहाँ था, वहीं पकड़कर गिरफ्तार 
कर लिया गया। क्रोध मे जनता ने रेलों की पटरियाँ तोड़ डाली और सरकारी दफ्तर 
तथा सम्पत्ति जला डाली । इस विद्रोह का बत्पुर्वक दमन कर दिया गया । दमन के बाद 
देश क्षुब्धावस्था मे बेठा चुपचाप श्राने वाली धटनाप्रो की प्रतीक्षा करने लगा । 


सन्‌ १६४४ की वेबेक्ष-योजना-सम्‌, ४२ के विद्रोह के बाद तीन वर्ष तक पूर्ण 
गत्यवरोध रहा। लेकिन सम १६४५ के जून मास में तत्वालीन वॉइसराय लार्ड वेवेल ने 
घोषणा की कि क्रिप्स-प्रस्तावों पर ब्रिटिश सरकार भ्रभी भी भ्रटल है। उन्होंने श्रपनी 
घोषणा में यह भी कहा कि युद्धोत्तर भारत का नया संविधान केवल भारतीय ही 
बनायेंगे। प्रस्थायी तौर पर उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि वे झपनी कार्यकारी में 
भारतीय राजनीतिक जगत मे भान्‍्य हिन्दू श्र मुसलमान नेताझों को बराबर संब्या में 
लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वॉइसराय तथा कमाण्ड र-इन-चोफ के 
भतिरिक्त कार्यकारिणी के अन्य समस्त सदस्य भारतीय रहेगे । इस प्रस्ताव पर विचार 
करने के लिए शिमला से एक सम्मेलन भी हुमा लेकिन लीग झौर कांग्रेस के मतभेद के- 
कारण छुछ भो निर्णय न हो सका । 


१ आरत्रीय गणतंत्र का संविधान है 
मन्त्रि-मिशन [ 0०४४८ 2/१5/०४ ) का सब्‌ १६४६ में आगमत-- * 
शिमला सस्तेलन की भ्रसफलता के बाद ही इंगलैण्ड में एक बार पुनः श्रमिक दलीय सर- 
कार सत्ताझड़ हो गई । उप्तने कार्यभार सेभालते ही तीन मन्जियो का एक दल, जो मन्तरि- 
मिशन ( (७०7९६ ॥४(88809 ) के नाम से विश्यात है, भारत भेजा । इस दल को 
भारत के विभिन्न राजनीतिक दक्षो के सेताओ्नो से समझोते की बात करने के लिए भेजा 
गया था । मिशन भारत मे लगभग तीन मास तक रहा भ्रौर लस्‍्बी वार्ता के बाद उसने 
सम १६४६ में १६ मई को भ्रपती प्रस्तावित योजना घोषित कर दी । मन्त्रि-मिशन मे 
भरत के विभाजन के विरुद्ध मत्त प्रकट किया भर भावी सरकार की ख्परेखा उपस्थित 
करते हुए संविधान निर्माण की एक पद्धति समभोते के रूप में सामने रख दी। समभौते 
में तीन स्तरों वाले सविवान की व्यवस्था थी; एक त्तो सट्डीम केन्द्र के लिए, दूसरा 
प्रान्‍्तो के समूहों के लिए तथा तीसरा प्रान्तों के लिए। प्रान्तों के समृहीकरण, तथा 
केन्द्रीय सत्ता को न्यूततम अ्रधिकार देकर यह भ्राशा की गई थी कि उससे घुसलमानों की 
वाकिस्तान की माँग काफी हद तक पूरी हो जायगी । इन्ही अस्तावों में संदिधान परिषद 
की रचता का भी एक प्रारस्मिक प्रस्ताव रखा गया था) यह वहा गया था कि 
संविधान-परिपद्‌ में ३६५ सदस्य रहेंगे। इनमे २६२ सदस्य तो ब्रिटिश भारत के होगे 
आर शेष ६३ सदस्य देशी राज्यों के होंगे । ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि साम्प्रदायिक प्रति- 
'निधित्व के आधार पर प्रान्तीय विधातमंडलों द्वास निर्दाचित किये जाते। 
अर्विम सरकार का निर्माण--सविधान-निर्माण-काल मे एक ऐसी अन्तरिम 
सरकार की भी आवश्यकता थी जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो और शासन कार्य भली- 
आंति चला सके । मन्न्रि-मिशन ने यह सुझाव रखा था कि यह अ्रन्तरिस सरकार प्रमुख 
राजनीतिक दलो द्वारा बना ली जाय । दीर्घ वार्ता के उपराज्त काग्रेस ने श्रन्तरिम सरकार 
बबाना स्वीकार कर लिया, लेकिन लीग ने सहयोग देना स्वीकार न किया शौर देश भर 
मे झान्दोलन छेड दिया। आखिरकार, अरटूबर १६४६ में लीग भी श्रन्तरिस सरकार मे 
न गई लेकित उसने संविधान-निर्माण-कार्य में इस तर्क के श्राधार पर भाग लेना भस्वी- 
कार कर दिया कि काग्रेस ने मन्त्रि.मिशन के कुछ ही प्रस्ताव माने हैं, सब नहीं। 
कांग्रेस ने इस तर्क के उत्तर में कहां कि यदि लीग संविधान के निर्माण में भाग नहीं 
लैवा चाहती तो उसे अ्रस्तरिम सरकार मे भी भाग न लेता चाहिए। सक्षेप में, भन्तरिम 
सरकार मे ही इतता मतभेद था कि संविधान-निर्माण की दिला में कोई प्रगति व हो 
सकी | इसके साथ हो कांग्रेस भोर लीग के मतभेद ओर भी उप्र हो गये । 
भारत छीड़ जाने की योजना--कांग्रेत भोर लीग के भतमभेदों की उग्नता 
देखते हुए अब यही मार्म शेष रह गया था कि भग्रेज अपने हटने की एक तिथि निश्चित 
कर उस तिथि को भारत छोड़ जाएँ। अंग्रेजों ने ऐसा ही किया | ब्रिटिश सरकार ने 


रे आधुनिक भारत का संवैधानिक विकास १७ 


निश्चय किया कि वह जून १६४८ में भारत खालों कर देगी ) सत्‌ १६४७ में २० फरवरी 
को भि० एटली ने घोषणा कर दी कि यदि जुन १६४८५ तक लीग और कांग्रेस में कोई 
समभौोता न हो सका तो भी वे भारत थोड़ देंगे और सत्ता या तो केन्द्रीय सरकार को 
सौंप दी जायगी प्रथवा वह न हुई और झावश्यक हुआ तो वह प्रान्तीय सरकार को भी 
सौपी जा सकती है | 

देश का विभाजन--लैकिन इस घोषणा से भी झान्तरिक सधर्षों परौर मत- 
मेदों का भ्रन्‍्त नही हुआ। इसके विपरीत प्रुस्लिम लीग ने उन प्रान्तो मे सरकारों पर 
कब्जा करने के लिए भयंकर संघर्ष आरम्भ कर दिया जिनमे मुसलमानों का बहुमत था 
थरनन्‍्तु गैर-लोगी मस्त्रिमंडल पदाहूढ था। सामूहिक ग्राद्योलनों के साथ व्यापक साम्प्र- 
दायिक दंगे हो गये । 


इंस जटिल गुत्थी को सुलसाने का ख्रेष भारत के नये वॉय्सराय लार्ड माउप्टबैटन 
को है जिन्होंने २४ मार्च सच १६४७ को कार्यभार सँमाला था। उन्होंने कहा कि भारव 
का विसाजन ही उचित है। पंजाब, बद्धाल भ्रोर भ्रासाम का विभाजन कर दिया जाग 
तथा मुस्लिम-प्रघान प्रदेशों को पाकिस्तान राज्य के नाम से प्रोपनिवेशिक स्वराज्य दे 
दिया जाय ओर शेष को भारत के नाम से । विभाजन के प्रस्ताव पर लोग भ्रौर कांग्रेस 
की प्रारम्भिक झनुमति प्राप्त करके ३ छून को यह योजता प्रकाशित की गई जिसे दोनो पक्षों 
ने भ्रौपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। 


भारतीय स्वाधीनता अधिनियम १६४७ ( गए ]9099  ]9- 
430[०00००९८ 8८, 9947 )-इस प्रकार जब समस्याभ्री वा सर्वेधानिक हल निकल 
आया तो ब्रिटिश संसद मे एक विधेयक उपस्थित किया गया । इस विधेयक में भारत की 
स्वाधीनता को प्वीकार कर लेने की व्यवस्था की गई | यही विधेयक प्रारित हो जाने के 
याद सन्‌ १६४७ में १८ जुलाई को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम हो गया | 
इस भ्रधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि १५ झगस्त १६४७ को भारत श्रौर 
पाकिस्तान दो राज्य स्थाप्रित हो जायँँगे । पाबिस्तान भे पूर्वों बद्धाल, पश्चिमी 
पजाब, ठिघ, जिटिश बलूचिस्तान भौर उत्तर-पश्चिमी सीमापान्त रहेगा, यदि इस प्रन्तिण् 
भ्रान्त के लोग जनमत द्वारा पाकिस्तान में भ्ाने की इच्छा प्रकट करें। शेष भाग जो 
धहले ब्रिटिश भारत मे था, वह भारत होगा । 
नये संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों मे ब्रिटिश सम्राट या राजा की 
ओर से नियुक्त एक-एक गवर्नर-जनरल रहेगा । इस ग्रवर्नर-जनरल का पद केबल 
सामघारी भ्रध्यक्ष का ही होगा। प्रत्येक राज्य द्वारा जो संविधान परिषद्‌ नियुक्त 
को जायगी वह विधान मण्डल का भी कार्य करेगी भौर संविधान विर्माण का भी | जब 


श्द भआरतीय गणतंत्र का संविधान 


तक वया सविधान चही बन जाता तब तक सब १६३४ का ही अ्रधिनियम आवश्यकता- 
नुसार उचित सश्योधन और प्ररिवर्धनो के साथ चलेगा। झधिनिवम में गवर्नर-जनरल की 
श्राज्ञा से ही सथोधन हो संकेगा। जहाँ तक देशी राज्यों का सम्बन्ध है, १५ ग्रगस्त 
१६४० के बाद उन पर ज़िटिश्य सम्राट की समप्रभुता प्राप्त हो जायगी भौर उनके साथ 
जो सधियाँ श्रादि हुई थी, वे भी समाप्त हो जायेंगी । 
नये संविधान का निर्मासस-अविभाजित मारत के लिए गत ८ दिसम्बर सन्त 
१६४६ को एक सविधान परिषद्‌ झायोजित की जा चुकी थी । इसमे ३८५ सदस्य थे, 
२६२ ब्रिटिश भारत के शौर €३ देशी राज्यो के । देश के विभाजन श्ौर पराकि- 
स्तानी क्षेत्र के सदस्यों के चले जाने के कारण भारतीय सविधान' परिषद्‌ की सदस्य संख्या 
केवल ३०० ही रह गयी । कई मास से उक्त मारतीय सविधान परिषद्‌ लीग के भड़गे के 
कारण बोई प्रगति न कर सकी थी। किन्तु १५ अगस्त १६४७ के बाद प्रगति-अ्वरोधी 
तत्व लुप्त हो गये श्रौर विधान परिषद्‌ ने भ्रपता काम पूरी झक्ति से झ्रारम्भ कर दिया। 
सध्‌ १६४६ में जब सविवान-परिषद्‌ की कुछ भ्रथम बैठके हुई थी तो उनमें 
लक्ष्यों की परिभाषा सम्बन्धी प्रस्ताव तथा कुछ उत मौलिक सिद्धान्तों के प्रस्ताव पारित 
किये गये थे जिन्हे सविधाव मे स्थान दिया जाना था । सप््‌ १६४७ मे २६ पगस्त को डा० 
ग्रम्बेदकर की अ्रध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनायी गयी; जिसे उक्त निर्णयों को 
वैधानिक रूप देने का कार्य सौंपा गया । 
समिति मे संविधान परिषद्‌ के श्रध्यक्ष को सत्‌ १६४८ मे २९ फरवरी को प्रपना 
प्रतिवेदन दे दिया । संविधान के प्रारूप पर ४ नवम्बर १६४८ से विचार झारम्भ हुझा 
और संविधान को पारित करने का सारा कार्य २६ नवम्बर १६४६ को समाप्त हो गया । 
प्रतः, सविधान परिषद्‌ को सविधान बनाने शोर स्वीकार करने में लगभग तीन वर्षों का 
समय लगा। 
नया सविधान सन्‌ १६५० मे २६ जनवरी से लागू हो गया। 
१६४० के बाद के संविधान के संशोधन--सविधान १६४० मे लागू हुआ + 
ठब से इस समय (मई १६४५८) तक उसमे सात सशोधन हुए हैँ। इन संशोधनो क 
विस्तार की बाते पुस्तक के विभिन्न अच्यायों में उपयुक्त स्थानों पर दी गई है। यहाँ केवल 
उनशो मुख्य-मुख्य बातों की चर्चा की जाती है ॥ 
प्रथम स॑ोधन (भारतीय सविधान प्रथम संशोधन भ्रधिनियम, १६५१) विस्तृत 
भौर मिश्रित भ्रकार का था । उससे सविधान के ११ भरनुच्छेदो में परिवर्तन हुआ | इस 
परिवर्तद की मुख्य-मुख्य बातें ये थी कि समता, वाक-स्वातत्य, व्यवसाय भोर सम्पत्ति 
के मुत्रापिक्षारों पर कुछ झावश्यक प्रतिवन्ध लगाये गये ! समता के अधिकार पर यह 


आधुनिक भारत का संवैधानिक विद्वास श्ह 


भ्रतिबन्ध लगा कि इसके कारण राज्य के, सामाजिक भ्रौर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए 
नागरिक समुदायों तथा अनुसूचित कबीलो की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था करने की 
शक्ति मे कोई बाधा न पडेगी । वाक्‌-स्वातञ्य के मूलाधिकार पर यह प्रतिबन्ध लगा कि 
राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपुर्णा सम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुरुक्ति 
और नैतिकता के हित में, भ्रथवा न्यायालयों के प्रपमान, प्रन्‍्य अ्रपमानपूर्णा बातो, या 
अपराध के लिए प्रेरणा के विरुद्ध, यदि कोई ऐसा अ्रधिनियम बनाया जाय जो 
बाक-स्वातंत्य के अधिकार का उल्लंघन करता हो, तो वह इस उल्लघन के कारण 
अवैध न माना जायगा। व्यवसाय त्तथा व्यापारादि की स्वतंत्रता के मूलाधिकार 
पर यह प्रतिबन्ध लगा कि इससे राज्य के इन व्यवसायादि को करने वालो के लिए 
"'्णाशाण्ण योग्यताएँ नियत करने या स्वयं ही श्रथवा निगमो के दारा किसी व्यव- 
साथ या व्यापार को अपने हाथ मे लेने भर भ्रन्य लोगो को उससे भ्रलग कर देने के 
अधिकार में कोई बाधा न मानी जायगी । सम्पत्ति-प्रधिकार इस प्रकार सकुचित कर दिया 
गया कि राज्य द्वारा जमीन्दारी या भूमि-सम्पत्ति को अपने हाथ मे लेने के लिए बनाये गये 
किसी काबून को इस कारण अवैध न ठहराया जा सके कि वह सविधान-प्रदत्त मूलाधिकारों 
का प्रतिक्रमणा करता है । इस प्रकार के जो कानून तत्र तक बन चुके थे, उनकी एक 
सूची बनाकर संविधान मे नवम भनुसूची के रूप मे जोड़ दी गई झ्ोर स्पष्ट रूप से व्यव- 
स्था कर दी गई। थे कानून मूलाधिकारों से विरोध होने के कारण अवैध न घोषित किये 
जा सकेंगे, चाहे किसी न्यायालय का इस श्राशय का निर्णय पहले से हो हो छुका हो । इस 
प्रकार इन कानूनों की दोहरी पुष्टि कर दी गई। एक अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण संशोधन 
यह था कि श्रव से राष्ट्रपति तथा राज्यपाल लोग लोक सभा या राज्य विधान सभाओों के 
भ्राम घुनाव के उपरान्त होने वाले प्रथम सत्र भौर प्रत्येक दर्ष के प्रथम सत्र ही में 
अ्रपता भ्रभिभाषण देंगे शोर सभी सत्रो के प्रारम्भ में नही; जेसी कि इस समथ तक 


प्रथा थी । 
द्वितीय संशोधन (भारतीय संविधान द्वितीय सशोधन भ्रधिनियम, १६५२) लोक 


सभा के सदस्यो की संख्या से सम्बन्धित था भ्रभी तक लोक-सभा की सदस्य संख्या की 
एक कपरी सीमा थी और एक निम्नतम सीमा भी । इस संशोधन द्वारा निम्ततम सीमा, 
झर्थात्‌ प्रत्येक ७) लाख जत संख्या के लिए कम से कम एक सदस्य होगा, हटा दी गई 

दुतीय संशोधन (भारतीय संविधान तृतीय संशोधन अभ्रधिनियम, १६५४) द्वारा 
समवर्ती सूची की ३३वी मद--व्यापार-वॉशिज्य--का झर्थ अधिक निश्चित झोर 
व्यापक कर दिया ग्रया भौर उसमें स्पष्ट रूप से कुछ भावश्यक वस्तुओं--खाद्यपदा्य, 
ठेलहन, तैल, पशुझ्नों का चारा, रई, बिनौले, जूट तथा संसद ढारा भ्रविनियम्ित अन्य भी 
किसी पदार्य--के व्यापार झोर वाणिज्य का समावेश कर दिया गया 


२० भारतीय गरातंत्र का संविधान 


चतुर्थ संशोधन, (भारतीय संविधान, चतुर्थ संशोधन अधिनियम, १६५५) से सम्पि 
के भ्रधिकार में संशोधन हुआ । इसका प्रथम प्रमिप्राय था प्रतिकर या मुग्रावजे-सम्बन्धी 
व्यवस्था को अधिक सुनिदिचित करना जिससे राज्य-निर्मित सम्पत्ति के भनिवार्य अर्जन- 
सम्बन्धी कानूनों का न्‍्यायालयो द्वारा पु्ननिरीक्षण (]०तां८०] उ८ए7८७) संकुचित हो 
जाय | दूसरा भ्रभिष्राय यह था कि राज्य को सम्पत्ति सस्बन्धी व्यक्तिगत श्रधिकारों, 
कपस्पनियों के प्रवेश भादि में, बिना उन्हे हस्तगत किये हुए ही, परिवर्तन करने की शक्ति 
प्राप्त हो जाय । इस प्रकार की शक्ति, सार्वजनिक हित तथा देश में समाजवादी ढंग की 
श्राथिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए भ्रावश्यक थी । इस संशोधन की विस्तार की बातें 
तूतीय भ्रष्याय मे 'सम्पत्ति-प्रधिकार' शीपंक के श्रन्तर्गत दो हुई हैं। 
पंचस संशोधत (भारतीय सशोधत, पंचम संशोधन भ्रधितियम्न, १६५५) का 
राज्य-पुनर्गठन विधेयक की प्रक्रिया (2:0८९00०१८) से सम्बन्ध था । पहले इस बारे में 
यह व्यवस्था थी (अनुच्छेद ३, भ्रतिबन्ध) कि किसी ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व 
राष्ट्रपति सम्बद्ध राज्यों के विधान मण्डलो के सतामत को जान लें, पर इसके लिए इसके 
समय की कोई सीमा ल थी । इससे बहुत विलम्ब हो जाते क्र सम्भावता थी । भ्रव: इस 
संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह प्रधिकार दिया गया कि पुनर्गठन विधेयक पर राज्य के 
विधान मण्डलों की राय माँगते समय उस राय के दिये जाने का समय भी नियत कर दें । 
यदि उस श्रवधि के भनन्‍्दर विधान-मण्डल भपनी राय न भेजे तो वह विधेयक बिना राय 
मिले ही संसद में प्रस्तुत हो सकता है। 
छठां संशोधन (भारतीय संविधान पष्ठ संशोधन, १६५६) द्वारा भन्तर्राज्य वारिज्य 
व्यवस्था के श्रन्तर्गत क्रप-विक्रम पर के कर को समवर्ती सूची के विषमों में सम्मिलित कर 
दिया गया । 
सातवाँ संशोधन (भारतीय सविधान सप्तम संशोधन प्रधिनियम, १६४५६) का 
सम्बन्ध राज्य पुनर्गठव से था । इसके द्वारा राज्यो का क, ख भौर ग शेणियों मे वर्गीकरण 
समाप्त कर दिया गया भ्रौर सद्धीय एककों के केवल दो वर्ग रक्‍्दे गये भर्थात्‌ (१) राज्य, 
और (२) सद्ठीम मू-माग ([7]07 ६८४ए॥००८७)। इसके फलस्वरूप एकको की संख्या 
८ से घट कर २१ रह गई जिनमे से १५ राज्य हैं भोर ६ सद्दीय धू-भाग । राज्य ये 
हैं--(१) भांध्र प्रदेश, (२) भासाम, (३) बिहार (४) गुजरात, (५) केरल, (६) मध्य 
अ्रदेश, (७) महाराष्ट्र, (८) मद्रास, (६) मैसूर, (१०) उड़ीसा, (११) पंजाब, (१२) 
हाजस्थान, (१३) उत्तर प्रदेश, (१४) पश्चिमी बंगाल झौर (१५) जम्मू भोर कारमीर । 
सद्डीय भु-भाग ये हैं-- (१) दिल्‍ली, (२) हिमाचल प्रदेश, (३) मणीपुर, (३) त्रिपुरा, 
६५) भ्रण्डमात भोर नीकोबार द्वीप, भौर (६) लकादोप, मिनीकाय, भ्रमीनदिवी द्वीप॥ 
इसके भरतिरिक्त इस संशोधन द्वारा संविघान में राज्यपुनगंठद के भावुषांगिक भौर भी कई 
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परिवर्तन हुए जैसे राज्य-सभा के स्थानों का राज्यों में पुनवितरण, लौक-सभा श्रौर राज्यों की 
विधान-सभाओं के संठन में परिवर्तन, उच्चव्यायालयो के क्षेत्राधिकार का सद्धौय भु-भागों सें 
विस्तार श्र दो या श्रधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, पुनर्गठित 
राज्यों से अल्पसंह्यक भाषा समुदायों के संरक्षण की व्यवस्थाएँ; सद्डीय भू-भागों के 
शासन का प्रबन्ध इत्यादि | इन सब की विस्तार की बातें पुस्तक में उपयुक्त स्थानों पर 
दी गई हैं। 
संवैधानिक महत के साधारण कानून- ऊपर वर्शित संवैधानिक संशोधनों 
के संसद ने कुछ ऐसे साधारण कानून भी बनाये है जो संवैधानिक महत्व के हैं। बात यह है 
कि बहुत-सी ऐसी व्यवस्थाएँ जो भ्रन्य देशों मे संविधान द्वारा नियमित होती हैं, भारत में 
संसद के साधारण कामून द्वारा नियमित होने को छोड़ दी गई है। 
इस प्रकार के कानूनों में हैं जन-प्रतिनिधित्त अधिनियम १६५० और उसके 
संशोधन, भारतीय नागरिवता अधिनियम १६५५ और राज्य पुर््गठन अधिनियम १६५६॥ 
जन-प्रतिनिधित्व भ्रधिनियमों द्वारा मतदाताओ्रों और चुनाव के भ्रभ्यथियों की योग्य- 
ताएँ और अयोग्यताएँ, श्ौर चुनाव की प्रक्रिया दियमित की गई है। भारतीय नागरिकता 
अधिनियम नागरिता के विषय मे संविधान में दी हुई व्यवस्थाप्रों का पूरक है। इसमें 
मागरिकता की प्राप्ति और हानि झ्रादि की प्रक्रिया दी हुई है। राज्य पुनर्गठत झ्धिनियम 
१६५६ पुनर्गठित राज्यों के निर्माण के लिए भू-मागो के आवश्यक पुनवितरण झौर श्रन्य 
अलुपागिक बातों की ध्यवस्था करता है । इसकी स्थायी महत्व की व्यवस्थाध्रों का पुस्तक 
झें दी हुई संविधान की ध्यास्या मे समावेश कर दिया गया है | 


भारतीय संविधान की 


भध्याय : हि 
*| प्रमुख विशेषताएँ 


बर्तमान संविधानों की व्यवस्थाओं का सम्मिश्रणु--हमारे सविधान 
निर्माताप्रो का लक्ष्य नहीं था कि वे कोई मौलिक या अमृतपूर्व संविधान तेयार करें । 
बे केबल अच्छा और कामचलाऊ सविधन ही चाहते थे। तदनुसार उन्होंने विदेशी 
सविधानों की उन धाराप्रों और व्यवस्थाप्रो को मुक्त रूप से भ्पने संविधान मे ग्रहण 
कर लिया जो उन देशो में सफल रही थी भौर भारत की परिस्थितियों के अनुकूल 
थी । अत्य सविधानो की भांति भारतीय सविधाव रचथिताग्रो ने ब्रिटिश सवेधानिक 
वरिपादियों से पर्याप्त बाते ग्रहशा की । हमारे सविधान के समस्त सस्तदीय उपादान 
ब्रिटिश संविधान से ही भाये है। इसके बाद कनाडा, भ्रास्ट्रेलिया, भ्राभरलेंड श्रोर 
दक्षिणी भ्रफ़ीका के सविधानो का भी झनुकरए किया गया है | कताडियन झादर्श पर 
भारतीय सच्ध को यूनियन! ( एु्छता ) कहा गया है और श्रवशिप्ट शक्तियाँ 
(8९8।१ ५४४9 ?0०७ए८४७ ) बजाय राज्यों को दिये जाने के केन्द्र को दी गयी है। 
श्रास्ट्रेलिया के सविधान से समबर्ती अधिकार सूची ((00८०४४८७६ ॥5६ 06 706४४) 
की प्रथा ग्रहणा की गयी है भर यह तय किया गया है कि उस क्षेत्र मे राज्यो और 
छेल्द्र के वीच की गुत्थियों को किस प्रकार सुलस्छपा जायगा ३ मौलिक अधिकारों की 
व्याब्या करने वाले भारतीय सविधात के अशो पर संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका के संविधान 
का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पडता है। भ्रावरलेण्ड के संविधान का प्रभाव राज्य- 
नोति के निर्देशक तत्वों ([000८छ०९ ए:एसंए६४ ०६ 5७४८ ए०८9) बाने श्रद्यों 
पर भी प्रकट है । राष्ट्रपति के निर्वाचन मे निर्वाच्क-मण्डल (5७०४४ ८००॥६४९०८) 
का प्रयोग भ्रौर द्वितीय सदन ( प७०९४ ॥09$6 ) में साहित्य, कला, विज्ञान पश्लौर 
समाज-सेवा के क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियो का नामाकन भी आयरलेण्ड की झोर सकेत 
करता है। प्रस्तावना ( ८थ्रर्णि८ ) पर अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा का 
भ्रभाव भअ्क्तित है यद्यपि अमेरिका तथा भारत वी राजनीतिक व्यदस्थाप्रों के मौलिक 
भन्तर के कारण मे राष्ट्रपतिक ( एट्ञतेऋ्मपंतर] ) व्यवस्था है भोर भारत में 
ससदीय | इस अन्तर के कारण अमेरित्रा के सविधान का भास्तीय संविधान मे बहुत 
अधिक भनुकरण नहीं किया जा सका है, फिर भी सविधान की व्यास्या करने के लिए 


भारतीय संविधान की प्रमुख विद्येषताएँ र्रे 


उच्चतम न्यायालय रखने का विचार अमेरिकन सविधान से ही ग्रहण किया भया है । 
संवैधानिक संशोधन करने की पद्धति दक्षिणी अफ्रीका ( 50प0 204 ) से प्रभा- 
वित है । हि 

विदेशी होने का अभियोग-देश में इस प्रकार के विचारो के भी कुछ लोग 
थे जी यह चाहते थे कि संविधान बिल्कुल स्वदेशी होना चाहिए शोर जब उनके विचारों 
के अनुकूल सविधान नहीं बना तो उन्हे बडी निराशा हुई। लेकिन उक्त विचार रखने 
बाले व्यक्तियों के समुदाय में भी दो विचारधाराएँ थी | एक पक्ष कहता था कि सविधान 
प्राचीन हिन्दू भ्रादर्शा के भ्रनुसार बनना चाहिए जब कि दूसरे पक्ष का मत था कि 
भारतीय संविधान स्वायत्त-शासनयुक्त गाँवों और जनपद-गणातत्रों पर श्राधारित होना 
चाहिए । गाँवो प्नौर जनपद-गणतन्त्रों से हो राज्यो और केन्द्र के उच्चतर शासनाधिकारी 
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। ये लोग महात्मा गाँधी के समय-समय पर 
अ्रकट किये गये विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते थे। इस दृष्टिकोण के समर्थकों के विचारों 
का निष्कर्ष यह था कि राज्य के कार्यों ( एप४८४०॥$ ) और झक्तियो (20967) 
का भ्रधिक-से-पअधिक विकेन्द्रीकरए होना चाहिए और ये मुख्यतः ग्रःमो मे निहित रहनी 
चाहिए । 

प्राचीन हिल्दू आदझों के श्रनुसार सविधान तैयार करने मे दो प्रकार थी कठिनाइयाँ 
थी। एक कठिताई तो यह थी कि हिन्दू राज्य का कोई एक स्वरूप नहीं था। यह बात 
विभिन्न हिन्दू राजनोति-ग्रन्थी के मतो से स्पष्ट है । दूसरे हिन्दू राज्य के झाद्शों की प्रगति 
गत्‌ एक हजार वर्षों से भ्रवरुद्ध है श्रोर उन आदर्शो से उन स्थितियों श्रौर सभस्याओं 
के समाधान के लिए कोई परथप्रदर्शन नहीं मिलता था जिनके समाधान की श्राश्षा भ्रति- 
वार्यतः किसी श्राधुनिक सविधान से की जाती हैं | जहाँ तक ग्राधीवादी योजना का 
सम्बन्ध है, उसके अनुसार भारतीय संविधान का ढाँचा पिरेमिड वी भाँति होना चाहिए. 
था । सबसे नीचे और बीच के स्व॒रो पर ग्राम, जनपद शोर प्रादेशिक पञ्मायतें रहती 
तथा शीर्ष पर अखिल भारतीय पञ्चायत या झासन ( 50४. ) रहता। ये सभी 
संस्याएँ एक-दूसरों से अप्रत्यक्ष नि्रौचनो द्वारा सम्बद्ध रहती हैं । ऊपर के भ्रधिकारियों 
का नोचे वालो द्वारा छुनाव होता । इससे वही सवैधानिक व्यवस्था स्थापित हो जाती 
जो कांग्रेस दल में बहुत दिनों से चली भरा रहो थी लेकिन जो वस्तु क्सी दल के लिए 
उपयुय्त हो, वही वस्तु भ्रनिवार्यत: किसी राज्य के लिए भी उपयुक्त होगी, यह नहीं 
कहा जा सकता क्योकि दोनों के कार्यों ( छ07८४०४५ ) में भेद है। डा० अम्बेदकर 
मे इस विचार के समर्थकों को जो उत्तर दिया था उससे स्पष्ट हो गया था कि वे उक्त 
खविचारकों से कतई कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। मेटकाफ के दाब्दों को 
उद्धृत करते हुए उन्होंने बतलाया कि प्राचोन काल मे झत्रुओ्रों के सामने हर गाँव एक 
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के बाद एक करके किस प्रकार नतमस्तक होता जाता था और शत्रु जब झागे बढ़ जाता 
था तो गाँव वाले फिर अपने काम में लग जाते थे | इतना कहने के बाद डा० भ्रम्बेदकर 
ने प्रश्य किया था, “यह जात कर, उस व्यवस्था पर कौन गर्व प्रकट कर सकता है ? 
यह दूसरी बात है कि वे गाँव किसी तरह सारी कठिताइयों से श्रपनी प्रस्तित्व-रक्षा में 
सफल हो गये हो लेकिन उनक्की जीववरक्षा ग्त्यन्त हो निम्न स्तर पर जतर कर हुई थी। 
मेरा तो कहना है कि भारत के दाश का कारण ये ग्राम गणतन्त्र ही हैं। भ्रतएवं, छुमे 
उस समय बड़ा भ्राइचर्य होता है जब साम्प्रदायिक्ता भ्ौर प्रातीयता के निन्दक ग्राम-ब्यवस्था 
के समर्थक होकर आगे आते हैं। गाँव स्थानीयवाद, श्रज्ञान के अड्डे, सकुचित मस्तिष्क 
और स|भ्प्रदायिकता के सिव्रा और हैं वया ? मुझे प्रसन्नता है भारत के संविधान के प्रारूप 
में ग्राम का बहिष्कार किया गया है भ्ोर व्यक्ति को इकाई माना गया है ।” 

सम्भवतः डा० भ्रम्बेदकर द्वारा मारतीय गाँवो की की गयी यह टीका प्रत्यन्त 
कठोर है तथा प्रश्द के केवल एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है | इस टीका में महात्मा 
गांधी के उन विचारों की अवहेलना की गयी थी जिनके भाधार पर वे हमेशा स्वायत्त 
भर पझ्ात्मनिर्भर प्रामो के झ्राधार पर भारतीय राजनीति झौर भ्राथिक व्यवस्था का 
पुर्नार्माण करने का परामर्श दिया करते थे। उन्होने ग्रामीण जीवन को बिगाड़ने बाली 
बुराइपों को दूर करने के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम समय झौर सर्वाधिक शक्ति 
लगायी थी | लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि महात्मा गाधी के विचार कभी भी 
विस्तारपूर्वक कार्यान्वित नही किये गये भौर कोई भी यह नदी जानता था कि छत विचारों 
के भ्राधार पर सविधान की व्यवस्था किस प्रकार की जाय । यदि भहात्मा गांधी जीवित 
रहते तो शायद वे इन बातो को स्पष्ट करते झौर तब उनके विचारों के भ्रनुकूल 
संविधान की रचता सम्भव हो पाती । उनकी अ्रनुपल्थिति की दशा मे यही ठीक था कि 
संविधान उसी तरह बनाया जाता जैसा उसे घत्राने वाले चाहते थे । इसके धलावा प्रोर 
जो कुछ भी किया जाता वह अँधेरे मे छुलाँग मारने के बराबर होता। सम्मवतः 
गाँधी जी जो चाहते थे उसका राज्य की रूपरेखा से उतना सम्बन्ध न होकर राज्य की 
नीति से था। भौर यदि यह भ्रनुमाव ठीक है तो गाधी जी के विचारों वा; मुख्य भाव 
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों मे था गया है। 

अतीत से सम्बन्ध--सद्यपि देश के स्वतन्त्र हो जाने के कारण ब्रिडिशकालीन 
व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन किये गये हैँ लेकिन सविधान मे प्रतीत से पूर्णतः: सम्बन्ध 
विच्छेद नहीं कर लिया है । सप्‌ १६३५ के भारतीय संविधान अधिनियम के कुछ अनुच्छेद 
तो ज्यो के त्यो उठाकर नये सविधान में रख लिए गये हैं। नये संविधाद को उक्त भ्रधि- 
नियम के स्थान पर लागू किया जाना था । । फेडरल (सद्दीय) समवर्ती और राज्य शक्ति: 
सूनी, केसद्रीय भ्रोर राज्य शासनों के पारस्परिक सम्बन्धो की स्थिति, राष्ट्रपति के श्रधिकार 
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० 
विशेषरूप से झापत्तिकाल में, ये सब बाते पुराने अधिनियम के अनुस(र ही निश्चित वी गई 
हूँं। केवल शब्दों का थोड़ा हेरफेर यहाँ-वहाँ कर दिया गया है । देश के प्रश्ासन की वर्तमान 
नीति को लगभग ज्यों का त्यो संविधान ने स्पष्ट या भरपष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है । 
विस्तृत संविधान--हमारा मारतीय संविधान काफी, लम्बा शोर विस्तृत है। 
इनमें ३६४ अनुच्छेद हैं जो २२ भागों में विभक्त हैं। इसमे आठ अनुशृचियाँ भी हैं। सड्ड 
और राज्यों की वार्यपालिका (८८णाए८), विधानमंडल ([,22089०४८) और 
न्यायपालिका (उ[पवे८४८ए) के सद्भ॒दव ओर हत्यों के वर्णन के भ्रतिरिवत्त नये संबि- 
धान में नागरिकता, पौलिक अविकारों, राज्यनीति के निर्देशक तत्वों, केन्द्र और राज्यो 
के पारस्परिक सस्व्धो को निर्धारित करने, वित्त (प790८८) सम्पत्ति, अनुबन्धो 
तथा भ्रदालत्ी मामलो, भारतीय क्षेत्र में वाएिज्य व्यवसाय तथा आवागमन, सेवाम्रो, 
निर्वाचनो, अत्वसस्पक्तों, शामन की भाषा तथा आपत्तिकालीन अनुच्छेद्ों के विषय में 
बिल्कुल स्वतंत्र भ्रध्याय दिये गये हैं॥ इनमे से बहुत-स्ली बाते प्रशासन से सम्बन्धित है 
पभोर पदि सच पूछा जाय तो इनको संविधान मे रख ही नहीं जाना चाहिए था | ऐसे 
अनुच्छेद जिस संविधान में जितनी ही श्रत्रिक संख्या से होते है सविधाद की नमनशीलता 
“उतनी भ्रधिक् कम हो जाती है। लेकिन भारत की जटिल परिस्थितियों तथा भारतीय 
जनता को राजनोतिक भ्रनुभवहीचता को हृष्दि मे रखते हुए भारतीय संविधान के 
निर्माताओं ने यही उचित समभा कि सब बाते स्पष्ट रूप से सविधान में रख दी जाएँ 
श्रौर कोई खतरा न उठाया जाय । उन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण बात प्रयाश्री ((:०00प्रथा- 
४०१9) या विधानमडल द्वारा नियमित होने के लिए नहीं छोड़ी है। संविधान की इस 
विशेषता का भोचित्य पिद्ध करते हुए डज़टर अम्बेदकर ने भ्रपनी बबढुता भे बहा था, 
“प्रशासन के रूप और सविधान के रूप मे प्रत्यन्त घविष्ठ सम्बन्ध है। सबैधानिक तेति- 
कता के अ्रध्ट हो जाते का भय था । नेतिक्ता कोई स्वाभाविक भावना नही है, इसे तो 
जागरूक प्रयत्नों द्वारा उत्पन्न करता पड़ता है । हमे यह अनुभव करना चाहिए कि हमारे 
यहाँ के निवासियों को नेतिकता का यह भाव अपने भाव में जागृत करता है| भारत की 
भूमि स्वभावतः अप्रजातांतजिक है | इसमें प्रजातंत को ऊपर से सजा करके खडा कर दिया 
गया है | इसलिए उन परिस्थितियों में यहो अधिक उचित समझा गया कि प्रशासन की 
रूपरेखा निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न चीजे विधानमण्डलो पर न छोड़ी जाएँ। यही इन नाता 
को संविधान भे रखे जाने का कारण है ।” यही कारण है संसदीय व्यवस्था की मौलिक' 
बाते, तथा राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल को सन्त्रणा[ के झनुसार कार्य करे और मम्त्रिमण्डल साएू , 
हिंक रूप से विधानमण्डल के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी रहे, आदि संविधान भे 
स्पष्ट रूप से लिपिवद्ध कर दी गई हैं। इन्हें भी प्रथाओ्रो या लोगों की भौचित्यवुद्धि पर 
नही छोड़ा गया है ॥ 


श्द् भारतीय गणतंत्र का संविधान 


हमार संविधान संपूर्ण संप्रभु्य-सम्पन्न प्रजातन्तध्रात्मक गणतंत्र की 
रचना करता है--संविधान द्वारा एक पूर्ण सम्परमुतव-सम्पन्न गणराज्य की स्थापना की 
गई है। बह पूर्णतः स्वतत्त्र है भोर घरेलू मा बाहरी वीतियो के किसी भी पक्ष में किसी 
भी तरह पराश्चित नही है । किन्तु देश की सम्प्रभ्ुता या स्वाधीनता इस बात में बाधा नहीं 
डालती कि भारत किसी भी राज्य या राज्य समूह से पारस्परिक हितों की पूर्ति के लिए 
स्वतत्रतापूर्वक सहयोग करे. । भारत सयुक्त राष्ट्र सह्ठ तथा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल दोनो का 
सदस्य है । जहाँ तक सपुक्तराष्ट्र सद्ड॒ की सदस्यता का प्रश्न है, इस पर किसी तरह को 
टिप्पणी की आवश्यकता दही है क्योकि संयुक्‍त राष्ट्र सद्ठ की सदस्पता क्िद्वेन, भ्रभेरिका, 
झस प्रादि जेसे स्वतत्र और बड़े देशों तक ने स्वीकार कर ली है । 


किंतु भारत की ब्रिठिश राष्ट्रणण्डल की सदस्यता के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों में 
गलतफहमी है। श्रतः हमे उक्त सदस्यताजनित परिणामों को भली-भरति समझा लेना 
चाहिए । भ्रपने वर्तमान स्वरूप मे राष्ट्रमण्डल की सयुक्त राष्ट्र सद्धू की भांति स्वतंत्र 
राज्यों की भ्रन्तर्राष्ट्रीय सस्या है; यद्यपि उसकी सदस्यता केवल उन्ही राज्यो तक सीमित 
है जो पहले कभी ब्रिटिश साम्राज्य के भाग रह उुके हैं लेकिन भ्रब स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
ली है। भ्रभी पक राष्ट्रमण्डल को ब्रिटिश राष्ट्रमण्णल कहां जाता था और उसके सदस्य 
ब्रिटिश सम्राट के प्रात भ्रौपचारिक भवित की शपथ ग्रहण करते थे, यद्यपि उन्हे राष्ट्रमण्डल 
से किसी भी वक़्त सम्बन्ध तोड़ लेने का अधिकार था । 'राष्ट्रमण्डल' के पूर्व “ब्रिटिश” शब्द 
का प्रयोग, इस सस्था से क्रिदेन की प्ररुखता प्रकट करता था भोर ब्रिटिश्व सम्राट के प्रति 
राजभवित की प्रतिज्ञा का यह ग्रभिप्राय था कि कोई सदस्य राज्य गएतन्त्र नही हो सकता 
था | लेकिन ये दोनो बच्चन गत भ्रवद्ववर १६४८ के राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमत्री-सम्मेलद के 
बाद दूर हो गये । श्रब स्वेच्छित सदस्यता की संस्था का नाम 'राष्ट्रमण्डल” रख दिया गया 
है भोर इसके पूर्व ज्रिटिश शब्द का प्रयोग वैकल्पिक कर दिया गया है । सदस्य राज्यों को 
ब्रिटिश सम्राट को केवल प्रतीक रूप से राष्ट्रमण्डल का प्रघाव मानना पड़ता है । राष्ट्रमण्डल 
से कोई राज्य किसी भी समय प्रलग हो सकता है। सदस्यता-काल में सदस्य राज्यों से केवल 
इतनी ही भ्राशा की जाती है कि वे पारस्परिक हितों या अन्तर्राष्ट्रीय मामलो से सम्बन्धित 
विषयों पर अपनी कोई नीति निर्धारित करने के पूर्व भ्रन्य सहयोगी राष्ट्रो से परामर्श कर 
लें। भारत के राष्ट्रमण्डल मे रहते के निश्च॒म वी भारतीय सविधान परिषद्‌ ने श्रोपचारिक 
पुष्टि कर दी थी, यद्यपि इस निश्चय को सविधान का अंग नहीं बनाया गया । 


भारतीय सविधान का गरणतत्रात्मक रूप से इस दात का सूचक है कि भारत में 
कोई राजा-सा सम्राट नहीं हो सकता। उसकी अध्यक्षता कोई निर्वाचित राष्ट्रपति ही 
कर सकता है। अन्त मे प्रजातत्र का यह भ्र्थ होता है कि सारी सत्ता जनता में निहित 
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है! इस झासन सत्ता का प्रयोग वह सरकार करतो है जिसे वयस्क मताधिकार के आधार 
"प्र चुने गये प्रतिनिधि बनाते हैं | 
धर्म-निर्षेज्ष राज्य--हालांकि र्म-निरपेक्ष राज्य” (5८८००४४) झब्द सविधान 
में वस्तुत: कही प्रयुक्त नही हुए हैं लेकिन संविधान का उद्देश्य धर्म-निरपेक्ष राज्य की 
स्थापना करना ही है। संविधान के पझ्न्तर्गठ नागरिक की जो मूल प्रविकार दिये गये हैं, 
उनके झनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के प्रतिबन्धों के भधीन रहते 
हुए, सब व्यक्तियों को विश्वास की स्वतस्त्रता का तथा किसी घ॒र्म के भ्रबाघ रुप से मानने, 
श्राचरण करने और प्रचार करने वा समान अधिकार है।* राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध 
केवल धर्म के भ्राघार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।* इसका स्पष्टत: निपेध है। राज्य का 
अपना कोई धर्म नही है और न वह कोई धर्म स्थापित कर सकता है और न किसी धर्म को 
अश्रय दे सकता है । शिक्षण सस्थाओ मे राज्य की निधियो का प्रयोग घामिक दिक्षा देने के 
लिए नही किया जा सकता (६ ऐसा करना निपिद्ध है ( जिन विद्यालयों को सरकारी माता 
ब्राप्त है, या जिन्हें सरकार द्वारा सहायता मिलती है किन्तु जिनका प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप 
से लोगों के हाथ मे है, उनमें भी किसो को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता ।3 संक्षेप मे धर्म निरपेक्ष राज्य का भ्र्थ होता है ऐसा राज्य जो राज्य, 
धर्म तथा विश्वास के मामलों में तटस्थ रहता है | लेकिन धर्म के प्रति राज्य की तदस्थता 
चामिक प्रथाओ्रों से सम्बन्धित आधिक, राजनीतिक या भ्र्य लौकिक कार्यों में राज्य के 
हस्तक्षेप मे कोई बाधा नही डालती या राज्य को सामाजिक कल्याण या सुधारों के कार्यो 
के करने से भी नही रोकदी (सरकार द्वारए श्रस्पृश्यदा का उन्मूलन ठथ सार्वजनिक हिल्दू 
चामिर सस्थाप्रो के दरवाजे सभी हिन्दुप्नो के लिए खोल देते के कार्य ऐसे हैं जिनके लिए 
संविधान में स्पष्ट रूप से स्वीकृति दी गई है ।४ 
भारतीय गणातत्र की घर्म-निरपेक्षता ने बहुत से लोगो के मह्तिप्क में, विशेष- 
कर कट्टर हिन्दुओं में बहुत अधिक गलतफहमी पैदा कर दी है। उनका कहना है कि एक 
औओर घर्म-निरपेक्ष राज्य के नाम पर राज्य 'सामाजिक वल्याए शौर सुधारो' वी भाड़ में 
हिन्दू धर्म पर हमला करता है और दूसरी झोर वह हिन्दू-संस्कृति को जिसका हिन्दू धर्म से ६ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, कोई प्रोत्साहन नही देता, यद्यपि हिन्दू सस्कृतति को, चहुसंस्यक नागरिक * 
समाज की सस्कृति होने के नाते प्रोत्साहन का अधिकार है। हिन्दू कोड बिल के रूप में * 
हिन्दुओं को यह दिखलाई पड़ता है कि राज्य क्सि तरह उनके घामिक मामलो मे हस्तक्षेप 
कर रहा है 
इस सम्बन्ध मे उन राज्यो का दुखपूर्स इतिहास स्मरण रखना आवश्यक है जो 
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किसी विद्येप धर्म से सम्बद्ध रहे हैं । राज्य की धर्म-निरपेक्षता या धामिक तटस्थता एक 
लम्बे संघर्ष के बाद ही प्राप्त की जा सको है। आज इसको प्रत्येक प्रगतिशील राज्य का 
लक्षण माना जाता है । ऐसे किसो देश मे जिसके तिवासियों में बहुत से धर्म प्रचलित हो 
धर्म-निसपेक्षता ही एकमात्र ऐसी नीति है जिसे राज्य भ्रपना सकता है| लेकिन धामिक 
निरपेक्षता का उद्देश्य श्रल्पसल्यवों को आश्वस्त रखना होता है ॥ उसका यह प्र्थ नही है 
कि बहुसख्यक नागरिक धर्म-विरेक्षता को राज्य का अपने घर्म में हस्तक्षेप करने का 
साधन सम ले । यदि ऐसी भ्रमात्मक धारणा किसी प्रकार उत्पन्न हो जाती है तो राज्य 
बा यह वर्त्तव्य है कि वह उसे दूर कर दे । ऐसा करना राज्य के ही हिंत भे होगा | इस 
सम्बस्ध मे यह जान लेना भी मनोरजक होगा कि आयरलेण्ड के सविधान में एक झोर जहाँ 
धर्म और राज्य को भ्रलग रखा गया है और सवको धामभिक स्वतन्त्रता दी गई है, बही 
दूसरी झ्लोर कैधलिक चर्च को विशेष रूप से मान्यता दी गई है वयोकि वही बहुसंस्यक 
मागरिकी के घामिक विश्वासों का भ्रभिभावक है। भारतीय सविघान निर्माता यदि इसी 
प्रकार की कोई व्यवस्था भारतीय संविधान मे रख देते तो उससे कोई हाति न होती । 
अपने झाप में ऐसी व्यवस्था वा कोई विशेष महत्व नही है लेकिन बहुसंख्यक नागरिकों के 
मानसिक सनन्‍्तोष की दृष्टि से यह बड़ा लाभदायी है । 


किसी विशेष आर्थिक व्यवस्था से सम्बद्ध नहीं--हमारा संविधान विसी 
विद्ेप भ्राथिक व्यवस्था के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध नही है । वह किसी प्राथिक छिद्धान्त से बंघा 
नहीं है चाहे वह पूजीवादी हो या समाजवादी हो अथवा साम्यवादी । श्री भ्रल्लादि हृष्ण- 
स्वामी एय्यर के शब्दों मे “उसमें विस्तार, विकास श्रौर नमनशीलता के ऐसे गुणा हैं 
जिनकी वजह से सविधान के भन्तर्गत ही जनता के प्रतिनिधि सविधांन द्वारा प्रदत्त 
व्यवस्था तथा शासन द्वारा जैसी श्राथ्रिक व्यवस्था चाहे, वैसो इन सबते हैं। किन्तु राज्य- 
नीति के निर्देशक तत्दो के झनुसार राज्य को यह परामर्श दिया गया है कि बहू देश के 
उत्पादन साधनों तथा सम्पत्ति के स्वासित्व का इस प्रकार नियंत्रण करे कि भ्रधिक से 
भ्रधिक जन-कल्याए सम्पादित हो भ्ौर यह भो ध्यान रखे कि “आशिक व्यवस्था इस 
प्रकार चले कि जिसमे धन भर उत्पादव के साधनों का हितकारी एकत्रीकर्ण 
न हों ।7१ 

अपने आवाडी के अ्रधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा देश के लिए 'समाज- 
बादी आर्थिक व्यवस्था” को स्वीकार किया ॥ बाद में संसद ने भी भपने अ्स्ताव द्वारा 
इस नोति को स्वीइत कर लिया। झतः समाजवादी व्यवस्था' अब भारतीय प्राधिक 
व्यवस्था का भ्रधिहत रूप से स्वीकृत लक्ष्य है | 
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सुदृद केन्द्रयुक्त संघ राज्य--संविधान एक ऐसे सद्द राज्य की स्थापना करता 
रह जिसका केद्र भत्यन्त सुहृढ़ है। भारत जैसे विस्तृत देश में जहाँ के निवासियों के 
“राजनीतिक भौर सास्कृतिक विकास के सिन्‍्न-मिन्‍्ल स्तर हैं, किसी न किसी तरह का 
सच्दराज्य स्थापित होना अ्रनिवारय था ) लेकिव इसके साथ ही देश मे ऐसी विधट्तकारी 
अवृत्तियाँ थी जिनके कारण यह भ्ावश्यक था कि केद्ध या सच्च शासन भ्रत्यन्त सुदृढ 
रहे जिससे वह सभी इकाइयो को ग्रंथित रख सके । यह लक्ष्य सविधान में कई साधनों 
से सम्पन्न किया गया है। इन साधनों के कुछ उदाहरण हैं सद्डभीय शोर समीपवर्ती 
अधिकारों की लम्बी सूचो, भ्रवशिष्ट श्रधिकारों (१८४४०७श६५ए ९०फा८१७) या शक्तियों 
का सद्द शासन मे केन्द्रणं, एक न्यायपालिका, देश भर के लिए एक समान नागरिकता, 
अखिल भारतीय प्रशाप्तन सेवाओं कौ स्थापना, जिसके रुदस्य केन्द्र तथा राज्य दोनों 
औे उच्च पदों पर रहते हैं, देश भर के लिए सामान्य मौलिक विधि जिसमें व्यवहार श्रौर 
चण्ड (शी भाव (म्ंप्रशें) दोनो विधियाँ सम्मिलित हैं श्रौर सबसे ग्रन्त में 
“राष्ट्रपति दी आपत्कालीद शक्तियाँ जिनके हवस आवश्यकता पड़ते पर राज्य को एकात्मक 
राज्य बनाया जा सकता है । भारतीय संविधान की इन विशेषताझों पर अगले अध्यायों 
औे विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा । 


संसदीय प्रज्ञात॑त्र-भारदीय संविधान ने देश के लिए एक संसदीय प्रजालंत्र 
की स्थापना की है। यद्यपि राज्य की भ्रध्यक्ष राष्ट्रपति कहलाता है लेकिन उसे संयुक्त 
पयप्ट्‌ भ्रमेरिका की भाँति यथार्थ श्रधिकार प्राप्त नही है। ब्लिटेन के राजा की भांति 
"राष्ट्रपति कैवल मामघारी भ्रष्यक्ष है । वह साधारणतया हर मामले में मन्त्रिमण्डल के 
सलाह के भ्रनुसार कार्य करता है । राष्ट्रपतिक या काग्रेसीय शासन की जो परिपाटी 
बहुत से भ्रमेरिकन देशों मे है उसका सार है शक्ति विभाजन का सिद्धान्त (7८ 
एफ्सए५ ०६ $6एक्रात्रपंठा 6६ ऐ०फ८ा$) भौर कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा | 
(वेधानमण्डल शासन के इन तीन श्रगों के मध्य पारस्परिक निमत्रण भ्रौर सम्तुलन । 
लेकिन इसके विपरीत संसदीय शासन में विधानमण्डल की सर्वोच्चता होती है श्रौर 
कार्यवालिका प्रत्यक्षत: विधानमण्डल के प्रति ही उत्तरदायी होती है। भ्रनुभव यह है कि 
नसंप्तदीय ब्यवस्था (९शा)क्रशा८०(४5ए 9ए४60०), राष्ट्रपतिक व्यवस्था (2068- 
"ते८०४४ $ए9४४००) से ज्यादा भच्छी तरह काम करती है । जैसा कि डा० श्रम्बेदकर 
ने सकेत किया था, प्रजातांतिक कार्यपालिका की दो कसोटियाँ होती हैं--स्थिरता भोर | 
उत्तरदायित्व । ऐसी कोई व्यवस्था खोज लेना सस्मव नहीं है जिसमें दोनों बातें समान | 
धअंश में मिल जाएँ। भ्रमेरिकत व्यवस्था में स्थिरता है क्योकि उसमें राष्ट्रपति एक 
निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है प्रौर कार्यकाल के बीच में उसे कोई हटा 
नही सकता । लैकिन उसमें कार्यपालिका निरन्तर या लगातार उत्तरदायी नहीं रह पाती + 
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संसदीय व्यवस्था के श्रन्तर्गत कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष निरन्तर 
उत्तरदायी रहती है भौर यदि दलगत व्यवस्था दृढ है तो उत्तमें स्थिरता भी रहती है $ 
भारत के सम्बन्ध मे यह झनुभव क्या गया कि कार्यपालिका का उत्तरदायित्व स्थिस्ता 
की तुलना में ग्रधिक महत्वपूर्ण है। इस देश में एक भ्रत्यन्त सवल और प्रनुशासनयुक्त 
कांग्रेस दल है जो संसदीय व्यवस्था चला सकता है और यद्यपि श्रभी कोई उतना ही 
सबल विरोधी दल नही है लेक्नि लक्षणों से ऐसा प्रकट होता है कि शीघ्र हो कोई न 
कोई सबल विरोधी दल भी भा जायगा और फिर भारत की ब्रिटिश शासनकाल के समय 
से सारो प्रवृत्तियाँ संसदीय व्यवस्था की तरफ हो हैं। संसदीपष ध्यवस्था से भारतीय नेता 
राजनीतिज्ञ भौर भी भलीभांति परिचित हैँ। इल्ही सब बातों के कारण भारत में संसदीब 
व्यवस्था के प्रजातत्र की स्थापना की गई | 

नमनशीलता ( ८०४७ ) और अनमनशीलता ( 0४४४४५१४४ ) का 
अपूर्य मिश्रण्‌--भारतीय सविधान नमनशीलता गौर भ्रनमनशीलता का अपूर्व मिश्रण है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी संविधान उत्त समथ नमनशील कहलाता है जब वह संवैधानिक 
ओर सामान्य दोनों प्रकार की विधियों में कोई प्रत्तर नहीं मादता भ्ोर जब उसमे विधान 
मण्डल ही बिना किसी विशिष्ट पद्धति को भ्रपनाये सामान्य विधि बनाने के ढंग से सविधान 
में संशोधन कर लेता है। ब्रिटिश सविधान इस प्रकार के संविधान का उत्कृष्ट उदाहरण 
है। भारतीय संविधान बिना सद्भीय व्यवस्था को निर्बल किये ब्रिटिश संविधान की भाँति 
चेप्ततशील नहीं बनाया जा सकता था क्योकि उसका श्र्थ होता हैं सद्दीय संसद की विधिमात्र 
द्वारा संविधान के सभो भागों का परिवर्तन भ्रौर इस प्रकार राज्यों श्रौर उनके भ्रधिकारों 
को केद्रीय सरकार की दया पर छोड़ देना। प्रतः हमारे संविधान का श्रनमनशील होना 
आवश्यक थां। अनमनशील सविधान में संशीषन या तो सद्डीय तथा राज्य विधानमण्डल _ 
मिल कर करते हैं प्रथवा संविधान द्वारा निर्दिष्ट कोई तीसरी सता करती है । भारतीय 
सविधान के उन भागो में जो प्रश्नत्यक्षतः सल् भर राज्यों के बोच भ्रविकार-वितरण से 
सम्बन्ध रखते हैं, कोई संशोचन तभी किया जा सकता है जब सच् भोर राज्य दोनो के 
विधात-मण्डल उस सशोधन के लिए राजो हो जाएँ। इस भाग मे संशोधन करने के लिए 
दाज्य झौर सद्ठ दोनो के विधानमडण्बो द्वारा सयुक्त कार्रवाई आवश्यक हैं भोर इस सीमा 
तक भारतीय संविधान अनमनश्यील (]९१2ंत) है। संविधान के अन्य भाग मे भी संशोधन 
किये जा सकते हैं--लेकिन विधि बनाने की सामान्य पद्धति को भाँति भही, भ्रपितु उसके 
लिए संसद के प्रत्मेफ़ सदन कुल शदस्यता के बहुसंख्यक मतो तथा उपस्थित सदस्यों के 
दो-तिहाई मत श्रावश्यक हैं । इस दृष्टि से भारतीय सविघान भ्रनमनशील है । लेकिन हप 
ममनदीलता की चर्चा दूसरे भर्थ में भी करते हैं। हम उप्त संविधान को भी सीमित भ्यों 
में नमनशील कहते हैं जिसके भनुच्छेद्ों को शरावश्यकता पड़ते पर परिस्थितियों के प्रनृकूछ 
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ब्रिता औपचारिक पंशोधनों के तोड़ा-मरोड़ा जा सके। क्राइस ने ऐसे संविधान की तुलना 
एक पेड़ की ऐसी नरम शाखाओ्रों से की है जो किसी बड़ी गाड़ी को अपने नौचे से विकल 
जाने के लिए भ्स्थायी रूप से ऊपर उठ जाती है और उस ऊँची गाड़ी के निकल जाने के 
बाद यथास्थान भ्रा जाती है । इस पश्रर्थ मे ब्रिटिश संविधान की नमनशीलता सबको विदित 
है। युद्धकाल में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सद्भूवन इस प्रकार किया गया था कि उसकी 
स्वरूप पहचानना ही कठिन हो गया था । लेकिन ऐसा करने के लिए किसी औपचारिक 
संशोचन की प्रावश्यकता नही पडी । इस श्रर्थों मे भारतीय सविवान पर्याप्त नभनशझ्बील है। 
श्रार्पत्ति कान में सद्धीय राष्ट्रपति अपनी विशेष शक्तियों वा प्रयोग कर संविधान की 
सद्डीयता को एक्स समाप्त कर सकता है भौर उसे सर्वथा एकात्मक बना सकता है। 
डा9 भ्रम्बेदकर के शब्दों मे संविधान को सद्दीय भौर एकात्मक समय श्र परिस्थितियों 
की भ्रावश्यकता के भ्रनुसार जैसा चाहे बनाया जा सकता है। संविधान वी रचना ऐसी 
है कि सामान्य काल में इसे सद्भीय संविधान के रूप मे काम मे लाया जा सकता है लेकिन 
युद्धकाल से संविधान बिल्कुल एकात्मक बन सकता है। श्रनुच्छेद ३५२ के प्रन्तर्गत जैसे 
ही राष्ट्रपति भे एक बार प्रापत्तिकाल की घोषणा की, जिसया उन्हे प्रधिकार है, कि 
सारा दृश्य बदल जाता है प्रोर राज्य एकात्मक हो जाता है ।" 

ब्रिटिश संविधान को इस अर्थ मे नमनशीलता उसके भ्रलिखित होने के कारण 
उत्पन्न होती है। उसमे प्रधाप्रो ((:०ए८४४००४७) की भ्रधानता है । भारतीय सविधान 
में यह नमनीयता वैधानिक व्यवस्था द्वारा की गई है। 

वैयक्तिक स्वतंत्रता था शक्ति का संघटन (--कमी-कभी यह प्रश्न पुथा 
जाता है कि भारतीय सविघान स्वतंत्रता ([/9९7१9) का संघटन है या शक्ति (?०फ०) 
को । बहुत से व्यक्तियों का जो यह प्रश्न पूछते है झ्रभिग्राय यह होता है कि भारतीय संवि- 
धान शक्ति का स्ठटन है। उनका यह झूयाल्र है कि भारतीय संविधान में व्यक्ति पर 
राज्यों दोनों की स्वत्ंत्रताओं को कम किया गया है। वे भ्रपने मत की पुष्टि करने के लिए 
मूल अ्रधिकारों की उन सीमाओं की झोर सड्भूत करते हैं जो उनके लिए नियत कर दी 
गयी हैं। के संध के विस्तृत भ्रधिकारों की भोर भी सड्धेत करते हैं जो उसी को समवर्ती 
सूची ((0४८०॥४८१६ ॥50) द्वारा, “विधि की उचित प्रक्रिया (006 ए:0०6६५ 0६ 
20) वावयाश के अभाव मे, भौर राष्ट्रपति को श्रापतुकालीन शक्तियों के दे दिये जाने 
के कारण मिल गये हैं । उन लोगों के अनुसार वेयक्तिक स्वतंत्रता के पोषक संविधान में 
राज्य की शक्तियाँ मर्यादित होनी चाहिए, उसमे शक्तियो का विवेद्धण होता चाहिए, उनका 
विस्तार भोर वेच्रण नहीं। भारतीय संविधान में राज्य को शक्तियों का विस्तार और 
कैन्द्रण किया गया है। 

ययार्थ बात यह है कि राज्य भोर व्यक्ति-स्वातंत्य को एक-दूसरे का विरोधी 
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समभता मिव्या धारणा है । स्वातत्य चाहे वह व्यक्ति का हो या समुदाय का, किसी सशक्त 
सत्ता के ध्न्तर्गत ही सम्भव है । ऐसी सशक्त सत्ता राज्य की हो हो सकती है । यदि राज्य 
द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का अभाव रहता है तो जंगल की स्वतंत्रता के झतिरिक्त भौर कुछ 
आप्त नही हो सकता । भ्रत: कोई ऐसी सस्था अत्यन्त झ्रावश्यक है जो संघटित स्वतंत्रता 
की रक्षा कर सके । यहाँ प्रश्न केवल मात्रा का उठता है--राज्य को कितनी मात्रा में 
शक्ति दी जाय ? लैकिन यह प्रश्न भी ऐसा है जिसका कोई श्रविवादास्पद उत्तर दिया ही 
नही जा सकता । यह नही कहा जा सकता कि सब स्थानों मे और सब परिस्थितियों में 
कितनी शक्ति राज्य को दी जाती चाहिए | हम प्लाजकल एक ऐसे युग में रह रहे हैं जो 
घृहत्‌ सगदन वा है | जिनमे विश्वयुद्ध होते रहते हैं झोर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रराजकत्ता 
फैली हुई है । वैयव्तिक या प्रादेशिक श्रहंवद न केवल अस्तामयिक ही रहा हैं अपितु एक 
हुद तक खतरनाक भी हो गया है । सयुकत राष्ट्र अमेरिका भौर प्रास्ट्रेलिया के संविधान 
में, जिनकी स्वना कुछ पीढियो पूर्व हुई थी, व्यक्तिगत भौर राज्य के भ्रधिकारों पर बड़ा 
बल दिया गया था, किन्तु भ्ब ये सविधान भी च्याविक व्याध्याप्रों (]ए०[ लंड [प्रा 
97७४४४००) के पिछने दरवाजे से अपनी पूर्वस्थिति को तुला में काफी आगे बढ झाये 
हैं। इत व्याध्याश्रों से संघोग शवितयो में वृद्धि हुई है। हमें इस प्रगति का ज्ञान उन 
सविधानों की प्रोपचारिक शब्दावली को पढ़ कर नहीं हों सकता) झारम में, जितनी 
जुपणता और भ्रनमनशीलता से उक्त संविधानों मे संध को शाक्तियाँ दी गई थो, उससे 
राज्यों श्रौर सघ के बोच संघर्ष हुए। मामले-सुकदमे चले | लेकिन सब का परिणाम 
एक ही हुप्ना प्रोर वह था केन्द्र के अधिकारों मे वृद्धि । केन्दीय शासन की शक्ित में यह 
वृद्धि चौतरफा हुई । प्रौद्योगिकता भौर महायुद्धों के झाज के युग मे यह श्रसम्भव है कि 
सपीष केच्र भ्न्ततोगरवा शक्तिशाली न हो जाय प्रारम मे उसे चाहे जितने कंस भधिकार 
बयो न दिये गये हो । 
ऐप्ती स्थिति होने की वजह से भारतीय संविधान के निर्माताश्रो ने संघ शासन 
की स्पष्ट रूप से झारंभ से ही सभी भावश्यक शव्तियाँ देकर भ्रपनी बुद्धिमत्ता का ही 
प्रदशन किया धर नये-से-नये अनुभवों का लाभ उठाया । इसके साथ ही यदि हम देश में 
फैली विघटनकारी प्रवृत्तियो पर दृष्टि डाले, भोर भ्रतीत के अनैवयतापूर्ण इतिहास पर 
डथ्टि डाले तो जो कुछ किया गया है उसका औचित्य स्वयमेव सिद्ध हो जायगा । 
व्यवित् के मूल अधिकारों की सर्यादाएँ निर्धारित की गई हैं, उन मर्यादाहों की 
सर्वेत्र स्वीकार किया जाता है भौर जहाँ-जहाँ मी उक्त अ्रधिकार दिये गये हैं, बहाँ-वहाँ 
उत अधिकारों के साथ उबत मयांदाएँ भ्रनिवायंतः निश्चित कर दी गई हैं। उन 
मर्थादाओ्रो या प्रतिबंधों की भालोचना करना तो सरस है लेकिन यह बतलाना बड़ा कठिन 
है कि उनके ध्रप्नाव में देशवासियों के विभिन्न वर्गों के हितों का समस्वय किस प्रकार 
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किया जाता या उन प्रधिकारों को बिना राज्य को सुरक्षा या श्रगति को खबरे में डाल 
किस प्रकार क्रियास्वित किया जा सकता है । 

हमारे संविधान में वैयद्तिक स्वतंत्रता के तत्व, संसदीम भौर उत्तरदायी शासन, 
वयस्क मताधिकार, व्यवित-व्यक्ति के बीच जन्म, जाति श्रौर वर्ण के श्राधार पर भेद- 
भाव करने का निषेष, वास्तविक संघीय शासत की स्थापना तथा न्यायपालिका को दी गई 
उच्च, स्व॒त॑त्र और सम्मावास्पद स्थिति प्रादि वर्तमान हैं । जहाँ तक कागज पर व्यवस्था 
करने का प्रइत है, ये श्रनुच्छेद वैयवित स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि 
इन सब बातों के होते हुए इच्छित बातें पुरी नही होती तो डा० अ्रम्बेदकर के शब्दों से 
इसका कारण यह न होगा कि “हमारे संविधान में कोई खराबी थी बल्कि हमे कहना 
बडेगा कि मनुष्य में हो खराबी है ।” इसलिए हमें यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि 
शाश्वत जापहकता हो वैयक्तिक स्वातश्य का मूल्य है शौर यह भूल्य उसे प्राप्त करने के 
लिए ग्रवश्य छुकाया जाना चाहिए । 


नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य 
के मीति-निर्देशक सिद्धान्त 


भ्रध्याय ३ 


श्र. नागरिकता 


नागरिकता की परिभाषा मे कठिनाई--नागरिकता को परिभाषा करना 

सदैव बडा कठिन कार्य होता है। भारतीय संविधान के निर्माताओ्रो के लिए ऐसा करना 
भोर भी कठिन सिद्ध हुआ क्योकि देश के विभाजन के कारण भारत श्र थाकिस्तान के 
बीच लोगो का भागना भोर लौदना चल रहा था । नागरिकता की विवेचना करने वाले 
अध्याय में सविधान निर्माताओ्रो को कुछ विचित्र-सी परिस्थितियों के लिए व्यवस्था करनी 
थी । सबसे पहला मामला तो उन शरणाधियों का था जो विभाजव होने तक पाकिस्तान 
के निवासी थे लेकिन विभाजनोत्तर काल में हुए उपद्रवों के कारण उन्हे भांग कर भारत 
भरा जाना पड़ा था और यह निश्चय कर लेता पड़ा था कि भ्रव उन्हे भारत मे ही स्थायी 
खूप से रहना है । दूसरी समस्या उन लोगो की थो जो पाकिस्तान से पहले ही भाग श्राना 
चाहते थे किन्तु नागरिकता सम्बन्धी झनुच्छेशे के पारित होने की तिथि तक किसी तरह न 
आरा पाये थे | तीप़री समस्या भारत के उत नागरिकों को थी जो परिस्थितियों से विवश 
होकर पाकिस्तान चले गये थे, किन्तु फिर भारत वापस लोट झाये थे | बहुत से भारतीय 
विदेशो मे प्रवास कर रहे हैं । उनमे से कुछ भारतीय नागरिक ही बने रहूना चाहते थे । 
इसलिए सविधान मे उनकी भी कुछ व्यवस्था की जानी झावश्यक थो। अ्रतएव, प्राहप 
प्रभिति (0:90 (०776८) को यदि नागरिकता की व्यवस्था का निर्धारण 
करने मे बड़ो कठिन समस्या का सामता करना पड़ा हो भोर सविधान परिषद्‌ को इस 

पम्बन्ध में तीन बार बहस करनी पड़ी हो तो इसमे कुछ भी प्राइ्चर्य नही है | 

नागरिकता का सीमित और अस्थायी रूप-सविधाद ने अपने श्रापको 

उस्त समय तक की नागरिकता के लिए आवश्यक छर्ते बनाने तक सीमित रखा है जब 

ते वह आरभ होता है। भविष्य में नागरिकता का नियमन करने का कार्य संघीय विधान- 

एण्डल पर छोड़ दिया गया है। संघीय विधानमंडल को नागरिकता के शर्जन (हैस्पुणे- 

809) भौर सम्राध्ति (7८धणए४४००) को व्यवस्या करने की शौर नागरिकता 


॥ कफ पि 
नागरिकता, मूल भ्रधिकार और राज्य के निरदक्षक सिद्धान्त । 


सम्बन्धी प्रन्य सब बातों का निर्णय करने की शक्ति दी गई है ।१ सविधान के आरंभ होते 
के समय जो नागरिक हो चुके हैं, वे नागरिक बने रहेगरे लेकिन भविष्य मे संसद नागरिकता 
सम्बन्धी जो भी विधियाँ ([.2ए७5) बतायेगी, वे उन पर लागू होगो। झतः संविधान में 
नागरिकता की सम्पूर्णो संहिता निर्धारित नही की गई है। झौर उसमें नागरिकता सम्बन्धी 
जो सीमित ध्यवस्थाएँ की गई हैं, वे भ्रस्थायी हैं । 

यह भ्रच्छा ही हुआ कि भारतीय नागरिकता की झर्तों को विस्तृत श्रौर स्थायी 
रूप देने का यत्न नही क्या गया । यदि ऐसा किया गया होता तो भविष्य मे विधियाँ 
बनाने मे वंडी कठिताई होती । नागरिकता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे संविधान भे 
हमेशा के लिए परिभाषित करके रख दिया जाय | समय के अनुसार उनमे बराबर 
परिवर्तन श्र सशोधन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है । यह विधि द्वारा ही सरलता- 
पूर्वक क्रिया जा सकता है। फिर भी यह श्रावश्यक था कि नागरिकता निश्चित करने 
बाली कुछ इतें ध्रारंभ में निश्चित कर दी जाती । भ्रन्यथा सविधान के श्रन्तर्गत प्रथम' 
निवर्चिन करने मे बड़ी कठिनाई होती । 

नागरिकों के पाँच वर्गे--संविधान भ्रपते आरम्भ होने के समय पाँच वर्गों के 
ब्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। 

प्रथम स्थान में तो उन लोगों को नागरिकता दी गई है जो मूलतः भारतीय 
( भ्र्थाद्‌ जो या जिनके माता-पिता में से कोई एक भारत में ही पैदा हुआ था ) है भौर 
यही के निवासी हैं। इसके साथ ही उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई जो 
संविधान के भ्रारम्भ के समय देश में गत पाँच वर्षो से कम समय से नही रह रहे थे ।* 
इस धर्ग में देश के प्रधिकाश निवासी भरा जाते हैं श्रीर वे विदेशी भी भा जाते है जो यहाँ 
एक निश्चित समय से रह रहे थे । 

दूसरे में वे लोग हैं जो पाकिस्तान से १६ जुलाई १६४८ के पूर्व भारतीय क्षेत्र 
में भा गये थे ( वह तारीख जिससे प्रव्वजब के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच परमिट! 
व्यवस्था द्वारा नागरिकों के प्रावागमन का नियमन किया गया ) शोर तब से सामान्यतः 
बराबर इसी देश मे रह रहे थे, उनको भी नागरिकता प्रदान कर दी गई है। लैकित 

। इसमे यह दर्त है कि ऐसे ब्यक्ति या उनके माता, पिता या दादा-दादी में से कोई भवि- 

भाजित भारत में (गवर्न॑मेन्ट भाफ़ इण्डिया ऐक्ट १६३५ की परिभाषानुसार) उत्पन्न हुए 
हों ।३ इस वर्ग मे वे हिन्दू ओर सिख शरणार्दी हैं जो विभाजन के बाद प्रश्नजन की पहली 
ही लहर के साथ भारत चले भ्राये थे । इन लोगों को दिता किसी जाँच या पंजीकरण 
(१८४॥४७८४४०7) के ही नागरिक स्वीकार कर लिया गया है । 3 


$ भनु ११, * भतु ५, >पझनु० ६ (क) भौर (ख) न 
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तोसरे, जो व्यक्ति १६ छुलाई १६४८ के बाद पकिस्तान से भारत भागे 
और जिन्होंने भारत में कम से कम ६ मास रहने के बाद उचित अधिकारी के संमक्ष 
नागरिक बनने के लिए प्रार्थवापत्र देकर संविधान लागू होने के पूर्व प्रपता नाम पंजीकृत 
(६२०४४:८६८०) कर लिया, उन्हें. भ्री नागरिकता का अधिकार मिल गया।१ इस 
व्यवस्था का फल यह हुआर कि केवल वही लोग उवत व्यवस्था के अ्रन्तर्गत नागरिकता 
के अधिकार का दावा कर सकते थे जिन्होंने गत २५ झुलाई १६४६ से भारत में रहना 
शुरू कर दिया था। लेकिन इन लोगों को प्रार्थनापत्र देने पर भी पंजीकरण करने बाला 
दण्डमायक (]४(०४१६४४४४८) उनकी नीयत पर किसी प्रकार का सन्देह हो जाने पर 
मागरिकता देना प्रस्वीकार कर सकता है । 

चोपे, जो व्यक्ति पहली पार्च १६४७ के दाद भारत से पाकिस्तान चले गये 
हैं, सामान्यतः उतको भारतीय मागरिकता के अधिकार से वचित कर दिया गया है ।* 
लेकिन इनमें से भी उन लोगों को जो लोग स्थायी निवास के लिए परमिट लेकर 
पाकिस्तान से भारत चले भ्ाये हैं, प्रार्थवापत्र देकर पजीकरण करा लेने पर नागरिकता 
मिल सकती है; किन्तु उन पर वे शर्ते लागू होंगी जो १६ छुलाई १६४८ के बाद भारत 
भाने वाले लोगों के लिए निर्धारित की गई हैं ।3 यह्‌ व्यवस्था उन मुप्तलमान परिवारों 
के लिए की गई है जो विभाजनोत्तर काल के उपद्रवों से डर कर विवश॒ता की परि- 
स्थितियों में पाकिस्तान चले गये थे किन्तु जिमका भारत छोडने का इरादा कभी भी नहीं 
था भोर जिनको भारत सरकार ने इसी कारण इस देदा में वापस प्राने कौ अनुमति दे 
दो थी। इनमें राष्ट्रवादी मुसलमान तथा उन मुसलमात सरकारी कर्मचारियों के परिवार 
भी थे जिनको उन अधिकारियों ने सुरक्षा को दृष्टि से पाकिस्तान भेज दिया था। जैसा 
कि प्रधानमंत्री ने बतलाया था, इस वर्म मे झअत्यल्प व्यक्ति थे औौर उनकी सेझ्या दो 
या तीन हजार से श्रधिक नहीं थी ।४ 


अंतिम भोर पाँचवें, वे प्रवासी व्यक्ति भी भारतीय नागरिक हो सकते हैं, जो विदेशों 
हल रह रहे हैं भौर मूलतः भारतीय हैं । उन्हें जहाँ वे रह रहे हैं उस देश स्थित भारतीय 
दूतावास में प्रार्थनापत्र देना होगा और नियमानुसार भपने नाम को पंजीकृत करता 
ड्ोगा । वे ऐसा संविधान लागू होने के पूर्व भी दे सकते हैं और बाद में भी (४ जो व्यक्त 
झूलतः भारतीय होते हुए भी विदेशी नागश्किता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है, वह 


उक्त व्यवस्थाप्रों में से किसी भी व्यवस्था के श्रन्तर्गद भारतीय नागरिक नहीं हो 
सकता [६ 








"प्रनु० ६ (२), *प्रनु० ७, उभनु० ७, “गत १२ ध्गस्त सप्‌ १६४६ की 
आस्तोय संविधान में दी गई, पण्डित नेहरू की वक्‍तृता | “भनु० ८, 'भनु० & 
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जैसा कि ऊपर कहा गया है, संविधान में दी गई ये व्यवस्थाएँ केवल भ्रन्तर- 
कालीन हैं श्रौर केवल कुछ समय काम चलाने के लिए हैं। अनुच्छेद ११ के अन्तर्गत भारतीय 
संसद क्रो नागरिकता सम्बन्धी इच्छित विधियाँ बनाने का अस्ीमित पझविकार दिया गया 
है। इसका प्राशय यह है कि संसद चाहे तो अपने अ्रधिनियमों से सविधान की नागरिकता 
सम्बन्धी व्यवस्थाश्रों को रह (8)०7०22८)कर दे, भ्रथवा उनमे सशोधन या विस्तार 
कर दे । इस प्रकार संविधान की नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाएँ सबसे नमनशील हैं । 
भारतीय नागरिकता के आधार--सामान्यतः नागरिकता मिलने के दो 
आधारभूत तिद्धान्त माने जाते हैं। इनमे से पहला “रक्त का भ्रधिकार' (]0७७ $9॥* 
हणंग्रा3 0४ पा ४80६ एज 9०००) है । नागरिकता के प्रसग में इसका शर्थ होता 
है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता उसके माता-पिता द्वारा स्थिर होती है। जन्मस्थाव 
था निवास स्थान का कोई रयाल नही क्या जाता । लैटिन देशों मे, श्रर्थात्‌ फ्रास तथा 
इटलो आदि में नागरिकता का यही प्लिद्धान्त मान्यताप्राप्त है | फ्रेच या इदालियन माता- 
पिताओ के साएरे बच्चे फ्रेच यार इटालियन होगे, चाहे उनका जन्म कही भी हुमा हो ग्रोर 
चाहे वे कही भी रहते हो । दूसरा सिद्धान्त है “भूमि या क्षेत्र का ब्रधिकार! (]9४ $णीा 
07 छा श8॥६ ०६ 5०) ०: ६८६४४079) इसके अनुप्तार किसी भी व्यक्ति की 
नागरिकता उसके जन्म-स्थान से निर्धारित होती है। वहू उसी देश का नागरिक माना 
जाता है जिसमे उसका जन्म हुप्रा होता है। कुछ देश, जैसे ब्विदेन तथा प्रमेरिका आदि 
नागरिकता को निर्धारित करने के लिए दोनो सिद्धान्तों का प्रयोग बरते हैं। इस प्रकार 
ब्रिटेन में जो बच्चे अ्रग्रेज मात्ता-पिताओं के होते हैं उन्हे भी ब्रिटिश नागरिक समझा जाता 
है भ्रोर जो विदेशियों के बच्चे ब्रिटिश भूमि मे पैदा होते है उन्हे भी ब्रिटिश नागरिक 
समझा जाता है । 
भारतोय संविधान में निर्धारित नागरिकता के विधान के अनुसार मे सब लोग 
भारतीय नागरिक हैं जो इस देश के स्थायी निवासी हैं। वे भी भारतीय नारिक माने 
जायेगे जो स्वयं या जिसके माता-पिता भारत भ्रूमि में पैदा हुए हैं। वे भी नागरिकता के 
धधिकारी हैं जो सविधान के प्रारम्भ के समय सामाम्यत: गत पाँच वर्षों से भारत में रह 
रहे थे। इस मामले मे भारतीय संविघान मे मुख्यतः “भूमि या क्षेत्र के श्रधिक्तार! के हृष्टि- 
कोण से नागणिकता के प्रश्न को देखा है। भारतीय क्षेत्र में जन्म द्वारा नागरिकता का 
निर्णय किया गया है, माता-पिता की राष्ट्रीयता द्वारा नहो । यही सिद्धान्त उन लोगों पर 
भी लागू किया गया है जो पाकिस्तान से प्रद्जन कर भारत आये हैं। प्रवासो भारतीयों 
के सम्बस्ध मे भी यही सिद्धान्त लागू किया गया है। लेकिन इसमे नागरिकता का दावा 
” करमे बाले व्यक्ति का स्वयं भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न होना भ्रावश््यक नहीं है भौर केवल 
उसो भाघार पर उसे नागरिकता नहीं मिलती अपितु माता-पिता या बावा दादी में से 


झ््य भारतीय गणतंत्र का संविधान 


किसी एक के भारतीय होने के कारणा भी नागरिकता मिल जाती है, इसलिए “रक्त के 
अधिकार' को भी सीमित मान्यता प्राप्त हो गई है | 

नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाओं की आलोचना--ताग्ररिकता सम्बन्ध 
उक्त व्यवस्थाओ की संविधान परिषद्‌ में श्रत्यन्त कठोर झ्ालोचना की गई | डा० पंजाब- 
राब देशमुख ने कहां भारतीय नागरिकता को सबसे भ्रधिक सस्ता बना दिया है। कोई 
भी व्यक्ति यदि वह अपने माता-पिता के भारत घूमने के दोरान में भारत में पैदा हो गया 
तो वह नागरिक हो जायगा भ्रौर यही नही बल्कि उसके पुत्र, पौज और प्रपौन्न भी नाग 
(रिक हो सकेगे । जो विदेशी संविधान के झ्रारस्भ के समय भारत में पाँच वर्ष रह छुका हो 
बहु भो नागरिकता का भ्रधिकारी हो ग्रया, यद्यपि बहुत से ऐसे देश हैं. जिनमे भारतीयों 
को ही १४-१४ भौर २०-२० वर्ष रह लेने के बाइ भी उस देश की नागरिकता नहीं 


प्राप्त होती । हा हे 
प्रोफेसर के दो० शाह ने यह आाशका प्रझ़ट की कि विदेशियों को पाँच वर्ष 


आशत में रहने के बाद नागरिकता मिल जाने की व्यवस्था के कारण बहुत से विदेशी पूंजी- 
पतियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जायगी । वे इस नागरिकता का उपयोग भ्रपने 
उद्योगों के हितो में करेगे जिसका फन यह होगा कि इस देश का विदेशियों वाया शोषण 
जाटी रहेगा । वे चाहते थे कि उन विदेशियों को भारत में नागरिकता के भ्रधिकार न दिये 
जायेँ जिनके देश में भारतीयों को नागरिकता के भ्रधिकारों से वंचित रख! जाता है । कुछ 
लोगों का यह मत था कि चूंकि हिन्दुपओ श्रौर सिखो का भारत के श्रतिरिवत प्नन्‍्य भ्रपना 
कोई देश नही है, इसलिए उत लोगो के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए भ्रपने भाप 
को पजीकृत कराने की शर्ते न रक्खी जाय | डा० भ्रम्देदकर ने इन आलोचनाप्रो का 
उत्तर देते हुए कहा कि इन आलोचनाओ का कारण या तो भारतीय सविधान मे दी गयी 
नागरिकता की व्यवस्थाप्रों के सम्बन्ध मे गलतफहमी है या भलोचक का उन नियमों 
सम्बन्धी अज्ञान है जिनके भ्रस्तर्गत विदेशों मे मागरिकता प्रदान की जाती है। उनका मत 
था कि भारतीय नागरिकता किसी भी प्रकार सस्ती तही है और फिर जहाँ श्रावश्यक हो 
ससद को अधिकार है कि वह परिस्थितियों की श्रावश्यकता के श्रनुसार मागरिकता 
सम्बन्धी विधियों का नियमतन कर ले। नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाझ्रों मे सबसे अधिक 
विवाद पाकिस्तान से पुनः चापस झाने वाले व्यक्तियों को दिये जाते वाले नागरिक अधि- 
कारों के सम्बन्ध मे हुआ । यह कहा गया कि “जों लोग यहाँ से गाते बजाते झौर भ्राँखें 
खोल कर” पाकिस्तान के बागरिक बनने गये थे उनको भारत में हरग्रिज वापस नहीं भ्राने 
देना चाहिए और न उन लोगो को पुनः नागरिकता दी जानी चाहिए । लेकिन यह भालो- 
बना भी गलतफहमी की वजह से की गई। आझालोचकों ने यह नदी समझा था कि उक्त 
“व्यवस्था के अन्तर्गत किन लोगों को नागरिकता प्रदान की जायगी | इसीलिए जब प्रधाद 


नागरिकता, मूल अ्रधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धान्त ३६ 


मन्त्री ने बतलाया कि यह श्रनुच्छेद केवल उन लोगों के लाभ के लिए रखा गया है जो 
गाते-बजाते नहीं बल्कि विवश होकर आँखों मे आँक्ू भरे इस देश से गये थे भर जिन 
लोगों को भारत सरकार ने काफी जाँच-पड़ताल करने के बाद हर व्यक्ति के मामले को 
समझ कर भारत झाने की भनुमति स्थायी परमिटों के आधार पर दो है तो विरोध 
समाप्त हो गया । १ 


भारतीय नागरिकता अधिनियम, १६४४--सविधान द्वारा दिये हुए अ्रधि- . 
कार के भ्रनुसार संसद्‌ ने १६५४ में एक सर्वागपूर्ण नागरिकता अधिनियम पारित किया । 
इसमें भारतीय नागरिकता कौ प्राप्ति, हानि, परित्याग और भ्रपहरणा-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ 
दी हुई हैं। 

भारतीय नागरिकता की प्राप्ति ५ प्रकार से हो सकती है । प्रथम स्थान में इसकी 
भ्राप्ति जन्म द्वारा हो सकती है (२६ जनवरी १६५० या उसके उपरान्त जो भी भारतीय 
भूमि पर उलन्न हुए हैं या हों, वे सभी जन्म द्वारा भारतीय नागरिक हैं। दूसरे, वशानुक्रम 
से नागरिकता के व्यवस्था है । इसके अनुमार यदि कोई व्यक्ति २६ जनवरी १६५४० या 
उसके बाद भारत से बाहर भी उत्पन्न हुआ हो पर उसके जन्म के समय उसका पिता 
भारतीय नागरिक रहा हो, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक ही होगा । नागरिकता प्राप्ति 
की त्तीसरी विधि पंजीयन (:९2$078007) है। यह व्यक्तियों के कई बगों पर लागु 
होती है जैसे भारतीय नागरिकों से विवाहित स्तियाँ, उनके अवयस्क बस्चे, भारतीयों के 
चंदज जो विदेशों में बस गये हो, इत्यादि | चोये, भारतीय नागरिकता देशीकरण 
(7%घ:थ००६079) द्वारा प्राप्त हो सकती है। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो 
चुका है, एक निर्दिष्ट रीति से भारत-सरकार से देशीकरण के प्रभावपन्न पाने के लिए 
प्रार्थना कर सकता है। कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरी करने तथा राज-मक्ति को शपथ लेने 
पर, यदि भारत सरकार भ्रावेदन पत्र में दिये हुए तथ्यों की सत्यता के विषय में सन्तुष्ट 
हो तो देशीकरण का प्रमाण-पत्र दे सकती है। पाँचवे तथा भ्रन्तिम स्थान, यदि कोई 
सया भू-भाग भारतीय भू-क्षेत्र ((८४7007ए) में सम्मिलित किया जाय तो भारत सरकार 
विज्ञप्ति (0008८4४००) हारा निर्देश दे सकती है क्रि भम्ुक-अग्रुक वर्गों के लोग उस 
भु-भाग से सम्बद्ध होने के कारण अघुक तिथि से भारतीय नागरिक होंगे । 

भारतीय नागरिकता वी समाति (८८४६०००१) दीन प्रकार से होती है | प्रथम, 
यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ले और निदिष्ट रीति से भार- 
तीय नागरिकता के त्याग की घोषणा करे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती 
है । दूसरे, यदि किसी भारतीय मागरिक ने २६ जनवरी, १६५० और नागरिकता अ्रघि- 





* संविधाव परिपदु की ११ भोर १२ अगप्त, १६४६ की वारवाइयी का प्रतिवेदन ) 


च० भारतीय गणतंत्र का संविधान 


नियम के प्रारम्भ होने को तिथि के बीच स्वेच्छा से कसी प्रन्य देश की नागरिकता स्वीं- 
कार कर ली है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जायगी। तीसरे, भारत 
सरकार कुछ विशेष दशशाप्रो मे निदिष्ट रीति से दिये हुए आदेश द्वारा पंजीकृत और देखी- 
कृत तागरिको की नागरिकता का झपहरण कर सकती है । 


आरा. नागरिकों के मूल अधिकार 


मल अधिकारों (फेशवैशाणण्र 87800) के उल्लेख की आवश्य- 
कता--स विधान मे मूल श्रधिकारों के उल्लेख (5्वाध्या्णा 0 एप्030पर्ाशे 
89008) की उपयोगिता विवादास्पद विषय है। ब्विदिश संविधान मे तो इसवी कोई 
चर्चा ही नही हैं ॥ इसी प्रकार कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी श्रफीका, फ्रास ( तृतीय 
गएतले ) भ्रोर स्विटूजरलेंड के सविधानों में भो इसका उल्लेख नहीं है। सयुक्त राष्द्र 
पमेरिका ही झाधुनिक राष्ट्रो में ऐसा पहला देश है जिसमे इसका उल्लेख है । गत्‌ ४०-५० 
वर्षो से, नये सविधानों मे मूल अधिकारों के वर्णन का रिवाज-सा चल पडा है। भमेरिवा 
के प्रतिरिक्त इम प्रकार का उल्लेख हमे सदर १६१६ के वाइमर (जर्मनी) संविधान मे 
भी मिलता है। इसके बाद प्रथम महायुद्ध के उपरात बने नये राज्यों के सविधानों में भी 
मूल श्रविकारों सम्बन्धी चर्चा है। संत १६२२ झोर सत्‌ १६३६ के भावरिश सविधानों, 
सात १६३६ के रूप के सविधान झोर अभी हाल हो में बने (१ ६४८) जापान के संविधान 
में भी मूल भ्रधिकारो का उल्लेख है। मूल भश्रधिकारों के संविधान में न रखे जाते की 
पुरानी परिषाटी के समर्थकों का कहना है कि किसी निश्चित समय नागरिकों को मूल 
प्रधिशारों का उपलब्ध होना तत्कालीन विधियों को वास्तविक दक्शा पर निर्मर करता है । 
इन विधियों वी रचना विभिन्न राजनीतिक स्थितियों की झावश्यवताभो पर निर्भर होती 
है । प्रावश्यक विधियों की रचना मे अडचन पड़े, इस दृप्टि से इन भूल प्रधिकारों को 
सोमित करना पडता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भ्रधिकार चले गये । इसलिए 
संबसे अच्छा रास्ता यह है कि मूल भ्रधिवारों सम्बन्धी कोई भो उल्लेख करके नागरिकों 
के चित्त मे ऐसी कोई आशाएँ ही न उत्पन्न की जायें जिनका पूरा करना सम्मद ने हो। 
नागरिक अधिकारों की रक्षा का भार उन्हीं साधनों वर छोड़ दिया जाय जो देश वी 
सामान्य विधियों के प्रस्तर्गत उपलब्ध हो ॥ 

इसके विपरीत मूल अधिकारों दे वर्सन के समर्थकों का कहना है कि सविधान से 
भक्त वर्शाव के झा जाने से इन अधिवारों को कुछ ऐसी उच्चतर झौर पवित्र स्थिति प्राप्त 
हो जाती है कि विधानमन्डल के सदस्यों को उनत्री मर्यादा उल्लंघन करने का साधारणता 
साहय नहीं होता । मौलिक भ्रधिकारों का संविधान में उल्लेख इस बात का स्थायी स्मरण 
दिलाता रहता है कि बुछ ऐसो चीजे हैं जिनका वरावर सम्मान करते रहने की प्ावश्य- 


नागरिकता, सूल श्रधिकार भर राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ४१ 


| कता है ओर जिनका कभो भी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रकार मूल अ्रधि- 
कारो का उल्लेख नागरिकों की स्वतन्त्रता के हित में, राज्य के कार्य-क्षेत्र को आवश्यक 
तथा उचित दिज्लाओं में सौमित कर देता है। यदि मूल[घिकारों के वर्णन को सावघानी 
से तैयार किया जाय तो इससे सरकार को कार्यक्षमता पर लगने बाजी बहुत-सी शसु- 
विधाएँ दूर की जा सकती हैं श्रोर इसके साथ ही सामान्य काल में जनता को भी एक 
निश्चित मात्रा मे वैयक्तिक स्वातत््य का झ्राइ्वासन दिया जा सकता है। भारत ऐसे देश 
के लिए जो पहली बार प्रजातत्र का प्रयोग करने जा रहा हो पुलाधिकारों का उल्लेख 
ब्यक्ति-स्वातत्र की भ्राधार-शिज्ना के समान है । 
बात कुछ भी वयो न हो, कम से कम भारत मे तो काफी पहले से मूल अधिकारों 
की चर्चा थो और काप्रेस के कराँची अधिवेशन मे तो मूल अधिकारों सम्बन्धी एक विस्तृत 
प्रस्ताव भी पारित किया गया था । ग्रत: हमारे सविधान-निर्माता सविधान में मूल अधिकारों 
के उतलेख को छोड़ ही नहीं सकते थे, यद्यपि इसके सम्बन्ध में उन्हे काफी परेशानी 
उठानी पड़ी ) 


सबिधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार--स्थूल रूप से संविधान नागरिकों को 
६ मूल अधिकारों को रक्षा का आश्वासन देता है । वे भ्रधिकार हैं, समता, स्वतत्रता, 
शोषण से मुवित, धर्म की स्वतत्रता, म्र्क्ृति श्रौर शिक्षा सम्बन्धी भ्रधिकार तथा सम्पत्ति 
सम्बन्धी भ्रधिकार । इनमे से प्रत्येक श्रधिकार का विस्तार तथा उनकी मर्यादाएँ नीचे 
बतलायी जा रही हैं । 


१. समता का अधिकार (838॥+ ०६ 84०७॥७)--इस भ्रधिकार का पहला 
/ श्र्थ तो यह है कि विधि के समक्ष समस्त नागरिक समान हैं भर्थात्‌ विधियों का संरक्षण 
सबको समान रूप से मिलेगा | दूसरे, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग या जन्म-स्थान के भाधार 
पर किसी को सार्वजनिक सनोरजन के स्थानों में जाने से, सार्वजनिक कुप्नो, तालाबों भ्रादि 
में से पानो भरने से, सार्वजनिक मार्गों पर चलते से, या राज्य के अन्तर्गत कोई सरकारी 
नौकरी पाने देने से रोका नही दा सकता । अस्पृष्यता सवंधा निपिद्ध है। भ्रस्पृश्यता के 
झाधार पर किया गया कोई भी भेदभाव सार्वजनिक झवराघ है । तीसरे, राज्य द्वारा उपा- 
यों का वितरण (सैनिक और दौक्षशिकर उपावियों के भ्रतिरिक्त) नही किया जायगा शौर 
कोई भो भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नही कर 
सकता । यहाँ तक कि सरकार में नौकरी करने वाले प्रभारतीय भी बिना राष्ट्रपति की 
अनुमति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नही कर सकते ॥ * 
लेकित समता के भपिकार के कारण संसद के इस क्‍्रविकार में कोई बाधा नहीं 


*पनु० १४, १५, १६ (१) (२), १७ ओर १८: 
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थड़ती कि वह किन्‍्ही विशिष्ट राज्यों या स्थानीय क्षेत्रों में कुछ नौकरियों के लिए विवास 
अम्बन्धी योग्यता लगा दें या कुछ नोकरियाँ पिछड़े हुए वर्गों के लिए सुरक्षित कर दें | साव॑- 
ज॒तिक स्थानों से प्रवेश की समता से सरकार का यह भ्रधिकार नहीं छिनता कि वह किसी 
झयाव को महिलाओं और बच्चों के बैठने के लिए अलग सुरक्षित कर दें। घामिक तथा 
सम्प्रदाय विशेष की संस्थाप्रों को प्रवन्ध सम्बन्धी पदों पर उस घर्म या सम्प्रदाय विशेष के 
ही व्यक्ति रखे जाने में कोई वेवानिक प्रनोचित्य नही माना जायगा । १५ 

सच १६५१ के संविधान सशोधन भ्रधिनियम के अनुसार समता के भ्धधिकारों के 
कारण राज्य की इस शक्ति में भो कोई बांधा न पड़ेगी कि वह पिछडी जातियों के नागरिकों 
गा परिगणित जातियों प्रयवा भादिवासियों के लिए, जो सामाजिक और हौक्षणिक हृष्ठि 
से पिछड़े हुए हैं, विशेष व्यवस्थाएँ कर दे। इस संशोधन की श्रावश्यकता इसलिए पडी 
कि मद्गाप्त के उच्च स्थायालय ( पी) (:००%६ ) ने मद्रास सरकार के एक आदेश को 
जिसके ग्रनुसार कुछ भौद्योगिक शिक्षण संस्थाओं मे कुछ जाति भ्रोर सम्प्रदाय के विशेष 
लोगों के लिए कुछ स्थान विशेष रूप से सुरक्षित कर दिये गये थे श्रवैध हरा दिया था |* 

२. स्व॒तंत्रता का अधिकार--स्वातत्र्य भ्रधिकार में वाक्‌ स्वातंत्र्य भौर भ्रभि- 

व्यक्ति स्वातत्य का, शान्तिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का, संस्था या सघ बनाने का, भारत 
के सभी भागों में सर्वंधा भ्रबाघ झाने-जाने का, भारत राज्य के किसी भाग या क्षेत्र में 
निवास्त करने या बस जाने का, सम्पत्ति के कमाने, धारण और व्यथत करने का, कोई 
घृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारवार करने का तथा वैयक्तिक स्वातंत््य का भ्रधिकार 
सम्मिलित है| इस सूची मे समाचारपत्रों को स्वतंत्रता का कही उल्लेख नहीं है कितु 
अभिव्यक्ति की स्वर्तत्रेता से वह निहित है । शन्तास्त्र रखते की भी स्वतंत्रता तहीं दी गई . 
है बयोकि वर्तमान स्थिति मे यह उचित नहीं समझा गया कि इस प्रकार की स्वतंत्रता 
दी जाय। 

ऊपर जो भ्रधिकार बतलाये गये हैं उनमे बहुतों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध हैं। 
वाक्‌ स्वातत्य का भर्थ नही है कि कोई प्रपमानजनक लेख लिखे या किसी श्रन्य व्यक्तिके 
लिए ग्रपमानपूर्ण वचनो का प्रयोग करे, अथवा किसी की मानहानि या न्यायालय का 
अपमात करे | अपराध करने के लिए लोगो को भड़कानां भी वाक्‌ स्वातंत्र्य द्वारा रक्षित नहीं 
है । सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टदा, नेतिकता था राज्य को सुरक्षा अथवा विशेष विदेश 
राष्ट्रों की मित्रता मे बाघा डालने वालो भी कोई बात बहने का अधिकार वाक्‌ स्वातन्य 


"अनु० १५ (३) और १६ (२), (४) और ५४ 
>प्रनु० १५ (४) इसके साथ ही इश्न सम्बन्ध में संत १६५१ के संवैधानिक 
संशोधन से भो इस व्यवस्था का विस्तार किया गया है । 


नागरिकता, मूल अधिकार शौर राज्य के निर्देशक सिद्धान्त है 


हें सम्मिलित नहीं है । संस्था या संघ बनाने के अ्रधिकार पर भी सार्वजनिक व्यवस्था के 
'हित की दृष्टि से राज्य सघुत्ित प्रतिब्रन्ध लगा सकता है। प्ननुसूचित भ्रादिवातियों और 
जनता के कल्याण को दृष्टि से सरकार देश के किसी भी भाग में सार्वजनिक झ्रावागमन 
"पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। वृत्ति, उउजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतंत्रता 
पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है कि राज्य को स्वयं या किसी निगम ((७०४90॥8000) 
के द्वारा किसी भी व्यापार; उद्योग या सेवा का स्वामित्व ग्रहण करने या उसका संचालन 
करने का श्रधिकार है । ऐसे उद्योग भादि से सरकार नागरिकों को उसमे पूर्णातः या 
शत; अलग रख सकती हैं । वह आवश्यकतानुसार व्यावसायिक योग्यताग्रो की प्राप्ति 
को झनिवार्य भी कर सकती है," जैसे डावटरी करने के लिए डावटरी योग्यता । उद्योग 
च व्यवसाय की स्वतस्त्रता का नियन्त्रस करने की राज्य को शक्तिवा सन््‌ १६५१ के 
सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विस्तार किया गया है, इससे उद्योगों के ब्यवसायों का 
आवश्यक मात्रा में राष्ट्रीयकरण का मार्ग सरकार के लिए साफ हो गया है। यदि सरकार 
ऐसो नीति भ्रपनाती है तो उस पर यह भारोप नहीं लगाया जा सकता क्रि वह नागरिकों 
को व्यापार या व्यावसाधिक स्वतन्त्रता मैं कोई हस्तक्षेप कर रही है । ये प्रतिबन्ध स्वतंत्रता 
के भ्रधिकारों का दुरुपयोग बचाने के लिए सावंभोमिक रूप से श्रावश्यक सममे जाते हैं। 
कोई वैयक्तिक स्वतन्त्रता उतनी मूल्यवान नही होती जित्तनी मनमानी गिरफ्तारी, 
मजरबंदी और सजा की सम्भावना से निश्चिन्तता। प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर न्यायोबित 
झंग से विचार हो सके इसके लिए सविधान में यह व्यवस्था वी गई है कि किसी भी 
व्यक्ति को अपराध करने पर उन्ही विधियों के अनुसार दण्ड दिया जायगा जो अपराध के 
समय लागू हो रही होंगी। बाद में दनी विधियों के भ्नुसार उस व्यक्ति को दण्ड नहीं 
दिया जा सक्ृता । किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दण्ड दिया जा 
सकता है। उस्ते श्रपने ही बिरुद्ध साक्षी देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता ।* बह 
भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी ध्यक्ति कौ उनके जीवन या वैयक्तिक स्वतन्त्रता से 
“विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (270८९००:८ ०४६४४७।३५४९०१ 99 7,4७) से ही वरक्षित 
किया जा सकता है, प्रन्य किसी प्रकार नही) 

“विधि की उचित प्रक्रिया”! बनाम “विधि द्वास स्थापित प्रक्रिया! (99८ 
970९९४$ 0६ [,ब३छ ए$ 2070८6ठप76 59005086 ते 99 7.4७)--इस प्रसंग में 
चब्विदिश तथा भ्रमेरिकन संविधानों में “विधि को उचित प्रक्रिया! शब्दावली का प्रयोग 
किया गया है । भारतोय संविधान में भी यही शब्दावलो रहे, इस पर संविधाद परिषद्‌ 

. में काफी बहस हुई। अन्त मे यह निरचय किया गया कि इसके स्थान में 'विधि दा 





+ भनु० १६ सब १६५६ के संविधान संशोधन झधिनियम द्वारा संशोधित, + झनु० २०. 
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स्थापित प्रक्रिया' शब्दावली का प्रयोग किया जाय । उक्त दोनों शब्दावलियों में वैयक्तिक 
स्वातन्ध्य के सम्बन्ध मे पर्याप्त अन्तर है। ऐंग्लो-सेक्सन न्याय व्यवस्था मे विधि की 
उचित प्रक्रिया का एक निश्चित श्र्थ हो गया है। इस प्र्थ के प्रनुप्तार बिता वारप्ड 
के तलाज्षी नही हो सकती ।। न्यायालय में पहुँचने का अधिकार सबको रहता है, प्रत्येक 
के मामले पर छुले न्यायालय मे विचार किया जाता है, तथा इसी प्रकार से श्रन्य साधनों 
द्वारा वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा का भाव उक्त शब्दावली मे निहित रहता है । भ्रतः 
यदि इन बातों में से किसी का भी उल्लंघन करते हुए कोई विधानभण्डल विधि बनाता है, 
ती वह विधि न्यायालय झ्सवैवानिक घोषित कर देगे। “विधि द्वारा स्थाप्रित प्रक्रिया 
शब्दावली विधि-प्रौचित्पय के इन बन्धनों से मुव॒त है और उसके भन्तगंत विधानमण्डल 
बैयक्तिक स्वतन्त्रता की वे शर्ते वा स्रीमाएँ निर्धारित कर सकता है, जिन्हे वह उचित 
समभता है। प्रमेरिका मे विधि को उचित प्रक्रिया” का कभी-कभी यह परिणाम हुश्रा है: 
कि विधात मण्डल पारित श्रम सम्बन्धी तथा भ्रन्य सामाजिक विधियाँ न्यायालयों द्वारा 
असवैधानिक धोषित क्र दी गई हैं। हमारे सविधान निर्माता यह नही ताहते थे कि स्याय- 
पालिका इस तरह विधानमण्डल की इच्छाम्रो को उपेक्षा करें। इसलिए उन्होंने (विधि 
की उचित प्रक्रिया' के स्थान में “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का प्रयोग किया ॥ विधि 
द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्दावली जापानी क्ष॑विधान से ग्रहए की गई है । उसके फलस्वरूप 
परिस्थितियों के प्रनुसार वैयक्तिक स्वतन्त्रता के नियन्त्रण का अधिकार न्यायपालिका के 
हाथ भे नही भ्रपितु विधान मण्डल के हाथ में आ जाता है । 

मनमानी गिरफ्तारी और नजरबन्दी के विरुद्ध व्यवस्थाएँ--संविधान के 
झनुप्तार किसी भी व्यक्ति को उस्त समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और 
गिरफ्तार किये जाने के बाद हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक उसे क्षीक्रातिशीक्र 
जिरफआारी के कारण न बतला दिये जायें । इसके साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मत 
के वकील से प्रपनी पैरवी की व्यवस्था कराने का भी भ्रधिकार है। जो व्यक्ति पकड़ा 
जाता है उसे गिरफ्तारी के बाद चोबीस पण्टो के भीतर (यात्रा के सप्रय के भ्रतिरिकत ) 
मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए और बिना मजिस्ट्रेट की झाज्ञा के इतनेः 
समय से अधिक हिरासत में नही रखा जाना चाहिए ।९ 

निवारक निसेध--सविदान मे ऐसी भी व्यवस्था दी मयी है जिसके प्रनुसार 
सरकार कुछ लोगो को, विशेषकर शत्रु शाष्ट्र के विदेशियों और कभी-कभी श्रपने नाग- 
रिको को भी नजरबन्द कर सकती है। मनमानी गिरफ्तारी भोर नजरबन्दी के विरुद्ध 
जो बाते उपर वाले प्रनुष्याय ( एट्टाशुए) ) मे दी गई हैं, वे इन बन्दियों पर लागू 


* झनु० २२ (१) और (२) 
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जही होतीं, * परन्तु दुछ प्रम्ण व्यवस्थाएँ दी गयी हैं। किसी भी व्यक्ति को निवास्‍क 
'निरोध में ३ मास से भ्रधिक नहीं रखा जा सकता जब तक ( भर) एक परामर्शदाता 
बोर्ड उस व्यक्ति के सम्बन्ध में भल्तीभाँति जाँच-पड़ताल करने के बाद उस व्यक्ति को 
और भ्रधिक नजरबन्द रखे जाने की सिफारिश न करे । इस वोर्ड में वे हो व्यक्ति सदस्य 
हो सकते हैं जो किसो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते है। या 
(आग) फिर नजरबन्द व्यक्ति उस वर्ग के बन्दियों भें से हो जिसको संसद ने किसी विधि 
द्वारा तीन मास से अ्रधिक मजरबन्द रखे जाने को अनुमति दे दी हो। * 


संसद विधि दारा नंजरबन्दी का अभ्रधिकतम समय निश्चित कर सकती है 
उसकी समाप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति को उससे झागे नजरबन्दी में नहों रखा जा 
सकता है। ससद विधि हारा यह मी निश्चित कर सकती है कि नजरबन्दियों के सम्बन्ध 
मैं जाँच-पडताल करते समय परामर्शदाता बोर्ड क्या पद्धति भ्रपनाएगा ।3 न रबन्दियो 
को यथाशीत्र उनकी गिरफ्तारी का कारण भी बतला दिया जाना चाहिए श्रौर जितनी 
जल्दी सम्भव हो उन्हें श्रपती नजरबन्दी के श्रादेश के विरुद्ध प्रार्थना करने की सुविधाएँ 
ही दी जानी चाहिए! 
एक निवारक निरोध भ्रधिनियम संक्द ने संत्‌ १६०४ में पारित किया था 
आर संघ १६५१ में उसका संशोधन किया गया था। मूल भ्रधिनियम की भ्रवधि एक 
अआर्ष मात्र थी लेश्नि सत्ु १६५१ के संशोवत भ्रधिनियम में उसे बढ़ा कर दो वर्ष कर 
“दिया गया भौर हर मामले की जाँच परामर्शदाता बोड द्वारा किया जाना प्रतिवार्य कर 
दिया गया । सरकार को यह भी भ्रधिकार दे दिया गया कि यह नजरबन्दियों को पैरोल 
थर भी रिहा कर सकती है। नजरबन्दी सम्बन्धी आदेशों के पालन शोर परामशंदाता 
बोर्ड द्वारा जाँच को पद्धति भी निर्धारित कर दी गयी । नजरबन्दी अ्रधिनियमों का जीवन 
'एक वर्ष निर्धारित किया गया था पर १६५४ में वह तीन वर्षों के लिये बढा कर 
(दिसम्बर १६५७ तक कर दिया गया। १६५७ भौर १६६० में निवारक निरोध प्रषि- 
नियम की भ्रवधि पुन; तीन वर्ष के लिये बढ़ाई गई और वह झ्राज “भी ( १६६१ ) 
जाग है । 


वैयक्तिक स्व॒तन्त्रता पर लगाये गये भ्रतिबन्धों की आलोचना--डा० 
अम्वेदकर ने संविधान-परिपद्‌ में यह स्वोक्षर किया था कि संविधान के प्रारूप में वैय- 
क्तिक स्वतंत्रता सम्बन्धी व्यवस्थाओों की जनता द्वारा जितनी कठोर भालोचना की गई 
उतनी संविधाव के अन्य किसी भ्रंश की नहीं की गई। स्वयं संविधान परिषद्‌ में भी इन 
व्यवस्पाप्रों की कुछ कम कठोर निनन्‍्दा नही को गयो | पण्डित ठाकुरदास भार्गव ने 


आ्य््पपैप तनु 
* अबु० २२ (३)(क) भोर (ख), * भवु० २२, रे भनु० २२ (७), ४ भनु» २२ (५) 
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कहा कि “यह हमारी श्रसफलताप्रों का राजमुकुट” है। बरुशी टेकचत्द ने कहा कि 
संविधान का यहू भाग “दमन का श्राज्ञापत्र और वैयक्तिक स्वातंत््य का हनतकर्ता है ॥7 
सबसे भ्रथिक झालोचना निवारक विरोध सम्बन्धी अनुच्छेद को हुईं। झालोचको ने कहां 
कि पुलिम्त को नजसन्दियों के विरुद्ध मामला तैयार करने के लिए श्रारम्भ मे दिया गया 
तीन मास का समय बहुत अधिक है झौर इसे घटा कर एक मास या पद्दह दिन कर 
दिया जाना चाहिए । निवारक निरोध वाले बन्दियों से कठोर श्रम न कराया जायगा या 
उन्हे तकलोफ़े न दी जायंगी इसकी कोई व्यदस्था नहीं की गईं है। इन बर्दियों के लिये 
पारिवारिक भत्ते का भो कोई प्रबन्ध नही किया गया है । परामशदाता बोर्ड को, जिसका 
कार्य तौन मास से लम्बी श्रवधि वाले सासलों के विषय से श्रपनी राय देना था, व्यवस्था 
भी श्रशतन्तोषजनक बतलाई गईं। यह भी आ्राञ्न॑का प्रकट की गई कि उक्त बोर्डों में सरकार 
ऐप्ले व्यक्तियों को भर सकती है जो केवत्त उत्ती के मनोनुहुल राय दें। कुछ णोगों ने 
कहा कि कोई न कोई ऐसी अ्रवधि अवश्य विर्धारित हो जानी चाहिए जिसके उपरान्त 
सरकार क्िप्ती व्यक्ति को नजरबन्दी से नरख सके | “विवि की उचित प्रक्रिया 
( 7006 0/0८९४$ 0६ [.3७ ) के स्थान पर “विधि द्वारा स्थापित पत्रिया! ( 70- 
८69०५० ॥५५९४०॥४॥९० 97 7,0ज ) झब्दावली के प्रयोग की झालोचना करते 
हुए कहा गया कि इससे गिरफ्तारी भौर नजरबन्दों के मामले में कार्यपालिका को मन 
मानी करने का भ्रवसर मिलेगा । # 

“विधि की उचित प्रक्रिया' की व्यवस्था के बिना गिरफ्तारी झौर नजखन्‍्दी, 
सो भी बिता मौमला चलाये, नागरिक की वैयक्तिक स्वतन्त्रता के घातक प्रतीत होते हैं । 
एक समय ऐसा था जब इस प्रकार की व्यवस्थाएँ किसी भी सम्य देश के लिए भत्यन्त 
लज्जाजनक सप्रको जाती थी भ्ौर प्रत्येक देश इनसे बचने का प्रयत्न किया करता 
था । दुर्भाग्यवश् आजकल हम एक भिन्न युग मे रह रहे हैं । झरजकल वेयक्तिक स्वातत्य 
को राज्य से उतनी झाश्ंकाएँ नहीं रह गई हैं शितवी ग्रुप्ठ छप से कार्य करने वाले 
व्यक्तियों श्रोर संल्याप्रों से जो प्रपती इच्छात्रों को जनता पर बलातु लादना 
चाहते है। श्रतः विरोबाभास-सा प्रतीत होते हुए भी, भ्राजजल के युग में उक्त सद्डुद 
का सामना करने के लिए स्वातत्यत्रिय राज्यों को भी भपने हाथ में कुछ ऐसी शक्तियाँ 
ग्रहण करनी पड़ती है जो व्यक्ति को स्त्रतंत्रता की हृष्टि से भवाछनीय हैं लेकिन वस्तुतः 
वेयक्तिक स्वातंञ्य की रक्षा के लिए श्रावश्यक होती हैं। भ्राज शायद ही ऐसा कोई देश 
हो जिसमें निवारक निरोध की विधि की व्यवस्था न हो। भारत में इस प्रकार की शक्तिः 
राज्य को न देना भूल होती ॥ स्‍घ्लल्लादि इृष्णस्वामी ऐयर ने “विधि वी उचित भ्रक्रिया! 
(?7०८००१०:८-०५४४४॥५7६व फए .2फ) शब्दावली के प्रयोग से उत्न्न कठिनाइयों 
झोर भदुविधाओं को स्पष्ट करते हुए कहा था, “इस शब्दावली के प्रयोग के बाद राज्य 
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मिरोधात्मक नजरबन्दी, देशनिष्कासन तथा यहाँ तक कि श्रमिकों के काम के घंटो के 
नियमन सम्बन्धी विधियाँ भी न बना सकेगा । आलोचकों ने ( श्रस्तावित शब्दावली में ) 
जो दोष बतलाये हैं उनको दूर करने का कार्य विधान मंडल को सौंप दिया गया है । 
विधानमडल परामशंदाता बोर्डो की स्थापना कर सकेगा, नजरबंदी का अधिकतम काले 
निर्धारित कर सकेगा और नजरबंदियों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसकी भी व्यवस्था 
कर सकेगा ।/ 

कुछ भी हो, खतरनाक अस्त्र का खतरा इस बात ले घट नहीं जाता कि बह 
अ्रतस्मक है ५ आजकल वो सरकारें बहुधा इसको चिन्ता से अधिक पड़ जी हैं कि 
थे किस प्रकार सत्तारूढ़ बनी रहें | जहाँ एक ओर राज्य के शन्रुओे को कोई भी स्वतत्रता 
नहीं मिलनी चाहिए वही यह भी प्रावश्यक है कि राज्य के शत्रु शौर सत्तारूढ़ सरकार 
के विरोधियों का भ्रन्तर स्पष्ट रूप से समझ लिया जाय। नागरिक का यह देखता 

“जर्तव्य है कि किसी शासव-विशेष के विरोधियों को भी, जो संवेधानिक पद्धतियों मे 
विश्वास करते हैं, वही स्वतंत्रताएँ प्राप्त हों जो शासन के समर्थकों को हैं। लोकमत को 
बिना मामले चलाये नजरबद कर लेने की विधियों भे किसी भी त्रुटि के न रहने देने के- 
लिए विधान मडल से आग्रह करना चाहिए। हमे यह कभी भी न मूलना चाहिए कि 
प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार में उतनी ही वेयक्तिक स्वतंत्रता मिलती है जिसका वह श्रधि- 
कारी होता है भौर जिसे प्राप्त करते के लिए वह तिरंतर जागहूक रहता है । 

२. शोषण के विरुद्ध अधिकार--इस श्रविकार के श्रन्तगंत मनुष्यों के क्रप- 
विक्रय वर्जित हैं। इसी प्रकार किसी से वेगार भी नही ली जा सकती । जो व्यक्ति इत 
कार्यों को करेगा वह अपराधी समभा जायगा श्रौर दण्ड का भागी होगा। किसी भी 
औएर्बाने, खाल था कठित कार्य मे चोदह वर्ष से कम झदस्था के बालकों को काप मे ते 
लगाया जा सकेगा । फिर भी सार्वजनिक बल्याण के उद्देश्य से नामरिको से भ्रनिवार्य 
सेवा लेने का राज्य का प्रधिकार सुरक्षित रखा गया है ।* 

धममे-स्वातन्त्य का अधिकार--इस अ्रधिकार में सार्वजनिक व्यवस्था, सदा- 
चार की भ्रावश्यकताओ के भधौन सब को विश्वास को स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को 
झवाघ रूप से मानते, तदनुसार आचरण करने भ्लोर उसका प्रचार करने का भ्रधिकार 
सम्मिलित है ।* जो किसी घर्म का न मानना चाहे, उसे वैसा भी करने तथा श्रपने घर्म- 
विरोधी मत॒ का प्रचार करने का मो अधिकार है । भत्येक घर्म-समछुद्याय या सम्प्रदाय घामिक 
तथा दान कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है झौर उन्हे चला सकता 
है उसे जंगम झौर स्थावर सम्पत्ति के भर्जन श्रोर स्वामित्व का तथा ऐसी सम्पत्ति 


* पनु २३ भोर २४, “मनु० २५ 
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का विधि के प्रनुस्ार अबस्ध करने का प्रधिकार भी है।* किसी भी व्यक्ति को किसी 
भी धर्म की उन्नति के लिए कोई कर देने के लिए विवश न किया जायगा।* राज्य 
कोष से संचालित किसी भी शिक्षा संस्था में धामिक शिक्षा ने दी जा सकेगी श्रौर 
सरकारी सहायता से चलने वाले तथा सरकारी माज्यताप्राप्त विद्यालयों में भी धार्मिक 
शिक्षा को अनिवाय व किया जा सकेगा ।3 धाभिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी ये भ्रनुच्छेद राज्य 
को धर्म-निरपेक्ष श्रथवा लौकिक रूप प्रदान करते है । 


लेकिन राज्य की घामिक निरपेक्षता या तटस्थता उसे ऐसी किसी भी झरार्थिके, 
वित्तोप या राजनीतिक गतिविधि का नियमन करने से न रोक सकेगी, जिसंका सम्बन्ध 


किसी लौकिक कार्य या समाज-सुधार से होगा। राज्य सार्वजनिक हिन्दू घर्म-संस्थाप्रों को 
सभी हिन्दुओं के लिए ( इस व्यवस्था के लिए हिल्दुओं मे सिं्ल, जैन ओर बौद्ध भी 
सध्मिलित कर लिए गये हैं ) खोल सकेगा । सिवषों को कृपाणं घारण करने श्ौर उसे 
लेकर चलने का अधिकार दिया गया है॥४ यह सिवख घमं का झ्रावश्यक अंग समझा गया, 
है भर इसीलिए इसकी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है ॥४ 

४. सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार--इव भधिकारो मे नागरिकों 
के किसी भी वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाये रखने का श्रधिकार 
सम्मिलित है। राज्य द्वारा मास्मता-प्राप्त भ्रथवा राज्य-निधि से सहायता पाने बाली 
किसी शिक्षा सस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा 
श्रादि के झ्राधार पर वंचित न रखा जा सकेगा। घ॒र्म या भाषा वाले प्रल्पसज्यक वर्गों 
को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाभो की स्थापना झोर प्रबन्ध का भ्रधिकार होगा तथा 
शिक्षा संस्थाग्रो को सहायता देने मे राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस प्राधार पर 
'िमेद न करे कि वह किसी विशेष धर्म या भाषा वाले प्रल्पसंस्षक वर्ग के प्रदय में है ६ 

६. सम्पत्ति का अधिकार--संविधात सम्पत्ति सम्बस्धी श्रधिकार को मान्यता 
देता है भौर घोषित करता है कि किसी भी व्यक्तिकी सम्पत्ति राज्य द्वारा तब तक न 
छीनी जायगी जब तक ऐसा करने लिए के विधि का प्राधिकार (हैए079 एक) 
न प्राप्त कर लिया जाय और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था न कर दी 3 [यगी ॥४ किसी भी सम्पत्ति 
पर राज्य कै भ्रनिवार्यत: कब्जा करने का भ्रधिकार देने वाली विधियाँ राष्ट्रपति की सम्मति 
के लिए सुरक्षित रखी जायेंगी, * जिससे इस मामले में जितनी भी विधियाँ बनें उन सद 
में देश भर में एकरूपता बनी रहे । 

जिस सम्पत्ति पर राज्य अनिवार्यतः कब्जा करेगा उसके लिए संविधान के प्रनु« 
सार क्षतिपूर्ति का दिया जाना भ्रावश्यक है लेकित संविधान में मह कही वही कहा गया है 

अनु० २६, *अनु० २७, उपनु० २८, (२), “झनु० २४ (२), “अनु० शत 
६२), “अनु० २६ भौर ३० “भनु०, (१) भौर (२), “प्रनु० ३१ (३)। 


औज-++--++_-- 
डे नागरिकता, मूल श्रधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धान्त है 


कि वह क्षतिपूर्ति न्‍्यायपूर्स एवं समुचित ही होगी । इस शब्द को जानबूछ कर छोड़ दिया 
शया है जिससे स्यप्यालप इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप न कर सके और अनावश्यक मुकदमेबाजी 
न हो । किस प्रकार की सम्पत्ति के लिए समुचित क्षतिपूर्ति क्या होगी, यह निर्धारित 
करना विधानमण्डल के विवेक पर छोड़ दिया गया है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पं ० 
शोदिस्ट्‌वएलभ पुन्द मे कहा था, “हम प्रत्यक व्यक्ति को समुचित मुभ्राविजा देना चाहते हैं 
लेकिन किसी भी दक्षा मे हमें मुकदमेबाजी में पड़ना स्वीकार नहीं है ।””* न्यायालय केवल 
उसी द्षा में हस्तक्षेप कर सकेंगे जब सम्पत्तिकों कब्ने में लेने वाली विधि कोई भी क्षति- 
चूत्ति देने की व्यवस्था नहीं करती या श्रयथार्थ श्रथवा नाम मात्र की क्षतिपूर्ति प्रदान करके 
“संविधान को धोजा देने का कोई जाला (/ पर8प0 0 6 (०7क्नप्पत07) रचती 
है। भ्रत: हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जिस सम्पत्ति पर श्रनिवार्यत्त: कब्जा क्रिया 
जायगा उसके लिए क्षतिषूर्ति तो अवश्य की जायगी लेकिन उस राशि के प्रौचित्य मां 

अनौचित्य निर्णय का स्यायाज्षय से सही कराया जा सकेगा। हि 
कुछ मामलों में तो ताम मात्र की क्षतिपूर्ति दिये जाने की भ्रवस्था से भी न्यायालयों 

का हस्तक्षेप वर्जित कर दिया गया है। यद्यपि सविधान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है 
फिर भी संविधान परिषद में वादविवादों के दौरान मे यह साफ तौर पर कह दिया गया 

था कि उक्त व्यवस्था का श्रमिप्राय उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्यन्न मद्रास के जमीदारी- 
उन्मूलन सम्बन्धी भ्रधिनियम को सुरक्षित बनाने का है। सविधान भे कहा गया है कि यदि 

संविधान के लागू होते समय कोई विधेयक विधानमडल के विचाराधीन है भ्रौर बाद 
मे वह पारित कर दिया जाता है श्रौर सुरक्षित रखे जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 
उम्र पर हो जाते है, या किसो राज्य की कोई विधि संविधान के लागू होने के १८ मास्त पूर्व 

पारित हो जातो है ओर नये संविधान के लागू होने के ३ मास के भ्रन्दर उस पर राष्ट्रपति 

के हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं ओर बह राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है तो 

उस पर किसी भी न्यायाज्य मे क्षतिपूर्ति-सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाप्रों का उल्लंघन 

करने के पभ्राधार पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । इसका भ्रर्थ यह है कि यदि उत्तर 

अ्रदेश, बिहार पौर मद्रास में जमीदारी बिना मुप्रावजे के भी समाप्त कर दी जाती तो भी 

न्यायात्षय में कोई भारपत्ति नहो उठाई जा सकती । इस मामले में विधानमण्डल के निर्णय 

हो सर्वया पन्तिम होंगे। प॑० जवाहरलाल नेहरू ने कहा--“हम भ्रपने यहाँ के स्यायाधीयों 

का सम्माव करते हैं, लेकिन किसो भी न्यायाधीश या किसी भी उच्चतम न्यायालय को 

हम विघानमण्डल का तृतीय सदन नहीं बनने दे सकते । संसद सप्यूर्ण देश की इच्छाओं: 





* संविधान परिषद की १२ सिताबर, १६४६ को कार्रवाई का प्रतिनादन । 


प्र भारतीम गएतन्त्र का संविधान 


का प्रतिनिधित्व करती है । सप्पूर्ण देश की सम्प्रभ्नु इच्छा का उल्लंघन करने का भ्रधिकार 

किसी भी न्यायपालिका को नही दिया जा सकता (४१ 
क्षत्तिपृति सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था निष्क्रणार्थी सम्पत्ति पर नहीं 

लागू होगी । 

लेकिन इतनी कठोर व्यवस्थाएँ मी जमीदारी उन्मूलन श्रधिनियमों को न्यायालयों 
के हस्तक्षेप से बचा न सकी । स्थायात्यों ने अधिनियमों में दो गई क्षतिषद्ति की व्यवस्था 
के सप्स्ध में तो कुछ नहीं कहा लेकित छुल अधिकारों तथा भ्रत्य सवैधानिक भरवस्थात्रों 
के प्राधार पर भ्रधिनियप्रों के कुछ अश्ञ के ध्रौचित्य पर झाषति करते हुए उप भज्ञों को 
प्रवैधानिक घोषित कर दिया । इस प्रकार पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के जमीदारी 
उन्मूलन अ्धिविधमों के कुछ भशो को अरसंवैधानिक घोषित कर दिया । भविष्य मे न्यायालयों 
द्वारा भूमि सम्बन्धी सुधारो के कार्य मे ऐसे हस्तक्षेप को रोकने के लिए सविधान मे संशोधन 
किया गया शोर सध्‌ १६५१ का संविधान (प्रथम संशोधन) भ्रघिनियम दवाया गया । इस 
प्रधिनियम द्वारा सविधान में ३१ के भोर ३१ खयेदो भ्रनुच्छेद भोर घोड़े गये। 
परनुच्छेद ३१ क के भ्रदुसार कोई भी विधि जिससे राज्य को किसी भी भू-सम्पत्ति (९३- 
६20४ ) पर कब्जा करने था कब्जे के अधिकार को समाप्त था परिवर्तित करते 
का भ्रधिकार भिलता है, इस अ्रधार पर अवैध घोषित न की जायगी कि वह मुल भ्रधिकारो 
के विरृद है, या उनमे भरत्पो रण करता है या उसको भंग करता है । घगुच्छेद ३१ ख 
द्वारा सविधान में नवी अनुसूची जोड़ दी गई है जिम्के प्रमुस्धार उत विधियों की एक 
शालित्रा दे दी गई है जिनकी बैधता पर उक्त प्रनुच्छेद भ्र्धाद्‌ ३६ क के प्रन्दगरंत बोई 
भ्रापत्ति किसी भी न्यायावय में की ही सही जा सकती प्रौर जो विसी स्थायालय था 
तत्तिहृलन विर्शय या प्रादेश होते हुए भो वैध रहेगे। उक्त दो अयुच्छेदों के जोड़े जाते 
का कुल मित्र कर यह परिस्याम हुआ कि जमीदारी उन्मूलन सम्बन्धी क्षतिपूर्ति की समस्त 
विधियाँ त्यायातयों की कार्यसीमा के परे कर दी गई हैं। लेफ़ित यदि राज्य जमीदारी को 
छोड कर भग्य किसी प्रकार को सम्पत्ति पर कब्जा करना चाहेगा तो फिए उसे पहले की 
ही भाँति कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये कठिताइर्यां प्रभी भी विद्यमान हैं। 
१६४४ में शोलापुर के यूदी कपड़े कै एक कारखाने के प्रबन्ध को सुघारने के लिए सरकार 
“ले उस पर भ्रस्यायी कब्जा कर लिया या लेकित उच्चतम न्यायालय ते सरकार का यह 
कार्य इस कारण प्रवेध घोषित कर दिया कि सरकार ने ऐसा करने के पहले मालिकों को 
कोई क्षतिवृति देने को व्यवस्था नहीं की। श्रतः विधान चतुर्थ संशोधन अ्रधिनियम 
१६५४, इस कठिनाई को हर करने के लिए पारित हुग्ना । इसके द्वारा यह व्यवस्था हुईं 
कि राज्य द्वारा सम्पत्ति का भ्रतिवाये प्रजन किये बाते की दशासे चाहे प्रतिकर 


*१४॑विधान परिषद की १० सितम्बर, १९४६ को कार्रवाई 4 


नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धान्त भ्श्‌ 


((०४7७९०४४४००) की राश्चि नियत कर दी जाय अथवा उसे देंने के निश्चित सिद्धान्त 
नियत कर दिये जायें । भ्रनिवार्य श्र्जन (000प्रॉॉ509ए ै८१०४४४४०४) का कोई 
भी कानून भ्रपर्याप्त प्रतिकर के झ्राधार पर अवैध न घोषित क्या जा सकेगा।" 

दूसरे, यह भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी कानून द्वारा सम्पत्ति का स्वामित्व 
या कब्जा राज्य को हस्तातरित न होकर, केवल प्रवन्ध के श्रधिकार का हस्तान्तरण हो 
(जैसा कि शोलापुर मिलो के सम्बन्ध में हुम्ना था), तो वह अनिवार्य धर्जद न समझा 
जायगा ौर प्रतिकर का प्रश्त उस सम्बन्ध मे न उठेगा 


तीसरे भ्ौर श्रन्तिम स्थाव मे, भारतीय सविधान प्रथम संशोधन भ्रधिनियम 
१६४१ द्वारा जोड़े हुए प्रनुच्छेद ३११ क के अ्रनुरगर मूल श्रषिकारो के श्रतिक्रमण के 
भाधार पर न्यायालयों के हस्तक्षेप से जो छूट जमीन्दारी उन्मूलन कानूनों को दी गई थी, 
उसे निम्नलिखित प्रकार के कानूनों पर भी लागू कर दिया गया, भर्थात्‌, 

(१) जो राज्य द्वारा किसी भी सम्पत्ति के भ्र्जन या उस सम्पति-विषयक किसी 
भी अधिकार के प्रर्जन, समाप्ति या परिवर्तत की व्यवस्था करते हो । 

(२) जो राज्य द्वारा सीमित समय के लिए किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध-श्रधिकार के 
सार्वजनिक हितार्थ, लिये जाने की व्यवस्था करते हों, जिफसे उक्त सम्पत्ति का सुप्रबन्ध 
हो सके । 

(३) जो सार्वजनिक हित तथा सुप्रबन्ध की हृष्टि से दो था श्रधिक नियमों 
((०7७०१%(075) के एकीकरण (४॥04]9227॥0॥) की व्यवस्था करते हों। 

(४) णो प्रबन्धक गुमाशतो (727292|78 98०7(5) सेक्रेटरी या निगमों के 
मैनेजरों के श्रधिकारो या हिस्सेदारों के मतदान के भ्रधिकारों को समाप्ति की व्यवस्था 
करते हों । 

(५) जो किसी स्तनिज पदार्थ या तेव की खोज या प्राप्ति के लिए श्रवधि के पूर्व॑ 
ही किसो समझौते, ठेके या लैसंस से सम्बन्धित किसी अ्रधिकार की समाप्ति या परिवर्तत 
को व्यवस्था करते हो ।3 

सविधान की नवी श्ननुसूची मे ६ और भी काननो की तालिका जोड़ दी गई जिससे 
कि उनकी वैषता पूर्णतया सुरक्षित हो जाय और किप्तो न्यायालय के प्रतिकूच निर्णयादि 
के प्रभाव से मुक्त रहे ।४ 

संविधान मे सम्पत्ति सम्बन्धी जो व्यवस्थाएँ दी गई है उनसे व्यक्तिगत सम्पत्ति 
पर कट्टर विचार रखने वाले लोग सन्तुष्ट नहीं हो सकते । परन्तु यह तो श्रव सब जगह 
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माता जाता है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए राज्य व्यक्तिगत सम्पत्ति पर भ्निवार्यता 
कब्जा कर सकता है। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता या क्षतिपूर्ति के निर्धारण की 
सीमा, ये बातें अत्यन्त ही विवादास्पद हैं। एक भोर तो श्राघुनिक साम्यवादी झोर उम्र 
समाजवादी हैं जो राज्य द्वारा सम्पति पर कब्जा करने के बदले में कोई भी मुआवजा देसे 
के घोर विरोधी है, भोर दूसरी भ्ोर वे हैं जो यह कहते हैं. कि जिस व्यक्तिगत सम्पत्ति 
पर कब्जा किया जाय उसका मुआवजा उस सम्पत्ति के बाजार वाले मूल्य के बराबर 
या उससे भी अ्रधिक हो । लेकित ऐसे मामले में कोई भी न्‍्यायप्रिय व्यवित यही कहेगा 
कि सम्पत्ति के कब्जे तथा उसके मुझ्रावजे के सम्बन्ध के प्रत्येक मामले में समाज की 
श्रावश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए फेसला किया जाना चाहिए। 
जैसा कि पृडित नेहरू ने सकेत किया है, सम्पत्ति स्वरूप शोर तत्सम्बन्धी कल्पना बराबर 
बदलती रही है भौर सर्म्पत्ति सम्बन्धी प्रत्येक विधि में अपने समय का स्रम्पत्ति-सम्बन्धी 
प्रचलित मत भूलकता रहना चाहिए। सम्पत्ति कई प्रकार की होती है। भिश्न-भिन्न 
भ्रकार की सम्पत्ति में प्रस्तर किया हो जाना चाहिए। एक समय था जब दासों को 
सम्पत्ति समझा जाता था। दास़ों को रखते का भ्रधिकार उतना हो पवित्र माना जाता 
था जितना श्रन्य कोई सम्पत्ति-प्रधिकार । प्राजकल भूमि या उत्पादन के साधनों की बड़ी- 
यही सम्पत्तियों को समुदाय के सार्वजनिक कल्याण के हित में नहीं समझा जाता । बहुमत 
कम-से कम यही मानता है कि उनका उपयोग सब के हितों में होता चाहिए । संविधाद 
निर्माताश्रों को ये सारी बातें घ्यात में रखनी पड़ी थी भर एक ऐसा हल निवालना पड़ा 
था जिसको अ्रधिंके से श्रधिक व्यक्तियों की सहमति प्राप्त हो सके । हमें यह स्मरण 
रखना चाहिए कि निजी सम्पत्ति को किसी भी समय केवल उतना ही समर्थन प्राप्त हो 
सकता है जितना उत्त समय का लोकमत उसे देने को तैयार हो और संविधान उसे उससे 
अधिक संरक्षण नही दे सकता। 


मूल भधिकारों की रक्षा के उपाय--यदि भ्रषिकारों को कार्पानिवित न किया 
जा सके या उतकी रक्षा न हो सके तो उनका होना ही निरर्थक है। इसोलिए मूल भ्रपि- 
कारों के प्रयृकत करने भौर उनकी रक्षा करने के लिए संविधान में बहुत से उपायो की 
व्यवस्था दी हुईं है । मूल भ्रधिकारों का प्रयोग नागरिक केवल सद्धीय शांसत के विरुद्ध 
ही नही प्रपितु राज्य सरकारों तथा स्थातीय संस्थाओ्रों के भ्रधिकारों के विरुद्ध भी कर 
सकेगा ।१ जो विधियाँ मूल भ्रधिकारों के विरुद्ध ठहरती हैं, सब जिस हद तक के विरुद्ध 
है, भवेध हैं भ्ौर राज्य ( 58:56 ) के लिए मृत्न-क्षष्रिकार विरोधी विधियां बनाता 
विषिद्ध है । इस प्रसग में विधि शब्द के अन्तर्गत अध्यादेश, झादेश, उपविधियाँ,“नियम, 
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नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धान्त प्र 


विश्तियाँ, प्रधाएँ श्रादि वे सभी चीजें भ्रा जाती है जिनको देश भर में कहीं भी विधियों 
की भाँति मान्यता प्राप्त है ।* 
यदि संविधान में वर्खित मूल-अधिकारों का कभी उल्लंघन हो तो कोई भी नाग- 
रिक किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अथवा संसद के किसी झधिनियम 
से भ्रधिकार-प्राप्त किसो भी न्यायालय मे उन अधिकारों की रक्षा के लिए याचना कर 
सकता है और उक्त न्यायालयो को संविधान के भ्रनुसार बन्दो प्रत्यक्षीकरण ( प्न&०९३5 
(079५७), परमादेश (१/५0027799), प्रतिपेष (2709#0007), श्रधिकार पृच्छा 
( (१४० ९/४४६४००00 ) तथा उद्लेषण ( (८८।००४ ) के समादेशों ( ९४:॥5 ) 
को प्रचलित करके उक्त अधिकारों की रक्षा करने की शवित दी गई है ।* सेना श्रौर 
पुलिस मे श्रनुशासन-रक्षा तथा कत्तंव्य पालन की दृष्टि से ससद उनके सदस्यों के मूल 
अधिकारों को सीमित या मर्यादित भी कर सकती है।३ सेवा विधि ( 'धशायंश 
7.»9 ) के दौरान मे शाति-रक्षार्थ यदि राज्याधिकारी कुछ ऐसे कत्य कर बैठते हैं जो 
मूल अ्रधिकारों के विरुद्ध सिद्ध होते हो तो संसद विधि द्वारा उन्हे उत्तरदायित्व-मुबत कर 
सबती है और फिर उन कार्यो के लिए उन्हे दण्डित न किया जा सकेगा।४ 
भूल अ्रधिकारो की रक्षा के लिये नागरिकों के न्यायालय मे जाने के भ्रधिकार 
को नागरिक का 'सवेधर्णनिक उपचार प्राप्त करने का भ्रधिकार' ((800 ॥0 (.07श7- 
(प४००४) १९०१८११९५ ) कहा जाता है। अभी तक मूल श्रधिकारों की रक्षा और 
उन्हें लागू कराने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ही हैं भोर 
संसद ने भव तक यह अधिकार किसी भी भ्रन्य न्यायालय को नहीं दिया है। उच्चतम 
न्यायालय था उच्च न्यायालय भ्रपनी शक्तियों का क्सि प्रकार प्रयोग करते हैं ? वे ऐसा 
सरकार या सरकारी भ्रधिकारियों को कुछ कार्यो के करने या न करने के--जेंसा आव- 
श्यक हो--निर्देश, श्रादेश या समादेश देकर ऐसा करते हैं। 
उच्चतम न्यायाज््य या उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के लागू करने के लिये 
जो विभिन्न समादेश देते हैं ( या उच्च न्यायालय जो अन्य मामलो में भी समादेश देते 
हैं ) उनके परिणामों पर यहाँ सक्षेप मे प्रकाश डालना श्रावश्यक है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
का समादेश ( ४४४६ ०६ ४४७८९४६ (:079०$ ) देकर न्यायालय ऐसे किसी भी 
बव्ववित को भपने सामने उपस्थित किये जाने वी श्राज्ञा सरकार को दे सकते हैं जिसे 
अधिकारियों ने गिरफ्तार कर किया हो। गिरफ्तार व्यक्ति के न्यायालय मे उपस्थित 
क्ये जाने के बाद न्यायालय यह फैसला कर सकता है कि गिरफ्तार व्यवित की 
गिरफ्तारी वेध है थ्रा नही। यदि गिरफ्तार या नजरबन्दी अवेध हुई तो न्यायालय 





$ झनु० १३, *अनु० ३२ (२), *प्रनु० ३३, “ब्रनु० ३४ हा 


फ््ड भारतीय गणतंत्र का संविधान 


तत्काल उस व्यक्ति की रिहाई का हुवम दे देता है, इस प्रकार इस समादेश में व्यक्तिगत 
स्वातंत्य के श्रधिकार की रक्षा की भावना निहित है । परमादेश का समादेश 
( छाप (०६ )तंद्रा09 ) किसी भी अधिकारी को उस कर्त्तव्य पालन 
के लिए दिया जाता है जिसका पालन करने के लिए (प्रार्थी के हित में ) वह 
अधिकारी कानून द्वारा बाध्य हो। इस समादेश हारा प्राधिकारियो (औएए०0- 
528८8 ) से थे कार्य करा लिए जाते हैं जिनको वे किसी वारण से न 
वर रहे हो भ्यौर जिनके न करने से किसी नागरिक के मूल भ्रधिकार खतरे में पड 
जाते हो । प्रतिषेध समादेश (४7६ 6 ?60फाम्णा ) उस समय दिया 
जाता है जब कोई प्रतिकारी ऐस! कार्य कर रहा होता है जो उसे विधि सम्बन्धी हृष्ठि 
से नही करना चाहिए | प्रतिपेष का समादेश देकर न्यायालय किसी भी प्राधिक्रारी को 
कोई ऐसा अवैध कार्य करने के जिससे किसी नागरिक के मूल अधिकारों पर प्रहार होता 
है, रोक सकता है। इप्त प्रकार यह परिणाम की दृष्टि से परमादेश समादेश का उल्टा 
है। इस समादेश द्वारा कोई कार्य कराया नहीं जाता बल्कि किसी कार्य के करने से रोका 
जाता है । उठ्रेषण समारेश (एए7६ ० (१८:४०/४४) बढा न्यायालय छोटे न्यायालय 
या प्रधिकारी को देता है। छोटे न्यायालय या प्रधिकारी को जब यह प्दिश किसी 
विचाराधीत मामले के सम्बन्ध मे प्र।प्त होता है तो वह उस मापले को श्रादेश दैने भाले 
म्यायालय के सम्मुख निरीक्षस तथा निर्णय के लिए भेज देता है। यह आरेश ऐसी दशा 
मे दिया जाता है जब कोई छोटा न्यायालय या श्रपिकारी भपने हाथ मे कोई ऐसा मामला 
ले लेता है जिस पर विचार करने का उसे भ्रविकार नही है या जिसमे उसके द्वारा पभ्न्याय 
होने की सम्भावगा होती है । यह समादेश सामान्यतः प्रतिषेष के झ्ादेश के साथ-साथ 
निकाला जाता है । अधिकार पृष्ठ समादेश ( ए70॥ ०६ (१०० एक्षाब्रप०) 
उस व्यकित के विरुद्ध दिया जांता है जिसकी किसी पद पर नियुक्त या निर्वाचन विवादा- 
स्पद होता है। इस समादेश द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति से कहा जाता है कि वह उक्त पद 
का भार उस समय तक ग्रहण न करे जब तक उसकी नियुक्ति या निर्वाचन की वैधता 
वा फैसला न्यायालय न कर दे । अधिकार पृच्छा' का शब्दार्थ है, “किस भ्रधिकार से ?” 
आपत्तिकाल से अधिकारों का क्रियास्बय और उनका निलम्बन--यदि 
राष्ट्रपति झ्रापत्तिकाल की घोषणा कर देता है तो उक्त काल मे राज्य ऐसी विधियाँ भी 
बना सकता है भ्रोर ऐसे आदेश भी दे सकता है जो १६ वे अनुच्छेद द्वारा रक्षित अधि- 
कारों प्र्थाव्‌ भाषण, अभिव्यक्तित, मिलने जुलने, सभा-समाजों, ध्यवसाभ श्रादि को 
स्वतन्त्रता के श्रधिकारो का उल्लधन करते हो । लेकिन उक्त विधियाँ और श्रादेश झ्रापत्ति- 
जाल के सप्राप्त होते हो स्वयमेव सम्राप्त हो जायेंगे! झौर उनमें से केवल बहो विधियाँ 
ह भ्नु इश८, 


नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धान्त ५५ 


और श्रादेश प्रचलित माने जायेंगे जो उक्त भ्रधिकारों के विरुद्ध न होगे। झापत्तिवाल में 
राष्ट्रपति न्यायालयों को भी मूल अभ्रधिकारों की रक्षा करने से रोक सकता है| लेकिन 
मूल भ्रधिकारों के निलम्बन (5057८0$407) का यह आदेश शीघ्रातिशीत्र संघीय संसद 
के दोनो भवनो के समक्ष विचारार्थ उपस्थित किया जाना चाहिए ।१ 
कार्यपालिका द्वारा भूल अधिकारों के निलम्बन ( 599]0८४४४07 ) की संविधान 
व्रिषद्‌ में कुछ सदस्यो ने भतीव कट्ठु निनदा की थी। श्री कामथ ने कहा है, कि इस 
व्यवस्था द्वारा हम तानाश्ञाही राज्य की, भौर पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं, भौर 
सह व्यवस्था कांग्रेस के उन समस्त सिद्धान्तो के विरुद्ध है जिनका वह डंका बजा बजा कर 
इतने दिनो से प्रचार करती श्रा रही है। उन्होंने कहा, “यदि हम ऐसे राज्य में शान्ति पा 
भी सके तो वह शान्ति कन्न की और रेगिस्तान की नीरवता की शान्ति होगी । जब तुफान 
चलेगा तो इस दुर्व्यवस्था का बोक इतना भ्रधिक हो जायगा कि स्वतन्त्रता वी सारी 
इमारत भर-भर कर गिर पड़ेगी ।” जब यह अनुच्छेद श्री कामथ के विरोध के बावजूद 
धारित हो गया तो श्री काम ने खड़े हो कर श्रत्यन्त नाटकीय ढंग से कहा कि “यह 
दिन लज्जा भ्रौर दुःख का है । ईश्वर ही भारतवास्तियों की मदद करें ॥!?*२ 
दूसरी श्रोर श्री श्रल्लादि कृष्णास्वामी ऐय्यर तथा डाक्टर श्रम्बेदकर ने इस 
व्यवस्था का समर्थन किया। श्री ऐव्यर ने कहां कि व्यवितगत स्वातत्र्य की रक्षा के 
आश्वासन के पूर्व राष्ट्र की सुरक्षा श्रोर दृढ़ता भ्रावश्यक है । भारत जैसे देश मे जहाँ लोगों 
के मत भ्ोर परिस्थितियाँ भिन्न हैं. वहाँ सुरक्षा का प्रश्न श्रधिक महत्व रखता है । राष्ट्र 
की रक्षा हर तरह से की जाती चाहिए । यह व्यवस्था युद्ध जैसी श्रपसाधारण (४09॥077श) 
परिस्थितियों के लिए है भौर युद्ध व्यक्ति-स्वातन्त्य जैसे सिद्धान्तो के भाधार पर नहीं चलाया 
जा सकता है। श्रन्त मे उन्होंने कहा, “यह व्यव्स्था भ्रत्यन्त ही आवश्यक है| यही 
व्यवस्था संविधान का जीवन होगी । इससे प्रजातन्त्र की हत्या नही किल्तु रक्षा होगी ।” 
ये दो मत हैं एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध, लेकिन दोतों ही देशभवत, योग्य और 
अनुभवो व्यक्तियों के हैं। इनमें से किसका मत ठीक था ३ 
इस प्रश्न का अन्तिम उत्तर व्यक्ति की जीवन-मूल्यो सम्बन्धी अपनी धारणा 
(5८7९7१६ 0६ ४५७८७) पर निर्भर है। किसी संकट के समय हम सुब्यवस्था वी अपेक्षा 
निजी स्वातन्थय को रक्षा पर जोर देगे या निजी स्वातस्थ्य के बजाय सुरक्षा पर जोर देंगे, 
यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम दोनो में से किसको अधिक भूल्यवान समभते हैं । 
लेकिन यदि इस प्रश्न पर व्यावहारिक हृष्टि से विचार करके हमे फैसला करना है तो हमें 
देखना चाहिए कि संसार मे भ्रन्य स्व॒तन्त्र देशो मे वया होता है । ब्रिटेन मे सचु १६२० के 
आपत्तिकालीन दाक्ति भ्रधिनियम (छपा८ा६८०८४८०ए ए0कटा३ ८५, 7920) के भनुसार 
| 5 झनु ३५६, १२० झगस्त १६४६ की संविधान परिषद की कार्रवाई का प्रतिवेदन । 


से 
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प्रापत्तिकाल की धोपणा पाँच दिनो के भीतर ही संसद के समक्ष विचारार्थ उपस्थित को 
जानी चाहिए भ्रौर यदि ऐसप्ता नही किया जाता तो सात दित बाद वह घोषणा अपने झाप 
समाप्त हो जायगी । हमारे सविधान मे ऐसा कोई समय नही निश्चित किया गया है 
जिसके प्रन्दर भूल भ्रधिकारे के निलबन का श्रादेश विचार के लिए संसद के ्षमक्ष 
अनिवार्य: उप््थित की जाय भ्रौर न संसद से उसे जारी रखने के लिए स्वीकृति लेता ही 
अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार भारत की कार्यपालिका को ब्रिटेन की भ्रपेक्षा वही 
ज्यादा प्रधिकार दे दिये गये है । डावटर अम्बेदकर ने इस भरत का यह समाधान करने 
की चेप्टा दी कि जब संसद के समक्ष मूलाधिकार-निलंबन का भ्रादेश विचारार्थ उपस्थित 
होगा तो ससद जैसी चाहे वैसी कार्रवाई कर सकती है, भौर यदि वह मौन रहती है 
तथा कुछ नही करती तो इसे उप्की सम्मति का लक्षण ही समभना चाहिए। 

लेकिन यह संवैधानिक कलाबाजी सविघान प्रारूप समिति के प्रध्यक्ष को शोभा 
नहीं देती । निष्किय, मोन धौर स्पष्ट सम्मति (20722 0॥) श्रदाव करने मे जो 
श्रम्तर है उसे समझने के लिए बहुत अधिक बुद्धि या तर्क की भावश्यकता नहीं है। यह 
कौन नहीं जानता कि ब्रिटिश ससद के समक्ष प्रत्येक सत्र में जो सैकड़ो नियमादि (र्िफतौट७ 
270 ए2५/७४००8) निरीक्षण के लिए उपस्थित किये जाते है श्लौर जिनको श्रधिद्ेत 
करने का संसद की वैधानिक भ्रधिकार है, उनके दोपो वी झोर संसद का ध्यान जाने का 
प्रव्तर ही नही श्राता । ब्रिटिश विधानज्ञ यह समभते थे, इसीलिए उन्होंने इप मामले में 
संप्द की स्पष्ट सम्मति को जतस्वातत्रय के हित मे श्रावश्यक माता । 

संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के सविधान में काग्रेस को बन्दो प्रत्यक्षीकरण प्रधिवियम 
के संवैधानिक उपचारो को तिलिम्वित करने की श्षक्ति है परन्तु राष्ट्रपति इस शक्ति का 
प्रयोग केवल भ्रस्थायी रूप से सर्वोच्च सेनापति के रूप में ही कर सकता है। झत: यह 
स्पष्ट ही है कि मूल प्रधिकारों के निलम्बन के संस्‍्वन्ध में इंगलेंड और श्रम्ेरिका की 
श्रपेक्षा भारतीय संविधान में कार्यपालिवा को भ्रविक शक्तियाँ दी हुई हैं॥ इस प्रकार 
न्यायपालिका पर ही नहीं, विधानसडल पर भी अविश्वास किया गया है| संविधान निर्मा- 
ताझो की इस चिस्ता को तो हम देखते हैं कि वे राज्य को हर भापत्तिकाल का सामना 
करने के लिए पुदृद बताता चाहते थे लेकिन इमसे सविधान मे दी हुई व्यक्ति-स्वातंत्य के 
लिए भयावह इस व्यवस्था का खतरा तो कम नही होता । भ्रतः जनता की स्वृतत्रता की 
दृष्टि से इसमे जितनी ही जल्दी संशोधन किया जाय उतना ही श्रधिक भच्छा होगा । ऐसा 
हो सकता है कि जब तक स्वतत्रतापत्रिय राजनीतिक दल सत्ताहढ रहे तव तक इस चचक्ति 
का दुएपयोग त्‌ किया जाय लेकिन सब्रिधान का निर्माण बुरी से बुरी स्थिति का ध्यान 
रखते हुए किया जाना चाहिए, भौर उसकी दीर्घक्नालीन सभावसाग्रों पर दृष्टि रखनी 


चाहिए ६ 


नागरिकता, मूल अधिकार धोर राज्य के निर्देशक सिद्धान्त प्र्छ्- 


भारतीय और अमेरिकन संविधान के मूल अधिकारों की तुलना-- 
भारतीय संविधान भौर अमेरिका के संविधान में भूल भ्रधिकारों की योजनाएँ दो हुई हैं, 
उन दोतों में परस्पर काफी समानता है।॥ दोनों ही संविधान में मूल भ्रधिकारों की रक्षा 
और क्रियान्वय का कार्य न्यायालयों को सौंपा गया है जो उसे विभिन्न समादेशों (ए०7॥9) 
श्रादेशों (070275) झौर निर्देशों (00॥7९८४००७७) को दे कर भौर मूल अ्रषिकारों के 
विरुद्ध बनाई गई विधियों को, चाहे वे राज्य की हो या केन्द्र की, भ्रवेध झौर प्रभावशून्य 
घोषित करके सम्पन्न करते हैं। दोनो ही देशों मे विधानमंडलो को स्पष्ट निर्देश है कि ये 
मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई विधि ने बनाये । दोनो देझ्ों में बहुत से श्रधिकार भी समान 
ही हैं। लेकिन दोनों देशों के मूल अधिकारों मे कुछ प्रन्तर भी है | पहला भन्‍्तर तो यह 
है कि भारत में मूल अधिकार केवल वे ही हैं जिनका संविधान मे स्पष्ट रूप से उल्लेख 
किया गया है। जिन प्रधिकारों का सविघान मे उल्लेख नही है, वे मूल भ्रधिकार नहीं 
माने गये हैं। इसके विपरीत भ्रभेरिका के सविधान में मूल भ्रधिकारों की जो तालिका दी 
गई है वह हृष्टान्त मात्र के लिए है | वह भपने श्राप मे पूर्ण नही है । इस प्रकार प्रमेरिका 
में वहां का नागरिक संविधान मे भ्रधिकारों की तालिका के बाहर भ्रन्य भ्रधिकारों का भी 
दावा कर सकता है | इसका यह अर्थ हुआ कि भारत में जहाँ केवल संविधान ही मूल भ्रधि- 
कारो का स्रोत है वहाँ अमेरिका मे संविधान के श्रतिरिक्त सामान्य विधियाँ ((:0॥700 
.2छ) भौर स्वाभाविक न्याय (४४७४७) ]08706) भी मूल भ्रधिकारों के त्रोत है । 
दूसरे, भ्रमेरिकन संविधान में कुछ ऐसे अधिकार है जो भारतीय सविधान में नही पाये 
जाते । उदाहरण के लिए शस्त्र रखने का भश्रविकार अमेरिका के नागरिकों को है लेकिन 
भारत में नहीं है। तीसरे, भ्रमेरिका मे भूल भ्रधिकार, विशेष रूप से व्यक्ति स्वांतत्य, 
सम्पत्ति, व्यवसाय और उद्यम की स्वतंत्रता, भारत से कही अ्रधिक सुहृढ प्रतीत होती है 
क्योकि बहाँ “विधि की उचित प्रक्रिय/ ([99६ 070८८४५ ०६ ,4छ) शब्दावली का 
प्रयोग किया गया है जब कि भारत में ऐसा नहीं है। “विधि की उचित प्रक्रिया” (0०९ 
9/0०९$४ 0६ .4 0) मे व्यापक दृष्टि से यह भर्थ निहित है कि प्रत्येक मामले के विपय 
में सामान्य विधि ( (.0प्राणरणा [2०७ ) और परम्पराप्रो ((598८9) द्वारा निश्चित 
एक ऐसी पद्धति है जिसका उल्लंधन न तो कार्यपालिका कर सकती है शोर न 
विधानमंडल । यदि कांग्रेस निश्चित टवसाली पद्धति के विपरीत कोई भी विधि 
बनाठी है दो न्यायपालिका उस विधि को तत्काल भ्रवैध झौर प्रभावशुन्य घोषित कर 
देगी । जैसा कि पहले संकेत क्या जा चुका है, “विधि की उचित प्रक्रिया” शब्दावली 
में यह भ्र्थ निहित है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी या तलाशी बिना वारण्ट के 4 
नहीं हो सकती, हर नागरिक को प्रत्येक मामला न्यायालय में ले जाने का श्रधिकार 
पा है, तथा प्रत्येक नागरिक यह भी दावा कर सकता है कि उस पर छुनी प्रदालत- 


भरद भारतीय गणतंत्र का संविधान 


में मामला चलाया जाय । कांग्रेस या राज्य की कोई भी शक्ति विधि बनाकर इने 
निश्चित पद्धतियों को समाप्त नही कर सकती। भारत में संविधान विधि की उचिढ 
प्रक्रिया' को मान्यता नही देता । फत्नत: नागरिक भपने इन बहुमूल्य अधिकारों के लिए 
विधातमंडल की दया पर निर्भर करता है | चौथे, अ्रमेरिका के संविधात में भारतीय 
संविधान की भाँति आपत्ति काल में कार्यपालिका द्वारा मूल अधिकारों के निलस्थत की 
कोई व्यवस्था नहीं है। पापत्तिकाल मे न्यायपालिका ही इस बात का फेसला करती है 
कि नागरिक की स्वाधीनता को राज्य को रक्षा के हितो में क्सि हुद तक्‌ कम किया 
जाना चाहिए । नागरिक की स्वतंत्रताग्रो की कार्यपालिका या विधानमडल च्यून नही कर 
सकता, केवल विदेशी श्राक्रमणु या झात्दरिक विद्रोह की अ्रवस्था मे कांग्रेस बन्दी प्रत्यक्षी- 
करण धधिनियम (0८८०६ [0८४६ (००७०७) का नितम्बन (5059६४0809) 
कर सकती है । 


(ग) राज्य के चीति-निर्देशक सिद्धान्त 


भारतीय संविधान मे दिये गये मूल अधिकारों भोर राज्य के मीति-निर्देशक 
सिद्धान्तों में यह प्रन्तर है कि जहाँ मूल प्धिकारों को क्रियान्दित कराने के लिए सामान्य 
दशाप्रों में भारतीय नागरिक न्यायालय जा सकता है, वहाँ राज्य के नीति निर्देशक 
सिद्धान्तों के पनुप्तार चलने के लिए राज्य को न्यायालय द्वारा विवश नहीं कराया जा 
सकता । फिर भी उक्त सिद्धास्त को राज्य-शासन के संचालन करने में भ्राधारभ्रूतर तत्व 
प्रमझा जायगा भोर राज्य से यह द्याशा की जाती है कि वह इन सिद्धान्तों को विधियाँ 
बनाते समय घ्यान में रखे ।६ 


हम इन सिद्धान्तों को समाजवादी ( 50८9॥5६ ); भाघीवादी झौर बौद्धिक 
उदारतावादी (.06छ 702९८एथ४४८) प्रादि वर्गों मे विभक्त कर सबते हैं। 

पहले वर्ग के सिद्धान्त राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह सभी वागरिकों को 
जीवन निर्वाह के उचित साथन प्रदान करने की व्यवस्था करे। राष्ट्रीय साधनों का 
सार्वजनिक कल्याण की ह॒प्टि से वितरण करे। घन और उत्पादन के साधनों का इस 
प्रकार केन्द्रण न होने पाये जिससे सावजनिक कल्याण को क्षति पहुँचे । स्षियों भर 
पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन मिले । श्रमिको झोर. विश्लेषकर बालकों को, 
सरक्षण मिले । श्रमिक जहाँ काम करे वर्श॑ वी प्रदस्था ऐसी न हो जिससे श्रमिकों के 
स्वास्थ्य को क्षत्ति पहुँचे । मातृ को सहायता पहुँचाई जाय | श्रमिको वो उचित वेतन 
मिले, उनके जीवनथापन का स्तर ऊेंचा हो ओर समस्त श्रमिकों को पर्याप्त श्रवकाश 
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नागरिकता, मूल अधिकार झौर राज्य के निर्देशक सिद्धान्त भ६ 


पमले ।१ समाजवादी नीति के ये सर्वेबिदित लक्ष्य हैं भोर स्पष्ट है कि यह उन लोगों को 
आश्वस्त करने के लिए रखे गये है जो समाजवादी राज्य की स्थापना चाहते ये । 
दूसरे वर्ग के सिद्धास्त राज्य से ऐसे बहुत से कार्य करने के लिए कहते हैं जो 
गाँधीवादी कार्यक्रम के रूप में कांग्रेस बहुत वर्षो से मानती चली भ्राई है | इनमें स्वशासन 
की इकाई के रूप में ग्रामपंचायतों का सघटन, ग्रामीण क्षेत्रो मे कुटीर उद्योगों का विकास, 
चपरिगणित वर्गों भौर जातियों की उन्नति, गायो, बचड़ों तथा श्रव्य दूध देने वाले पशुप्रों 
का वध रुकवाना श्रादि सम्मिलित हैं।* 
राज्यनीति के तीसरे निर्दशक सिद्धान्त वर्ग मे विविध प्रकार के तत्व हैं । इसमें 
बहुत-सी ऐसी बाते हैं जिंव पर बौद्धिक उदारतावादी दीर्घकाल से जोर देते आये हैं। 
डदाहरण के लिए १४ वर्ष की श्रायु तक के बालको के लिए दस वर्षो के अन्दर धनिवार्य 
और निःशुल्क शिक्षा; सम्पूर्ण देश के लिए एकरूप व्यवहार विधि सहिता, कार्थपालिका झौर 
स्यापपालिका का पृथवकरण, ऐतिहासिक, कलात्मक तथा श्रन्य स्मारकों की रक्षा भौर 
कृषि और पशुधन का श्राधुनिक वैज्ञानिक टोति से विकास, जनस्वास्थ्य की वृद्धि करना 
सथा भत्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा भ्ौर न्याय प्रसार मे सहायता करना।३ 
बहुत से प्रालोचको ने राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों को सविधान में रखे 
जाने की चास्तविक उपयोगिता पर श्रश्न शौर संदेह किया है। चूंकि इब सिद्धान्तों को 
फ्रिपान्वित करने का राज्य पर कोई वैधानिक दायित्व नही है, इसलिए बहुधा उनको 
दर्शती गऊ बतलाया गया है यह कहा गया है कि उक्त सिद्धान्तो को उन भालोचबों को 
चुफ कर देने के लिए संविधान मे दे दिया गया है जिनके विचारों को अ्रन्यत्र कही नहीं 
रखा जा सकता था। यह प्तच है कि वैधानिक दृष्टि से इन निर्देशक सिद्धान्तों की कोई 
उपयोगिता नही है । जो शासन उक्त सिद्धान्तों का उल्लंघन क्रेगा उस पर जनता के 
सामने भ्रभियोग लगाया जा सकता है। ये सिद्धान्त शारन और जनता दोनों को यह 
स्मरण कराते रहेगे कि वया किया जाना चाहिए । जब क्सी भी सरकार दी सफलताओं 
को उत्रत सिद्धान्तों की कृपौदी पर झँका जाबगा तो जिस महत्वाकांक्षी व्यापक श्राघारों 
पर उनकी रचना की गयी है, उससे कई सरकारों को नीचा देखता पड़ सकता है । 


*प्रनु० ४४, ४४५, ४७, ४८, ४९, ५०, झौर ५१, *अनु० ३६, ४१, ४२ भर 
३३, अप्नु० ४०, ४३, ४६, ४७ भर ४८ 


अध्याय ४ | भारत की संघोय व्यवस्था 


भारतीय संघ--संविधान द्वारा स्थापित भारतीय संघ को “यूनियन ((907) 
कहा गया है । ऐसा करने में कनाडा के सवियात का अनुकरण किया गया है। 'यूनियना 
(प्र) बन्द संध! की भ्रपेक्षा श्रधिक एकठावाची है । जितनी एकता इससे होती 
है. उतनी सामान्यतः संघ राज्यो मे नही पाई जाती विन्तू, इसका यह श्र्थ नही है कि 
भारत एकात्मक राज्य है। यधपि भारतीय संघ-सरकार ([॥903 00एकप्रणट्ण) 
वो वर्तमान प्रन्य संघीय सरकारों बी तुलना मे इकाइयों ([7)05) का नियंत्रण करते 
की अपेक्षाकृत अधिक दाविति दी गई है ओर श्रारपत्तिकाल मरे भारत ग्रा झाम्नव बह्छुठः 
एकात्मक राज्य की भांति कार्य कर सकेगा तथापि भारत की तवीन राजनीतिक व्यवस्था 
साधारण समय मे मुख्यतः संघीय राज्यों की भांति ही है । 

भारत में संघीय कल्पना का उदय--अ्रग्रेजों के शासन-काल में भारत दो 
मांगों सें विमक्त था । भारत के जितने प्देशी पर भ्रग्रेजो की सरकार थी, वह तो ब्रिटिश 
भारत कहलाता था श्रौर इसके भतिरिक्‍्त छः सौ से अधिक देशी रियासतें थीं, जिन पर 
देशी भरेश शासन करते थे । इसे देशी राज्यो वा भारत कहा जाता था; किन्तु देशी राज्यों 
के नरेद्य सर्वथा स्वतन्त्र न थे। वे श्रेंग्रेजो सरकार के भ्रतिश्चित भ्राधिपत्य (थ्वाप्- 
70007६८9) के प्रधीन थे । इस प्रकार भारत स्पष्टत: दो भागों में विभवत था, परन्तु 
तो भी ये दीतों भाग परस्पर सम्बद्ध थे। इन दोनों को सम्बद्ध करने वाज़ा ध्यवित 
वायसराय था । यही वायसराय भारत का ग्रवर्नर-जनरल भी हुप्ना करता था। घखिल 
भारतीय मामलों में संधियो, सनेदो तथा आधिपत्य के सुविस्तृत अधिकारों वी सहायता 
से दोनो भागों के म्हयोग की व्यवस्था की गई थी । 

सप्‌ १८५५७ के विद्रोह के बाद से अ्रग्रेज भारत के देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत 
की तथाकथित उग्र राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के प्रतिकार का एक बहुमूल्य साधन भातने लगे। 
ला कैनिंग मे विद्ेह्द के दमन में देशी बरेशों की सेवाओं की अशेसा करते हुए कहा 
था, “ये (देशी नरेश) तूफान के वेग को रोइनेवाली चट्टान की भांति थे। यदि ये न 
होते तो तुफ़ात की एक ही उत्ताल तरग्र हमें बहा ले गई होती ॥” भारत में ज्यो-ज्यों 
राष्ट्रीय श्राददोलन बढ़ता गया, त्पों-्यों भारत के भ्रंग्रेज शासक देशी बरेश्ों को देश की 


भारत की संघीय व्यवस्था हरे 


/ राजनीतिक व्यवस्था में ले श्राने को अधिकाधिक उत्सुक होते गये । पग्रेजों का गुप्त 
| लक्ष्य यह था कि यदि देशी नरेशों का भलिल भारतीय राजनीतिक-व्यवस्था के भन्तर्गत 
ले श्राया जा सका तो जो कुछ भी सुधार उन्हें विवश हो कर करने पड़ेंगे उन के प्रभाव 
जय देशी त्रेशों की सहायदा से व्यर्थ किया जा सकेगा। भतः शताब्दी के सातवें दशक 
से नरेशों में लाई लिटन ने यह सुझाव रखा था कि वायसराय को परामर्श देने के लिए 
देशी नरेशों की एक मंत्रणा-परिषद्‌ ( ए77एए 0०प्रएण! ) बनाई जाय । सष्र्‌ १६०७ में 
आई मिण्टो ने इसी प्रस्ताव को कुछ संशोधन रूप में पुनः उपस्थित किया । सत्‌ १६१६ 
के भारत शासन अधिनियम के अन्तर्गत जब भोशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई 
सो पायसराय की प्रध्यक्षवा में देशी राज्यो के नरेशों के एक “नरेन््र मण्डल” की भी 
स्थापना की गई। नरेन्द्र मण्डल ( (॥०७/७ 6 07706 ) का मुख्य कार्य 
आपसराय को श्रलिल भारतीय महत्व के विषयों में परामर्श देवा था | भारतीम व्यवस्था" 
"पिका सभा ( [0त990 7.८ह8भए९ ह४5८770]ए ) के प्रथम श्रष्यक्ष सर फ्रेडरिक 
ह्वाइट ने सतत १६२३ में भारत के लिए संधीय शासन की सिफारिश की थी। सर 
आालकम हेली ते भारतीय संवैधानिक रामस्या का भ्रंतिम हल 'संघीय शासन! बतलाया 
था। साइमन कमीशन ने भी भारतीय संवेधानिक विकाप्त का प्रतिम लक्ष्य यही 
खतलाया था । 
किस्तु भारत का राष्ट्रीय जतमन इन भ्रस्तावों को लगातार शद्धा की दृष्ठि से 
ही देखता रहता | उसे इन भ्रस्तावों की ईमानदारी के सम्बन्ध [में सदैद कोई न कोई 
संदेह बवा रहता था। उदाहरण के लिए नेहरू रिपोर्ट ( ]ग८४77 ]९०००॥) में कहा 
गया था, “हमारी समर से यह पूर्णतः एक पक्षीय व्यवस्था ही होगी यदि देशी राज्य 
संध में इस उद्देश्य से सम्मिलित हो, जिससे वे प्रपने मतों द्वारा या भन्‍्यथा भारतीय 
'विधानमण्डल की नौति श्रौर कानून-निर्माण को तो प्रभावित करें, किन्तु स्वयं उसे 
आनने को बाघ्य न हों। यह तो संघ राज्य की कल्पना का वितान्त परिहास हो 
होगा । 
अन्त में, सह्तु राज्य की कल्पना को गोलमेज सम्मेंलनों श्रौर सासतोय शासन 
| भ्रधिनियम १६३४५ के द्वारा साकार रूप श्राप्त हुप्ना। लेकिन १६३४ ई० के भ्रधि- 
. नियय से किसी पक्ष को फोई संतोष नही हुआ्ला भोर उसे कार्यान्विल नही किया जा सका । 
फिर भी भारत की संवेधातिक समस्‍्याप्रों के भ्रन्तिम हल के रूप में सद्ध राज्य 
की कल्पना जतता का मस्तिष्क में घर किये हो रही | इसका कारण भो था भोर वह 
_ह कि हमारा देश इतना विस्तृत है, भौर उप्तमें परिस्यिति, भाषा भौर संस्कृतियों: 
*नेहरू रिपोर्ट, पृष्ठ परे 
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की इतनी विविधता है कि उसको दृष्टि में रखते हुए एकात्मक राज्य की बात भी 
असंगत होती । 

श्रैप्रेजो के प्रयाण के उपरात्त राज्यों की समस्या-अ्रेग्रेशों को इस देश से 
जाने के साथ ही साथ भारतीय देशी राज्यों पर उनके श्राधिपत्य ( एकरशा0 प्रगएए ) 
का भी अत हो गया । सत्‌ १६४७ के भारतीय स्वतत्नता श्रधिनियम की धारा ७ (१) 
(ख) के अनुसार एक निश्चित दिन के बाद “भारतीय देशी राज्यो पर ब्रिटिश सम्राट 
का श्राधिपत्य समाप्त हो जायगा और उसी के साथ सम्राट शोर देशी मरेशों के बीच 
सादो संधियाँ श्रौर समझौते भी समाप्त समझे जायँगे ।” इस प्रकार सारे देशी राज्य 
स्वत्तन्त्र कर दिये गये। उन्हें भ्रपनी रुचियो भौर भोगोलिक स्थिति के श्रतुसार भारत 
या पाबिस्तान मे से किसी एक राज्य मे सम्मिलित हो सकते श्रथवा अलग शोर 
स्वतत्र भी रह सकने का भ्रधिकार दिया गया। 

प्रारम्भ मे देशी नरेशों ने भारतीय सद्ध में सम्मिलत होने की कोई विशेष 
उत्सुकता नही दिखलाई। भारत सरकार के राजनीतिक विभाग का इन देशी राज्यों 
पर ५ जुलाई १६४७ तक पूरा तियंत्रणा धा। इसी राजनीतिक विभाग |के भ्रेग्रेज 
झजिकारियो के सिखावे मे भ्रा कर तिर्वाकुर ( त्रावशकोर ), भोपाल, हैदराबाद श्ौर 
ग्वालियर जैसे कुछ राज्यो ने श्रपना यह इरादा घोषित कर दिया कि वे स्वतत्र रहेगे 
झौर कुछ राज्यो ने भारत झौर पाकिस्तान दोनो से वार्ता भरारम्भ कर दी । कुछ समय 
के लिए तो ऐसा प्रतीत हुमं कि देश इन विघटनकारी तत्वों पर विजय न प्राप्त 
कर सकेगा । 

५ जुलाई १६४७ को भारत सरकार का देशी राज्य विभाग स्थापित हुमा $ 
सरदार घललभमाई पटेल उसके अव्यक्ष नियुक्त हुएं॥ उतके सामने यहू एक बडी 
भारी समस्या थी कि भारत की भौगोलिक सीमा के भ्रन्तर्गत जो ५६२ देशी राज्य 
ये उन्हे भासत की राष्ट्रीय सरकार से किस प्रकार संवेधानिक सम्बन्ध से प्रन्यित 
किया जाय । 

इस समस्या को सुलझाने का प्रथम प्रयास तो यह किया गया कि सारे देशी 
राज्यों की प्रतिरक्षा, ([22(८0०८), परयष्द्र सम्बन्ध ( (सडा्यातं है0075) श्र 
संचार साधनों ((०४/फ्रणग८थ४४075) के विषयो मे राष्ट्रीय सरकार से सम्बन्ध हो 
जाने के लिए विमत्रश भेजे गये । १५ अगस्त १६४७ तक अधिकांश राज्यो ने यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। इसके बाद दूसरी बात यह की गई कि उत्त छोटे-छोटे राज्यों के 
जिनके पास स्वतन्त्र सुदक्ष प्रशासन स्थापित कर लेते के लिए पर्याप्त साधन न थे समी- 
पस्थ भ्रान्तों मे विलीन कर दिया गया। पूर्वी राज्यों को एजेन्सौ के अधिकांश क्षेत्रों में 
शान्ति और सुव्यवस्था भग हो जाने के कारण विलयन का उपाय सामने भाया। देशी 


भारत की संघीय व्यवस्था , श्रे 


शाज्यो में इस प्रकार के उपद्रवों के हो जाने का एक कारण तो यह था कि वहां की 
जनता भी ब्रिटिश भारतीय प्रांतो की भाँति उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 
श्रान्दोलन करने लगी थी श्रोर दूसरा कारण ऐसे समाज विरोधी तत्व थे जो इस मौके 
का प्रमुचित लाभ उठाना चाहते थे । ऐसे देशी राज्यों के नरेशों के पास इतनी सैनिक 
शक्ति नहीं थी कि वे उपद्रवों का दमन कर सकते और जब उनसे कहा गया कि विलयन 
के उपरात उन्हे निजी खर्च के लिए उचित वृत्ति ( ?४0ए ०7४४ ) मिलेगी तो 
उन्होंने विलयद का प्रस्ताव सहर्ष स्व्रीकार कर लिया। विलयन या एकीकरण का कार्य 
नवम्बर सप्त्‌ १६४७ में उड़ीसा से प्रारम्भ हुआ । इसके श्रतिरिक्त बुछ ऐसी भी देशी 
रियासते थी जो क्षेत्रफल भर श्राय के साधनो की दृष्टि से बहुत छोटी थी भौर बड़े- 
बड़े देशी राज्यो के पड़ोस मे थी। इन छोटी देशी रियासतो को बड़े-बड़े देशी राज्यों मे 
मिला दिया था भरोर इस प्रकार देशी राज्यों के संघ स्थापित हुए । इनमें सबसे पहला 
सौराप्ट्र सघ था। इस संघ से छोटी-बड़ी कुल मिलाकर लगभग तीन सौ देशी 

रियासते सम्मिलित हुईं। इसके बाद सध्य भारत, राजस्थान, बविन्ध्य प्रदेश, तिर्वाकुर- 
कोचीन, पटियाला भ्ोर पूर्वी पजाब के राज्यों के संघ श्रादि बने । भोपाल, बिलासपुर 
अआादि जैसे कुछ राज्यो को उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण भारत सरकार ने केन्द्र 
द्वारा शासित प्रदेश के रूप में ग्रहणा कर लिया । इनके भ्रतिरिक्त, तीन सबसे बडे देशी 
राज्यो--हैदराबाद, जम्मू-काइमीर भौर मैसूर को भारतीय संघ की पृथक इकाइयों 
(0०8 ) के रूप में स्वीकार कर लिया गया । 


इस विलयन श्रौर एकीकरण की प्रक्रिया का फल यह हुआ कि ४५६२ देशी राज्यो 
के स्थान में केवल १५ देशी राज्य रह गये भौर उनको मो प्रान्सो की ही भाँति भार- 
तीय सध में सम्मिलित किया गया । इसी के साथ और महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुप्रा 
सभी देझ्षी मरेशों को इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि वह शास्तन की शक्ति 
जनता के प्रतिनिधियों को सौप दे । भारत सरकार "ने इसके बदले मे देशी नरेशों को 
उनके निजी व्यय के लिए एक निश्यित वृत्ति देना स्वीकार कर लिया जिसदा योग सब 
मिलाकर ४,६६,७३,५३५ रु० वापिक है । सामान्यतः किसी भी नरेश की १० लाख 
रुपये से भ्रधिक वापिक बृत्ति नहींदी गईं। इस नियम के बुछ भ्रपवाद भी हैं; किन्तु 
उनमें भी सम्बल्थित नरेशों से यह तय कर लिया गया है कि उनमें उत्तराधिकारियों को 
भ्रधिक से अविक १० लाख स्पया वापिक हो मिला करेगा | इसका फल यहे होगा कि 
अन्त मे इस विषय के भन्तर्गत व्यय होने बाली नरेश राशि घट कर ४ करोड़ रपये 
वाधिक ही रह जायगी। .स्वतस्त्रता प्राप्त होने के पूर्व देक्षी नरेश निजी व्यय के 
रूप में १५ करोड़ रुपया वापिक खर्च किया करते थे | बुछ बढ़े नरेशों को नव- 
स्पापित राज्य-संघों का राजप्रमुख शोर उपराजप्रमुख नियुक्त कर दिया ,गया 
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इस नरेशों का कार्य अपने-अपने यहाँ के देशी राज्य संघों को संवैधानिक भ्रध्यक्षता ' 
करना है । 

यह समस्त परिवर्तन भत्यन्त शातिपूर्वक हुए हैं। तीन राज्यों को छोड़ कर झन्य 
किसी भी स्थान पर व तो बल प्रयोग की कोई श्रावश्यकता ही पड़ी और न कोई उत्तात 
ही हुआ । ये तीन राज्य थे; जुनागढ, हैदरादाद श्ौर काश्मीर। जुनागढ़ के नवाब ने 
अपनी प्रज[ की इच्छा के विरुद्ध अपना राज्य पाकिस्तान में विलयित कर दिया था प्रजा 
ने नवाब को भगा दिया | इसके बाद सरकार की ओर से जनमत्त संग्रह कराया गया। 


जनमत संग्रह में प्रजा द्वारा प्रकट की गयी इच्छा के भ्रनुमार सम्ू १६४८ मे २० जनवरी 
को जूनागढ़ सौराष्ट्र में विलयित कर दिया गया । काइ्मीर पर पाकिस्तान ने कबाइलों 
से आ्राक्रणा करा दिया था ।इस भ्राक्रमण से प्पनी रक्षा करने के लिए काश्मीर ने 
भारत की शरण ली । भारत ने काश्मोर का विलयन पत्र स्वोकार कर लिया और उसकी 
रक्षा के लिए तुरन्त सेना भेज दी | लेकिन भारत काइमीर का मामला भी शांतिपूर्वक 
हज करना चाहता था। प्रतएवं, भारत ने काइ्मीर की समस्या को सयुक्रत राष्ट्र सघ 
( छू. )प. ) के समक्ष विचारार्थ उपस्थित कर दिया । काअमीर में लग्रातार एक बरस 
तक युद्ध होता "हा है । बाद में सयुक्त राष्ट्र संध मध्यस्थता के फलस्वरूप सप््‌ १६४९ 
में १ ली जनवरी को युद्ध-विराम हो गया काझ्मीर के भविष्य का अन्तिम निर्णय काई- 
भीर-वासी हो एक जनमत संग्रह ( ?]0०5८४६८ ) द्वारा करने को थे, किन्तु तब तक 
काश्मीर भारतीय संघ की ही एक इकाई ( [77]8 ) रहा। परन्तु काश्मीर की स्थिति 
त्तथां भ्रन्य राज्यों की स्थिति में भिन्‍्नता थी। कास्मीर का विलयत पहले अतिरक्षा 
१रराष्ट्र सम्बन्ध तथा संचार साधनों के विषय में ही हुआ था। किन्तु राष्ट्रपति के 
सं््‌ १६५४ में १४ मई को भ्रकाशित एक भादेश्ञानुसार स्थिति भे परिवर्तन हो गया। संघ 
सरकार को प्रव काश्मीर में मो लगभग वे सभी शरक्तियाँ प्राप्त हो गयी जो संविधान की 
संघ सूची (ए0407 7,480) में दी हुई हैं। जनमत-संग्रह की शर्तों को पाकिस्तान ने व 
तो पूरा ही किया झर न उतके निकट भविष्य मे पूरा किये जाने की कोई झाशा ही रही । 
इस दा में काश्मीर के लोगों ने भ्रपने संविधान-निर्माण के पभ्रधिकार का प्रयोग किया। 
इसके लिए एक संविधान सभा बुलाई गई भ्रोर उतने १६५६ ई० में संविधान तैयार कर 
लिया । यह संविधान काइ्मीर को भारतीय संघ का अ्रविभाज्य प्रंग घोषित करता है तथा 
ऐसी किसी भी सशोधन का निषेध करता है जो इस व्यवस्था के विरद् हो | इसके उप« 
नांत भारत-सरकार ने घोषर्या की कि समय बीतदे तथा परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन 
डी जाने के कारण, भव जनमत-सग्रह झसम्मव है भौर काइमीरी जनता को संविधान 
तथा भ्राम चुवाव द्वारा घोषित इच्छा के भनुसार काश्मीर भास्त का झविभाज्य भाग हो 
जया है । संयुक्तराष्ट्र संगठन द्वारा भेजे हुए श्री जारिंग (67. 5शपमंगह) ने भी जो 
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अप्रेल १६५७ में जनमत संग्रह की सम्भावना की जाँच करने झथे थे, अपनी रिपोर्ट मे 
अही कहा कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण जनमत-संप्रह श्रथ झसम्भव 
और अवाउछतीय है। हैदराबाद में भारत सरकार को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। 
किन्तु मारत ने प्रत्यन्त विवज्ञ स्थिति में इस उपाय का श्राश्नय लिया। हैदराबाद के 
शज्याधिकारी इसने अधिक हठी सिद्ध हुए भौर रजाकारों के श्रत्याचार इतने अ्रधिक बढ 
गये थे कि अच्य कोई उपाय ही शेष न रहा था। निजाम के राज्य पर भारतीय सेनाओं 
ने पाँच दिन के भ्रन्दर कब्जा कर लिया और सप्त्‌ १६४८ के सितम्बर मांस में वहाँ एक 
सैनिक शासन स्थापित कर दिया गया। सत्त्‌ १६४६ के समाप्त होते के पूर्व ही हैदराबाद 
भी अन्य राज्यों भी भाँति भारत मे विशयित हो गया भ्ौर सैनिक शासन ( शा ७59 
<509(.) के स्थान पर एक अस्थायी मत्रिमण्डल की स्थापना कर दी गयी। मत्रिमण्डल 
सार्वजनिक निर्वाचनो तक कार्य करता रहा । 
देशी राज्यों को सामान्यतः सामन्तवादी व्यवस्था और प्रतिक्रियावाद का गढ़े 
समभा जाता था। ऐसे सैकड़ों देशी राज्यों का प्रजातात्रिक भारतीय सघ में विलयन एक 
ऐसी सफलता है जिस पर देश्षी राज्य मंत्रालय उचित गर्व वर सकता है | यह कार्य महान 
कठिनाइयों के होते हुए सापन्न किया गया । इस महान सफलता के परिणामस्वरूप शता- 
रिदयों से विभक्त भारत एक सविधान के अस्तर्गत एक सयुक्त देश के रूप में हम सके 
सामने श्रा सका । 7 
लेकिन भूतपूर्व देशी राज्यों के एकीकरण भौर भ्रजातत्रीकरण का वार्य भ्रभी 
दूर्णतः समाप्त नही हुमा था । संविधान के पारित होने के बाद भी कई रियासती इकाइयों 
(8७0६ प्रा$) में परिवर्तन हुआ | यथा, सघू १६५९ में १ ली जनवरी को कूच बिहार 
परिचिम बगाल ( ए€८ लाश] ) में विज्नयित कर दिया गया भौर विनय प्रदेश को 
भाग 'ख' राज्यों को सूची से हटा कर भाग “ग' राज्यों की सूदी मे कर दिया ग्रथा 
जिससे उसका प्रशासन केद्ध द्वारा किया जा सके। इसके भ्रतिरिक्त उन राज्यों में आधुनिक 
प्रकार दी प्रजाततीय दानन व्यवस्था का तिर्भाण और सगठद करते का कठिन वार्य अभी 
शेय था ( बहुत से देशी राज्यों मे तो किसी भी प्रकार वी कोई प्रतितिध सस्याएँ कभी भी 
थी ही नही और बहुत से राज्यों मे नरेशो के निजी शासन को छोड़कर भ्रन्य कोई प्रशासन 
व्यवस्था भी नहीं थी । इन सब ब्रुटियो को दूर करना भ्रावश्यक था । बहुत से राज्यों के 
घशाप्तन के लिए भारत सरकार के देशी राज्य मत्रालय ने ही अध्यायी रूपसे संत्रियो 
को नाभाकित कर दिया था । ये मंत्री राज्य के विधानमडलों के प्रति उत्तरदायी न हो कर 
सीधे भारत सरकार के देशो राज्य मत्री के प्रति उत्तरदायी थे | बहुत से राज्यों में तो 
हि ही नही था । मत: ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक था | किन्सु, देशी 
ज्यों के इुछ लोग इस व्यवस्था से असन्तुष्ट हो गये । लेकिन यह अरुन्तोष सामन्तवादी 


६६ भारतीय गशतन्त्र का संविधान 


व्यवस्था के प्रजातात्रिक व्यवस्था में परिवर्तन का भ्रस्थायी परिणाम था| देशी राज्यों के 
निवासियों को उसके पूर्व स्वशासन की कोई शिक्षा तो मिली नही थी भौर न उस दिशा 
भे उन्हे कोई अनुभव ही था । फलत:, पद श्रौर भ्रधिकार के लोभ ने वहाँ के प्रनेक 
चेताओ्रो को लुभा लिया और उन्होंने अदेक राजनीतिक दल शौर समुदाय बनाते प्रारभ कर 
दिया । ये दल झौर समुदाय पदारूढ होने के लिए थ्रापतत मे कलह करने लगे झौर तरह- 
तरह की तरकीबो से सत्ता प्राप्त करने के प्रयास होने लगे | इन सब बातो पर केन्द्र को 
श्रत्यन्त सतर्कतापूर्यक ध्यान रखने की आवश्यकता तथा कभी-कभी हस्तक्षेप करने की भी 
आ्रावश्यकता पडी ॥ ऐसा करना तब तक आवश्यक भी था जब तक उत राज्यों में प्रजातंत्रीय 
परम्पराएँ स्थापित नहीं हो जाती और लोकात्मक व्यवस्था पूर्णतः सुब्यवस्थित नहीं हो 
जाती । मारतीय संविधान में इस प्रकार के झावश्यक केन्द्रीय हस्तक्षेप की भ्रागामी दस 
वर्षो तक के लिए व्यवस्था दी हुई है। सण्‌ १६५१-५२ के निर्वाचनों के उपरान्त सभी 
भाग 'ख? राज्यों में नियमानुसार उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया । 


भारतीय संघ का भौगोलिक विस्तार और उसकी इकाइयाँ---१ नवम्बर 
सत्र १६५६ को राज्यों के पुन: सगठन होने के पूर्व भारतीय सध के भृ-क्षेत्र में सविधान 
की प्रथम प्रनुसूची में 'क', 'ख', “ग' और “घ' वर्गों के प्रन्तर्गत वणित इकाइयाँ सम्मिलित 
थी। ये इकाइयाँ निम्नलिखित हैं-- 


भाग क भाग ख भागग भागघ 
१, झाँधि १. हैदराबाद १. भ्रजमेर १. प्रंडमान 
२. प्रासाम २५ जम्मू और २. भोपाल प्रौर नीकोबार 
काश्मीर द्वीप समूह 
३, बिहार ३* मध्य भारत 
४४ बम्बई ४. मैसूर ३- कुर्ग 
४६ मध्य प्रदेश ४* पटियाला ४* दिल्‍ली 
ओर पूर्वी पंजाब 
के राज्यों का संघ 
६. मद्रास ६. राजस्थान ४. हिमाचल प्रदेश भ्रौर बिलासपुर 
७. उड़ीसा ७ सौराष्ट्र ६. कच्छ 
७, पंजाब ७. तिर्वाकुर- ७. मणीपुर 
कोचीन ८, त्रिपुरा 
£. उत्तर प्रदेश &, विन्घ्य प्रदेश 


२०. पश्चिमी बंगाल 


भारत की संधीय व्यवस्था ह्छ 


इनके श्रलावा भविष्य में जो धन्य भूभाग भारत में आयेमे वे भी भारतीय भू-हेत्र 
के भाग माने जायेंगे । उदाहरण के लिए हाल मे ही भारत स्थित पुर्तगाली उपनिवेश स्वतंत्र 
होकर भारतीय क्षेत्र मे शामिल होकर उसके ही माग बन गए है। 
इन एकको के चार भागों में वर्गीकरण का संवेधानिक महत्व था । भाग 'क' की 
इकाइयाँ पहले के ब्रिटिश भारतीय प्रान्त थी । इन प्रान्तों में पहले से प्रजातंत्रीय शासन 
की पूर्ण व्यवस्था थी । भाग 'ख' वाली इकाइयाँ वे भूतपूर्व देशी राज्य श्रथवा उनके 
समूह भी । भाग 'ग” और “घ! के राज्य सीधे संघ-शासन के अन्तर्गत थे और उतका 
प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल, चीफ कमिश्नर या किसी पड़ोसी राज्य की 
सरकार हरा होता था | इतका सवैधातिक स्वरूप भाग 'क' श्रोर 'ख! के राज्यों से सिन्न 
था और यदि इन राज्यों मे किसी प्रकार का स्वायत्त शासन था भी तो उसकी मात्रा 
, प्रपेक्षाइत कम थी । 
इकाइयों में परिवर्तेत करने को प्रक्रिया--प्रारंभ मे नियत भारतीय संघ 
की इन इकाइयो पर झन्तिमता की छाप न थी । प्रारंभ ही से इन में परिवर्तन करने वी 
माँग की जा रही थी भर इसी कारण संविधान मे इस प्रकार के परिवर्तनों को करने 
की प्रक्रिया भी दे दी गई । भारतीय ससद कानून द्वारा वर्तमान राज्यों में से किसी भी 
राश्य के क्षेत्र का पुनवितरण या एकीकरण करके नया राज्य स्थापित कर सकती है। वह्‌ 
वर्तमान राज्यों मे से किसी भी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र भी काबून द्वारा बदल 
सकती है । भ्रनुपूरक, आनुषंगिक ओर प्रासग्रिक्त जिन परिवर्तनों की भी भ्रावश्यकता पड़े 
दे भी इसी प्रकार किये जा सकते हैं । यह सब करने के लिए संविधान में कोई सशोधन 
<)करना भ्रावश्यक न होगा | ससद द्वारा बनायो एक सामान्य विधि ही पर्याप्त होगी । तथापि 
इस प्रकार की विधि बनाने के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही 
संसद मे उपस्थित किया जा सकेगा । यदि उस विधेयक से राज्यों पर कोई प्रभाव पड़े तो 
संविधान के प्रनुत्तार राष्ट्रपति को उस विधेयक को सम्बन्धित राज्य के विधानमडल के 
मत्त को जानने के लिए भेज देना भावश्यक है ॥ विधानमंडल को अपना मतामत निर्दिष्ट 
समय के भ्रत्दर प्रकट कर देना भ्रावश्यक है । * 
इस प्रक्रिया का राज्यों की स्वायत्तता (प०7०77%) पर प्रभाव--इसका 
भर्थ यह है कि भारतीय सघ को इकाइयों का कोई ऐसा सदा के लिए निश्चित स्वरूप नहीं 
है। कोई भी इकाई नष्ट हो जाने को संभावना से सुरक्षित नहीं है। यह बात संघीय 
व्यवस्था के धिद्धास्तों के विरुद्ध है क्योकि सघ राज्य अ्रविनाशशील इकाइयों भ्रथवा राज्यों 
2का प्विनाश्शील संघ माना जाता है । भ्रमिप्राय यह है कि सथ की इकाई राज्यों के 
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द्द्द भारतीय गरतंत्र का संविधान 


सीमा, क्षेत्र या नाम भादि में परिबर्तत करने का भ्रधिकार अकेले केद्धीय सत्ता को नहीं 
होता। संघोय संविधान में या तो यह स्पष्ट श्राखासन दिया रहता है कि प्रत्येक इकाई 
का भ्रस्तित्व सदेव सुरक्षित रहेगा या इस बात की व्यवस्था रहती है कि उतके स्वर 
वादि में कोई भी परिवर्तन करने वाले संवेधानिक संशोधन सघीय सरकार झौर राज्यों 
की संयुक्त सम्मत्ति द्वारा ही किये जा सकेंग्रे, जिससे इकाई राज्यों को भी अपने प्रभाव का 
उपयोग करने का भ्रवसर मिले। भारतीय संविधान में केवल यह व्यवस्था है 
कि इकाई राज्यों में परिवर्तत-विषयक किती भी विधेयक के संसद में उपत्यित किये जाने 
के पूर्व, राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के विधानमडल का मत भ्रवश्ष्य जाव ले लेकिन इस बात 
की कोई व्यवस्था नही है जो कि उस राज्य के विदयानमण्डल द्वारा विधेयक के विरुद्ध मत 
प्रफट कर दिये जाने पर राष्ट्रपति को उसे संसद के समक्ष पारित होने के लिये न भेजे । 
वास्तविकता यह है कि भारतीय सध का भ्रत्येक इकाई राज्य अपने अ्रस्तित्व के लिए सध 
के राष्ट्रपति प्रौर संसद की दया पर निर्भर है ( इसका राज्यो की स्वायत्तता पर गम्मीर 
अभाव पड़ सकता है । जब राज्यो के सिर पर हर समय कच्चे घागे से बंधी तलवार इस 
सरह लटक रहौ हो तो यह आशा नही की जा सकती कि वे संध सरकार से अपने प्रधि- 
कारो के विषय में जरा भी प्रात्मविश्वास के साथ लड़ सकेंगे । 
यह सच है कि संविधान-निर्माताओ्रों का उक्त व्यवस्था बनाते समय यह इरादा 
नही था कि इसका उपयोग राज्यों को घमकाने के लिए किया जाय । उनका लक्ष्य तो 
कैवल इतना मात्र था कि राज्यों मे आवश्यक परिवर्तन शोर सुधार सुविधापूर्वक किये 
जा सकें । देक्षी राज्यों का एकोकरण करके जो इकाइयाँ बनाई गई थी वे बिल्कुल नई 
अस्तु थी भोर उनकी उपयोगिता की परीक्षा होनी झभी शेष थी। ब्रिटिश काल के पुराने 
श्रान्तो की भी भाषा के झाघार पर पुतविभाजन की माँग की जा रही थी | ग्तएव-- 
श्रिवर्तत के भ्रवसर प्नेक झा सकते थे और परिवर्तन की प्रक्रिया का सरल होना लाम- 
दायी भो था। लेकिन संविधानों के सम्बन्ध में एक विचित्र बात यह है कि वे ठीक उसी 
घरह कार्यान्वित नही हो पाते जैसा कि उनके निर्माता चाहते हैं। झ्तः राज्यों मे परिवर्तन 
की व्यवस्था के सम्बन्ध मे यह भ्राशंका निर्मल नहीं है कि संघ शासन उसका प्रयोग राज्यों 
को धमकाने के लिए करे | जिन परिवर्तनों की निकट भविष्य मे ही प्रावश्यकता प्रतीत 
हो, उनको करने के बाद यह आवश्यक है कि इस परिवतंन क्रिया मे ऐसे संशोधत कर 
दिये जायें जिससे भविष्य में इकाई राज्यो का भ्रस्तित्व अधिक से श्रधिक सुरक्षित रहे। ' 
इकाई राज्यों के भाषावार पुनर्वि भाजन की समस्या--लगभग एक पीढी 
के भी भ्रधिक समय से यह माँग की जा रही थी कि प्रान्तो का भाषावार क्रम से पुनर्गठ 
किया जाय। क्रेग्रेजी राज्य काल मे प्रान्तों का गठन अंग्रेजों ने उस समय की सेनिक, राज 
जीतिफ प्रधान शीय सावश्य कताप्रों को देखते हुए क्रिया था । प्रान्तों को दताते समय प्रातः 
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> वासियों के स्‍्वामाविक सस्बन्धों तथा इच्छाओं का कोई ध्यूद नही रखा गया था। भरत: 
श्रान्तों की रूपरेखा भ्रत्यन्त श्रवैज्ञानिक और सनमादी थी । भारतीय सवैधानिक समस्या 
वो हल करने के लिए समय-समय पर नियुक्त समितियों जैसे माण्टफो्ड समिति, साइमन 
चबमीशन झौर नेहरू समिति आदि की रिपोर्टों मे इस त्रुटि को स्वीकार किया गया। स्वयं 
कांग्रेस सतु १६२०-२१ से यह सिद्धान्त स्वीकार करती चली श्रा रही थी कि भाषाश्रो के 
आधार पर ही प्रान्त बनमे चाहिये । अब, प्रजातेंत्र को स्थापना हो जाने से भाषावार 
प्रान्तो या राज्यो का निर्माण पहले से भी भधिक भ्रावश्यक कह जाने लगा।। इसका 
कारण यह है कि कोई भी शासन उस समय तक वस्तुत प्रजातात्रिक नहीं हो सकता 
जब तक उसका सारा कार्य नागरिकों को बोलचाल की भाषा मे न हो। यदि शासन की 
अपया प्रजा,की नित्य की बोलचाल की भाषा से भिन्न हुई तो शासकों शोर शासितों के 
बीच का भ्रत्तर बराबर बना रहेगा। भाषा का भ्रन्तर लोगो को एक-दूसरे से जितना दूर 
कर देता है उतना कदाचित नदियों भौर पर्वतो के व्यवधान भी नहीं करते। 
जो लोग प्रान्तो य[ राज्यो के भाषावार पुनविभाजन के बिरुद्ध हैं, उनका विरोध 
सिद्धान्त तथा सामयिक आवश्यकताप्रों दोनो पर आधारित है । सिद्धान्त के श्राधार पर 
विरोध करने वालो का कहता था कि भाषादाद साम्प्रदायिकता शौर प्रान्तीयता की तरह 
की एक विघटनात्मक प्रवृत्ति है । इससे राष्ट्रीय एकता को क्षति होती है । भाषावार प्रान्‍्तो 
के कारण बहुत-सी अवाछनीय बाते हो सकती थी, यथा सकुचित पृथकता प्रवृत्ति, भाषा 
की दृष्टि से अल्पसंख्यक व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार, राष्ट्रीय सरकार के प्रति आस्था में 
कमी, बहुत से छोटे-छोटे भाषावार राज्यों की माँगे झादि। सामयिक परिस्थितियों पर 
दृष्टि रखते हुए जो व्यक्ति उक्त परिवर्तन के विरोधी थे उनका कहना था कि यद्यपि भाषा- 
बार राश्य उचित था, पर वह समय उन्हे बनाने के लिए उपयुक्त नही या । राष्ट्रीय एकता 
के और प्रधिक सुदृह हो जाने के बाद जब देश की शझ्रावश्यक प्राथिक एव राजनीतिक 
समस्याएँ सुलक जायें तव भाषावार प्रान्तो के विर्माण का उपयुक्त समय हो सकता था। 
इस समय कांग्रेस भौर भारत सरकार की यही घोषित नीति थी । सविधान 
परिषद्‌ के कार्य भ्रारभ कर देने के पश्चात्‌ उसके अध्यक्ष ने भाषावार प्रान्तो के निर्माण 
के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त वी थी। यह समिति धर समिति के 
नाम से विख्यात है। इसने सत्र्‌ १६४८ मे राज्यो के भाषावार पुवविभाजन के विद 
भपना मत भ्रवंठ किया था । इव समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होन के उपरान्त भापावार 
राजऐो के समर्थक के बड़ ऋछत्तोद फेला। इस अछतोप के निवारण के लिए सन्‌ 
१६४८ के दिसम्बर मास॒॒में जयपुर काग्रेस मे इस प्रश्न पर नये सिरे स्त दिचार करने 
+ के लिए एक समिति नियुक्त को गई । इस समिति के सदस्य थे पडित जवाहर लाल नेहरू, 
सरदार वल्लममाई पटेल झोर डा० पदूटामि सीतारमैया। यह समित्ति जे७ बी० पी० 
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या जवाहर-वल्लभ-पटाभि समिति के नाम से प्रख्यात है | उसकी रिपोर्ट मार्च सत्‌ १६४६ 
मे कांग्रेत कार्यकारिणी के समक्ष उपस्थित की गई । कार्यकारिणी समिति ने इस पर विचार 
कर यह निश्चय किया कि यद्यपि राज्यो के मापावार पुनविभाजन का उपयुक्त समय अभी 
नहो प्राया, पर जिन भाषावार राज्यों की सीमा श्र विस्तार के सम्बन्ध मे कोई विवाद 
न हो उन्हें सर्वसम्मति द्वारा स्थापित किया जा सकता था । श्राँध्र में इन सब शर्तों की 
पूर्ति की श्राश्ा थी, अतएवं उसको मद्रास से प्रथक करने की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी 
गयी । कुछ समय के लिये लोगो को यह श्रांघ्या हो गई थी कि मझराँश् प्रास्त नये गणतंत्र 
के उद्घाटन के पूर्व ही बन जायगा। किल्तु इसी बोच राजधादो तथा कुछ भ्न्य बातों 
के सम्बन्ध भे मतभेद उठ खड़े हुए | फलतः आँध्न राज्य का निर्माण-वार्य उस समय 
स्थगित करना पडा। 

परन्तु ग्रॉध्र जनता के निरतर धान्दोलन के फलस्वरूप भ्रक्टूबर १६५३ में 
श्रौँध्र राज्य को रचता कर दी ग्रयी | इस राज्य की स्थापना से भाषावार राज्यों के 
समर्थकों को भरोर बल मिला तथा उन्होंने अपनी माँपें बलपूर्वक रखनो भारस्भ कर दी । 
फल्नतः राज्यो के पुनर्गठन की सम्पूर्ण समस्या पर विचार करने के लिए भारत सरकार 
में एक राज्य पुनर्गठन कमीशन वी नियुक्ति कर दी। कमीशन की रिपोर्ट १६५४ के 
मध्य में प्रकाशित हुई। इस्त की सिफारिशों ओर भारत सरकार के उन पर 
निर्णायरों को लेकर देश में वाद-विवाद का तूफान सा भा गया | बम्बई तथा उड़ीसा में 
उत्पात तथा दंगे भी हो गये । परल्तु भ्रन्ठ में लोगो ने समझदारी से काम लिया प्रौर 
मतभेदों पर समभभौता कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ झभौर ३६ 
श्रगस्‍्त सम्‌ १६५६ को उस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी ।॥ संविधान वा सप्तम 
सश्योधव विधेयक, जो राज्य पूनर्गठत से सम्बद्ध था, १६ भ्रक्‍्ट्ूबर १६५६ को पारित 
हुप्ला। १ नवम्बर १६५६ का पुनर्गठित राज्यों का अस्तित्व प्रारम्भ हो गया । 

भारतीय संघ की पुनर्गठित इकाइयाँ--राज्य पुनर्गठित भ्रायोग १६५६ 
और सविधान सप्तम संशोधन भ्रधितियम के अनुसार भारतीय संध की इकाइयों की 
संख्या २८ से घट कर २० रह गई। इकाइयो का क, ख, श्रोर य श्रेणियों का वर्गकिरण 
समाप्त कर दिया गया। क भाग वाले जो दस राज्य थे वे सभी पुनर्गठन के उपरान्त मी बने 
रहे, परन्तु उत्तर प्रदेश भौर उड़ीसा को छोड़ कर अन्य सभी में थोड़ा बहुत सीमा-परिवर्तन 
हुआ । भाग ख के जो ८ राज्य थे, केवल चार बच रहे श्रर्थात्‌ जम्मू शोर काश्मीर, 
मैसूर, राजस्थाद भर ट्रावद्धोर-कोचीन ( केरल के नये बाम से )। शेष ४ में से 
हैदराबाद विर्धाटत हो गया शोर उस के भरु-भाग भान्प्र, मैसुर शोर बम्बई भे बॉट दिये 
गये । मध्य भारत मध्य प्रदेश में और सोराष्ट्र बम्बई में मिला दिया गया। ये भाग के 
€ राज्यों मे से चार--दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर धोर त्रिपुरा सदीय भू-भाग 
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, बना दिये भौर शेष पाँच अपने पड़ोस के राज्यों में मिला दिये गये--भजमेर राजस्थान 
में, भोपाल भोर विरूय-प्रदेश मध्य प्रदेश्न में | बुर्ग मैसूर में, भौर कच्छ बम्बई में । 
१६५६ के पुनर्गठन के ३३ वर्ष बाद वम्बई का ढ्विभाषी राज्य दो भागों में विभक्त कर 
दिया गया श्रौर १ मई १६६० को उसके स्थान में महाराष्ट्र शोर गुजरात के २ पृथक 
राज्य स्थापित हुए। मराठी भाषाभाषी लोगों के संयुक्त महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 
के लिए आन्दोलन के फल स्वरूव ऐसा करना पड़ा । महाराष्ट्र की राजधानी बस्बई 
खजखा गया । 

भारतीय संघ की पुनर्गठित इकाइयों का श्रव केवल दो श्रेश्णियों में वर्गीकरण 
किया गया है भर्थात्‌ (१) राज्य, और (२) संघीय भरू-भाग । 
राज्यों की संख्या १४ है। राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं :-- 
(१) झार््र प्रदेश 
(२) प्राप्ताम 
(३) बिहार 
(४) गुजरात ( १ भई १६६० को स्थापित ) 
(५) केरल 
(६) मध्य प्रदेश 
(७) भद्रास 
(5) महाराष्ट्र ( १ मई १६६० को स्थापित ) 
(६) मैसूर 
(१०) उड़ीसा 
(११) पंजाब 
(१२) राजस्थान 
(१३) उत्तर प्रदेश 
(१४) पश्चिमी बंगाल 
(१५) जम्मू शोर काइ्मीर 
संघीय भू-भागो की सख्या ६ है, वह इस प्रकार है-- 
(१) दिल्ली 
(२) हिमाचल प्रदेश 
(३) मनीपुर 
(४) त्रिपुरा 
(५) अंडमान निकीवार द्वीप समूह 
(६) लक्‍्क द्वीप, ममनीकाय और धमीनद्वीप समुदाय । 
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संघौय भू-भागो की संवैधानिक स्थिति तथा उनका वेद्धीय सरकार से सम्बन्ध, 
राज्यों से भिन्न है, उतकी विशिष्ट स्थिति ही इसका कारण है, ये सभी छोटी इकाइयाँ 
है तथा दिल्ली की छोड़कर, या तो सीमा पर स्थित है या सैनिक महत्व के हैं । दिल्ली 
के भ्रलावा यह सभी विछड़े हुए हैं। दिल्‍ली भी इसी वर्ग मे रखी गई है वयोकि वह संघ 
सरकार की राजधानी है झौर उसे केन्द्र के सीधे नियन्त्रण में होना चाहिए । 

क्या पुनर्गठन भाषाबादी था (--उपरोक्त वर्ित राज्यों के पुनर्गठत को 
प्रायः भाषावादी पुनगंठन बहा गया है । यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है क्योकि पुनर्गठत 
द्वारा बने सभी राज्य न तो एकभाषी थे झोर न भाषा पुनर्गठन वा एक मात्र भ्राघार ही 
था। चौदह राज्य इकाइ्यो मे से कम से कम दो--बस्बई और पजाब-ठिभाषी थे | 
पहला मराठी और गुजराती तथा दूसरा हिम्दी श्रौर पंजाबी भाषी प्रदेशों के थोग से 
बना था। क्दाचित्‌ ही ऐसा कोई राज्य हो जिसमे ऐसे व्यक्ति न हों जो राज्य की जब- 
बहुमतमास्य भाषा से भिन्न भाषा न बोलते हो । पुनर्गठन के ध्राधारो मे से भाषा केवल 
एक ही है। राज्य पुनर्गठन आयोग से भ्रपदी रिपोर्ट मे पुरर्गव्त के चार श्राघारभूत सिद्धात 
बतलाये हैं -- 

१--भारत की एकता एवं सुरक्षा की रक्षा तथा पुष्टि । 

२--सस्कृति तथा भाषा की समानता । 

३--वित्तीय, प्राथिक तथा शासकीय पर्याव्तता, भ्रौर 

४--राष्ट्रीय योजना का सफल परिचालन । 

इस प्रकार माषा के पुनर्गठन के ब्राघारभूत सिद्धाती मे एक ही रही है । 

इकाइयो का भविष्य--क्या यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघ की 
इंकाइयो की रचना अन्तिम रूप से हो गई भोर इतमे भ्रव परिवर्तन की कोई सम्भावना 
नही है ? 

इसमें संदेह नहीं कि अधिकाश इकाइयाँ पुनर्गठन के भ्रन्तर्गत प्राप्त सीमाप्रो 
ओर प्रदेशों से संतुष्ट है परव्तु इतमे से दो-बस्वई भोर पंजाब--के समक्ष भव भी 
एक सपस्या उपस्थित थी। बग्बई मे मराठी व गुजरातीभाष्रा जनता शामिल थी | 
यह कोई नई चीज नहीं श्र लगभग एक शताब्दी से भ्रधिक वर्षों से ऐसा रहा था तथा 
यह व्यवस्था राष्ट्रीय ससद द्वारा पारित दोनों गुजराती व मराठी नेताओं डारां स्वीकृत 
समझौते के श्रनुसार थी तो भी, वात यह है कि मराठी जनमत बस्बई राजघानी सहित 
संयुक्त महाराष्ट्र का समर्थक था, भौर गुजराती जनमत यदि संभव हो तो बम्बई सहित 
श्र बही तो बस्बई के केख्ध द्वारा प्रशातित शहर क्षेत्र धगा कर एक श्रलग गुजरात 


* राज्य पुनर्गठत भायोग विजप्ति, पृष्ठ २५ 





भारत की संघोय व्यवस्था छ्के 


राज्य की कामना करता षा। कुछ समय के लिये यह विवाद दान्‍्त होता दिखाई पड़ा, 
पर उसका अन्त नहीं हुआ भौर १ मई १६६० को बम्बई राज्य को महाराष्ट्र शऔर 
गृजरात--इन दोनो राज्यो में विभक्त करना पड़ा । पंजाब मे हिन्दी-पजाबी विवाद चाल 
है और राज्य में हिन्दी को अ्रधिक महत्व का स्थान देने के लिए विवाद प्रारम्म हो गया 
है । एक पंजाबी सूबा की माँग जिसके समर्थक मुख्यतया भ्रकाली सिख हैं, रवखी गई है 
श्रौर उसके लिए पर्याप्त भान्दोलन मी हो रहा है । संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना होने के 
कुछ पूर्व ही, पृथक विदर्भ राज्य के लिये श्रान्दोलन भारस्म हो गया और मई १६६० 
मे इसके लिये नागपुर भौर कुछ अन्य नगरों मे उपद्रव भी हुए । हिमाचल प्रदेश की भी 
एक समस्या है क्योकि वह संघीय भू-भाग के रूप में हमेशा के लिए एक अलग इकाई 
नहीं रखा जा सकता। इसको शायद पंजाब मे विलीन करना पडे | राज्य पुनर्गठन की 
प्रक्रिया वाले संविधान व्यवस्था ( घारा ३ ) भ्रमी भी उपस्थित है जब तक कि इसे रद 
नहीं किया जाता तथा दूसरे संधो के समान इकाइयो को यह झ्राश्वासन नही दिया जाता 
है कि उनकी सम्मति के विरुद्ध उनकी सीमाम्रो मे कोई परिवर्तन नही किया जावेगा तब 
तञ यह नही कहा जा सकता कि सध की इकाइयो ने भ्रन्तिम स्वरूप या स्थायित्व प्राप्त 
कर लिया है । 

क्षेत्र और क्षेत्रीय परिपदें--पुनर्गठन विवादों से उत्पन्न पृथकता तथा संकीर्णाता 
प्रवृत्तियों का सामना करने श्रौर योजना तथा दूसरे भ्रन्तर्राष्ट्रीय हितों के कार्यों में प्रत्त- 
राज्यीय सहयोग की प्राप्ति के लिए राज्यपुनर्गठन अधिनियम कई राज्यों को मिला कर 
क्षेत्रों तथा क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था करता है । 

इम प्रकार पाँच क्षेत्र बनाये गए हैं और उनम्रें प्रत्येक के सामने लिखित राज्य व्‌ 
भू-भाग सम्मिलित हैं ।१ 

१, उत्तरी क्षेत्र-सम्मिलित राज्य तथा सू-माय, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और 
काक्मीर, दिल्ली भौर हिमाचल प्रदेश । 

२, भध्यक्षेत्र- उत्तर प्रदेश भौर मध्य प्रदेश ॥ 

३. पूर्वीय क्षेत्र--विहार, पश्चिमी बद्भाल, उडीसा, प्राप्ताम, मनीपुर तथा 

त्रिपुरा 

४. पश्चिमी क्षेत्र--बम्बई और सैसूर | 

५. दक्षिणी फौज -- शा प्रदेश, मद्ए और केरल ६ 

इनमे से प्रत्येक क्षेत्र मे एक क्षेत्रीय परिषद है जिसमे राष्ट्रपति द्वारा नामजद एक 
केद्रीय मंत्री, क्षेत्र में सम्मिलित राज्यों के मुख्य मंत्री, प्रत्येक सम्मिलित राज्य के राज्य- 





* राज्य पुनर्गठन भ्रधि० १६५६ खंड १५॥। 


2] भारतीय गणतंत्र का संविधान 


पाल ( जम्मू और वाश्मीर के सम्बन्ध मे सदरे-रियासत ) द्वारा नामजद उमर राज्य के 
दो भ्रन्य मन्त्री, राष्ट्रपति द्वारा चाभजद क्षेत्र मे सम्मिलित प्रत्येक केद्र-प्रशासित भू भाग 
से दो सदस्य तथा पूर्वीय क्षेत्र में आ्रासाम के राज्यपाल के जन-जाति क्षेत्र के सलाहकार 
सम्मिलित हैं।१ जिस राज्य में मत्रिमण्डल नहीं है वहाँ मुख्य मन्त्री तथा दो भन्‍्य मस्त्रियों 
के स्थान पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय परिषद में उस राज्य के प्रतिनिधित्त के लिए तोने 
व्यक्तियों को नामाकित करेगा। क्षेत्रीय परिषद का नामांकित केन्धीय मंत्री श्रध्यक्ष होता 
है भौर मुख्य मन्त्रियों में से प्रत्येक क्रमशः बारो-वारी से एक वर्ष की भ्रवधि के लिए 
उपाध्यक्ष होता है () 

क्षेद्रीय परिषद में पराफमर्दादातम्ो का भो एक दल होता है (जिनमें से एक योजना 
भ्रापोग द्वारा नियुक्त होता है भौर शेष सम्मिलित राज्यो के भ्रुख्य मन्‍्त्री श्र विक्रास 
भामुक्त ( ९९४९]०४४१८४७४ ८०प्रा75800 ) होते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय परिषद 
की सदस्यता राजनीतिक है, पर उसकी परामर्श सस्था विशेषज्ञ-निभित है । बे परामर्श- 
दाता परिषद के वाद-विवाद मे भाग लेते हैं परन्तु इन्हे मतदाव का भ्रधिकार नहीं है ।3 
परिषद की बैठक के समय व स्थान का निर्धारण अ्रध्यक्ष करता है परन्तु बैठक का स्पान 
क्षेत्र में सम्म्रिलित राज्यों में बारी-बारी से होता है। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से 
कंसिल स्वयं ही अपने कार्य-संचालक के नियम निर्धारित कर सकती है ।ह 

निदिष्ट कार्यों के संचालन के लिए परिषद समितियों को स्थापना भी कर सकती 
है ।* इसका एक सचिवालय भी है जिसका व्यय ( सचिव के बेतन के श्रलावा ) केद्वीय 
सरकार वहन करती है । परिषद का केन्द्र-स्थान जहाँ उसका कार्यालय स्थापित है परि- 
पद द्वारा ही निश्चित होता है। यह स्थान क्षेत्र की सीमा के भीतर ही होता है ६ 

क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों का जहाँ तक सम्बन्ध है, ये परामरदात्री संस्थाएँ हैं. 
भ्ौर किसी भी विषय पर जिश्से कि कुछ या सभी सदस्य राज्य या वेन्दर भौर क्षेत्र के 
एक या भथिक राज्य सम्बद्ध हो, विधार-विमर्श कर सकती है । ऐसे किसी विषय पर: 
वह केद्रीय सरकार और सदस्य राज्यो की सरकारों को सलाह दे सकती है। विशेषतः 
क्षेत्रीय परिपद निम्न विषयो पर विचार-विमश एवं स्िफारिशे दे सकती है ।? 

१--आरथिक एवं सामाजिक योजनाझो सम्बन्धी सामान्य हित का कोई भी विषय; 

२--अत्तर्राज्यीय बातायात, श्रल्पसप्यक भाषा समुदायों ठथा सीमा-विवादों से 
सम्बन्धित कोई विपय, और 





* राज्य पुनर्गठन काबून १६५६ खण्ड १६ (१), “वही खण्ड १६ (२) और (३) 
उवही खण्ड १६ (४)ग्रौर (५), “वही सष्ड १७ (१) और (२) “वही खण्ड १८ (१) 
वही खण्ड १६ धौर २०, “राज्य पुतर्गंठत कानूत १६५६ खण्ड २१॥ 


भारत को संघीय व्यवस्था 4 


इ--राज्य पुनर्गठन शोर भ्रधिनियम १६५६ के श्रन्तर्गत हुए राज्यो के पुनर्गठन से 
उत्पन्त या सम्बन्धित कोई विषय ॥ 
सामान्य हिंतो से सम्बन्धित विषयो के विचारार्थ दो या अधिक क्षेत्रों की परिषदों 
के संयुक्त अधिवेशन की भी व्यवस्था की गई है ।* 
क्षेत्रीय परिषदों की उपयोगिता का केवल भविष्य ही निर्णय कर सकता है। 
भ्रभी तक केवल उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की ही बैठक हुई है। वेन्द्रीय ग्रहमन्नी पंडित 
गोविन्द वललभ पन्‍्त उसके अध्यक्ष थे । उसमे विचार-विमर्श हुआ जिसके उपरान्त बह 
समाप्त हो गई । सों मे श्रन्तर्राज्यीय सहयोग झ्रावश्यक है श्रौर उसे प्राप्त करना होता 
है, परन्तु वया इसके लिए, क्षेत्रीय परिषदे जैसी स्थायी सस्थाश्रो की श्रावश्येकता विवाद 
का विषय है । श्रभी तक योजना और अन्य विषयों में ऐसा सहयोग इिल्ली मे केन्द्रीय 
सरकर द्वारा बुलाई गई मुख्य मन्नियो तथा राज्य के अन्य कर्मचारियों के समय समय पुर 
होने वाले सम्मेलतों द्वारा प्राप्त किया जाता रहा है। क्षेत्रीय परिषदे इस कार्य के लिए 
अधिक सुविधाजनक या प्रभावशाली सिद्ध होगी--यह सदिग्ध है। यदि ये सशक्ततथा सफल 
“सिद्ध हुईं तो ये हमारी वर्तमान दो स्तरो वाली संधीय प्रणाली को तीन स्तरों वाली तथा 
अधिक जटिल बना देगी, पर यदि ये असुविघाजनक या निरर्थक सिद्ध हुई (जैसी कि 
सम्भावना है ) तो ये दीघ्र ही उपेक्षित तथा विस्मृत हो जावेगी । हमारे संविधान की 
गाड़ी में ये परिपदे झन्य निरर्थक पाँचवे पहिये के समान जात पड़ती हैं ॥ 
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितर्ण--संघोय व्यवस्था का सार 
तत्व यह है. कि उसमे संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर 
दिया जाता है । संयुक्त राष्ट्र अ्गेरिका श्रोर स्विट्जरलेंड जैसे पुराने संघो में दो सूचियों 
द्वारा संघ भौर राज्यों के बीच स्पष्टतः शक्तियाँ विभाजित कर दी गयी हैं। इस प्रकार 
का शक्ति-विभाजन लोचरहित तथा असुविधाजनक सिद्ध होता है। कभी-कभी राज्य 
सूची के किन्ही विषयों के सम्बन्ध मे अखिल देशीय नोति का श्रनुसरण किया जाना 
प्रावश्यक होता है लेकिन सविधान मे औपचारिक रीति से सशोधन हुए बिना संघीय 
विधानमडल ऐसे विषयों का नियमन कर ही नहीं सकता। अतः संविधान शास्त्रियों 
ने समवर्ती सूची ( (.07८प्रा:८7 ]80 ) रखने का उपाय खोज निकाला। इस सूची 
“में दिये गये विषयों पर सघ और राज्य--दोनो के विधघानमडल--कानून बना सकते हैं । 
नये सघो मे तो समवर्ती सूचियो का श्राकार निरन्तर वढता हो जा रहा है। सच १६१६ 
के जर्मदी के सविधान मे उक्त तीन सूचियों के अतिरिक्त दो सूचियाँ श्रौर बढा दी 
गयो । दो नयी सूचियों में उद विषयो का उल्लेख था जो सामान्यतः राज्यों के भ्रधीव 
रहते लेकिन जित पर संघीय सरकार परिस्थितियों के श्रनुसार विभिन्न मात्रा मे कादून 


"वही खण्ड २२१ 





््य भारतीय गछतंत्र का संविधान 


बनाने और प्रशासकीय नियंत्रण रुख सकता था। ज्यों-ज्यों संघीय सविधानों का 
विकास होता जा रह है त्यो-त्यो शक्तियों के अधिरिक देन्द्रण की प्रवृत्ति बढती जाए 
रही है। यह केच्रण या तो सविघान के निर्भाण्य के समय ही हो जाता है या बाद में 
न्यायाधीशों की व्याख्याप्रों मथवा औपचारिक संशोधनों द्वारा होता है। भारतीय 
संविधान में इस प्रवृत्ति की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि सवि- 
घान में आ्रारम्म से ही प्रायः वेसारी शक्तियां बेद्ध को दे दी गयी हैं जो उसके लिये 
अन्य देशो के अनुभवानुमार भ्रावश्यक या वाछनीय घिद्ध हुई हैं। 

भारतोय सब्रिधान मे तीन सूचियों वी पद्धति अप्रतायी गई है | प्रथम सूची 
मे उन विषयों का उल्लेख हुप्ना है -जिस पर केवल केल्रीय विधानमंडल या संसद ही 
कानून बना सकती है| इस्से सघ सूची ( [7709 /5& ) कहा गया है भोर इसमे ६७ 
विषय दिये गये हैं। इस सूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय हैं: प्रतिरक्षा 
(70:6:0५०८), परराष्ट्र संबन्ध (807९29 छ८)४४००७७), युद्ध, शान्ति भौर सचियों; 
नागरिकता भीर विदेशियो को नागरिक बना सकते के भ्रधिकार भाव्रजन और प्रश्न॑जन; 
प्रत्यरपणा (2६0090000); यातायात के साधन जिसमे रेलपथ शोर राष्ट्रीय महत्व की 
सड़के भी सम्मिलित हैं; बौवहत भ्ौर तोपरिवहत, वायु पथ, डाक भ्रौर तार विभाग, 
टेलीफोन, बेतार के तार गौर रेडियो; सार्वजनिक ऋण [स्घीय), मुद्रा, नोट तथा 
विनिमय आदि; विदेशी और अम्तर्राज्य वाणिज्य तथा व्यापार, बैंकिंग, धीमा ध्यवसाय 
भौर वित्तीय नियम, एकस्व (20८05) और व्यापार चिन्ह झ्रादि, राष्ट्रीय महत्व केः 
उद्योग, एक निश्चित सीमा के भ्रन्दर खानो झोर खनिज घातुओ सम्बन्धी नियम; मरत्य 
उत्पादन केन्द्र; नमक; अफीम, सिनेमा फ्ल्मों की स्वीकृति, दिल्‍ली, वतारस हिल्दूँ, 
झौर श्रलीगढ़ म्रुप्लिम विश्वविद्यालय; राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिब प्रौर प्रौद्योगिक 
संस्थाएँ, ऐतिहातिक स्मारको की रक्षा, जनसख्या गणना तथा अनुसंधात्मक निरीक्षण 
(४५४ए८५), संघीय लोकसेवाएँ, सद्डभीय और राज्यों में लिवोचन सद्च और राज्यो की 
सेखा परीक्षा (१००६); उच्च और उच्चतम न्यायालयों को रचना श्रौर सजभुठन, भायकर 
(कृषि से होने वाली आय को छोड़ कर आयात ओर निर्यात कर ((:५७४६0709); मदिरा, 
श्रफीम, भंग तथा ग्रन्थ नशीले पदार्थों को छोड कर श्रन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर; 
निगम कर; कुछ अपवादो के सहित सम्पत्ति के मूल्य पर कर, सम्पत्ति और उत्तराधि- 
कार कर; कृषि भूमि को छोड़ कर वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर, स्थक के सोदे 
पर कर; वितिप्तय-पत्तो, चेको आदि पर स्टाप्प कर; समाचारपत्रो के विक्रम तथा उनके 
विज्ञापनों पर कर; समाचारपत्रो को छीड़ कर भ्रन्य उस्तुन्नो के क्रष-विक्रय पर कर; 
यदि ऐसा क्रय-विक्रय भन्तर्राज्य व्यापार के सम्बन्ध में हुआ हो। * सद्द सूची में दिये 

7“ संविधान के छठवे संशोचन भ्रधिनियम १६५६ द्वारा सशोघित । 


भारत की संघोय व्यवस्था ७७ 


जाये विषयों में से किसी पर फीस; उच्चतम न्यायालय को छोड़ कर अन्‍य न्यायालयों 
के संघीय सूची के विषयों से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। 
दूसरी सूची का नाम राज्य सूची (5026 ]50) है। इसमें वे विषय दिये हैं 
जित पर केवल राज्यों का ही अधिकार रहेगा । इस सूची में ६६ विषय हैं । इनमें 
महत्वपूर्ण विषय ये हैं--साव॑ंजनिक व्यवस्या, पुलिस, न्याय प्रबन्ध, उच्चतम 
क्‍्यायालय भौर उच्च न्यायालयों को छोड़ कर अन्य सब न्यायालयों की स्थापता झौर 
संगठन; जेल, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर स्वच्छता; चिकित्सालय झौर 
आरौपधालय; मादक पेय; शिक्षा ( वे विषय छोड़ कर जो सद्ध के अ्रधीन हैं। ); सडकें 
और ज्ञलपथ, कृषि, सिंचाई, भूमि-प्रबन्ध श्लोर भूमिशश्रधिकार ( ]900 €707० ); वन; 
कुछ नियंत्रणों के साथ उद्योग और वाणिज्य, तौल और माप, निगमन ([700790/॥- 
+00 ) नादुण्शालाएँ तथा सिनेमा झादि, राज्य लोक सेवाएँ, राज्य लोकऋण, भूमि 
शाजस्व, कृषि से होने वाली प्राय पर कर, कृषि भूमि सम्बन्धी सम्पत्ति कर तथा 
उत्तराधिकारी कर; भू-राजस्व; भूमि, मकानों तथा खनिज अधिकारों पर कर, मथ, 
श्रफीप, भाँग त्तथा भ्नन्‍्य नशीले पदार्थों पर कर; स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग के लिए लाये 
जाने वाले पदार्थों पर, चुगी, समाचारपत्रों श्लौर अस्तर्राज्य व्यापार के सम्बन्ध में 
हुए, क्रप विक्रम को छोड़ अन्य वस्तुओं पर क्रय-ब्रिक्रय कर, समाचारपत्रों में प्रका- 
'शित विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर, पशुओं तथा सवारियों पर कर, 
बृत्तियों भौर व्यापारों पर कर, विलांस की वस्तुओं तथा झामोद प्रभोद पर कर, पर 
लगाने और जुआ खेलते पर कर, स्टाम्प कर, व्यक्ति कर और किसी न्यायालय 
मे लिये जाने वाले शुल्कों को छोड़ कर इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में क्‍ 
शुल्क । 
त्ीमरी औ्लौर आखिरी, समवर्ती सुची ( (.000४४:८०॥ ))9 ) है जिसमे ४७. 

“विषय हैं । इनमें से ये विषय अ्रपेक्षाकुत अधिक महत्वपूर्ण हैं--फोजदारी कानूव और 
दण्ड प्रक्रिया ((0774] 95 9700 ए॥0८८त४७:८), निवारक-निरोध (2:८ए९कआ- 
$४6 घं€(शा४०४ ), विवाह भौर तलाक ( (४5 92९ 200 07006 ), बसी- 
यत्त विद्ेन स्थिति, गोद लेना श्रौर उत्तराधिकार, कृषि भूमि छोड कर प्रन्य सम्पत्ति का , 
हर्स्तातरण, रजिस्ट्री, ( ९७$६४श४०४ ), सविदा ( ((०॥१४८४ ) दिवाला, प्रन्यास; । 
( (0०४८8 ) प्रमाण ( €ए0६7८८ ) और शपथें, परागलपन, खाद्य पदार्थों और प्रन्य 
वस्तुओं का मिश्रण की रोकथाम, भ्रौपधियाँ और विप, झाथिक श्रौर सामादिक योजनाएँ; 
श्रमिक सद्च ( ५90८ ७०८४७), श्रम सम्बन्धी भगडे श्रौर श्रमिवः कल्याण (4900० 
'हरढश7८ ), वकालत, डावटरी, वेद्यक तथा प्रम्य पेशे; स्वास्थ्य-सम्बन्धी ऑक्‍्डे, राज्य 
के झास्तरिक जनों पर यंत्र-चालित नौक्षाप्रों द्वारा परिवहन, सार्वजनिक हित में 


हा 


छ्प भारतीय गखतंत्र का संविवान 


भ्रौद्योगिक वस्तुप्रो का उत्पादन, सेरक्षण तया वितरण का नियंत्रण, मूल्य-नियंत्रण, समा- 
चार पत्र और मुद्ृशालय, निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति, अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिए प्रतिकर, 
न्यायिक स्टेस्पों द्वारा संग्रहित झुल्कों को छोड़ कर भन्य स्टैम्प शुल्क ( 59779 तेणप ) 
तथा इस सूची के विषयो मे से किसी के बारे मे फीसें | ये सारे विषय ऐसे हैं जिनके 
सम्बन्ध में सद्ध श्रोर राज्य दोनों सरकारों को अधिकार प्राप्त है ॥ 
समवर्ती क्षेत्र मे अधिकार क्षेत्रीय संघर्प--यदि समवर्ती सूची के बिसी 
विषय पर राज्य और सद्ध दोनो कानून बना दें और ये कानून एक दूसरे के विरुद्ध हों 
तो क्या होगा ? सामान्यतः सज्भ का काजुन राज्य के कानून से प्रवेल झौर मान्य होगा 
लेक्िम यदि भाग 'क' और “ज' राज्यों का कानून सुरक्षित रखे जाने के बाद किसी सद्ठीय 
विधि के प्रतिकूल राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका हो तो वह विरोधो सट्टू कानून 
को दवा कर स्वय मान्य होगा । बाद मे ससद चाहे तो राज्य के उस कानून में परिवर्तन 
और सशोघन कर सकती है।' सविघान वी यह व्यवस्था भारत सरकार के सन्‌ १६३५ 
के भ्रधिनियम की १०७ वी धारा का रूपातर मात्र है। यह बात निम्नलिखित दृष्टान्त 
से और स्पप्ठ हो जायगी । मान लोजिये कि उत्तर प्रदेश को सरकार समाचारपतन्नो पर 
कोई प्रतिबन्ध लगानेवाली विधि पारित कर देती है। सद्भीय संसद उनमें से कुछ प्रति- 
बन्धों को हटाते हुए एक विधि पारित कर देती है। ऐसी दशा मे सच्चे वी विधि वो 
प्राथमिकता प्राप्त हो गई भौर उत्तर प्रदेश की विधि उस सीमा तक शून्य हो जायगी 
जिस सीमा तक वह सच्च की विधि से प्रसग्रत है। श्रव उत्तर भ्रदेशीय विधान- 
मण्डल पुन: एक ऐसी विधि पारित करता है जिसमें सद्धू विधि द्वारा उन्मूलित 
प्रतिवन्‍्ध समाचारपन्नों पर पुनः लगाये जाते हैं तो इस प्रकार के विधेयक को उत्तर प्रदेश 
के राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख छोड़ेगे भौर यदि राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश 
की स्थिति को देखते हुए उक्त विधेयक को भ्पनी स्वोद्ृति दे देते है तो सद्लीय विधि के 
प्रतिकूल होते हुए भी उत्तर प्रदेश मे उत्तर प्रदेश विधानसडल द्वार पारित विधि ही 
मानी जायगी | थांद सद्दीय ससई उत्तर प्रदेश की विधि के प्रतिकूल उत्तर प्रदेश के 
समाचारपत्रो को प्रतिवधमु॒क्‍तत करना चाहती है तो वह तत्संबंधी विधि वनाने के लिए 
स्वतत्र हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य यह हैं कि समवर्ती क्षेत्र में ससइ भोर उसवी विधियों 
को स्थिति सर्वोच्च रहे । यद्यपि नमनशीलता भौर सुविधा की पृष्ठि से सद्ध विरोधी 
राज्य विधि की वैधठा को बिल्कुल ही समाप्त नहीं कर दिया गया है, तथापि उसको 
बैधता कुछ मामलो में राष्ट्रपति की स्पष्ट स्वीकृति पर निर्भर करती है। इतने पर भी 
यदि संसद वाहे तो राष्ट्रपति की स्वोहृति को भी नये कानून हारा निर्स्थक कर 
सकती है ॥ 
$ ग्रनु० २५४ 


भारत को संघीय व्यवस्था ७६. 


अबवशिष्ट शक्तियाँ ( (१८अंतेपशए ऐ०फ८प५ )--भवशिष्ट शक्तियाँ वे है 
जिनका किसी भी सूची मे स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लेख नहीं है । यह तथ्य है कि संविधान 
निर्माता चाहे कितने ही सावधान भौर सतर्क क्यों न रहे वे ऐसी व्यापक सूची नहीं बना 
सकते जिसमे समस्त शासविक शक्तियों का स्पष्टत: उल्लेख कर दिया गया हो । वर्तमान 
काल की परिवर्तनशील परिस्थितियो मे नित्य नई शक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं । भाज 
से दो पीढी पूर्व कोई भी यह नहीं समभत्ता था कि वायु पथ पर भी शासनिक नियंत्रण 
बी भ्रावश्यकता होगी । लेकिन विभानों के विकास तथा वायु-यातायात के प्रसार के 
कारण वायुपथ पर सरकारी नियंत्रण होना भावश्यक ही नही किन्तु परमावश्यक हो गया 
है। भ्रतः प्रत्येक सद्दीय संविधान इन अवशिष्ट शवितयों को सद्ड के किसी पक्ष को सौंप 
देता है। 
हे वर्तमान प््छ राज्यो मे से संयुवत राज्य भ्रमेरिका, स्विट्जरलैण्ड और भास्ट्रे- 
लिया के संविधान ऐसे हैं जो इकाइयों ( ०: ) को भ्रवशिष्ट शक्तियाँ देते हैं, किन्तु 
कनाडा के संविधान मे यह शक्ति सघ झासन को दी गई है। इस मामले में हमारे सबि- 
धान ने कताडावाली ध्यवस्था को माना है। अवशिष्ट शक्तियों तथा करों का जिनका 
संविधान की शक्ति सूचियो मे से किसी मे भी उल्लेख नहीं है सघ सरकार को ही दिये 
गये हैं ।१ उसका प्रभाव यह होगा कि संघीय सरकार राज्यों की तुलना में सबल रहेगा । 
संघ संसद की राध्यों के विषयों के सम्बन्ध में कानून-निर्माण की 
शक्ति--इछ विश्विष्ट उद्देश्यों के लिए और कुछ विशेष भ्रवस्थाप्रो में संघ संसद उन 
विपयो पर भी कानून बना सकती है जो केवल राज्यो के है । 
प्रथम, यदि राज्य परिषद ( (0प४/८ं 06 508८$ ) उपस्थित ओर मतदान 
में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि 
वैसा करना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से श्रावश्यक है तो संसद राज्यों की सूची में लिखित 
किप्ती भी विषय से विधियाँ बना सकती है। यह भ्रश्ताव एक बार पारित हो जाने के 
बाद एक वर्ष तह प्रभावशील रहेगा लेकिन राज्य परिषद्‌ जितनी बार चाहे उतनी बार 
उसे पुनः पारित करके उसकी भ्रवधि बढाती रह सकती है ।जब तक वह भरस्ताव प्रभाव- 
झील रहेगा तब तक संसद उसमें कथित विषयों पर विधियां बना सकती है। इस प्रकार 
से जो भी विधियाँ बनाई जायेंगी वे प्रस्ताव की म्रवधि के समाप्त होने के छः मास पश्चात्‌ 
उम्र मात्रा में प्रमावशून्य हो जायेगी, जिसमे वे संसद के विधि निर्माण को सीमा से 
बहिगत है ।* 
द्वेतीय झनुच्छेद ३४२ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकाल की घोषणा 
_के दौरान मे राज्य सूची के किप्ती मी दिपय पर समस्त भारत या उसके किसी भी भाग 
"झनु० २४८, '“मनु० रे४& 


च० भास्तीय गणतत्र का संविधान 


के म्िए विधि बना सकती है | संकट काल की धोधशा की समाप्धि के ६ मास बाद ऐसी 
विधियाँ उप्त मात्रा में जिसमे वे संसद के अधिकार क्षेत्र के बहिय॑त हो प्रभावहीत हो 
जायगी ।९ 

तृतीय, यदि किसी राज्य में सुवैधानिक व्यवस्था बिफल हो जाती है तो राष्ट्रपति 
चोपणा करके सम्बन्धित राज्य के लिए विधियाँ बनाते की शक्ति संसद को दे सकता है ! 
ऐसे सम्बन्धित राज्य के लिए ससद राज्य-सूची मे दिए गए विषयों पर भी विधियाँ बना 
सकती हैं ॥* ससद चाहे तो इस दाक्ति का स्वयं प्रयोग करने के स्थान पर राष्ट्रपति की 
ही इस बात का अ्रधिकार दे दे कि ये अपने किसी प्रतिनिधि को यक्त राज्य के लिए 
विधियाँ बनाने की भ्रधिकार सौंप दे । इस प्रकार, जो भी विशियाँ बनेंगी वे घोष शा की 
कालावधि की सशप्ति के एक वर्ष बाद अप्रवृत्त हो जायेगी ।३ 

चतुर्थ, यदि दो या इससे अधिक राज्यों के विधानमडल से प्रस्ताव पारित करके 
संसद से अमुरोध करे कि वह उनके लिए किमी राज्य विषय पर संयुक्त विधि बना दे, 
तो बह ऐसा कर सकती है। बाद मे इस प्रकार की विधि को प्रन्य राज्य भी अपने यहाँ 
के विधानमंडलों से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराके स्वीकार कर सकते है ।* 

भ्रत्त में, संसद को किसी संधि या भ्रन्तर्राप्ट्रीय सविदा को कार्यान्वित कराने के 
लिए ऐसी विधिमाँ बनाने वी शक्ति है जो श्रावश्यक हों; भले ही उत विधियों के! सस्वन्ध 
राज्यसूदी के विषयो से हो क्यो न हो ।५ इस प्रकार को शक्ति के ने होने के कार 
संपत्त राज्य अमेरिका संघ सरकार को कई झगडो का सामना करना पड़ा श्रोर परराष्र 
सम्बत्ध के कई मामलों तथा सम्बन्धियों को क्रियान्वित कराने भे कई बार ऋगड़ो का सामता 
करना पड़ा । उदाहरणार्थ, केलिफोनिया राज्य का कहना था कि वह अपने यहाँ बसे 
जापानियो के साथ जैसा व्यवहार चाहेगा करेगा और जापान भ्रमेरिका की संध सरकार 
पर बरादर यह दोषारोपण करता गहा कि अमेरिका मे दसे उत्तके यहाँ के लोगो के साथ 
दुर्व्वद्वार किया जा रहा है; परन्तु अ्रभेरिवा का सघ शासन इस मामले मे विल्कुल 
झवितहीन था । इस अनुभव से भारत ने चेतावनी ग्रहण की । भारतीय सबिधाव में संघ 
संसद को इस सम्बन्ध से पर्याप्त शकितियाँ प्राप्त है ॥ 

डायसी ने संधव्यवस्था का यह एक मौलिक दोष बतलाया है कि शफ्ति विभाजन 
के कारण संघीय शासन देश्न के प्रान्तरिक श्रौर बाह्य मावलो का शक्ति-विभाजन के कारण 
सप्ुधित प्रबन्ध नहीं कर पाता । भारतीय संविधान मे सघ झासन को उपरोवत दाक्तियो के 
दे दिये जाने से सघीय व्यवस्था का मौलिक दोष बहुत कुछ दूर हो जाता है; क्योंकि 
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संविधान में दी गई व्यवस्थाथों के भ्नुसार आवश्यकता पड़ने पर संसद रज्यसूची के 
विधयों पर भी विधेयन कर सकती है । 

संघ और राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्ध--जिन मामलों में संघ-संसद को 
पधि-निर्माण के प्रधिकार प्राप्त हैं उन सबको कार्यपालिका शवित भी संघ सरकार में 
निहित है। सभवर्ती विषय इसके भ्रपवाद हैं। समवर्ती सूची के व्षियों का प्रशा- 
सन सामान्यतः राज्यो के श्रधीत है। राज्य ही अपने-अपने क्षेत्रों में उनका प्रयोग करते 
है । ऐसा तब तक रहेगा जब तक संविधान विधि द्वारा भ्रम्य व्यवस्था नहीं की जाती । 
अनेक बिधय ऐसे भी हैं. जो संघ सूची मे हैं पर उनका शासन प्रबन्ध राज्य करते श्रा 
रहे हैं| इस प्रकार की वर्तमान व्यवस्था तब तक चलती रहेगी भ्र्थाव्‌ इन विषयों का 
शाप्तन प्रबन्ध राज्यो और उतके अधिकारियों द्वारा तब तक होता रहेगा जब तक संसद 
विधि द्वारा कोई अन्य निर्णय नही कर देती * 


वर्तमान व्यवस्था यह है कि सीमा कर, केद्रीय उत्पादन कर, भायकर, रेलपथ, 
डाकघर झादि का प्रशासन तो सीधे केन्द्रीय श्ञासन के भ्रधिकारियों तथा कर्मचारियों के 
हाथ में है और शेष संघीय विषयों का प्रशासत्र तथा केद्धीय विधियों को कर्याम्वित 
करने का भार सामान्यतः राज्य श्रधिकारियों के हाथ में सौंपा गया है! उच्चतम 
न्यायालय को छोड़ कर केन्द्रीय या संघीय विधियों का पालन कराने के लिए जितने भी 
न्यायालय हैं, वे राज्य न्यायालय ही हैं। यह सच है कि संघ की बुछ भ्रखिल भारतीय 
सेवाएँ हैं--भारतीय प्रशासत सेवा भर भारतीय पुलिस सेवा प्रादि | इन सेवाप्रों के 
सदस्य ही राज्यों के उच्च पदो पर भी काम करते हैं। संघ शासन श्रौर राज्य प्रशासन 
के बीच ः| छ्बलात्मक बढ़ियों का कार्य करेंगी ।* यह भी सत्य है कि भौर संघीय न्याया- 
लप्नो की भी स्थापना हो सकती है जिससे संघीय विधियों का पालन भ्रधिक भ्रच्छी तरह 
हो सके ।३ परन्तु इसकी कोई संभावना नहीं है. कि संघीय विधियों के पालन और संघीय 
विषयों के प्रशासन के लिए केद्धीय शाप्षन एक सर्वथा झलग संधीय प्रधिकारी मंडल भौर 
अ्यायालयो की स्थापना करे। संवुक्त राज्य भ्रमेरिका ही एक मात्र ऐसा देश है जिसमें 
संधीय विधियों का पालन कराने के लिए एक सागोपाग सधीय कार्यपालिका और न्याय- 
पालिका का एक अलग प्रबंध ( 88८४८ए ) है। किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था बढ़ी 
व्यपस्ाध्य होती है और साथ ही प्रसुविधाजनक भी । भारत में संघ सरकार ( [758 
450४०४४॥०४८७॥ ) संघीय विधियों के पालन कराने में बहुत-कुछ राज्यों के भ्रधिक।रियों 
थर ही निर्भर करेगी। यही अधिकांश भ्न्य संघ-राज्य भी करते हैं। मारतीय संविधान में 
राष्ट्रपति को यह शक्ति दो गई हैं कि वह किसो संघ विषय या विषयों को प्रश्ञासनार्थ 
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राज्य शासनो को सौंप सकता है । सघ की संसद भी संघीय मामलों के संबंध में राज्य 
के अधिकारियों को अधिवार दे सकती है। हाँ, यह पअ्रवश्य है कि संघ-संबंधी कार्यों को 
कराने मे जो अतिरिवंत व्यय होगा वह संघ सरकार देगी ।* 

संविधान में यह स्पष्ट निर्देश है कि राज्य भपनो कार्यकारिणी शवित का उपयोग 
इस भाँति करे, कि संघीय विधियो के पूलन तथा संघीय प्रशासन के संचालन में बाधा 
न पड़े । ऐसा निर्देश इसलिए, दिया गया है जिससे राज्य के केन्द्रीय विधियों या 
कार्यो के करने से अनमनापन न दिखलाये और न उन कश्यों को श्रसतोपजनक ढझ्ु से 
करे । सघदासन राज्यों को झावश्यक प्रादेश दे सकता है, विशेषतः राष्ट्रीय महत्व के 
सद्धार-साधनो के तिर्माए झोर उन्हें बनाये रखने तथा राज्यों को सीमा में स्थित रेल पश्नों 
की रक्षा के लिए ।* 

यदि कोई राज्य सरकार संघीय विषयो के संबंध मे संघ शासन के निर्देशों का 
पालन नही करती है तो राष्ट्रपति झपने सद्धूट-कालीन भ्रधिकार के प्रयोग द्वारा उक्त 
राज्य में संविधान को विफल घोषित कर सकता है। इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति उक्त 
राज्य के शासन की बागड़ोर अपने हाथ में ले सकता है ॥3 

सद्धूटकालीन घोषणा की झवधि मे सघ-शासन विसी भी राज्य के प्रधिक्तारियों को 
यह निर्देश दे सक्षता है कि वे श्रपनी कार्यपालिका शक्ति का श्रमुक प्रकार से प्रयोग 
करे | सबविधात के विफल हो जाने की भ्वस्था मे राष्ट्रपति घोषणा करके किसी भी 
राज्य के राज्यपाल, राजप्रभुख या अन्य किसी भी अश्रधिकारी के पद के भ्रधिकारों को 
भ्रपने हाथ में ले सकते हैं ।४ 

संघ-शासन का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य भाक्रमणों तथा भ्रान्तरिक उत्पातो से 
राज्यो की रक्षा करे भौर यह देपे कि उनका शासन सविधान में दी गई व्यवस्थाओ के 
भ्रनुसार ही हो रहा है ।" इसे कत्तंब्यो का पालन करने में संभवत: कभी कभी केद्ध के: 
विशुद्ध राज्य-विषयों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है । 

असंघीय मामलो में अन्तर्राज्य सहयोग--सप झासन को संविधान द्वारा 
ऐसी कुछ झवितयां प्राप्त है जिककी सहायता से वह विभिन्न राज्यों की नीतियो का सभ- 
खय ( (0-07004009 ) कर सकता है । उनके आपस के झगड़े भी निपटा सकता 
है। राष्ट्रपति राज्यों के भ्रापस के झगड़ो के निर्णय मे परामर्श देने के लिए अतर्शाज्य 
परिषद की नियुक्ति कर सकता है। यह परिषद्‌ राज्यों के लिए सामान्य महत्ववाले विषयों 
का अनुसंधान उन पर विचार विनिमय कर सकती है। वह राज्यों की नीति के समन्वभ 
प्रोर क्रियान्वय के विषय मे भी सलाह दे सकती है। ६ किन्तु, इस परियद्‌ के कर्तव्य 

7 उच्ननुठ रेशब ५ झनु०२५६ भौर २४७, 3 अनु० २६४५, ४ झनु० ३५३, 
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परामझ देने तक ही सीमित रहेंगे ॥ कई राज्यों मे होकर बहने वाली नदियों के जल के 
उपयोग तथा वितरण संबंधी मतमेदों का निर्णय संघ की संसद के कानून के प्रनुसार ही 
होगा । इस मामले में उच्चतम या श्रन्य न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप न कर सकेंगे ।* 


राज्यों से सम्बन्धित कुछ मामलों का संघ द्वारा नियमन (१८४ णे५४४००)-- 
कुछ ऐसे मामले हैं जिनक्त॒ सम्बन्ध राज्य तथा संघ दोनों से है लेक्नि उनका नियमन या 
तो केवल या मुख्यतः संघ द्वारा होता है । इस प्रकार राज्यो तथा संघ में होने वाले सभी 
निर्वाचनो का भ्रधीक्षण, निर्देशन भर नियत्रणा निर्वाचन भ्रायोग (छ0८६४४०॥ (/007- 
575807) द्वारा होता है, जिसकी कि नियुक्ति सघ का राष्ट्रपति करता है ।* इसी प्रकार 
'घ तथा राज्यों के हिसाबों का परीक्षण नियंत्रक झौर महालेखा परीक्षक करता है ।डे 
राष्ट्रपति कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा भायोगो के श्रष्यक्ष और सदस्यों 
को भी हटा सकता है ।४ अनुसूचित जातियों ओर पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की देख- 
भाल का भार विशेष रूप से राष्ट्रपति को सौपा गया है। राष्ट्रपति उनकी प्रवस्था की 
जाँच-पड़ताल के लिए श्रायोग की नियुक्ति कर सकता है श्रौर श्रायोग की सिफारिशों के 
श्रनुसार राज्यों से उनकी दशा में सुधार करने के लिए कह सकता है ।४ यद्यपि उच्च 
न्यायालय ([80 (0७४४७) राज्य-स्यायालय हैं फिर भी उनका सगठन संघीय विषय 
हैं प्रौर उनके न्यायाधीश कौ नियुक्ति, पदच्युति और स्थानान्तरण राष्ट्रपति ही 
करता है ।९ 
संघ और राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध--संधीय प्रणाली मे वित्त की आ्ादर्श 
व्यवस्था तो यह है कि संध श्र राज्य के राजस्व के स्रोतो को स्पप्टतः झलग-पलग 
'. विभक्त कर दिया जाय श्रीर सघ तथा राज्य दोनो वित्तीय दृष्टि से अपने-अपने क्षेत्रों मे 
स्वतन्त्र है | विन्‍्तु झायद ही कोई देश ऐसा हो जो इस श्रादर्श तक पहुँच सका हो 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका इस आदर्श के सबसे श्रधिक निकट पहुँच सका है, लेकिन श्रन्य 
स्थानों में या तो संघ ज्ञासन अपने कोप से इकाइयों की सहायता करता है या इकाइयाँ 
अपती भाय से संघ के राजकोष को मदद देते हैं। कनाडा तथा भआ्रास्ट्रेलिया भे तो केन्द्र 
ही इकाइयो की सहायता करता है लेकिन स्विट्जरलेंड में इकाइयाँ संघ को अपनी प्राय 
का कुछ झंश देने के लिए बाध्य की जा सकती हैं । श्राजकल अमेरिका तक मे केन्द्रीय 
शाध्न या सघ ने राज्यो को वित्तीय भ्रनुदान देंने झारम्म कर दिये हैं। जिस झ्रादर्श को 
धघती भौर सम्पन्न संधराज्य भी क्रियान्वित न कर सके वह श्रादर्श स्वमावतः भारत जैसे 
निर्धन देश के लिए श्रम्ृम्भव था | फलतः संविघान में शज्ित सूचियों के अन्तर्गत राजस्व _ 
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के स्रोतों का विभाजन किया गया हैं, किन्तु यह अस्पष्ट और अ्रपूर्ण है। राज्यों को 
जितने घन की प्रावश्यकता है, श्राय के साधन उससे बहुत कम उन्हे मिले हैं। फलत? 
संविधान में ऐसी बहुत-सी भ्रनुपुरक व्यवस्थाएँ दी हुई हैं जिनके द्वारा संघ की धाय के कुछ 
अंश को विभिन्न रूपों में राज्यों को दिया गया है ।१ इसका परिण्याम यह हुग्रा है कि 
राज्यों श्रौर संघ के वित्तीय सम्बन्ध बहुत जटिल श्रोर उलके हुए से हो गये हैं | बहुत से 
ऐसे कर हैं जितको केद्ध था सच्च द्वारा लगाया जाता है किन्तु उनको बसुल करता गौर 
काम में लाना राज्यों के प्रघोन है। ऐसे भी कई सद्डीय कर हैं जो सद्भू के भधिकारी ही 
चसूल करते हैं किन्तु उनकी झाय राज्यों को दे दी जातो है या सद्ड ओर राज्यों में बॉँट 
दी जाती है । राज्यों के कुछ करो पर अतिरिक्त उपकर ((:८5५) लगा कर उसकी श्राय 
स्भ के कोप में चली जाती है। इसके झलावा केन्द्र या सद्ठ द्वारा राज्यों को प्रनुदात 
भी दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तारपुर्वकः विचार सद्डीय श्र्थ व्यवस्था वाले 
श्रध्याय में किया गया हैं । हैँ 
संघ और राज्यों के पारस्परिक उत्तरशयित्व और प्रतित्रन्य--ध्यापार- 
वाणित्य के मश्मतों में सट्ठ या राज्य दूसरे सहपोगों राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं 
कर सकते। इस प्रकार का भेदभाव निधिद्ध है। लोकहिंत की दृष्टि से आवश्यक प्रत्रि- 
यनन्‍्धों को छोड़ कर भारत के सभी क्षेत्रों मे व्यापार-वारिज्य तथा गमतायमन की 
स्वतन्त्रता है।* राज्यों को भ्पनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना होता 
है| कि उससे किसी सद्डीय विधि के पालन में कोई बाघा न पढ़े ।3 सद्द भौर राषज्यों, 
दोनों के एक-दूसरे के सार्वजनिक कार्यों, घभिलेखों भोर न्याय सम्बन्धी कार्रवाइयों को 
भ्रामाणिकता ((7९0॥0 देनी झ्रावश्यक है। व्यवह्ार-्यायालयों ((/ण (0परा/5) 
के प्रन्तिम भादेशों और निर्णायों को वे चाहे देश के किसी भी भाग में दिये गये हों, देश 
मे कहीं भी क्रिपान्वित किया जा सकता है । प्रन्त में सक्कः का यह कर्तव्य है कि वह 
राज्यों को बाह्य भ्राक्रमणों तथा भ्रान्तरिक उत्पातों से रक्षा करे भौर यह देखे कि राज्यों 
में संविधान की व्यवस्पाग्रों द्वारा शासन हो रहा है या नहीं ।४ 
संघ व्यवस्था में विभिन्नता के कुछ तत्व--भारतीय संघ के सभी राज्यों या 
एककों से समान सम्बन्ध नहीं है । यहाँ समान सम्बस्धों से भ्राशय सम्जन्धों की एकरूपता 
६००४६०४८०६ए ) से है । इध पुस्तक के गत पुष्टो में संच ग्रीर एकको के पारस्परिक 
अम्बन्धों का जो विवरण दिया गया है वह केवल राज्यों पर लागू होता है भ्ोर उनमें 
भी जम्मू और कारमोर राज्य के बद्ध से सम्बन्ध अन्य राज्यों को प्रपेका कुछ भिन्न हैं। 
अअबु० २६८ से २८१, रबइनतु० ३०१ से ३०३, प्घनु० २५६ प्रौर २५७, * 
अप्नु० २६१, “पनु० ३५५। 


| 


भारत की संघीय व्यवस्था घर 


सद्डीय भू-मागों, ((04070 ६टाप07८७) के केद्ध से जो सम्बन्ध हैं, वे सद्डीय न 
होकर एकात्मक राज्य की माँति हैं १ 
संघ में जम्मू और काश्सीर राज्य की स्थिति--श्ारम्भ में जम्मू और काश्मीर 
राज्य भारत मे केवल उन्ही विषयो में सम्मिलित हुआ था जिनका उल्लेख विलयनपत्र 
([7४7एन्‍क्षा। ०६ 8००८४॥००) में किया गया था । ये विषय तीन थे श्रर्धात्‌-- 
परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रतिरक्षा और सचार साधन । राष्ट्रपति राज्य की सरकार से परामर्श 
करके यह घोषणा वर सबता था कि उक्त तीन विधयो का सघ सूची के विन-विन विषयों 
से सम्बन्ध है और सद्ठ वी संसद को वेवल उप्ही विपयो के अन्‍्दर्मत वकाश्मीर रा्य के 
लिए कानून बनाने का अधिकार था । काइमोर सरकार वी सहमति से राष्ट्रपत संघीय 
संसद को संघ सूची के अन्य विषयो पर भी काइ्मोर के लिए विधियाँ बनाने का भ्रधिकार 
दे सकता था। काश्मीर राज्य की ही संविधान परिषद्‌ को उक्त राज्य का संविधान 
निश्चित करने और भारत झौर काश्मीर के पारस्परिक सम्बन्ध तय करने का अ्रधिव पु 
था । काश्मीर को दिये गये ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति की एक सावंजनिक विज्ञप्ति द्वारा 
किसी भी समय संमात्त क्ये जा सकते थे भर बाध्मीर वी रिथात भी भेन्‍्य समकक्ष राय्यों 
बी ही भाँति घोषित वी जा सकती थी। लेब्नि ऐसा तभी हो सकता था जब वाश्मीर 
नी संविधान परिषद्‌ वेसा करने की सिफारिस कर देती । " साथ ही साथ सविधान के 
पहले भ्रनुच्छेद के श्रनुमार वाश्मीर भारत का ग्रविभाज्य भाग था । 
सन्‌ १६५४ में १४ मई को दिये गये गएट्रपति के श्रादेश के भ्रनुसार जम्मू भौर 
काश्मीर राज्य के सम्बन्ध मे सघीय सरकार ((0709 (507४८:07८77) का भ्रधिकार 
क्षेत्र काफी बढ़ गया। उक्त झादेश जम्मू भोर काइम्ीर राज्य वी सहमति से दिया गया था ॥ 
इसके श्रनुमार संघीय सरकार केदल विदेशी मामलो, प्रतिरक्षा भौर संचार साधनो ये तीव 
विभागों को हो जम्मू झोर काइसीर में नियत्रण न करके संघीय सूची के ६७ विषयो मे से 
पर विपयो पर अपना नियत्रण रख सकती थी । जिन विधयो पर संधीय सरकार का 
मियंत्रणा नही था उसमें मुख्यतः झाथिक भ्रौर व्यापारिक विषय थे । यद्यपि कुछ का सम्बन्ध 
निरोधात्मक नजरबन्दी, गुप्तचर झोर अनुसंधान विभाग, जनगणना श्रादि राजनीतिक 
एवं प्रशांसतिक विपयो से भी था समवर्ती सूचो के सारे विषय राज्य सरकार के हाथ 
भे ही रहे प्रौर यही वात अवशिष्ट शक्तियों (९८७००४७ए ?0०क८१७) के सम्बन्ध मे 
भी थी। इस प्रकार जम्मू ओर काइ्मोर राज्य के सम्बन्ध मे भ्रन्य राज्यों की तुलनासे 
संघीय सरकार का क्षेत्र सकुचित था। यद्यपि श्रखिल भारतीय महत्व के मामले श्रव सद्दीय 
सरवार के हाथ में थे । 





“अनु ० ७०: 


जा 


चर भारतीय गणतंत्र का संविधान 


काइ्मीर संविधान निर्मास्य के लिए एक संविधान सभा बुलाई गई | २५ नवम्बर * 

१६५६ को इस सभा ने संविधान निर्माण का कार्य समाप्त क्या। वयस्क मताधिकार 
धर भाण्रित झाम चुनाव द्वारा काइ्मीर वी जनता ने इसे १६४७ में स्वीकृति 
दो । सविधान घोषित करता है कि “काइ्मीर राज्य भारतीय सद्ध का एक अभिन्न अंग है 
और रहेगा। * इसके तथा परिस्थितियों के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जो १६४७ से 
(जब कि भारत सरकार ने जतमत संग्रह द्वारा काइमौर के भविष्य को निर्णय करने का 
भ्राइवासन दिया था) श्रब तक हुए थे, जनमत सग्रह की बात भ्रत्र॒ वापस ले ली गई है 
तथा जम्मू और काश्मीर की जतता के तिर्णंय को स्वीकृत करते हुए भारत सरकार ने 
यह घोषित किया है कि काइमीर भारतीय सद्छध का एक अभिन्न अ्रग है । 

वाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सड्ड भे यह विषय उठाया और भारत को जनमत 
सग्रह के लिए बाध्य करने का प्रयास क्या । बहुत बाद-विवाद के उपरान्त सुरक्षा परिषद्‌ 
ने श्री जारिंग को भारत तथा पाकिस्तान सरकारों से विचार परिवर्तन करके जनमत- 
संग्रह की सम्मावना का पता लगाने के लिए भेजा । भारत का मत था कि जनमत-संग्रह 
भव प्रप्तम्मव है, क्योकि-- 

१--युद्ध विद्यम के उपरात्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्देशित जनमत-झंग्रह की झत्तों 
को पाकिस्तान ने जो कि अ्रभी भी जम्मू भोर काश्मीर के प्रदेश पर भ्रपना प्राधिपत्म 
जामये हुए है, पूरी नही किया; 

२--भमेरिका व पाकिस्तान के बीच हुई सैनिक सहायता की सन्धि के कारण 
भारत के सैनिक स्थिति मे मौलिक परिवर्तन हो गया है । 

३--१६४७ से जब कि भारत सरकार ने जनमत-संप्रह का प्रस्ताव रखा था 
दस वर्ष वीत गये भ्रौर इस लम्बी प्रवधि वी परिस्थिति मे मौलिक परिवर्तत हो गया | 
श्रतः प्रब यह प्रस्‍्ताव भ्रव्यावहारिक तथा भ्रमान्‍्य है; छ 

४--काइमीर की जनता ने सविधान सभा भोर १६४७ के श्राम चुनावों द्वारा 
“ौरप्णीर के भारत में विलयन के पक्ष में अपना निर्णाय दे दिया है। वयस्क मताधिकार 
पर प्राघा।रत ग्राम चुनाव जनमत सग्रह से किसी भी रूप में भिन्न नही है । श्री जारिग 
ने अपनी रिपोर्ट मे इस विचार से मतैतय प्रकट क्या और सुरक्षा परिषद को तदुनुसार 
सूचना दी । भ्रत: यद्यपि भ्रभी भी पार्बिस्तान संयुक्त राष्ट्र और दुसरे भस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 
में जनमत-संग्रह के प्रश्न को उठाता रहता है तथापि जहाँ तक भारत तथा जम्मू श्र 
कार्मीर राज्य का सम्बन्ध है, उतको समस्या केवल यह है कि काइ्मीर के पाकिस्तान 
द्वारा अधिकृत भाग की स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त हो | श्न्यथा, भारतोय सद्द के भ्रभिन्न 





*जम्मू भोर कास्मीर संविधान १६५६ अनु० ३। 


भारत की संघीय व्यवस्था प्छ 


भ्रद्भ के रूप में काश्मीर की संवेघानिक स्थिति भ्रन्तिम तथा भ्रटल रूप से निश्चित हो 
चुकी है। 

जम्मू और काश्मोर का संविधान १६५६--जैसा कि ऊपर कहा जा छुका 
है जम्मू और काइमीर का संविधान उक्त राज्य को मारत का एक अभिन्‍न अंग घोषित 
करता है। राज्य के विधानमण्डल के किसी भी सदन मे संविधान की इस घारा या इससे 
सम्बद्ध प्रत्य धाराप्नो के सशोधव सम्बन्धी किसी भी विधेयक का प्रस्ताव निषिद्ध है १ 
प्रत: काइमीर का भारत सद्ध थे सम्गिलन अब पूर्णतया अटल है । राज्य के भ्रधिशासी 
और विधायक अधिकारों का क्षेत्र भारतीय सविधान के प्रल्तर्गत सद्दीय ससद के 
राज्यों के लिए विधि-निर्माण के अधिकार द्वारा सीमित है ।* राष्ट्रपति की १४ मई 
१६५४ की श्राज्ञा तथा इन व्यवस्थाओ का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। राष्ट्रपति का 
इस भ्राज्ञा के परिणामस्वरूप काश्मीर का भारत से न्यायिक तथा श्राथिक एकीकरण भी 
हो गया। 

श्रत्तः मोदे तोर पर यह कहा जा सकता है कि जम्मू श्रोर काश्मीर की स्थिति 
अब भारतीय संघ के दूसरे प्रत्य राज्यों के सहश ही हो गई है। फिर भी ऐतिहासिक 
कारणों से कुछ बातों में इस राज्य को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये बाते निम्न- 
लिखित हैं--.. 

(.काइमीर का अपना अलग संविधान है जब कि दूपरें राज्यों का संविधान 
भारतीय संविघाव का ही एक भाग है । 

२--काश्मीर के राज्य का सर्वोच्च अधिकारी “राज्यपाल” न कहा जाकर सदरे- 
रियासत कहलाता है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नही बल्कि “स्वीकृत होता है” यह्‌ 
सीडदि 9 बस राज्य विधान समा द्वारा चुने हुए व्यक्ति को ही दी जा सकती है; 

./ ३--भारतीय नागरिक श्राप से श्राप नहीं बल्कि कुछ दरों की पूर्ति पर ही 
अस्टू श्रौर कश्मीर राज्य के “स्थायी निवात्ती” हो सकते हैं; 
ड--राष्ट्रपति की मई १६५४ की आजा के भ्रन्तर्गत राज्य की विधान सभा कौ 

व्यवसाय, भ्रचल सम्पत्ति के भर्जव, राज्य में बसने आदि के सम्बन्ध मे स्वायों निवासियों 
के हितों के संरक्षण के लिए कानून-निर्माण के अधिकार प्रदान विये गये हैं। राज्य के 
भूमिशसुधार सम्दत्धी काजून भी भारतीय संविधान दो क्षतिपूर्ति धारा से उत्पन्न उलभन 
से विशेष रूप से सुरक्षित किये गये हैं; 


* जम्मू और काइमीर संविधान घारा १४, २ वहो धारा ५, 3 जम्मू और 
काइमीर संविधान घारा २७ 





न भारतोय गणतन्व का संविधान 


५--जम्पू और वाइ्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के संयटकालीन भधिक्तर 
सीमित हैं। राज्य सविधान की विफलता के आधार पर सद्भूटड की घोषणा भारत के 
राष्ट्रपति को सहमति पर राज्य के “सदरे रियासत” द्वारा वी जा सकती है।* ऐसी घोषणा 
के परिणामस्वरूप राज्याधिकारियों के अधिकार राष्ट्रपति मे नही बल्कि सदरे-रियासत के 
हाथो में झा जाते हैं । प्रन्य राज्यो के समान, ऐसी घोपणाएँ संसद नहीं, किन्तु जम्मू भोर 
काश्मीर राज्य वी विधान समा के समक्ष हो रज़ो जाती हैं। 

केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की स्थिति--दिल्‍्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, तिपुरा, 
अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह तथा लवाह्दीप, मिनीकाय और भमीन दीवी द्वीप 
समुदाय--इव ६ संघीय भू-मागो वी स्थिति राज्यो से भिन्‍न है । यदि संसद के किसी 
कातूत द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो तो प्रत्येक सघीय भू-भाग का छासन राष्ट्रपति 
जिस मात्रा मे वह उचित समभे, अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा करता है | राज्य के 
राभ्यपाल को किसी पासवर्दी प्रदेश का शासक बदाने में कोई बाघा नही है । यदि ऐसी 
नियुक्ति हुई ती राज्यपात ऐसे शासक के झूप भे अपने कार्यो वा सचालन भपने मन्त्रि- 
मण्डल से स्वृतस्त्र रूप में करता है ।९ संघीय भू-भागो की परिस्थितियाँ भ्ौर इसीलिए 
उनकी संवैधानिक स्थिति भिन्त है। इसीलिए प्रत्येक भू भाग के लिए उचित व्यवस्था 
करने का अधिकार ससद को दिया गया है। 

ग्रण्डमान-निकोबार द्वीप समुदाय तथा लकाद्वीप, मिनीक्ाय और झमीन दीवी 
द्वीप समुदाय के लिए राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार है। इन नियमों को 
इन भू-भागो में वही मान्यता प्रात है जो संसद के कादूतों को । राष्ट्रपति का नियम इन 
भू-मागों में प्रचलित समद के किसी भी कानून का संशोधन या खण्डन कर 
सकती है।3 

इस प्रकार सघ के सम्बन्ध मे इन भू-भागों वी स्थिति वही है जो एवक्क्‍त्मक राज्य 
में उसके प्रदेशों की होती है । दीन सूवियों द्वारा संघ तथा राज्यों में जो अधिक्रार विभा- 
जन किया गया है वह तथा राज्य-सरकारो का स्वरूप इन भू-भागों में लागू बही होता । 
इन भू-भाग में संसदीय संस्कार की व्यवस्था वी भी जा सकती है और नहीं भी । दिल्ली 
तथा द्वीप सू-भागो में वह दिल्कुल नहीं पाई जातो ॥ 

भारतीय संघ व्यत्रस्था की कुछ भप्रभुख विशेषताएँ--भारतीय संविधान में 
वे साथी विशेषताएं हैं जो संघात्मक धासन में होनी चाहिए । भारतीय सविघान लिखित 
भौर अ्नम्प ( 30 ) है। इसमे भी अन्य सविधानों की मांति विस्तारएूर्वक शक्ति 





* वहों धारा ६२ (१) ओर (५)। + सप्तम संशोधन कानून १६५६ द्वारा 
संशोधित घारा २३६, ३ ॥तदँ सशोधन घारा २४० ॥ 


भारत की संघीय व्यवस्था द्ह्‌ 


विभाजन किया गया है | जिस प्रकार श्रन्‍्य संघीं में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है 
उसी प्रकार संवैधानिक ऋमड़ों की निपटामे के लिए भारतीय संविधान द्वारा भी उच्चतम 
न्यायालय की स्थापना को गई है। तथापि भारतीय संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं. जो 
उसे भ्रन्य सघों से मिन्न बना देती हैं । 
सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय संविधान अज्यन्त सबल केन्द्र या सघ 
शासन की स्थापना करता है | भारत का संघ शासन इकाइयों की तुलना में जितना सबल 
है उतना शायद प्रन्य किसी संघ का नहीं। भारतीय संघ शासन को विभिन्न उपायों से 
सबल बताया गया है। प्रथम स्थान में संध विषयो की सूची काफी लबी है जिनमे उन 
सारे विषयो को सम्मिलित कर लिया गया है जो अनुभव द्वारा केन्द्र के लिए आवश्यक 
समझे गये हैं। इसके बाद एक लबी समवर्ती विषयो की सूची भी है। समवर्ती सूची में 
लिखित विधयो पर भी सध की संसद अपनी इच्छानुसार विधियाँ बना सकती हैं भौर " 
* संप्द रा बनायी गयी विधियाँ राज्यों की विधियों से सदैध उच्चतर स्थिति में रहेगी। 
द्वितीय स्थान में भ्रवशिष्ठ शक्तियाँ सघ शासन को दी गई हैं श्रोर वे भी उसे सबल बनाती 
है । तृतीय स्थान में समस्त देश की एक संयुक्त न्यायपालिका है, जिसके शिखर पर 
सर्वोच्च स्यायालय है । चतुर्थ स्थान में सारे देश के लिए मूलतः एक ही दीवानी श्रौर 
फौजदारी कानून ( (जा 85० (हंफएशे (:०१०८ ) है। उक्त कानून के समस्त 
प्रमुख विपय समवर्ती सूची मे रख दिये गये हैं जिससे उनका नियमन भौर नियत्रण केन्द्र 
कर सकेगा। पचम स्थान में उच्चतर पदों के लिए समस्त देश के लिए अखिल भारतीय 
नौकरियों के लिए लोक सेवा व्यवस्था है । अखिल भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिय सविस व 
पुलिस सब्बिस्त को ज्यों का त्यों बनाये रबला गया है भौर संविधान मे इसी प्रकार की 
£ शोर भी प्रखिल भारतीय नौकरियाँ स्थापित करने का अधिकार केन्द्र को दिया गया है 
घष्टम्‌ स्थान में समस्त देश मे एक ही नागरिकता है । समस्त नागरिक, संघ के नागरिक 
हैं । उनकी नागरिकता संघोय नागरिकत्ता है । और संघ की नागरिकता जैसी दो भिन्न- 
भिन्न बोई चीजें भारत में नही है । फलत: कोई नागरिक चाहे किसी भी राज्य में रहे 
उसके नागरिक अधिकार सर्वत एक समान ही रहेगे। राज्यों या स्थान के अन्तर से उनमे 
कोई परिवर्तन न प्रायेणा | नागरिकता के अधिकाएं के सम्बन्ध मे कोई भी राज्य अपने 
राज्य-वाप्तियो या झत्य किसी राज्य के निवासियों मे कोई भेद-भाव या प्रन्तर नही कर 
सकता । सप्तम्‌ स्थान में सविघान द्वारा केन्द्र को राज्यो से संघीय विधियों के पालन 
कराने के पर्याप्त अधिकार दिये गये हो | झ्रप्टम और झन्तिम स्थान मे बाह्य श्राक्रमण के 
भय या आन्तरिक उपद्रव झ्थवा संविधान के विफल हो जाने के संकटकाल मे राष्ट्रपति 
संक्टकालोन घोषणा करके राज्यों के विधानमण्डलों की समस्त शक्तियों वो संसद को ' 
हस्तान्तरित कर सकता है और श्रपनी इर्छा के भ्रनुसार राज्यों को यह भी आदेश दे सकता 
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है कि वे भ्रपनी कार्य-पालिका झक्तियो का प्रयोग किस प्रकार करें ।* इस प्रकार हम - 
देखते हैं कि सामान्य काल में भारत का झाप्तत सघीय रहता है लेकिन भ्रापत्तिकाल में 
आवश्यक सीमा घक एकात्मक बना लिया जा सकता है ) हम यह बतला ही छुके हैं कि 
भाग 'ग' और 'ध' के क्षेत्रों का शासन सामान्य दक्षाओं में भी एकात्मक ही रहता है । 

दूसरे, वेन्र की सवलता के कारण राज्य श्रपेक्षाकृत निर्वल हैं। शक्ति-विभाजन 
हारा राज्यों को कुछ विशिष्ट अधिकार अवश्य दिये गये हैं | विल्तु इन भ्रथिकारो मे केन्द्रीय , 
ससद व सरकार भनेक प्रकार से हस्तक्षेप कर सकते हैं! संयुक्त राज्य श्रमेरिका तथा भास्‍ट्रे- 
स्िया की भाँति भारतीय संध के राज्य श्रपना संविधान स्वय बना या संज्षोधितः नहीं कर 
सकते | सधीय संसद के द्वितीय सदन मे राज्यों को समान प्रतिनिधित्व का भी श्रधिकार 
प्राप्त नही है । संघ के ठ्वितीय सदन को अ्रमेरीका या भ्रास्ट्रेलिया की सीनेटो की भाँति 
राज्यो के भ्रघिकारो की रक्ष। करने की दक्तियाँ भी प्राप्त नही हैं । राज्यपालो तथा राज- 
प्रमुखो की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति करता है | कुछ विशिष्ट प्रकार की राज्य विधियों का * 
राष्ट्रपति की पूर्वा मजूरी या स्वीकृति के लिए रखा जाना आवश्यक है। राज्य प्रपने 
अषध्तित्व तक के लिए राष्ट्रपलि तथा भारतीय संसद की दया पर निर्भर है । कोई भी राज्य 
किसी भी समय विभक्त किया जा सकता है। उसके क्षेत्र का पुनवितरण किय। जा सकता 
है भ्ौर उसके क्षेत्र को भ्रत्य राज्यों मे मिल्रा दिया जा सकता है। सक्षेय से राज्यों की 
स्वाबीनता भारत में बहुत ही सौमित है । भारतीय राज्य कभी भी अमेरिकन ओर पआास्ट्रे- 
लियन राज्य तो थया कनाडा के प्रान्तो वी भाँति भी नही हो सकते । 


तीसरे, वित्तीय मामलो में राज्य बहुत कुछ सच्चू पर निर्भर हैं। राजस्व के 
जितने स्रोत राज्यों कौ दिये गये हैं उनसे राज्यो को समस्त प्रावश्यकताओ्ों की पूर्ति 
नहीं होती। उन्हें सद्ठ की झाय से कुछ भ्श प्राप्त करने की झाशा करनी ही पडेगी । 
यह सच है कि बहुत से करो के सम्बन्ध मे सविधान में ही यह निर्देश कर दिया गया 
है कि उनका किलता अ्रश राज्यों को मिलेगा, किन्तु फिर भी ऐसे बहुत से कर हैं जिनमें 
से राज्यों को मिलने वाले अंश के सम्बन्ध में निर्रय करते का भ्रधिकार सच्भ के राष्ट्र- 
पति को दिया गया है। श्रतः यह स्वामाविक ही है कि वित्तीय पराश्षयता के कारण 
जाज्यों की नीति श्र प्रशासन भी सघ के क्ता-घर्ताओो की इच्छाप्रो से प्रभावित हो। 

चौथे, भारतीय संविधान मे त्यायप्रालिका का एकीकरण अन्य संधीय सविधानों 
की तुलना में श्रधिक मात्रा सें है। उच्चतम न्यायालय को जितने अधिकार मारतीय 
सविधात में दिये गये हैं उतने अधिकार प्रत्य किसो भो संघीय संविधान मे संघ के 
न्यायालय को प्राप्य नहों हैं। सद्दीय अधिकारियों को राज्यों के उच्च स्यायालयों के 
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डअठन और संगठन की भी झतक्तित प्राप्त है श्रोर थे उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण 
रखते हैं । 
पाँचवें, संघ को सरकार का उच्च प्रशासकीय सेवाप्रीं भर्थात्‌ अखिल भारतीय 
“नौकरियों पर पूर्ण नियंत्रण है । इन नौक्षरियों की भरती संघ सरकार ही करती है ओर 
इनके राज्यों के सदस्य उच्चतर प्रशासकीम पदों पर भी कार्य करते हैं। यह पद्धति 
ब्रिटिश शासन की परम्पराओ्रो का अवशेषाश है । इन पद्धतियों का बुछ राज्य के प्ुखुय 
सन्त्रियी ने विरोध भी किया था लेकिन फिर भी इन्हे सविश्नाव भे रखना उचित समझा 
गया। संसार मे भ्रन्यश्न कही भी किसी संघीय सविधान मे ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी । 
छठ्दी और प्रन्तिम बात यह है. कि भारतोय सबिधात संसार के प्रस्य किसी 
भी सद्दीय सविधान की श्रपेक्षा श्रधिकर सुविधा और सरलता से संशोधित क्रिया जा 
सकता हैं। सविधान के कुछ भाग तो ससद की सामान्य विधि द्वारा संयोधित किये 
जा पत्ते है। उदाहरण के लिए ऐसे भागों में नागरिकता या राज्य के व्यक्तिगत 
अस्तित्व वाले अश्ञो या भ्रनुच्छेदो का नाम लिया जा सकता है। संविधान के कुछ अन्य 
भाग भक्ली सस्दद की कार्रवाई से संशोधित किये जा सकते हैं, श्रर्यात्‌ प्रत्येक सदन 
के कुछ सदस्यों को सख्या के कम से कम आधे और उपस्थित तथा मतदान में भाग 
सेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से | संविधान के जो भाग राज्यों 
के संविधान, शक्तियों और ससद मे उनके प्रतिनिषित्व से सम्बन्धित है, वे भी उबत 
यद्धति द्वारा ही सशोधित किये जा सकते है, यदि भाग 'क' श्रौर 'ख' के कुछ राज्यों 
के कम से कम झ्राध्े राज्यों को विधान-सभा में संशोधन को स्वीकार कर लें । प्रमे- 
रिका में इस प्रकार के सशोधन को तब मास्यता प्राप्त होती है जब कुछ राज्यों के 
सोन-चौथाई राज्य विधानमण्डल सद्ध विधातमण्डल द्वारा पारित संशोधन स्वीकार 
कर ले। और धस्द्रेलिया शौर स्विट्ज॒स्लेण्ड में इस प्रकार के संशोधन तब पारित 
भात्रे जाते हैं जब देश भर में जनमत ग्रहए (४८४९० पेए८) किया जाय भौर बहु- 
संख्यक राज्यों में तथा समस्त देश का बहुमत उनके पक्ष मे हो ) 
भारत संघ तथा कुछ विदेशी संघ राज्यों की तुलना--स्वरूप की 
दृष्टि से भारतीय संघ का सविधान कनाडा के सविघान के सर्वाधिक निकट है प्रोर 
आत्मा की दृष्दि से दक्षिण अफ्रीका के सविघान के। कनाडा की भाँति भारतीय 
सविधान मे भारत को “यूनियन”! कहा गया है फिडरेशन! नहीं | कनाडा की ही भाँति 
द्वितीय सदन मे एककों का अप्तमान प्रतिनिधित्व है। कनाडा की ही तरह राज्यों के 
राज्यपालो भ्रादि की नियुक्ति राष्ट्रपत्ति द्वारा की जाती है; भवद्धिष्ट शवितियाँ सट्ठ को 
दो गई हैं ओर न्यायपालिका का एकोकरए कर दिया गया है। लेकिन भारतीय सवि- 
श्वात कुछ श्रयों मे कनाडा से भिन्न भी है। कनाडा में प्रान्त अपने यहाँ के संविधान 
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मे संशोषन कर सकते हैं; यद्यपि उन्हें राज्यपाल के पद सम्बन्धी संवंधानिक व्यवस्था में 
कोई परिवर्तन करने का श्रधिकार प्राप्त नही है। इसके विपरीत भारतीय राज्यों को 
अपने संविधान में किसी भी तरह का कोई संशोधन करने का अ्रधिकार प्राप्त नही है । 
कनाडा के सविधान में प्रान्तों से सम्बन्धित भाग का सशोधन केचल ब्रिटिश संसद के 
कानून द्वारा ही हो सकता है और ब्रिटिश सखद इस प्रकार का कोई कानून तब तक 
पारित नहीं करती जब तक वह यह न जान ले कि उस संशोधन के बारे मे केन्द्र तथा 
प्रान्‍्तो में परस्पर कोई समझौता हो गया है; यथ्थषि संशोधन की सिफारिश कनाडा की 
केन्द्रीय सरकार ही करती है। उक्त व्यवस्था के कारण भारतीय राज्यो की तुलना मे 
बनाडियन प्रान्तो की दावितयाँ कही अ्रधिक स्थिर श्ौर निश्चित हैं | कनाडा तथा भारत 
की सधीय व्यवस्था मे एक ग्रतर यह भी है कि कनाडा मे सघ-सरकार क्सी भी प्रात्तीय 
विधेयक को भ्रपनी भ्रनुमति दे कर कानून बतने से रोक सकती है जब कि भारतीय सध 
के राष्ट्रपति को यह अ्रधिकार केवल उन्हीं मामलो में प्राप्त है जिसके सम्बन्ध मे 
भारतीय स्विधान मे स्पष्ट रूप से यह निर्देश कर दिया गया है कि तत्सम्बन्धी राज्यों 
के विधेयक बिवा'राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे गये और बिना उनके हस्ताक्षरों के 
पारित न हो सकेंगे | 

भरास्ट्रेलिया संघ के राज्यो को भारतीय राज्यो की प्रपेक्षा कही प्रधिक उच्चतर 
स्थान प्राप्त है। प्रत्येक श्रास्ट्रेलियन राज्य का अपना अलग संविधान है जिसमे वह भ्रपनी 
इच्छानुसार जो चाहे सशोधन कर सकता है। आस्ट्रेलियन राज्यो के राज्यपालो थी 
नियुक्ति ब्रिटिश सम्नाढ हएरा की जाती है। इस तियुक्ति के सम्बन्ध मे राज्यों के मत्रि- 
मण्डलों कोही सलाह ली जाती है--आस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल की नही। प्रत्येक 
राज्य का अस्तित्व विशेष रूप से सुरक्षित है और इती तरह उनको शक्तियाँ भी; क्योकि: 
राज्यों की शरित मे परिवर्तन करने के लिए सविधात में संशोधन होना आवश्यक है और 
ऐसे कसी भी सशोधन को करने के लिए आस्ट्रेलिया में एक बड़ी'ही जटिल झ्ौर कठिन 
प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है 
झोर सीनेट विधायिनी शवितियो की हृप्टि से बहुत ही शव्तिमान सदन है। भ्रन्त मे; 
सद्दीय भर समवर्ती विषयों की सख्या भारतीय सद्ड की तुलवा मे बहुत ही कम है तथा: 
श्रास्ट्रेलिया का केन्द्र भारतीय सच्ड के केद्ध की तुलना में निर्बल है श्लौर उसके राज्य 
भारतीय राज्यो की अपेक्षा श्रविक शवितमान हैं ॥ झास्ट्रेलिया मे भ्रवशिष्ठ शक्तियों राज्यो 
को ध्राप्त है । 

अमेरिका के राज्यो तथा स्विट्जरलैंड के वेण्टनो वो स्थिति और भी अच्छी है । 
बहुत श्रधिक्र विस्तार मे न जा कर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उक्त दोनों देशो 
की सद्डीय व्यवस्था मे एक्क अपने-अपने क्षेत्र मे लगभग संप्रभ्ु ही हैं। दोनों ही देशों 
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ह एककों का अस्तित्व संविधान द्वारा सदा के लिये सुरक्षित है । अमेरिका में किसी भी 
राज्य का सीनेट में समान प्रतिनिधित्व का श्रधिकार बिना उसके विधानमंडल की स्पष्ट 
सम्सिति के अपहृत नहीं किया जा सकता। दोनों ही देशों में संविधान में संशोधन 
करने की प्रक्रिया बड़ी कठिन और जटिल है भर उसमें राज्यो तथा जनता का बड़ा 
प्रभाव है। झ्ाथिक दृष्टि से दोनों देशों के एकक न केवल श्रात्म-निर्नर हैं बल्कि उससे 
भी कुछ अधिक हैं। दोनों ही देशों में भ्रवशिष्ठ शक्तियाँ एककों को प्राप्त हैं और संच 
की इनी-गिनी शक्तियाँ ही दी गयी हैं। इन देक्षों में समवर्ती सूदी में दी गयी शक्तियाँ 
महत्वपूर्ण नही हैं। राज्यों के मामलो में सद्धीय नियल्नण और हस्तक्षेप न्यूनतम 
आजा में ही होता हैं । 
भारतीय एकको की स्थिति सप्तू १६१६ के जर्मन संविधान के राज्यों (लेण्ड्स) 
और दक्षिणी श्रफ्रोका के प्रान्तो के समान है । सन्‌ १६१६ के जर्मनी संविधान में सच्ध 
के भ्रष्यक्ष को भी भारतीय सच्ड के राष्ट्रपति के समान ( यद्यपि पूर्णतः नहीं) ही 
संकटकालोन शकितर्यां प्राप्त थी | जर्मनी का अध्यक्ष भी राज्यों को भारतीय संघ के राष्ट्र 
पत्ति की भाँति ही तियन्त्रित कर सकता था और उन्हें निर्देश दे सकता था। वहाँभी 
सद्च की सरफार की राज्यो से भ्रधिक वित्तीय अ्रधिकार प्राप्त थे। दक्षिणी श्रफीका के 
राज्यों की स्थिति भी अस्तित्व के मामले में भारतीय राज्यों से हो मिलती-जुलती है । 
डाक्ति के सम्बन्ध में तो दक्षिणी झफ्रीका के प्रान्त भारतीय राज्यों से भी गये बीते हैं। 
चरन्तु दक्षिणी भ्रफ्रीका एकात्मक राज्य है ओर जर्मनी का सद्भीय स्वरुप शीज्न ही नष्ट 
गया 
डे कथा हमारा संविधान बस्तुतः सद्दीय है. १--सद्डीय शासन के बढ़े हुए 
अधिकारों तथा राज्यो को निबंलता को दृष्टि में रखते हुए चहुघा यह शका प्रकद की 
जातो है कि वया भारतीय संविधान वस्तुतः सद्धीय है? इस झंका का उत्तर यह है 
कि भारतीय संविधान में एकीकरण की प्रक्रिया श्रन्य संघ राज्यों की श्रपेक्षा काफी झागे 
के जायी गयी है लेकिन यह अन्तर केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं । संघीय 
व्यवस्था के दो पूल तत्व हैं| पहला तो यह है कि उसमें छोटे-छोटे कई एकक मिलकर 
संघ राज्य बनाते हैं; चाहे उन एकको को राज्य कहा जाय या प्रान्त भ्रथवा कैण्टन | इन 
एककों की झपती सरकार झौर अपने प्रधिकार होते हैं । दूसरी बात यह्‌ है कि संविधान 
डार ही राज्यों और केन्द्र में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है जिससे कोई 
भी पक्ष उसे प्रकेले परिवर्तन न कर सके | 
हम देखते हैं कि भारतीय संघ उक्त दोनों कसोटियों पर खरा उतरता है| जहाँ 
धहली कसोटो का सम्दस्घ है संविधान का प्रथम भनुच्छेद घोषित करता है कि “भारत 
अआर्यात्‌ इण्डिया राज्यों का संघ होगा |” यद्यपि इसमें किसी राज्य विशेष के अध्ष्तित्व को 
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सदा सुरक्षित रखने का कोई आश्वासान नही है लेकिन इतना तो है कि भारत सदेव कुछ 
राज्यों का संध रहेगा । दूसरे शब्दों मे यद्यपि संसद साधारण काजूम द्वारा राज्यों को 
मिला कर उनकी जगह कुछ अन्य एकक बना सकती है लेकित वह कुछ एकको का 
उन्मूलन कर के उनके स्थान पर संघ को एकात्मक राज्य नही धोषित कर सकती | ऐसा 
करना प्रसवैधानिक होगा, वंयोकि सम्पूर्ण संविधान इस श्राधार पर हो बताया गया है 
कि भारतीय संघ में राज्य अवश्य रहेगे। 

जहाँ तक दूसरी कसोटो का सम्बन्ध है भर्थात्‌ु शक्ति विभाजन की कसौटी का, 
राज्यों की शक्ति की मर्यादाएँ और सीमाएँ स्वयं संविधान द्वारा निदिष्ट हैं झौर संघ 
सरकार संकटकाल या संविधान को विफलता की भ्रवस्थाओं को छोडकर सामान्य दक्षाप्रों 
में श्रपनो मनमानी कार्रवाई द्वारा उनमे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती । सामान्य दशाप्रों 
में श्रपनो विधामिती या कार्यपालिका शक्ति के लिए राज्य किसी भी प्रकार केद्ध पर 
निर्भर नहीं है । राज्य भौर संघ शासन, दोनों की शवितियों का स्रोत एक ही है; भप्र्थाव 
सविधान | श्रतः इस दृष्टि से दोनों बराबर हुए । इसमें सल्देह नहीं कि संघ सरकार को 
संविधान द्वारा एकको की तुलता मे भ्रधिक शक्तियाँ दी गई हैं--भोर यह भी सच है कि 
भारतीय संविधान के अतिरिक्त अन्य कोई संघीय संविधान केन्द्र को इतनी दाकित नहीं 
देता लेश्नि यह संघीय संविधान का कोई भ्रावश्यक तत्व नही है भोर इस से संविधान के 
“संधत्व' मे कोई प्रत्तर नही । 


संकटकालीन वाक्तियाँ श्रवश्य केन्ध को एकपक्षीय कार्रवाई द्वारा राज्य की शक्तियों 
में हस्तक्षेप करने का भश्रपरिप्तित अधिकार देती हैं। जैसा कि हम बारस्वार कह श्रुके हैं 
सकटकालोन शक्तियों के प्रयोग काल मे सध व्यवस्था का भ्रत्त हो कर समस्त राज्य 
एकात्मक हो जाता है । कुछ भी हो, आपत्तिकाल--भशापत्ति काल होता डै श्र वह किसी 
विधि को नहीं मानता । कहा भो गया है 'आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति! अर्वात्‌ प्रायक्ति- 
काल भे कोई मर्यादा नही होती । ये शक्तियाँ केद्धों को संविधान द्वारा चाहे दी जाती 
या न दी जाती, राष्ट्रीय संकट के समय भी सरकार उत शक्तियों का प्रयोग भवश्य॑ प्राप्त 
करती । हमे यह ने मूलना चाहिए कि श्रमेरिका श्रोर स्विट्जरलैण्ड दोनों देशो में राज्यों 
को सद्ठ से पृथक होने से रोकने के लिए शहयुद्ध हुआ था यद्यपि उत्ते सविधानों में ऐसी 
किसी सम्भावना की कल्पता लही की गई थी; भौर न सघ सरकार को इस प्रकार के बल 
प्रयोग के कोई अ्रधिकार ही दिये गये थे । 

अतः, सामान्यतः भारतीय सद्ड सद्दू- राज्यों की ही माँति संचालित होगा ( सन्च 
सरकार की संवैधानिक शक्तियाँ कुछ भी हों, वह राज्यों की भावनाओं को छुकुरा कर 
अपने कार्य नहीं कर सकता। भन्‍्ततोगत्वा, राष्ट्रीय एकता घोर राज्यों के स्वशासन » 
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/ दोनों की आवश्यकता में सत्तुलन स्थापित करने वाला कोई न कोई मार्य श्रवश्य निकल 
| झ्रायेया । अन्‍य सद्द राज्यो मे ऐसा हुआ भी है। केन्द्र राज्यों की सारी शक्तियो को हडप 
ले, यह होते के बजाय ऐसा भी हो सकता है कि कालान्तर में राज्य ही केन्दध की नोतियो 
को नियंत्रित करने लगें। सच तो यह है कि आज भी भारतीय सद्द सरकार ली तमाम 
संवैधानिक शक्तियों के होते हुए भी यह शिकायत की जाती है कि कुछ राज्य इस प्रकार 
कार्य करते हैं जैसे सद्धू-सरकार का भ्रस्तित्व ही न हो । संविधान की सामान्य प्रवृत्तियों 
को न देख कर उसकी कुछ आमसाधारण विशेषताओ्रो पर जोर देना विकृत इृष्टिकोण का 
परिचायक है । 
केन्द्र को इतना शक्विशाली क्यों बनाथा गया (--केद्ध को इतना शक्ति- 
शाली बतपये जाने का कारए सामसरिक परिस्थितियाँ थी। कुछ तो सामयरिक परिस्थि- 
तियो की प्रावश्यक्रताप्रो के कारण भौर कुछ उनसे मिलने वाली सहायता भर सुवि- 
धाप्रो के कारण ही सट् या कैद को इतना शवितशाली बनावा सम्भव हो सका । भार- 
तीय एकता सदियों बाद प्राप्त हुई थी, विभाजन, धनैवम श्रौर भयकर कठिनाइयों का 
सामना करते हुए । जब राष्ट्र अपनी स्वाधीनता के लिए सद्नर्ष कर रहा था तो सब मे 
एकता थी भर उस एकता का सूत्र था सबंको विदेशी शासन से श्रर्चि। विदेशी शासद 
की समाप्ति के साथ एकता का यह सूत्र लुप्त हो गया झौर विभिन्न राजनीतिक, आधिक, 
सांस्कृतिक या भाषा के सिद्धास्तो या विचारधाराप्रों के रूप मे देश के विभिन्न भागों में 
विघटन प्रौर भ्रनैक्यताकारी प्रवृत्तियाँ प्रकट होने लगी । संविधाननिर्भाता राष्ट्रीय एकता 
की हर तरह से रक्षा करना चाहते थे । इस मामले में वे किसी प्रकार का खतरा 
उठाने के लिए प्रस्तुत न थे। इस्तोलिए उन्होने इन अनैक्यताक्षारी तत्वों का सामना करने 
के लिए बडी सावधानी दिखलाई। उन्होने एक ऐसी सद्ध॒ सरकार की स्थापना की जो 
हर दद्षा मे देश की एकता की बनाये रख सके | इसके अतिरिक्त भाविक योजनाओ्रों की 
सफलता का भी प्रश्न था और इन्हे राष्ट्रव्यापी श्राधार पर कार्यात्वित करना था। खाद्या- 
भाव को दूर करने, मुद्रास्फीति को समाप्त करने झोर सामान्य जनता के जीवनयापन का 
स्तर ऊँचा उठाने के लिए योजनाबद्ध प्रयल आ्रावश्यक था। इसी दृष्दि से यह भी प्रावश्यक 
था कि भारत का समूर्ण क्षेत्र एक ऐसे सब॒ल केन्र के श्रन्तर्गत रहे जो उसे एक श्राथिक 
घटक (<८०70770० (7) के रूप मे सचालित कर सके | 
ख़क वेल्द्र की दात्युलीयतर प३ ओए्चित्प के चाहे जिएने कारण रहें हों, पर यदि 
बुछ बाबाएँ दूर न हो गई होती भ्ौर कुछ सहायक प्रवृत्तियाँ पृष्ठभूमि में कार्यशील न 
/होती तो स्यस्र केद्द की स्थापना सम्भव न होती | देझ्व के विभाजन से और भारतीय 
राजनीतिक क्षेत्र से मुसलिम लोग के हट जाते से सबल केन्द्र स्थापित करने के मार्ग की 
सबसे बड़ी बाधा स्व॒यमेव हट गई । देशी राज्यो की समाप्ति ने एक दूसरों बाघा के 
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अस्त कर दिया । यदि देश राज्य चने रहते तो भी सशक्त केद्ध की स्थापना करने में 
कठिताई होती । 
यह तो हुई बाधाओं को निवृत्ति सम्बन्धी वरत | भव सहायक तत्वों को लीजिये। 
शक्तिशाली केद्ध की स्थापना में सहायता करने वाला सबसे पहला कारण था भारत का 
एकात्मक शासन जो ब्रिठिज्ञ शासत काल से ही चला भ्राता था, गवर्नमेंट प्राफ इण्डिया 
ऐबड, १६३४ का फौलादी ढाँचा उस समय भी काम में लाया जा रहा था । और इससे 
अधिक सरल भ्रत्य कोई बात लही हो सकती थी कि केन्द्रीय झौर प्रान्तीय संबच्धों को उसी 
एक्ट की धाराप्रों के सुदृढ़ सत्रो से बाँध दिया जाता । प्रान्तों की स्वशासव की परम्परा 
इतनी प्राचीन नही हुई थी कि शक्तिशाली केद्ध का विरोध करते । सत्तारूढ़ कांग्रेस दल 
के प्रान्तीय मत्री स्वयं सुहृ केद्धीय अ्रनुशासनान्तर्गत रहने के श्रम्थस्त थे । थे मंत्रों 
कांग्रेस हाई करमांड की भ्राज्ञा मानने के भ्रम्यस्त थे ।ये मन्त्रिमण्डल हाई क्‍्मांड की 
इच्छाओं के विरुद्ध प्रान्‍्तीय अधिकारों का रन्‍्डा लेकर खड़े न हो सकते थे | विशेषकर 
उ्त समय जब कि वही हाई कर्मांड केन्द्र मे सत्तारूढ़ था। देशी राज्यों के नरेश सम्भवता 
राज्यों की स्वाधीनता के पक्ष में मोर्चा लेते किन्तु जत-आ्रानदोलन और केन्द्रीय प्रभाव से दे 
घुछ ऐसे दब गये कि उन्हे नई व्यवस्था के भार्ग से चुपचाप हट जाना पड़ा । इस्त प्रकार 
राज्यों के विछद्ध केद्ध को श्रपनी शक्तियाँ प्राप्त करने के इन्द्र में लगमग बिता लड़े ही 
विजय प्राप्त हो गई। 
क्या केच्र की शक्तियाँ श्रपर्याप्त हैं ? 
कुछ पर्यवेक्षको का मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बावजूद स्यावर- 
हारिक रृष्टि मे भारत की केम्द्री4 सरकार पर्याप्त सफल नहीं है; विशेषकर 'विकाप, 
योजनाओं के क्रियान्वय मे । इस सम्बन्ध से जावेजतिक प्रशास्तत के सुप्रसिद्ध अ्रमेरिकन 
विशेषज्ञ डोन एच० प्रॉल एपिलबी का मत ध्यान देने योग्य है। उनका कहनर है कि 
राज्यों की तुलना में बेन्द्र बहुत भ्रधिक लिर्वल है ) उन्होंने लिखा है कि कोई भी प्रस्य 
महांव राष्ट्रीय सरकार-- सैड्धातिक दृष्टि से श्रधिक लेकिन वरतुत: स्वतन्‍न इकाइमो पर 
राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए इतना निर्भर नहीं करती जितना भारद को केख्द्रीय सरकार-- 
भारत के राज्यों के राजस्वी के साधन भव्य संघो के राज्यो के राजस्तरों के साधनों से कही 
श्रधिक हैं। इन साधनों की राज्यो के अनुकूल दिन प्रति दिन वृद्धि होती जा पस्ही है 
क्योकि जनता प्ले प्रातीय स्वशासन की माँग प्रधिकाषिक बढ़ती जा रही है । भारत के 
बडे-बडे राज्यों मे सरकारी कर्मचायियों की सख्या उस सख्या से कही अधिक है 
_रो भमेरिका का घनी से घतो राज्य रखता है” एफिलदी का मत है कि राष्ट्र, विक्धस 


"सं, कब 89ए6०ए ६१ 2३: 4बेफराप्ाराण उंह संग, फिशर्स शी 
सक्रामक. छू उप: 


छ भरत की संघीय व्यवस्था न] 


योजनाओं को पूर्ति के विषय में, राज्यों पर बहुत भ्रधिक निर्भर है। भ्राजकल तो पहले 
की केद्धीय व्यवस्था प्रधानमन्त्री के श्रताघारण व्यक्तित्व के प्रभाव भोर केद्ध तथा राज्यों 
. में एुक दल के शासन के कारण काम चल रहा है, लेकिन भविष्य में बया होगा ? विशे- 
बकर उस समय जब ये एकताकारी तत्व नही रह जायेंगे ? रे 

एपिलडो का विचार है कि राष्ट्रपति द्वारा आरपत्तिकालीन शक्तियों का किसी 
विरोधी राज्य १र प्रयोग उत्तरोत्तर कठिन होता जायगा विशेषकर किसी राज्य के मामले 
में । इसके अलावा राज्य में केन्द्र का कोई ऐसा भ्रधिकारी मण्डल भी नहीं है जिसके द्वारा 

है झपनी भपत्तिकालीन शक्तियों का प्रयोग करा सके १ एपिलबी ने भारतीय संघ मे 

शक्तियों के विभाजन की भी अलोचना की है। यदि खानें, खदिज पदार्थ तथा तैल भादि 
प्राप्त करने के प्राकृतिक साधन राष्ट्रीय सरवार को सौंपे गये हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, 
कृषि, मछली-पालन प्रादि भी राष्ट्रीय सरकार को ही सौपे जाने चाहिए थे बयीकि उनका 
राष्ट्रीय महत्व पूर्व-वणित विधयो के बराबर ही भ्रथवा भारत जेसे लोक-बल्याण के लक्ष्य 
को लेकर चलते वाले राज्य के लिए क्दाचित श्रधिक ही है। 

एंपिलबी की यह श्रालोचना सारहीन नहीं है, यह बात इससे ही सिद्ध हो 
जाती है कि भ्रभी हाल में काग्रेस कार्यकारिणी समिति ने यह प्रस्ताव रवख्षा है कि 
संविधान में दी गई विषय-सूची का पुनः परीक्षण किया जाय झौर संविधान मे संशोधन 
करके राज्य तथा केन्द्र में शक्तियों का विभाजन इंस प्रकार किया जाय कि संघ सरकार 
को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार-वाणिज्य, उद्योग, वित्त भोर प्राकृतिक साधनों के सरक्षण 
के विषयों में पहले से श्रधिक दाक्तियाँ मिल जाएँ । यह स्पष्ट ही है कि संघीय सरकार 
के अन्बालय इन विषयो में भ्रपनी छवितयों को भ्रपर्याप्त पा रहे हैं । 

लेकिन वात यह है कि संधीय सरकार को चाहे जितुनी शकितयां दी जायें, 
समय-समय पर तरह-तरह की कठिनाइयाँ भ्रवश्य उत्पन्न होगो वयोकि राष्ट्रीय समस्याएँ 
परस्पर सम्बद्ध होती है भौर उन समस्याप्रों के हल में देशव्यापी एक्रूपताकी 
शभ्रावश्यकता होती है। संघोय व्यवस्था में इस प्रकार की कदिनाइयाँ पैदा होना भ्रनिवार्य 
है। भन्‍्य देशों ने इस समस्या को संविधान की व्यवस्थाओ्रो की न्यायपालिका द्वारा 
रचनात्मक व्याध्या भोर राज्यों को प्राधिक सहायता देकर बदले में उनसे सामंजस्य ओर 
नियस्त्रण के संविधान के बाहर वाले अधिकार प्राप्त करके हल किया है। संविधान 
में संशोधन करने से वे चाहे सख्या में कितने ही हों, समस्या का स्थायी हल नहीं 
निकल सकता । 

प्रोफेसर एविलबी का मत भ्मेश्किन पृष्ठभूमि से स्पष्ट रूप से प्रभावित है । उनके 
अपने देश में राष्ट्रीय रकार वी अ्रपदी अलग प्रशासन सेवाएँ झौर न्यायालय हैं।ये 
अधिकारी झौर न्यायालय राष्ट्रीय सरकार की विधियों झौर निमरमों तथा योजनाओं को: 
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क्रिपान्वित करते हैं। भ्रन्य संघीय राज्यों ने, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, इस व्यवस्था 
का प्रनुकरण नही किया है; इसका कारण यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था करने में 
व्ययभार भौर विभिन्न शासनिक स्तरों का साम्रजस्य करने की समस्या बढ़ जाती है । ऐसा 
कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि भारत सरकार भपनी विधियी/ 
प्रादेशो घोर नियमों को क्रियान्वित कराने के लिए राज्यो के भ्रधिकारी वर्ग पर पूर्ववद 
निर्मर न रहे। यह बात दूसरी है कि भारत सरकार को भविध्य मे अपने नये कार्यों के 
लिए नई सेवाएँ स्थापित करनी पडे जैसी रेलवे, सीमाक्र, श्रायकर श्रादि में श्रव भी है। 
किन्तु इनका संघीय सरकार की संवैधानिक शक्तियों की श्॒पर्यापाता से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। प्रोफेसर एपिलबी की झालोचना का सम्बन्ध देश की प्रशासन व्यवस्था से अ्रधिक है, 
संवैधातिक रूपरेखा से कम । 
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भारतीय संघ का राष्ट्रपति | भध्याय ५ 


राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक अहतताएँ--भारतीय संघ का भ्रध्यक्ष 
य्टपत्रि कहलाता है । राष्ट्रपति के पद के उस्प्रोदवार का भारतीय नागरिक होठा प्रावश्यक 
है | उतकी भायु कम से कम ३५ वर्ष की होनी चाहिए, उममे वे समस्त योग्यताएँ होनी 
चाहिये जो किसी भारतीय नागरिक के लोकसभा का सदस्य होने के लिए भ्रावश्यक हैं 
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत की सरकार था किसी राज्य-सरकार के ध्न्तर्गत चैदनिक 
या झाथिक साभ चाले पद पर हो वह राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार नही हो सकता। 
परतु यह प्रतिबन्ध राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालो तथा केन्द्र भर राउ्पों के मन्त्रियों के 
पदी पर लागू नही होता (९ 

राष्ट्रपति का निर्याचन--राष्ट्रपात का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा 
होता है । निर्वाचक मण्डल संघीय संसद श्रौर राज्यी की विधान समाप्रों के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा बनता है ।* निर्वाचिक-मण्डल के प्रत्येक सदस्य के मत का समान मूल्य 
नहीं होता। तिर्वदिक-मण्डल के धदस्पों को मतदान का अधिकार इस सिद्धास्त के 
प्राधार पर नहीं मिलता कि एक व्यक्ति को एक मत देने का श्रधिकार है, किन्तु प्रत्येक 
सदस्य के मतों की संडंया जितनो जनसंख्या का यह प्रतिनिधित्व करता है, उसके पनुपात 
से निरिचत होती है। यही कारण है कि प्रत्येक सदस्य की मतसंख्या एक समान न होकर 
मिलल-मिल हीती है। राष्ट्रपति के निर्ाचण का फल मतो की साधारण गरानां 
करके नही किन्तु उनके गुरुम्व या महत्व के अनुसार निश्चित होता है।हे इसका निम्न- 
लिखित शूत है-- 

(१) किसी भी राज्य वी विधान-सभा 

राज्य को जनसंख्या 


के सदस्य के मतों की पैल्या+-सद फवात समा के कवाय + १९९० 
मकर सदस्पों की > संख्या । न 
ि प्रत्येक समस्त राज्यों को विधार समायो के समस्त सदस्यों 
) हपद हे पक सही" लो घापत मी को सक्यासी कपल या 


28 2 अिश ' सतद के दोनो संदनो के नि्ाचत सदस्यों को सस्य 





१०० भारतीय गणतंत्र का संविधान 


सदस्यों के मतों की संख्या निर्धारित करते समय यदि हिसाब से कम कोई संख्या 
प्राती है तो उसे छोड़ दिया जायगा भौर यदि 3 या उससे भ्रधिक कोई राशि भातो है तो 
उसे पूरा १ मान लिया जायगा। 

इस प्रक्रिया का पहला लक्ष्य यह है कि प्रथम तो सभी राज्यों के राष्ट्रपति के 
चुनाव सम्बन्धी प्रभाव में एकछपता रहे शोर दूधरे राज्यों ग्रोर संघीय संधद के प्रभाव में 
भी समर तुल्यता रहे । विभिन्न राज्यो की विधान सभाओं के सदस्य ही समान जनसंल्या का 
प्रतिनिधित्व नही करते । कुछ राज्यों के निर्वाचनक्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं तो 
कुछ राज्यों के छोटे । श्रतः राज्यों कौ एकहूपता को दृष्टि से यह भावश्यक है कि निर्वाचक 
मंडल के प्रत्येक सदस्य वो उसी भनुपात मे मत प्राप्त हों जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनि- 
घित्व करता है। यह भनुपात राज्यों की जनसंख्या को उप्की विधान सभा के निर्वाचित 
राज्यों की संख्या से भाग देकर झौर जो कुछ भागफल श्ाता है उसे पुत्तरः एक हजार से 
आग दे कर निश्चित किया जाता है।* 

सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याप्रों का योग भारत की 
समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है । इसी प्रकार संप्तद के दोनों सदनों के सदस्य 
भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भ्रतएवं यह उचित ही है कि इन 
दी पक्षों को जो समात रूप से भारत को समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति 
के निर्वाचत मे समात मत भ्राप्त हों । संसद के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधान- 
सभाझों के निर्वाचित सदस्यों के मतों की समतुल्यता का यही कारण है। 

मई सन्‌ १६५२ में हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों को विधान 
सभाप्रों तथा संध्द के प्रत्येक्ष सदस्यों के मतों को सख्या की तालिका नीचे दी जा 
शही है-- 


शाजय विधान सभाएँ निर्वाचित सदस्यो प्रत्येक सदस्य के 

की संख्या मतों की संख्या 
धाताप *०० श्ण्ष शक ५६ 
जिहार ५३४ ६६० 58 ध्१६ 
बस्बई ४४५ ३१५ 55 श्ण्ड 
अध्य प्रदेश 8४ ररे२ न ६० 
मद्रास 5७ इ७५ न्+ १४५ 
उड्डी्ता हे शै४ड० «न श्ग्रे 
पंजाब ६४ १२६ १०० 


$ अनु० ५५ 
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उत्तर प्रदेश ले डे३े० डर श्ड३ 
प्रिचमो बज्धाल नल. रेरे5 **न द्ण्र 
हैदराबाद मल श्णश रह श्ण्र 
कश्मीर ४७ ७५ नल घ्छ 
मध्यभारत को ८ €& हज ६ 
मैसूर लक ह्६ बन ष्रे 
पेप्सू बे ३४ चरण दि भर 
राजस्थान पल १६० बढ श्र 
सौराष्ट्र ० चरण कल द््डू 
तिवॉकुर-कोचीन कर श्ण्ड दर ७६ 
अजमेर दर ३३० २७ रेड 
भोपाल दत्ी ब्० ह्नड £ 
कुर्ग डर र४ड ३७० ७ 
दिल्ली “अप ड८ कह ३२ 
हिमाचल प्रदेश जे ३६ डरे ३० 
विश्ध्य प्रदेश बा ६० ब्ड ३4 
कुल योग ३३५८ ३,४५,२२१ 
संसद 
सोक सभा ४६४ 


राज्य परिषद २०४ 
निर्वाचक मंडल के कुल मतो को संख्या--६,६०, ५५७ 
प्रत्येक निवचिक सदस्य की मत संख्या ऊपर लिखे सूत्र के प्रनुसार निश्चित की गई 
थी। इस सूत्र को नीचे लिखे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की 
जनसंख्या ६,१६.२८,००० भौर उसकी विधान सभा में ४३० विर्वाचित सदस्य थे ) 
प्रतएव प्रत्येक सदस्य के मतो की संख्या इस प्रकार निश्चित को गई-- 
६,१६,२८,००० 


| न्ल्ध्& अ&४ योग ३४५,२५१ 





हा रै०००:- रैडरे२२०१३१००० 
ड३० ल 
अर्थात्‌ १४३८ है है $ 
भर्थात्‌ १४३६ ४ ४5 भिन्न को जो है से कम थी, छोड़ दिया गया । 
इसी प्रकार अन्य राज्यों की विधान समभाप्रो के सदस्यों के मतों को संख्या भी 
लिर्घारित की ययो | अन्त में इन मतों को कुल संख्या ३,४५,२५१ हुईं | समावता के 
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नियम के अ्रनृूसार सतद के ६६६ सदस्यों को भी इतने हो अर्थात्‌ ३,४५,२५१ मत मिले 
जिप्से ससद के प्रत्येक सदस्य को ४६४ मतो के प्रयोग का अधिकार मिला। इन मत 
संख्याग्रो का निर्धारण राष्ट्रपति के प्रत्येक छुनाव के लिए निर्वाचत-आयोग द्वारा नये सिरे 
मे किया जाता है। निर्वावत-प्रायोग श्रपने निर्णय को सूचना निर्वाचनाविकारी को दे 
देता है. जो इसका प्रयोग निर्वाचन का फल निकालने के “लिए करता है। जनसंख्या में 
परिवर्तन के श्रनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति के चुनाव मे इन मतसख्याओं मे थोड़ा-बहुत परिवर्तन 
होता जायगा । 

निर्वाचन पद्धति (006 00]0८४०9 770०८१४:८)--संविधान के भ्रमुच्छेद 
७१ (३) के भ्रनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति सम्बन्धी सूक्ष्म भ्रौर विस्तृत बातों 
को संसद के कानून द्वारा निश्चित क्या गया ।" केद्धीय सरकार के परामर्श से सर्वप्रथम 
निर्वाचन भ्रायोग एक निर्वाचनाधिकारी की नियुक्ति करता है । निर्वाचनाधिकारी का प्रधान 
कार्यालय दिल्‍ली मे है। निर्वाचनाधिकारी के लिए दो-एक सहायक घस्‍धिकारियों की भी 
नियुक्ति की जा सकती है । 

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन धधिनियम १६५२ के अनुसार नामाकन 
पत्र दाखिल करने की ग्रन्तिम तिथि को दित में ३ बजे तक उम्मीदवार का नामांकत 

- पत्र, जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाताओं की सूची भे उसका नाम हो, प्रमाणित 

भप्रतियों सहित स्वयं उम्मीदवार द्वारा श्रथवा उसके अस्तावक या श्रमुमोदक द्वारा निर्वाचन 
अधिकारी को दे दिया जाना चाहिए । 

नामाकने पत्र दाखिल वरने की भ्रन्तिम तिथि, उनवी जाँच की तिथि, उम्मीदवारों 
द्वारा नाम की वापसी भीर मतदान की तिथि, ये सब बाते निर्वाचनाधिकारी विधि के 
झनुसार क्रम से निश्चित करता है।* कोई भी निर्वाचक एक से भ्रधिक उम्मीदवार के 
नाम का नतो प्रस्तावक श्रौर ने अनुमोदक हो सबता है । एक ही उम्मीदवार के नाम 
कई नामाकन पत्रों द्वारा प्रस्तावित क्या जा सकता है । 

किसी भी उम्मीदवार का नामाक्ल पत्र निम्नलिखित विसी कारण से भ्रस्वीक्षत 
किया जा सकता है, भ्र्थात्‌ 

(१) कि श्रम्यर्थी सविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए श्रयोग्य हैं, या 

(२ ) कि प्रस्तावक या भ्रनुमोदक उपयुक्त योग्यताहीन है, या 

( ३ ) कि प्रस्तावक या ब्नुमोदक या उम्मीदवार मे से किप्ती के भी हस्ताक्षर 
जाली हैं या धोखे से प्राप्त किये गये हैं, या 
7 5 राष्ट्रकुति और उपराधूर्वति निर्वाचन श्रधिनियम १६५२। राष्ट्रपति भौर 
उपराष्ट्रपति निर्वाचन भ्रधिनियम विभाग ४, उैराष्ट्रपति श्रौर उपराप्ट्रपति निवर्चिन 
नियम संख्या ६ (३); 
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(४ ) कि नामांकन पत् किसी महत्वपूर्ण बात में अपूर्ण या दीव-युक्त है, या 

(४ ) कि प्रस्तावक या अनुमोदक नें तिर्वाचनाधिकारी के पाठ उसी चुनाव के 
लिए किसी श्रन्य उम्मीदवार का नाम भेज दिया है।* 

राष्दूपति के निर्वाचन के लिए मतदान दिल्‍ली तथा प्रत्येक राज्य की राजधादी 
में होता है ।* राज्य विधान समाओं के सदस्य विधान-सभा भवनों मे ही मतदान करते 
हैं जब कि संसद सदस्य अपने राज्य के विधान सभा भवदों में ही मतदान मे भाग लेते 
हैं भ्रथवा दिल्‍ली स्थित संसद भवन में । नजरबन्द निर्वाचक भी राष्ट्रपति के चुनाव 


में अपना मत डाक हारा भेज सकते हैं ( लेकिन वे उपराष्ट्रपति के चुनाव भे ऐसा नहीं 
कर सकते ) ) 


मतदान के बाद मतपत्रों के बक्स मुहरबन्द करके निर्वाचनाधिकारी के पास गणना 
के लिए दिल्‍ली लागे जाते है ॥3 
संविधान के छब्दों में राष्ट्रवति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा ग्रानुपातिक 
प्रतिनिधित्व के भ्रनुसार एक हस्तातरणीय मत्त द्वारा होता है कोई भी निर्वाचक मत- 
पत्र १, २, ३, ४ भादि लिख कर श्रपनी रुचि या पसन्द के क्रम से उतने मत प्रकाशन 
कर सकता है जितनी उम्मीदवारों की संख्या हो । यदि कोई व्यक्ति हर नाम के सम्बन्ध 
में प्रपनी रुचि न प्रकट कर के एक या दो उम्मीदवारों को ही श्रपना मत देता है, तो 
इस कारण उसका मत-पत्र प्शुद्ध नहीं होता है।लेकिन यदि निर्वाचक प्रथम रुचि 
ही प्रकट नहीं करता या एक से अ्रधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने ( १) संख्या 
लिख देता है, या ऐसा मत प्रकाशन का चिह्तु लगाता है जो सशयात्मक है या किसी ऐसे 
उम्मीदवार के नाम के समक्ष चिह्न लगाता है जिसके नाम के पहले से द्वी कोई संख्या 
लिखी हो तो उसका मत पत्र रह कर दिया जाता है। वह मत पत्र भी रद्द क्र दिया 
जाता है जिससे पता चल जाय क्रि किस संतदाता ने उसे डाला था।+ 
निर्वाचन भायोग द्वारा निश्चित तिथि को नई दिल्ली में निर्वाचनाधिकारी के 
कार्यालय में निश्चित समय पर मतो की गाना होती है ।६ जैसा कि पहले बतलाया था 
चुका है हर मत पत्र का मूल्य प्रलग-अलग होता है श्ौर वह मूल्य निर्वाचन झ्रामोग द्वारा 
एक निश्चित रीति द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसका उल्लेख विस्तारपूर्वक क्या जा 
चुका है । मत गरराना के पश्चात्‌ नीचे लिखी पद्धति द्वारा फल निश्चित किये जाते हैं।५ 
चुनाव फल किस प्रकार निश्चित होता है (--सबसे पहले यह तय किया 
जाता है कि कौन-सर सतपञ्र वेध है श्लोर कौच-सर अवैध | वेध ओर प्रवैध मतपत्रों को 
“7 उन्् कम रस्मा ३, रबी, पंध्या ६, अब, संख्या २०-२४, *पनु० ६४ (३) 
5राष्ट्रपति श्रोर उपराष्ट्रपति निर्वाचन अ्रधिनियम संख्या २८, ब्वह्टी संख्या २८, ही 
झधिनियम, नियम संख्या ३६ (३) से (६) की अनुसूची 


श्ण्ड भारतीय गणझतन्त्र का संविधान 


श्रलग-प्रलग छाँट लिया जाता है ॥ उसके बाद वैध भतपत्रों में से यह देखा जाता है कि 
किस उम्मोदवार को प्रथम संसद प्र्थात्‌ उसके नाम के १ संख्या वाले कितने मत मिले हैं । 
प्राप्त प्रथम मतों की संख्या लिख दी जाती है | 
इसके बाद कुल दैध मतो के मुल्य में दो का भाग देकर भ्ौर फल में एक जोड़ 
कर चुनाव संख्या ( 9९000:2 धुए०७ ) निकाल लिया जाता है । उदाहरशार्थ यदि 
किसी चुनाव में वैध मतों का मूल्य १०,००० है तो चुनाव अ्रक 2०३९2--१ भरर्षात्‌ 
४००१ होगा । निवांचित होने के लिए श्रावश्यक है कि उम्मीदवार कम से कम उक्त भ्रेक 
के बराभर मत प्राप्त करे। सामान्य भाषा में उक्त कथन का भ्र्थ यह हुथा कि राष्ट्रपति 
निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतो की संक्ष्या का स्पष्ट बहुमत 
श्र्यात्‌ भ्राघे से अधिक मत ब्रवश्य मिलने चाहिए । 
यह तो स्पष्ट है ही कि यदि, दोहीं उम्मीदवार हो तो उनमें से एक को 
( यदि दोनो को समाव ही मत्त न मिल जाय ) स्पष्ट बहुमत अवश्य मिल जायगा। 
ऐसी श्रवस्था मे निर्वाचन पद्धति सामान्‍य निर्वाचन की भांति ही चलती है भ्ौर जिसको 
बहुमत प्राप्त हो जाता है वही उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है। किन्तु 
यदि उम्मीदवारों की संख्या दो से अधिक है तो यह सम्भव है कि उनमें से किसी भी 
उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो सके । यदि चार उम्मीदवार के, ख, ग श्रौर 
घ॑ हो तो उनमें मतों का वितरए भी हो सकता है । 
क्‌ ३५०० 
ख॑ ३२०० 
ग १६०० ( योग १०,००० 
घ॑ १४०० 
यहाँ किसी भी उम्मीदवार को बहुमत या चुनाव भ्रको के बराबर ५००१ मत 
* ब्प्त नही हुए हैं। इस दशा मे सबसे कम संत मिलने वाले उम्मीदवार “घ' को पराजित 
घोषित कर दिया जायगा और उसके मत शेष तीन उम्मीदवारी में उत पर लिखी 
( २) संझ्यानुसार वितरित कर दिये जायेंगे। मान लीजिए कि घ के मतो से द्वितीय 
विकल्प ( (.0040४ ) के भ्रनुसार 'क! को १४०, 'ख” को १३०० पौर गा! को ५० 
मत मिले तो इस भ्वस्था मे राष्ट्रति पद के शेष उस्मीदवारों की स्थिति इस प्रकार 
हो जायगी । 
३४००--१५० 5३६५० 
३२००-+ १३०० ज-डश३० 
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बे सबस 


भारतीय संघ का राष्ट्रपति श्ण्ध 


० लेकिन अभी भी किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुत नहीं मिला है, इसलिए 
इस आर सबसे कम संख्या के मत वाले “ग” को पराजित घोषित कर दिया जायगा और 
उसके मतों को उन पर लिखी (२) संख्या भर्थात्‌ द्वितीय विकल्प के भनुसार 'क' झौर 
“श् में बाँट दिया जायगा। मान लीजिए “गा के १५५० मतों में १२०० मत 'क! को 
और ६५० 'खः को मिलते हैं तो स्थिति यह हो जायगी--- 


कक ३५४००---१४०--१३०० >-४८५० 
ख् ३२००--६३००--६५० ++ए१५० 
ग्र 
घ्ख़ 


अब 'ख' को चुनाव अंक के निश्चित ५००१ मतों से श्रधिक मत श्रर्थात्‌ १६३० 
५ मत मिल गये, इसलिए 'ख! विजयी घोषित कर दिया जायगा । यदि उम्मीदवारों की 
संख्या, भ्रधिक होती भर यह श्रावश्यक होता तो सब से कम मतवाले उम्मीदवारों 
को एक के बाद एक क्रमश: पराजित घोषित करके उनके मतों का अन्य उम्मीदवारों मे 
वितरण क्रिया तब तक बार-बार दुहराई जाती जब तक छिस्तो उम्मोदवार को चुनाव 
अक के बराबर या उससे अधिक मत न प्राप्त हो जाते । 
इस पद्धति के प्रयोग भे दो जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उनमें पहली 
सो यह है कि पराजित उम्मीदवार को अलग करने की प्रक्रिया में कभी-कमी ऐसा भी 
हो सकता है कि सबसे कम मत वाले दो उम्मीदवार हों जिनके मतो की संख्या समान 
ही हो। ऐसी भवस्था में इन दोनों में से उस उम्मीदवार को पराजित घोषित किया 
/ जायगा, जिसे प्रथम विकल्प के सबसे कम मत मिले हों॥ लेकिन यदि दोनों उम्मीद- 
बारो को प्रथम विकल्प में भी समान संख्या मे मत भिले हों तो इसका फैसला चिट्ठी 
डाल कर किया जायगा । दूसरी बात यह है कि यदि किन्‍्हीं मतपत्रों मे द्वितीय या 
छृतोय अ्रघवा आगे के विकल्प न दिये हुए हों तो ऐसी भ्रवस्था में मतो का वितरण 
शेप उम्मीदवारों से भ्रम्नस्मव हो जायग्रा । ऐसे मतपत्रों को जिन पर द्वितीय या झागे 
के विकल्प न होये उन्हे 'समाप्त' समझा जायगा श्रौर लग रख दिया जायगा | 
क्या यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व है. * 
सविधान मे इस पद्धति को एकत्र हस्तान्तरणीय मत द्वारा श्रानुपातिक प्रति- 
निधित्व की व्यवस्था कह गया है । लेकिन पह शब्दावली ठीक नही है $ यह त्तो स्पष्ट 
कम ही है कि अनुपात का प्रश्न चहाँ उठता है जहाँ कमर से कम दो वस्तुओं में तुलना की 
आवश्यकता हो। लेकिन जहाँ केवल एक ही पद के रिक्त स्थान को पूर्ति होनी हो 
भ्र्थात्‌ जहाँ केवल एक ही राष्ट्रपति चुना जाने वाला हो वहाँ का प्रश्व ही नहीं उठता ।, 


शु०६ भारतीय गणतत्र का संविदाव 


इस दक्शा मे अनुपात किसके बोच होगा और व्या होगा ? जहाँ चहुत से स्थानों का” 
चुनात्र होना हो वहाँ त्तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रत्येक दल या समूह को उसके 
प्राप्व मतों के अ्रनुपात में प्रतिनिवित्व प्राप्त हो सकता है लेकिन जहाँ केवल एक ही 
“पद का चुनाव हो वहाँ उस समय सक आानुपातिक प्रतिनिधित्व करने की बात करना 
हास्थास्पद है जब तक राष्ट्रपति के पद को दुुंकड़ों में न बाँठां जा सके भर फिर उन 
टुकुडों को इस प्रकार न वितरित किया जा सके कि निर्वाचन में समूहों या दलों का 
जितने मत प्राप्त हुए हैं उन्ही के भ्रनुसार वे टुकड़े उन्हे न मिल जायें । इस पद्धति 
और श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता प्रचरश्य प्रतीत 
होती है क्योकि दोनों मतों का हस्तान्तरण होता है किन्तु इन दोनो में उत्तना हो श्रन्तर 
है जित्तना खच्चर श्र धोड़े मे । यह पद्धति 'विकल्पनात्मक मत, ( /॥८४॥7६ 
(९०६८ ) के नाम से संसार भर मे प्रसिद्ध है भौर सामान्य या बहुमत प्रतिनिधित्व का 
ही थोड़ा परिष्कृत रूप है । इस पद्धति के परिणामस्वरूप श्रानपरातिक प्रतिनिधित्व नहीं 
होता बल्कि केवल इतना होता है कि स्पष्ट बहुमत मिले बिना कोई राष्ट्रपति मही चुना 
जा सकता। कमी-कभी ऐसा हो सकता है जैत्ता कि ऊपर दिये गये हमारे दृष्टात्त से 
स्पष्ट है कि विजयी उस्मीदवार का फैसला प्रथम विकल्प के मतों द्वारा न हो बाद के 
विशल्पों द्वारा हो ! ऐसा होने से संभव है कुछ धत्पसंख्यक समूहों का चुनाव पर कुछ 
भ्रभाव पड़ सके, किन्तु ऐसा सदैव नहीं होता ॥ 
यदि उम्मीदवारों की सख्या केवल दो है या दो से भ्रधिक उम्मीदवार होते 
हुए भी श्रधिकाश मतदाता द्वितीय या झागे के विकल्प मत पत्र पर देते नही (क्योकि 
इस व्यवस्था में ऐसी कोई बाघ्यता या श्रनिवार्यता नहीं है तो यह पद्धति भी ठीक 
<उस्ती त्तरह कार्य करेगी जिस तरह सामरास्त्र बहुमत प्रतिनिधित्व की पदति---भोर यह 
बात हमारे इस कंथत का एक झोर भ्रमाण है क्रि उक्त व्याख्या सच्चो प्रानुपातिक 
अतिनिषित्व की पद्धति नहीं है। 


पद्धति का एक और सम्भव दोष 


इस पद्धति में एक श्रौर दोष उत्पन्न होने को संभावना है, हालाँकि उसकी 

नौवत आना बड़ा कठिन है। यदि उम्मीदवारों की संख्या दो से श्रधिक है भौर मत- 
दाता मतपत्रों पड़ भ्रपने विकल्प चिन्हित नहीं करते, अर्थात्‌ केवल एक ही उम्मीदवार 
को मत देते हैं ओर यदि मत इस प्रकार विभक्त हो जाते हैं कि क्रिसो भी उम्मीदवार 

को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होगा ? यथा, क, ख, ग शोर घ के बीच 
१०,००० मत यदि इस प्रकार विभक्त हो जायें जैसा कि ऊपर वाले हृष्ठान्त मे दिख- 

ब्लाया यया है और बाद के विकल्पो के विन्हित न हिये जाने की वजह से मतो का 


रेतीय संघ का राष्ट्रपति श्०्छ 


/हस्तान्तरण न हो सके जो इस प्रणाली द्वारा कुछ निर्णय हो न हो सकेगा | दोष धो 
स्तभी दूर हो सकता” है जब कुछ न वुछ विकल्पी को चिन्हित करना अ्रनिवार्य कर दिया 
जाय । प्रास्ट्रेलिया के राज्यों मे इस पद्धति का सीनेटरो के चुनने में प्रयोग क्या जाता 
है लेकिन बहाँ हर मतदाता इतने वैकल्पिके मत प्रकट करे जितनी कि उस्मेदवारों की 
संख्या है 
सन्‌ १६५० का राष्ट्रपति का निर्वाचन-सूघ्‌ १६५४२ के मई मास में राष्ट्रपति 
का जो छुनाव हुम्रा था उसमे पाँच उम्मीदवार थे। निर्वाचन मंडल में कुल ४०५७ मतदाता 
थे और उनके द्वारा प्रयोग किये जा सकने वाले मतो का मूल्य ६,६०,५४७ था । लेकिन 
इसमें से केवल ६,१५,६१३ मूल्य का मतदान हुप्रा | इनमें से भी १०,५२७ मतों के 
मूल्य के मतपत्र श्रशुद्ध घोषित कर दिये गये। &€० प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान में 
आग लिपा। 
विजयी उम्मीदवार डावटर राजेद्धप्रसाद ने ५,०७,४०० मुल्य के मत प्राप्त किये 
जो कुल मतो के ८४ प्रतिशत थे। 
निर्बाचन सम्बन्धी विवाद--राष्ट्रपति के निर्वाचन का फल प्रकाशित होने के 
३० दिन के भीतर कोई भी उम्मीदवार दस या इससे भ्रधिक मतदाता उच्चतम न्याया- 
जप में किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर झापत्ति वर सवतै है । जिन झाधारो पर श्रापत्ति 
की जा सकतो है, वे हैं, निर्वाचन मे विजयी उम्मीदवार हारा रिश्वत दिया जाना या 
मतदाताओं पर भ्रनुचित प्रभाव डाला जाना, या उम्मीदवार की श्रोर से किसी श्रन्य व्यक्ति 
ड्वारा ऐसा किया जाना, या किन्‍्ही मतपत्रो का अनुचित ढंग से भ्रवैध घोषित कर दिया 
जाना, या राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी स्वैधातिक झथवा विधि की व्यवस्था 
का पालन न किया जाना। इनमें से किसी भी झभाधार पर यदि उसका निर्वाचन पर 
अह॒त्वपूर्ण प्रभाव पडा है उच्चतम न्यायालय में आपत्ति की जा सकती है। यदि किसी 
उम्मीदवार का नामाकन पत्र श्रनुचित रुप से अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उसके 
कारण भी न्यापात्रय में मामला जा सकता है) 
उच्चत्तम न्यायालय विवाद वी परिस्थितियों के श्रनुसार प्रार्थनापत्र श्रसवीश्त कर 
सकता है या निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन दूषित ठहरा कर उसके स्थाव पर किसी 
अन्य उम्मीदवार को विजयी घोषित कर सकता है । 


सामान्य व्यवहार न्यायालय ( (पज्ञ (००:४५ ) राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी 
मामलो में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ॥ 


राष्ट्रपति के पद की भ्राकस्मिक रिक्तता 
यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त स्थान की पूति 


श्ण्घ भारतीय गणतस्त्र का संविधान 


६ मास के भीतर नये निर्वाचन द्वारा होनो चाहिए । जब तक निर्वाचन द्वारा स्थानपू्ति 
नहीं होती उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता हैं । यदि राष्ट्रपति का कार्यमार सँभालने 
के लिए उपराष्ट्रपतति भी उपलब्ध न हो तो उस स्थित्ति का प्रबन्ध संधद कोई विधि बना 
कर करती है ।१ 

राष्ट्रपति का कार्यकाल--राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्ष को श्रवधि के लिए 
होता है (* राष्ट्रपति का स्थान यदि झासनाहूढ़ राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या प्रदच्युत्ति 
के कारण रिक्त होता है तो नया राष्ट्रपति पूरी पाँच वर्ष की प्रवधि के लिए ही विर्वाचित्त 
होता है पूर्ववर्तों रष्ट्रपति की झवशिष्ट अवधि के लिए मही (३ राष्ट्रपति का पुननिर्वाचन 
चाहे जितनी बार किया जा सकता हैं । 

महाभियोग लगा कर राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति--संविधान केः 
विरुद्ध ग्राचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है । 
महाभियोग की प्रक्रिया ससद का कोई भी सदत झारम्म कर सकता है; किन्तु इसकी 
पहिली शर्त यह है कि महाभियोग के प्रस्ताव की सूचता १४ दित पूर्व दी जानी चाहिए. 
भौर उस सूचना पर उत्त सदन के कम से कम एक-चोथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होते 
चाहिए | यदि प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संब्या के दो-तिहाई मतों से पारित हो जाय 
तो उसे दूसरे सदन के पास्त ध्रनुसंधान तथा निर्णय के लिए भेज दिया जाता है भौर यदि 
दूसरा सदने भी दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये भ्रभियोगों को स्वीकार 
कर उस प्रस्ताव को पारित कर देता हैं तो राष्ट्रपति को पदत्याग करना पड़ता है। जिस 
राष्ट्रपति के विरुद्ध महामियोग लगाया गया हो उसे इस बात का प्रधिकार है कि वह प्रनु- 
संघान करने वाले सदन के समक्ष जा कर भ्रपनी पैरवी कर सके और श्रपियोगों से स्पनी 
रक्षा करमे के लिए जो कुछ कहता हो कह सके ।* 

चेतन भत्ता आदि--राष्ट्रपति को दस हजार रुपया भासिक वेतन मिलता है $ 
प्रावास के लिए बिना किराया दिये निवासस्थान मिलता है। वेतन के श्रतिरिक्त राष्ट्रपति 
की संसद द्वारा निदिष्ट भत्तो के रूप में एक अच्छी रकम श्रौर मिलती है । वह अपने कार्य- 
काल से कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नही कर सकता । 

राष्ट्रपति की शक्तियाँ--राष्ट्रपति को बहुत सी व्यक्तिगत उम्मुक्तियाँ भौर 
सार्वजनिक शक्तियां प्राप्त हैं। वह श्रपने कार्यकाल में पद के कर्तव्यों की धूि के लिए 
जो भो कार्य करता है उसके लिए वह किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया 
जा सकता | वह न तो गिरफ्तार किया जा सकता है शोर न कारागार भेजा जा सकता 

*अनु० ६२ (२) भौर ६५ (१), 'अनु० ५६ (१), 3श्ननु० ६२ (२) 
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भारतीय संध का राष्ट्रपति १्०दद 


+है। पदावधि में उसके विरुद्ध दण्ड विधि की कोई प्रक्रिया लागू नही कौ जा सकती । राष्ट्र 
पति पर व्यवहार-न्यायालय ( (पज्ो (०णा ) मे मामला चलाया जा सकता 
है किन्तु केवल दो मास पूर्व लिखित सूचना देने के बाद ।* उसका कित्ती भी भ्रधिकारी के 
समक्ष कोई राजनीतिक उत्तरदायित्व नही है । उसे केवल महाभियोग द्वारा ही संविधान 
का उल्लंघन करने के भ्रपराघ पर उसके पद से हटाया जा सकता है ॥ 

राष्ट्रपति को सार्वजनिक शक्तियाँ तीन मागो में विभाजित की जा सकेतो है-- 

साधारण कालीन, संकट काहोन पर भुस्थायी । साधारण कालीन शरक्षितयाँ वे हैं जितका 
श्रयोग राष्ट्रपति सामान्य देशोश्रो मे दैनिक प्रशासन के कार्यों में करता है। संकट कालीन 
शक्तियाँ वे हैं जितका प्रयोग राष्ट्रपति युद्ध, श्रान्तरिक व्यवस्था और संवैधानिक विफलता 
जैसी भ्रसाधारण दशाओ्रो में देश की खतरो से रक्षा के लिए करता है । शक्तियों के ये वर्ग 
संबिधान की स्थायी व्यवप्यायें हैं, यद्यपि संकटकालोन शक्तियों का प्रयोग स्वाभावतः 

+क्रेबल कभी-कभी ही किया जायगा | इसके विपरीत श्रश्यायी शाक्तियाँ वे हैं जो संक्रमण- 
कालीन परिस्थितियों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए केवल कुछ वर्षों के लिए 
राष्ट्रपति को दी गई थो भर बाद में लुप्त हो जायेगी । 


सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ 


राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को हम सुविधापूर्वक चार शोर्पकों मे बिभक्त 
कर सकते हैं--विधायिका, वित्तीय, कार्यपालिका सम्बन्धी श्रौर न्यायपालिका सम्बन्धी । 
राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियाँ--राष्ट्रपति स्त्रयं संसद के किसी भी 
सदन का सदस्य नही होता किन्तु उसे संसद की रचना, सन्नो तथा विधि-निर्माण भ्रादि के 
“/ सम्बन्ध में बहुत-सी शक्तितियाँ प्राप्त हैं। वह राज्य परिषद में १९ सदस्य मनोनीत कर 
सकता है। इसी प्रकार लोकसभा मे भी दो एंग्लो इण्डियत सदस्यों को मनोनीत कर 
सकता है । किसी भी सदन के सदस्यता की भ्रयोग्यता के सम्बन्ध के प्रश्नों का निर्वाचन 
श्रायोग ([#6टप०। (65फ्राग्रोॉइच्नं0त0 ) के परामर्श से निर्णय करता है।रं लोक 
सभा के सबो के भ्ारम्भ भोर भवसाद की तिपियाँ वही निश्चित करता है। बह लोक- 
समा को किसी भी समय विधटित कर सकता है।रं यदि क्सी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों 
सदवों में मतभेद हो जाय तो वह उसे दूर करने के लिए दोनों सदनो का संयुक्त भ्रथिवे- 
शन करा सकता है | वह किसी सदन से या दोनो सदनो के संयुवत प्रधिवेशन में भाषण 
दे सकता है। वह चाहे तो किसी भी समय एक या दोनों सदनों को संदेश भेज सकता 
है । लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रति वर्ष लोकसमा का प्रषमपत्र 
”? राष्ट्रपति के माषण से प्रारम्भ होता है। 


प्रनु० ८०, “प्रनु० १०३, * पनु० 5५५ (२), पभनु० १०८ (१) 


११० भारतीय गणातत्र का संविधान 


हल 


जहाँ तक विधि-निर्माण का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति की " स्वीकृति या सिफारिश के 
बिता कुंछ भ्रकार के विधेयक को संसद मे विचाणर्थ उपस्थित हो नहीं दिया जा सकता) 
उदाहरण के लिए राज्यो वा पुनवितरण, नाम या सीमाएँ या क्षेत्र परिक्रतन या घन- 
सम्बन्धी कोई भी विधेयक ससद्‌ मे बिना राष्ट्रपति वी पूर्व स्वीकृति प्रथवा हिफारिश के 
ससद मे नही झा सकता । राज्य विधान-मण्डलो में भी दुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की 
पूर्व स्वीकृति के बिना विचारार्धथ उपस्थित नही किए जा सकते, उदाहरणार्थ ऐसा कोई 
विधेयक जिससे राज्य में व्यापार-बाशिज्य या गरसनांगमन वी स्वतन्द्रता पर प्रतिबन्ध 
लगता हो या उसमें बाधा पडती-हो।* दूसरे, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक दिना 
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के विधि नही बन सकता राष्ट्रपति कसी भो विधेयक को भ्रस्वीकृत 
कर सकता है श्रौर घन सम्बन्धी विधेयक्तों वो छोड कर किसी भी विधेयक को संसद 
के पास पुनविचाराध वापस भेज सकता है। लेविन एनविचार के लिए प्लामे पर संसद 
गदि उस विधेयक को दूसरी बार भो संशोधित या बिना संशोधन के पारित कर देती 
है तो राष्ट्रपति उत्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है ।* इस प्रकार राष्ट्रपति 
को संघोग विधेयकी पर निषेघाधिकार (39$0!०(४ ०८६०) प्राप्त है तथा बहे किसी 
विधेयक को संसद के पास लौटा कर उसके विधि बनने मे देर भी कर रुक्‍ता है। कुछ 
प्रकार के राज्य सम्बन्धी विधियों पर भी उसकी स्वीकृति झ्रावश्यक है । ऐसी विधियों के 
विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं | 
उदाहरणा के लिए किसी राज्य का विधानभपण्डल यदि समवर्ती सूची के किसी ऐसे विषय 
के सम्बन्ध भे विधि बनादा है जो उसों विपथ्॒ की सद्धीम विधि के प्रतिवूल पड़ता है 
तो राज्यपाल राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित उस्त विधेयक को राष्ट्रपति बी स्वीकृति के 
लिए सुरक्षित रख लेगा !३ इपी प्रकार यदि कोई राज्य विधान मण्डल किसी प्रकार की 
सम्मति को अनिवार्य रूप से लेवा चाहता हैँ या कुछ विशेष भ्रकार के कर भ्रादि लगावा 
चौंहता है* तो इन विधेयकरो को भी राज्यपल राष्ट्रपति वी स्वीकृति के लिए सुरक्षित 
रक्खेगा । राज्यो का इस प्ररार को विधियों पर राष्ट्रति हस्ताक्षर करना अस्वीकार कर 
सकता है। उसका यह निपेघाधित्रार वास्तविक तथा निरपेक्ष (४०९०७६८८) है। 
भ्ंत मे, राष्ट्रपति को ससद के सूत्र मे होते के समय, नई विधि की प्रावश्यकता 
पड़ने पर भ्रध्यादेश (070/7270०) जारी करने वा अधिकार है । राष्ट्रपति के श्रध्यादेश' 
संसद की पुन; बेठक के प्रारम्म के छः सप्ताह बाद तक कानून का काम देते हैं । उसके वाद 
में उनकी कालावधि समाप्त हो जाती है। संसद का प्रधिवेशन प्रारम्भ होते ही इत भध्या- 
देशों को दोनो सदनों के समक्ष विचारार्थ उपस्थित कर दिया जाना चाहिए । झौर यदि 
* अनु ० दे०४ * भनु० १११, 3 अनु० २५४, * झनु० ३१-३३, ४ घन ० 
२८६-३, र८८-२, हि 





आारतोय संघ का राष्ट्रपति श्प्रृ 


£ वे भस्ताव द्वारा उन्हे अ्स्वीकृत कर दे तो वे तुसत ही समाप्त हो जाते हैँ। श्रष्यादेश 
संसद की विधायिका शक्ति के बाहर न होने चाहिए. भ्थवा वे न्यायालयों द्वारा प्रवैध 
(४४० २१7८५) घोषित कर दिये जाते है। सघीय भू-मागों तथा लका दीप, मिन्ीवाय तथा 
“्रमीव दिदो दोषों के लिए राष्ट्रपति को नियम घनाने वी शक्ति है । ये नियम उस क्षेत्रों 
में सतद की भाँति ही मान्य होते है ।* मु 
राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ--सपघ वी सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति 
राष्ट्रपति मे निहित है। वह उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वय या अपने श्रघीन कर्म 
चारियों द्वारा कर सकता है ।२ कार्यपालिका शक्ति मे बहुत सी बाते सम्मिलित हैं। प्रपम 
स्थान से भारत सरकार वर समस्त प्रशासन बार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है । औपचा- 
रिक दृष्टि से भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं ) 
बह शासन कार्यवाही के नियम बचाता है और मंत्रियों भे कार्य वित्तरित करता है।है 
दूसरे, उसे सूचता प्राप्त करने का भ्रथिकार है । अ्रधलमत्री का यह वर्तव्य है कि वह 
राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयी की बराबर सूचना देता रहे। इमके साथ राष्ट्रपति 
'दरद्धासन सम्बन्बी जो भो सूचनाएँ मगि, उनको देता भौ प्रधानसत्री का कर्दव्य है । बह 
प्रधान मनी से कह सकता है कि किसी एक सत्रो के निर्णायो को विचार के लिए. मंबी- 
ऋण्डल के समक्ष उपस्थित किया जाप '४ होछरे राष्ट्रपति समग्र देश के सेन! का सर्वोचचा- 
पिकारी है | लेकिन राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति का विधियों के अतुसार नियमन किया गाता है । 
प्रत्य देशों के धनुभवो से ज्ञात होता है कि युद्धकाल में कार्यप[लिका का प्रष्यक्ष राष्ट्र 
को सेना के सर्वोच्च सेनपति के रूप भे व्यवहारतः देश की रक्षा के हिंत में. श्रद्मीमित 
दोक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चौथे, राष्ट्रपति को नियुक्ति तथा परदच्युत करने की 
' महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रात हैं ) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की निर्यक्ति करता है. भौर प्रधानमन्री 
मवणाभुसार अन्य मत्रियो, उच्चतम प्र उच्चव्यायालयो के न्‍्यायावीशो, राज्यपालो, महा+ 
स्यायवारी, नियत्रक तथा महलेखा परीक्षक, सघोय छोक सेवा भ्रायोग के प्रध्यक्ष तथा 
सदस्यों, निर्वाचन दित्त, राजभाषा तथा भ्रन्य बहुत से श्रायोगों के सदस्यों भ्रादि को 
नियुक्त करता है। वह प्रधान न्‍्यायाघोश तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीक्षों, 
सध तथा राज्य लोकसेवा-आणोगो के अध्यक्षों झौर सदस्यों को भी कुछ भ्रवस्थाप्रो मे एक 
निश्चित प्रक्रिया द्वारा हटा सकता है । + पांचवे राष्ट्रपति को संसद के उभप सदनों की 
संथुपत वैठकों सम्बन्धी नियम बनाने को शक्ति है. ९ बह उच्चतम न्यापालय के शधिकएरियों 
और कर्मचारियों को तियुवितयों विषयक नियम बना सकता है। वह निमंत्रक तथा 
महलेखा परीक्षक की प्रशाकोय शक्तियों के प्रयोग तथा संघीय लोक सेवाग्रों मे मरती, 


उेप्रनु० १२३ भोर २४३ (रो, सगनु० १३ (१), वअनु० ४-७७, *ग्रनु० ७८, 
“अनु १२४ (४), २७ (१) (ख), ३१७ (३ झोर ४) 





११२ भारतीय गशातत्त का संविधान 


संघ लोकसेवा भ्रायोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण तथा कुछ भ्न्य विशेष भामलो के 
सम्बन्ध में भी नियम बना सकता हैं ।* छें, कुछ भ्रन्य प्राधिकारियों के 
प्रशासनिक कृत्यों तथा निर्णायों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है जसे 
उच्चतम न्यायालय द्वारा निमित उसकी प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों, नियंत्रक तथा महलेसा 
परीक्षक द्वारा निर्धारित हिंसाव-किताब के पत्रकों के स्वरूप, संघीय लोक सेवा श्रायोग 
द्वारा किसी राज्य को श्रावश्यकताम्रो की पूतति श्रादि के लिए ३ सातवें, राष्ट्रपति राज्य 
को भ्रष्यक्ष की हैसियत से भारत के राजदूतों भौर प्रतिनिधियों को श्रपते प्रत्ययपत्र देकर 
बाहर के देशों में भेजता है श्रौर बाहर के देशों से भारत भाये राजदूतों तथा भ्रतिविधियो 
के प्रत्ययपत्र स्वीकार करता है । 
यह विवादास्पद है कि राष्ट्रपति युद्ध या झान्वि को घोषणा तथा विदेश्षी राष्ट्रो से 
संधि कर सकता है या नही । संविधान के श्रालोचकीं भे से कुछ का मत है कि यह शवित 
राष्ट्रपति को नही बल्कि भ्रमेरिका भौर फ्रांस भ्रादि की भाँति संसद (?४४)2॥760) को 
गम इसके समर्थन में पहला तर्क यह है कि सविधान ने प्रत्यक्षतः ये शक्तियाँ 
राष्ट्रपति को नही दी हैं। दूसरा तर्क यह है कि शवितर्यां सातवी श्रनुसूची की प्रथम 
तालिका भे लिखी हुई हैं जिसमे उन बातों का वर्णन है कि जिने पर केवल संघ संसद 
(09०० एक्राशि।०१0) ही विधेयन कर सबती है। संविधान के भ्रनुच्छेद ५६ 
(३)(७ ) के श्तुसार राष्ट्रपति को कोई ऐसा कार्य करने का भ्रधिक्तार है जो 
वर्तमान विधियों के अनुसार “किसी अन्य प्राधिकारी” को दिये गये हैं। परराष्टर 
सम्बन्ध, जिनमें सधियाँ, मुद्ध तथा शांति के विषय भी सम्मिलित हैं स्पष्टतः संघ संसद 
को दे दिये गये हैं ॥ इसलिए उसके सम्बन्ध की दाक्तियाँ राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के 
भ्र्तर्गत नहीं भातीं । 
इस हदृष्टिकोश के विरुद्ध निम्नलिखित तक दिये जा सकते हैं: पहला, यह है कि 
यद्यपि थुद्ध, शाम्ति श्रोर सधि के भ्रधिकार रपष्टतः राप्ट्रपति को नहीं दिये गये हैं लेकिन 
फिर भी थे संघ की कार्यपालिका शक्ति के भज्जु हैं जो सविधान द्वारा राष्ट्रपति को दी 
गई है। दूसरे यह कहना गलत होगा कि उक्त शक्तियाँ संघ संसद को केवल इसलिए प्राप्त 
हैं कि उनका उल्लेख सातवी श्रनुसूची की प्रथम तालिका भे कर दिया गया है। हमे उबन 
प्रधम त्तालिशा वी व्याख्या सविधान के २४६वे अ्रन॒ुच्छेद के भ्न्तर्गत करनी पड़ेगी वयोकि 
_ उसका सस्बन्ध उसी अनुच्छेद से है। उक्त श्रनुच्छेद के प्नुसार संसद को प्रधम तालिका 
में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधियाँ बनाने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। इसका 


*पअनु० ११८ (३) शोर १४६ (१), १४८ (५), ३०६, ३१८, ३२० (३) की 
व्यवस्याएँ, “अ्रनु० १४५ (१) १५०, ३१५ (क) की व्यवस्थाएँ 


ष् भारतोय संध का राष्ट्रपति ११३ 


आशय यह है कि विदेशों मामलों, युद्ध, शान्ति या संधियों के सम्बन्ध में किसी भी विधि के 
बनाने का भ्रधिकार राज्य विधान-मंडल को सही किन्तु केवल संघ संसद को है । इसका यह्‌ 
श्र्थ कदापि नही है कि इन शक्तियों के कार्मपालिकात्मक पक्ष ( छेह5९८८णा।ए८ 89.८८ ) 
अर्थात्‌ युद्ध की धोषणा करने, शांति स्थापित करने या संधियाँ करने की शवित भी 
संप्द हो को है भौर राष्ट्रपति को नही, जत्र कि संविधान राष्ट्रपति को ही समस्त कार्य- 
पालिका के प्रधिकार और शितियाँ स्पष्टतः दे देता है। भ्रमेरिका में अवश्य हो जो 
शबितयाँ कांग्रेस ( संघीय विधान मंडल ) को प्राप्त हैं उनसे राष्ट्रपति वडिचत है | लेकिन 
वहाँ ऐसा इसलिए है कि प्रमेरिकत संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धात का प्रयोग 
किया गया है । इसके विपरीत हमारे देश में ससदोय शासन है जिसमें कार्यपालिका और 
संसद में स्पष्ट अधिकार विभाजन नहीं किया जा सकता है। श्रतः उक्त विषयो का 
विधेयन पक्ष भले हो संसद के हाथ में हो कितु जहाँ तक कार्यपालिका पक्ष का प्रश्न है, 
यह स्पष्टत: राष्ट्रपति को प्राप्त है। परराष्ट्र सम्बन्ध की दैनिक बातें, संधि सम्बन्धी बार्ताएँ 
६ इसमे सध्ियों को क्रियान्वित करने की शवित नहीं सम्मिलित है । ) झादि ऐसी हैं जो 
स्वभावत; कार्यपालिका या राष्ट्रपति के क्षेत्र की हैं प्लौर संसद को यदि वे भ्धिकार दे भी 
दिये जायें तो वह शायद उन्हे बिल्कुल न सेभाल पायेगी । यही नही, कार्यपालिका विदेशी 
मामलों का वैधानिक संचालन इस प्रकार कर सकती है श्रौर भ्रपते कार्यों द्वारा ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर सकती है जिससे ससद को बिवश हो कर युद्ध या शान्ति की 
घोषणा करनी ही पड़े या किसी संधि को मजबूर हो कर क्रियान्वित करना पड़े । हमें 
इस स्थल पर यह याद रखना चाहिये कि ब्रिटेन जैसे देशों में जहां यह शवितयाँ 
कार्यपालिका को प्राप्त है वहाँ भी युद्ध या शान्ति की धोषणा करने में भ्रपेक्षाकंत 


अधिक महत्वपूर्ण सधियों को क्रियान्वित करने मे ब्रिटिश संसद को सहमति ले ली 
जावी है । 


श्रतः यह प्रइन व्यावहारिक नही किन्तु वैधानिक या सैद्धातिक है। यह संविधान 
के उन जटिल प्रश्नों मे से एक है जिनका स्पष्टीकरण भविष्य ही कर सकता है। श्रन्तिम 
अज़ यह कि राष्ट्रपति को राज्य 'सरकारे/ के निर्देशल, नियंत्रण तथा सामंजस्य सस्बस्धी 
महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है । वह राज्य सरकारो को संघ की विधियों का पालन कराने 
त्तथा संच-कार्यपालिका शवित के भ्रबाघ संचालन के सम्बन्ध में निर्देश भेज सकता है। 
राष्ट्रपति राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का सद्चार साधनों के निर्माण था देख-भाल करने या 
अपने क्षेत्र में रेलपदों की रक्षा करने के लिए राज्यों को विशेष रूस से श्रादेश दे सकता 
है। वह राज्यों की सहमति प्राप्त करके राज्यों या उनके अधिकारियों को संघोय मामलों 
सम्बन्धी क्षार्यों को री सौंप सकता है, किन्तु ऐसी अ्रवस्था में जो भी अतिरिक्त व्यय होगा 


१४ भारतीय गणतंत्र का संविधान 


बह केन्द्र देगा ।" वह अन्तर्राज्य विवादों को निपटाने तथा विभिन्न राज्यों की नीतियों वा " 
सामंजस्य करने के सम्वन्ध मे सलाह प्राप्त करने के लिए भ्रन्तर्राज्य परिषद की नियुक्त 
कर सकता है।* का 

सधीय भू-भांगो का अशासत प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रति के ही नियंत्रण में 
रहता है । 

५ राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियैं--राष्ट्रगति को वित्तीय क्षेत्र में भो प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण झवितयाँ प्राप्त हैं । प्रथम, बिता राष्ट्रयत की धप्विफारिश के कोई घन विधे- 
यक सम्नद मे प्रस्तुत मही हो सकता, विशेषतः ऐवा विधेयक जो फलस्वरूप कोई ऐसा 
कर या धुन्क लगाता या परिवर्तित करता हो जिममें राज्यों का स्वार्य या हित या सन्नि- 
हित हो भ्र्थात्‌ जिसकी झामदनी का समग्र या कोई अंश राज्यों को मिलने वाता 
ही ।३ दूसरे राष्ट्रपति के भ्धिकार मे भारत की आक्स्मिकता निधि रहती है॥ इस 
तिधि में से झ्राकस्मात कसी श्रावश्यकता के झा पडने पर राष्ट्रपति शग्रदाय के रूप में 
शासन को धनराशि दे सकता है जिसवी ससद द्वारा बाद मे स्वीकृति ली जा सकती 
है ।९ तीसरे, राष्ट्रपति को यह भी निश्वित करने वी शक्ति प्राप्त है कि भ्रायकर का 
क्तिना भाग राज्यो मे वित्तरित किया जाय। राष्ट्रपति ही यह भी तय करेगा कि झूठ 
तिर्षात कर से प्राप्त होने वाली घनराशि का कितना श्रश्ञ कुछ राज्यो को दिया जाय ॥" 
चौथे, वह समय-समय पर राज्यों और सघ के वित्तीय सम्बन्धो को विश्चित करने के 
लिए वित्त-आायोगो की नियुक्ति कर सकता है"और उनकी तिफारिशों प्र जेत्ती चाहे 
कार्रवाई कर सकता है ।$ पाँचवें, वही यह तय करता है कि जो देशी रियासततें भार- 
तीय सध के राज्यों मे विलयित हो गई है; उनके नरेशो को दिये जाते वाली निजी व्यय 
की राशि में सम्बन्धित राज्यी का क्तिना भाग रहेगा ॥५ 

राष्ट्रपति की न्‍्याय-पविपषयक शक्तियाँ--राष्ट्रपति कौ किसी भ्पयाध के लिए 
दण्डित व्यक्ति को क्षमा कर देने भ्रथवा उसके दण्ड को कम कर देने या बदल देने की 
शक्ति प्राप्त है ।< राष्ट्रपति इस भ्रधिवार का प्रयोग तीन तरह के मामलों में कर 
सकता है । वे मामले ये हैं-- (१) जहाँ दण्ड किती सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो 
( २ ) जहाँ झपराध किसी ऐसे मामलो मे हुआ हो जो सघ की कार्यप्रालिका शक्ति के 
क्षेत्रान्वर्गत प्राता हो और ( ३ ) जहाँ मृत्यु का दड दिया गया हो । 

राष्ट्रपति की संकटकालोन शक्तियाँ 

संकटकाल की घापणा--यप्ट्रथात तीन प्रवार को सकटकालीन घोषणाएँ 
7 3 झनु० २४६, २५७ झोर २५८; * अनु०२६३, 3 पनु० ११७ ( १) भोौर 
२४७, उम्रनु० २६७ ( १ ), 'अनु० २६७ ( १ ), *मवु० २८०, “मनु ० र६२ (२), 
<ड्ञनु० ७०, 


भारतोय सघ का राष्ट्रपति श्श्श 


करके देश की संवैधानिक व्यवस्था मे महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकता है। ये धोषणाएँ 
या श्रादेश ये हैं; ( १ ) बाह्य प्राक्रमणा या आत्तरिक उत्पात की श्राशंका की प्रवस्था 
मे सकट या श्रापतुकाल की घोषणा, ( २ ) राज्यो में सवैधानिक व्यवस्था के विफल हो 
जाने की घोषणा भ्ौर (३ ) वित्तोय आापतृकाल की घोपणा।* 

किन परिस्थितियों में ये घोषणाएँ की जा सकती हैं---राष्ट्रवति को यदि 
यह निश्चय हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा बाह्म प्राक्रमण 
या श्रान्तरिक उत्पात होते की भ्राशका के कारण खतरे में है तो वह भाषत्‌काल की 
घोषणा कर सकता है । इस प्रकार की घोषणा करने के लिए कही युद्ध छिंड जाने या 
उत्पात प्रारम्भ हो जाने की प्रतीक्षा किये जाने की आवश्यकता नही है। राष्ट्रपति यह 
घोषणा खतरे का आभास पाते ही तत्काल कर सकता है।'* यदि किसी राज्य का 
शासन संविधान मे दी गई व्यवस्थाझो के अनुसार नही चल पा रहा हो तो वह संविधान 
को विफलता की घोषणा या तो स्वयं श्रपने श्राप कर सकता हैया राज्यपाल अथवा 
राज़प्रसुख की रिपोर्ट के झरने पर कर सकता है ।३ यदि किसी राज्य कौ सरकार सघ 
सरकार द्वारा किसी संघीय विपय मे दिये निर्देश का पालन करने मे भ्रसफल या भ्रसमर्थ 
सिद्ध होती है तो भी यह घोषणा की जा सकती है। वित्तीय भ्रापत्‌काल की धोपणा 
राष्ट्रति उस समय कर सकता है जब उसको राय में भारत या उसके किसो भी भाग की 
वित्तीय स्थिरता या साख (८८०४0 खतरे मे हो । 


युद्ध या प्रान्तरिक भशान्ति के कारण की हुई श्रापतुकालीन घोषणा के काल 
में किसी भी समय राष्ट्रपति भ्रादेश द्वारा मूल अधिकारों का क्रिय्रान्वित स्थगित कर 
सकता है। हि 
तीनों ही प्रकार की घोषणाओं का संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचारार्थ 
उपस्थित किया जाना श्रावश्यक है भौर यदि संसद का प्रत्येक सदन दो-तिहाई बहुमत से 
उक्त घोपणा की पुष्टि नही कर देता तो झ्रापत्‌काल की घोषणा स्वयमेव दो मास के 
उपरांत समाप्त अप्रवृत्त हो जायगी । यदि आपत्‌काल की धोषणा के समय या उसके दो 
मास के भ्रन्दर लोकसभा जिधदित हो गई हो तो लोकसभा की प्रथम बैठक के ३०दिन के 
बाद तक यह घोषणा जारी रह सकती है, यदि द्वितीय सदन श्रर्थात्‌ राज्य परिषद ने दो 
मास्त के निश्चित समय के भ्रन्दर घोषणा को अनुमोदित कर दिया हो । सवैधानिक विफ- 
लत की घोषणा संसद हएरा भ्रनुमोदित किये जाने पर भी अनुमोदन वी ति।थ के ६ मास 
बाद समाप्त हो जाती है पर यदि ससद चाहे तो वह ६ मास्त के बाद उक्त घोषणा की 
_ कालावधि छः छः महीने करके तीन वर्ष तक झोर बढ़ा सकती है, पर तीन वर्ष से श्रधिक 
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कदापि नहीं। किन्तु वित्तीय या बाह्य प्राक्ृमणादि के भय से की गई दो भव्य प्रकार की " 

झआापत्‌कालीन घोषणाओं की कालावधि का कोई भ्रधिकतम समय निश्चित नहीं किया 

गया है। राष्ट्रपति किसी भी आपत्घोषणा का किसी समय धोषणा द्वारा श्रस्त कर 

सकता है। 

आपनक़ाल की घोषणाओं का प्रभाव--वाह्म प्राक्रमण प्रथवा श्रास्तरिक 
उत्पातों की श्राशंकाप्रों के कारण जो भ्रापत्काल की घोषणा की जायगी उसके पाँच प्रकार 
के प्रभाव होते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(१) सघ सस्द किसी भो विषय पर विधि बना सकती है चाहे बह संघीय 
सूची में हो या नही, प्र्थाव्‌ वह राज्यों की विधायिती शक्तियों को भी ग्रहण करके 
उनका प्रयोग कर सकती है।* 

(२) सध शासत किसी भी राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकता है कि वह्‌ 
अपनी कार्यप्रालिका शक्रित का प्रयोग किप्त प्रकार करे। सद्च ससद किसी मी संद्धीय 
अ्रधिकारी को वे शकितयाँ देकर वे कार्य करा सकती है जो सामान्यतः राज्य के भ्रधिकारी 
करते हैं ।९ 

(३) संविधान के प्रनुच्छेद २६८ से २७६ तक राज्य और संघ के बीच राजस्व 
वितरण की जो व्यवस्थाएँ दी हुई हैं उनमें राष्ट्रपति जो परिवर्तन श्रावश्यक समझे, कर 
सकता है ।3 

(४) राज्य की विधायिनी शक्तियों पर नागरिकों के मूलाधिकारों की रक्षा की 
इष्टि से १९वें भ्रनुच्छेद के अन्तर्गत जो प्रतिबंध लगाये गये हैं वे हट जाते हैं। 
फलत: सुलाधिकारों के विरुद्ध भी विधियाँ बनाई जा सकती हैं और कार्यपालिका 
नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लंधन करते हुए भी कोई भी कार्रवाई करने का प्रस्थायी जे 
अधिकार पा जाती है।ई 

(५) राष्ट्रपति के झादेश से न्यायालयों द्वारा नागटिकों के मुलाधिकारों का 
क्रियास्वय निलम्बित (5908[9८70) किया जा सकता है ओर इस सम्बन्ध की जो कूछ 
कार्रवाई त्यायालयों मे हो रही हो वह भ्रस्थायी रूप से तिलम्बित हो जाती है। इस 
अकार के भादेश संसद के समक्ष उपस्थित किये जाने झ्रावश्यक हैं लेकिन उनको 
जारी रखने के लिए संसद के भ्रनुमोदन या मंजूरी कीभावश्यकता नहीं है। इन 
आदेशों की भी कालावधि घोषणा की फैंलावधि के बराबर या कम हो सकती है ।५ 

संवेघानिक विफलता के कारण जो घोषणा की जाती है उसके, राज्य में निम्त- 
लिखित प्रभाव होंगे ।६ 

*प्रनु० २५२ (ख), “अनु० ३५३ (क) शौर (ख), अनु० ३५४, अनु ऊै 
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(क) राष्ट्रपति किसी भी राज्य भाषिकारी के कोई भी कार्यपालिकात्मक इृत्म 
स्वयं ग्रहण कर सकता है, भौर 

(ख) राष्ट्रति राज्य के विधान मंडल की शवितयों को संघ संसद को 
हस्तान्तरित कर सकते हैं। वे राज्य के उच्च न्यायालय की शवितयों के भ्रपहरण की 
छोड़कर कोई भी ऐप्ती कार्रवाई कर सकते हैं जो उक्त घोषणा वी वजह से की जानी 
आवश्यक हो गई। राज्य विधान मंडल की शक्तितयों को राष्ट्रपति द्वारा समद को 
दे दिये जाने के पश्चात्‌ संसद उन शक्तियों को राष्ट्रपति को इस अधिकार सहित 
पुतः हस्तान्तरित कर सकती है कि राष्ट्रपति उन्हें चाहे जिस भ्रधिकारी को सौंप दे। 
ग्रदि लोकसभा कासत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधिमेसे 
आवश्यक व्ययो के करने की मंजूरी दे सकता।* 

वित्तीय भ्रापत॒काल की धोपषणा के निम्नाकित परिणाम होते हैं :-- 

(१) संध-शासन राज्यों को वित्तीय मामलों मे जो उचित और पब्रावश्यक 
समभ, वे निर्देश दे सकता है । 

(२) संघ श्रौर राज्यो के भ्रधिकारियों की उच्चतम भौर राज्य न्यायालय के 
स्यायाधीशो के भी बेतनों को घढाये जाने का भ्रादेश दिया जा सकता है। 

(३) राज्य विधान मंडलो हारा पारित सभी घन विधेयक्ो को, राष्ट्रपति की 
स्वोकृति के लिए भुरक्षित रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है । 

संक्षेप में इन आपत्कालीन शक्तितयों के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति राज्य के संघीय 
स्वरूप को जिस सीमा तक प्रावश्यक समझे, बदल सकता है ओर सघ सरकार तथा 
संसद को नागरिकों के मूलाधिकारों का श्रादर करने के वचन तक से मुक्त कर 
सकता है। 

यह बात भली-भाँति स्मरण रखनी चाहिये कि राष्ट्रपति के श्रन्य श्रधिकारों 
की भाँति ये श्रापल्तालोन शकितर्याँ भी राष्ट्रपति द्वारा मत्रिमंडल के परामर्श या 
मंत्रणा पर ही प्रयुक्‍त की जा सकती हैं। अ्रतएवं यह कहना सर्वया श्र्थहीन होगा कि 
वे शक्तियां राष्दृपति को तानाशाह जैसा बना देती है, क्योकि उन शवितियों पर संसद 
का तियत्रण बरावर बना रहता है। आ्रापत्तिकालीन शवितयों का प्रयोग संघीय 
संविधान को ऐकिक संविधान मे बदल सकता है और अस्थायी रूप से राज्यों का 

स्वशासन और उनका संजेंघातिक संगठन सप्रा्त कर सकता है लेक्नि संविधान किमी 

भी परित्त्यिति मे संघ कार्यपालिका को यह भ्रधिकार नहीं देता कि वह संसद को झलग 
या मंग करके सर्वधा स्वृतत्र रूप से शाप्तत करने लगे । 


*प्रनु० ३५७ 
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आपत्कालीन शक्तियों का व्यवद्यार मैं श्रवोग--श्रभी तक राष्ट्र- 
पति की आपत्कालीन द्वाक्तियों का प्रयोग चार वार हुम्रा है-पहली बार जून सप्रु 
१६४१ में जब पंजाव मे सवैधानिक व्यवस्था असफल होने की घोषणा की गई थी, 
दूसरी बार सन्‌ १६५३ में पेप्सू मे इसी सम्बन्ध में लोसरी बार १६५६ मे केरल में 
जहाँ कि जनता के भ्रान्दोलन श्ौर आन्तरिक उपद्रवों के कारण राज्यों की साम्यवादी 
सरकार को पदच्युत करना पडा। चोथी बार फरवरी १६६१ में उडीसा में जब कि 
काग्रेस व गणतन्त्र परिषद्‌ का संयुक्त मत्रि मंडल हूट गया। पजाब मे इस प्रकार की 
घोषणा करने की भ्रावश्यक्ता इसलिए पड़ गई कि यहाँ बहुमत वाले काग्रेप्त दल्‌ में 
आस्तरिक भगडे बहुत बढ गये थे तथा प्रशासन मे शिथिलता होने से अष्टाचार की बहुत 
शिकायते थी । काग्रेस के केन्द्रीय बोर्ड ने पण्डित नेहरू के संकेत पर मुख्य मत्री डावटर 
गोपी बन्द भार्गव को यह भ्रादेश दिया कि वे पदत्याग करे और कांग्रेस दल के भ्रन्य 
नेताओं से कहा गया कि वे मत्रिमंडल बनाने की चेष्टा नवरें। काग्रेसी दलों की भ्रपनी * 
अल्पसंख्या के कारण मत्रिमडल बनाने को स्ामर्थ्य ही न थी। फत्तन:ः ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दी गई जिसके कारण पजाब के राज्यपाल को यह लिख भेजना पडा कि पजाव राज्य 
का शासन सविधान मे ही दी गई व्यवस्याग्रो द्वारा नहीं हो सकता है। प्रतः राष्ट्रपति ने 
विधात सभा को बिघटित कर दिया भौर शासत की शक्ति अपने हाथ मे ले ली । इसके 
याद राष्ट्रति ने शीक्र ही कार्यपालिका झक्ष्ति राज्यपाल को देकर उसे श्रपने प्रतिनिधि 
के छूप मे शासन कार्य चलाने के लिए नियुक्त कर दिया । विधायक दत्तियाँ ([,6९8- 
27४८ 70 ४८३8) ससद को दे दी गई। ससद ने ये दाक्तियाँ ग्रहण करने के बाद उन्हें 
राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को विधियाँ बनाने के लिये सौंप 
दिया, किन्तु इस प्रकार से निर्मित विधियों पर पुनरविचार कर उससे संज्ञोवन, परिवर्तत 
या समाप्ति वा,अपना भ्रधिकार बनाये रखा । यह घोषणा सत्‌ १६४२ के निर्वाचनों तक 
बनी रही और निर्वाचनों के बाद पंजाब में उत्तरदायी शासन ( १९87०7भ०/७ 
80 एव्कगगध्या ) की पुन; स्थापना हुई। 

पेप्सू मे स्थिति भिन्न थी। वहाँ थ्री राडेवाला के मुख्य मंत्रित्व में गेर काग्रेसी 
सत्रि मण्डल शासन सेंभाले था । इस मत्रि मण्डल को अत्यल्प बहुमत प्राप्त था श्र 
अपना पअस्तित्व बनाये रखने के लिये इसे साम्यवादी दल के समर्थन पर निर्भर रहना 
पड़ता था । मुख्य मत्री के दल की स्थिति उस समय और भी बिगड़ गयी जब उसके 
दल के बहुत से सदस्यों का विधान सभा मे तिर्वाचत चुनाव सम्बस्धी ऋगडो को फैसला 
द्वारा ग्रवैष घोषित कर दिया गया। राज्य का प्रशात्तत क्रमशः विगड़ता जा रहा था। 
ऐपो पारस्थिति मे राज्य के सविधाव के श्रसफल होने की घोषणा कर दो गई जो भाठ 
माप्त तक रही और इसके बाद जब राज्य में पुनः चुनाव हुए भौर उसमे वाग्रेस की 
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+ स्पष्ट बहुमत मिल गया तब संवैधानिक शात्षन की पुतः स्थापना हुई । पेप्सू की श्रापत्‌- 
कालीन व्यवस्था पंजाब की व्यवस्था में से दो बातो में भिन्‍त थी । पहली तो यह थी कि 
चहाँ राज्य का शासन राष्ट्रपति ने राजप्रमुष ( पेप्सू भाग 'ख' का राज्य था) को नहीं 
सौंपा बल्कि श्री राऊ नाम के एक सिविल सर्विस के अधिकारी को दिया। उनके पद को 
प्रशासक का साध दिया गया। दूसरी यह भिन्‍नता थी कि ससद ने पेप्सू के लिए विधियाँ 
बनाने की दाक्ति अपने ही हाथ भे रखी | 

श्राप्न के सम्बन्ध में भी इस शक्तिके प्रयोग का प्रश्न उठा था। इसके बाद 
पिर्वाकुर-कोचीन के बारे में भी राष्ट्रपति द्वारा श्रापद्कालीन शक्तियों के श्रयोग की बात 
उठी | इस प्रकार की चर्चा का मुख्य कारण उवत दोनो राज्यों की विवादास्पद दलगत 
हिथिति थी । लेकिन उक्त दोनो राज्यो में आपत्‌कालीम शवितयों के वस्तुतः प्रयोग का 
मौका नही भाया । 
क्रेरल में राष्ट्रपति की संकट कालीन शक्ति का उपयोग सराम्यवादी मत्रि मडल 
को, जिसमे श्री नम्बूदिरीपद मुख्य मन्री थे, पदच्युत करने के लिये १६४५६ मे हु । इस 
राज्य में शिक्षा भ्रधिनियम श्रौर सरवार के कुछ अन्‍य कार्यो को लेकर प्रवल जन-आन्‍्दोलन 
उठ खड़ा हुआ था। दिया भ्ोर उपद्रव होने लगे। फलस्वरूप तत्कालीन सास्‍्यवादी 
सरकार पदच्युत कर दी गई प्रौर राष्ट्रपति का शासत स्थापित हो गया। शाक्षन राज्यपाल 
और दो सलाहकारों के हाथ से रखा! गया । 
उड़ीसा में सक्ट कालीन घोषणा २५ फ़रवरी १६६१ को की गई श्र राष्ट्रपति 
का शासन स्थापित हुआ । इस राज्य में किसी दल का वहुमत ने होने के कारख दो वर्षों 
से कांग्रेस व गणत॑त्र का संयुक्त मंत्रिमंडल शासन कर रहा था। पर इन दो दलों मे 
नीति व पिद्धान्तों का बहुत बडा भ्रन्तर होते के कारण बहुधां मद भेद बना रहता था। 
प्रन्त में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने १६६१ के बजट सत्र के बाद संयुक्त दल का झ्न्त 
करते का निर्णय क्रिया | इस पर गणतस्त्र परिपद्‌ ने तुरन्त ही भ्रवग हो जाने का विश्वय 
किया । भतः राष्ट्रपति को संविधान की विफजता घोषित कर के शासन श्रपने हाथ में लेना 
पडा । घोषणा के अनुमार शासन के अधिकार राष्ट्रपति की देख-रेख में राज्यपाल को दे 
दिये गये । यहाँ कोई सलाहकार नही नियुक्त हुये जैसा कि केरल में हुआ था क्‍्योकि 
राज्यपाल सिविल स्विस के भ्नुभवी व्यक्ति थे। कानून-निर्माण का अधिकार केद्बीय 
सप्तद के हाथ में रक्खा गया, भ्रथवा उस की देख-रेख मे जिस किसी को बह यह भ्रधिकार 
दैना चाहे 
उच्तत दृष्टान्तों से स्वभावत: यह प्रह्न उत्पन्न होता है कि बया सविधान के 
भरुच्छेद ३५६ द्वारा दो ययी राष्ट्रपति की इन शक्तियों दंग संविधान के सच्चे प्राशय के 
प्रमुत्तार भयोग किया या है। यद्यपि राष्ट्रपति के कार्य की वैधानिकता श्रसंदिय्प है, 
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क्योंकि किसी राज्य में संवेधानिक यंत्र भ्रसफल हुआ है. या नहीं इसका निशा्यिक प्रन्य 
कोई नही, स्वयं राष्ट्रपति ही है। फिर भी यह छद्धा किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क पे 
उत्पन्‍्त हो सकती है कि किसी राज्य की दलगत स्थिति, या प्रशासन की. भ्रध्यक्षता या 
विरोधी दलों की मंत्रिमण्डल बनाने की प्रक्षमता को संवैधानिक झसफलता माना जा 
सकता है। ऐसी श्रवस्था उत्पल्‍्त हो जाने पर तत्काल हो सार्वजनिक निर्वाचन करा देने 
का जगतमात्य प्रजातातिक उपाय काम में वयो नहीं लाया गया ? संबेधानिक व्यवस्था 
की श्रसफलता का अर्थ है, ऐसी स्थिति का उत्पल्त हो जाना जिसमें किसी उपाय से 
संविधान के भ्रनुसार शासन चलाया ही नजा सके । लेकिन ऐसी स्थिति को मात लेने 
और उप्तका उप्रतम उपचार करने के पूर्व सद्दीय भ्रधिकाररियों का जनता के प्रति यह 
कर्तव्य है कि वे जनता को श्रपने संप्रभुत्वपूर्ण प्रजातातिक अधिकारों का सार्वजनिक 
निर्वाचन द्वारा प्रयोग करने देकर उसे स्वयं राज्य के प्रबन्ध को सुन्यवस्थिव कर लेने का 
मौका दें। यदि समस्या सार्वजनिक तिर्वाचच से भो नहीं सुधरती है त्तो फिर सच्चीय 
भ्रधिकारों द्वारा श्रापतुकालीन शक्तियों के प्रयोग का भोचित्य निविवाद हो जाता है । 
संविधान की श्रात्मा की यह माँग है कि सद्धोय प्रधिकारी प्रापतृकालीन शक्तियों का 
प्रयोग करने तथा सविधान को भ्रसफल घोषित करे के धूर्व इस प्रकार का उपचार 
अवश्य काम मे ले आावें । 


ऐसा व करने के कारण पेप्सू के मामले में श्रापत्ति कालीन शक्तियों का प्रयोग 
करने पर तथा श्राश्न तथा तिर्वाकुर-कोचीन मे उसकी बात उ8ने पर दबी प्रावाज में 
यह प्रालोचता सुवाई पडी कि भारत सरकार आपत्तिकालीन शक्तियों ।का प्रयोग उन 
राज्यो मे कांग्रेस दल की स्थिति को सुहृढ बनाने के लिए कर रही है जहाँ कि भ्न्य 
राजनीतिक दलो के मुकाबले मे वह कमजोर है। केरल के मामले पर बड़ा विवाद उठ 
खड़ा हुमा भर बडा रोप प्रकट किया गया । यह कहा गया कि साम्यवादी सस्विमंडल 
की विधान मंडल मे बहुमत प्राप्त था, चाहे वह कितना ही छोटा क्यो न हो । इस दशा 
परे उसे प्रत्यक्ष जन-आन्दोलन व उपद्रव के कारए पदच्युत करना उचित न था। राष्ट्रपति 
के इस कार्य की तीत्र आलोचना की गई व कहा गया कि नियमानुकूल सरकार को इस 
प्रकार तिकाल बाहर करना प्रत्यक्ष जन-प्रान्दोलन व उपद्रव को प्रोत्साहन देना-सा है । 
यह जनतस्त्र के लिये एक बड़ा खतरनाक नमूना उपस्थित करता हैं । हमारे यहां प्रजातव 
विकास के लिए यह बडा ही दुर्भाग्यपूर्णा होगा यदि इस तरह की झकाग्रो को 
विकप्तित होने का मौका दिया जाता रहा । इस बात की प्रावश्यकता है कि राष्ट्रपति के 
हक पक शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में स्वस्थ श्लौर उचित प्रथाएँ स्थापित 
की जाये । 
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राष्ट्रपति की श्रस्थायी शक्तियाँ 


राष्ट्रपति की भ्रस्थायी शक्तियाँ तीन वर्गों मे विभक्त की जा सकती हैं : 

पहले वर्ग वी शक्तियाँ व्या थी ? उनको समभने के लिए यह बाते जान लेनी 
प्रावश्यक हैँ। संविधान के.उदुघाटन के पूर्व भारत का शासन रुपू १६३५ के भारत शासन 
अधिनियम द्वारा होता था। यह स्वाभाविक ही था कि उक्त श्रधिनियम के भ्रनुसार जब 
शासन न हो कर नये सविधान के भनुसार होना झारम्भ हो तो शुरू में कठिनाइयाँ 
उपस्थित हो। ये कठिनाइयाँ भ्रस्थायी होती हैं। पहले वर्ग के श्रन्तर्गत राष्ट्रपति को 
जो झक्तियाँ दी गई थी वे उन्ही संक्रमण कालीन कठिनाइयो का सामना करने तथा उन्हें 
दूर करने के लिए दी गई थी। इस वर्ग की शक्तियो के अन्तर्गत राष्ट्रपति सविधाव के 
प्रारम्भ होने तक सध के किसी भी एकक में परिवर्तत कर सकता था ।* वह देश की 
विधियों मे उन्हे संविधान के भनुकूल बनाने के लिए प्रथम दी वर्षों में जो चाहे जो परिवर्तन 
कर सकता था ।* प्रथम तीन वर्षों में वह्‌ निर्वाचन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सस्पूर्ण 
भारत या उसके किसी भी भाग की जनसंख्या निश्चित कर सकता था ।४ वह संक्रमण- 
कालीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान वो व्यवस्थाम्रो मे जितनी श्रवर्धि के 
लिए उचित समझे, सुधार भर रूपान्तर भी कर सकता था ।४ इस प्रकार सुधारों भर 
संशोधनो के लिए जो कालावधि निश्चित को गई थी वह प्रथम सार्वजनिक निर्वाचनो के 
उपरान्त नयी संसद की पहली देठक होने तक थी। इनमे से भ्रधिकाश शक्तियों का 
प्रभावकाल समाप्त हो चुका है और श्रव वे निरर्य॑क हैं । 


दुसरे वर्ग मे श्रानेवाली शक्तियों का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति कुछ आवश्यक 
मामलों की उत्त समय तक के लिए श्रस्थायी ब्यवस्था कर सके जब तक उनके लिए 
संप्तद कोई भ्रन्‍्य व्यवस्था नहीं कर देती है। इन शक्तियों के श्रन्तगरत राष्ट्रपति संविधान 
के अनुच्छेद २२ (७) के अनुसार निरोधात्मक नजरबन्दी के रूप में पकड़े गये व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में स्‍्रादेश दे सकता । संसद के दोनो सदनो के सचिवालयों के कर्मचारियों के भरती 
तथा भारत की सचित निधि की रक्षा के नियम बदा सकता ।“ उच्चतम न्णयालय के 
निर्णय को कार्यानवित करने की पद्धति निश्चित कर सकता ६ तथा यह तय कर सकता 
था कि प्राय कर से प्राप्त होने वाली घनराशि में से राज्यों को क्रितना प्रं्ध मिलेगा? 


और निश्चित उद्देश्यों के लिए निश्चित राज्यो को सद्ध-राजस्व से कितना भ्रनुदान दिया 


१झनु० ३६१, अनु» ३७२-२ और ३, उअनु० ३८७, पनु० ३६१ "अबु० 
२८-३, भ्रौर भवु० २८३ (२), + भ्रनु० २५६, “अनु ०२७०-४ 
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जायगा ।* टाष्ट्रपति की अस्थायी शक्तियों कौ जो सूची दी गयी है दृष्टात्तात्मक है; 
सम्पूर्ण नहीं । - 

तीसरा भौर श्रन्दिम वर्ग उन शक्तियों का है जो राष्ट्रपति को केवल निश्चित 
काल के लिए दी गयी हैं। इन शक्तियों का सम्बन्ध संघ मे हिन्दी को राज-भाषा बनाने 
तथा कुछ झल्पसंज्यको के साथ किये जाने वाले विशेष व्यवहार से है। जहाँ तक राज 
भाषा का सम्बन्ध है, यद्यपि अंग्रेजी उक्त पद पर १५ वर्ष तक बनी रहेगी, तथापि 
राष्ट्रपति अंग्रेजी के अतिरिक्त ग्ासन के कुछ विपयो मे जिनको उचित समझे अंग्रेजी के 
अतिरिक्त हिन्दी को मी सरकारी भाषा बना सकते हैं ॥* राष्ट्रपति को भाषा भ्रायोग की 
नियुक्ति करके उसकी सिफारिशों के अरमुसार यह निश्चय करने का श्रधिकार है कि राज- 
भाषा के पद पर हिन्दी की प्रतिष्ठा किस क्रम और वेग से होगी । १४ वर्षों के अ्रन्तरिम 
काल में राष्ट्रपति की पूर्व मजूरी बिना ऐसा कोई विधेयक ससद भें उपस्थित नहीं किया 
जा सकता जिसके पारित हो जाने से उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयो तथा विधान- 
मण्डलो के उच्च न्यायालय अधिनियमी, विवेयकों, नियमों की भाषा थश्रेजी नरह 
जाय ।३ जहाँ तक भ्रल्पसख्यको का सम्बन्ध है, राष्ट्रति को यह शक्ति दी गई है कि 
लोकस'भा मे एग्लोइंडियनों का यदि समुचित प्रतिनिधित्व न हो तो वह उक्त समाज क्के 
दो प्रतिनिधि व्यक्तियों को लोकसभा का सदस्य नाम्राक्ति कर सकते है ।* 


राष्ट्रपति की बास्तविक्त स्थिति-राष्ट्रपति वी झवितयों की सूची पर्याप्त 
लम्बी भौर महत्वपूर्ण है भर यदि राष्ट्रपति सचमुच उन दवितयों का प्रयोग कर सके 
तो इसमे संदेह नही कि वह संसार का सबसे बडा निरंकुश शासक हो जायगा। किन्तु 
वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य संसदीय व्यवस्था वाले भ्रत्य राज्यों 
के भ्रध्यक्षो वी भाँति, मत्रि परिषद्‌ के परामर्शानुसार ही कर सकता है। मंत्रीपरिषद, 
सविधान के दाब्दो मे, राष्ट्रपति को उन झत्यों का सम्पादन करने मे सहायता और मंत्रणा 
देती है ।५ यह सच है कि सविधान में यह कही नही कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रि मण्डल 
की सलाह के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, लेकिन मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति 
उत्तरदायी है और राष्ट्रपति नही है । इसलिए उत्तरदायित्व के साथ दुक्तिका 
भी मंत्रिमंडल के ही हाथों मे रहना अनिवार्य है भ्ौर राष्ट्रपति संवेधानिक भर्थादू 
नाममात्र के श्रष्यक्ष के श्रतिरिक्त और कुछ नही हो सकता । भारत का राष्ट्रपति भपनी 
वास्तविक स्थिति मे भ्रमेरिका के राष्ट्रपति की भ्रपेक्षा इंगलेंड के सप्लाट या फ्रॉस के 
_राष्ट्रपति के भ्रधिक समान है | संसदीय व्यवस्था वाले शासन मे उसकी स्थिति श्रन्यथां 

१अ्रनु० २७३ भ्रौर २७५, “अनु० ३४३-२ की व्यवस्था, “अ्रतु० ३४६, 
अनु ० ३३१ शोर ३२४; “प्नु० ७४ (१), 
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+ हो ही नही सकती । राष्ट्रति का पद अत्यन्त सम्मान और गौरव का है लेकिन वास्तविक 
शक्ति का मही । राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रोपचारिक रूप से दी गई है, वे शक्तियाँ वस्तुत: 
उसप्तकी नही किन्तु संघीय सरकार श्र्थात्‌ मत्रिमडल की हैं । कोई राष्ट्रपति यदि मत्रि- 
मंडल वी इच्छा भौर मत्र॒णा के विरुद्ध कार्य करे तो उसमे तथा लोकसभा के बीच घोर 
संवेधानिक संघर्ष भ्रवश्य छिड जायगा शौर उस राष्ट्रपति को शीघ्र ही त्यागपत्र दे कर 
हुटता पड़ेगा । मत्रिमंडल भ्रोर ससद से स्वतत्र हो कर कार्य करने की दशा मे राष्ट्रपत्ति 
को पग-पग्र १२ संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना होगा और सबविधान का 
उल्लंघन करते ही उस पर महाभियोग लगा कर उसे पदच्युत कर दिया जा सकता है। 

लेकित इसका यह अर्थ नही है कि राष्ट्रपति शून्य मात्र है | बेगाट ने इंगलैंड के सम्राट 
के त्तीन भ्रधिकार बतलाये है, वे हैं--जानकारी भ्रधिकार, उत्साहित करने का भ्रधिकार 
और चेतात्रनी देने का प्रधिकार ओर इसी लेखक के सुन्दर शब्दों मे एक बुद्धिमान सम्राट 
को इससे अधिक प्रधिकार की प्रावश्यकता भी नहीं है । ये शब्द राष्ट्रपति के सबन्ध में भी 
ज्यो के त्यां लागू होते है । किसी बुद्धपान राष्ट्रपति को भी इससे भ्रधिक भ्रधिकार की कोई 
जरूरत नही । भारत सरकार के समस्त कायपालिका सबन्धी कृत्य और निर्णय राष्ट्रपति 
के नाम भौर उसके ही हस्ताक्षर से होते है। इस अवस्था मे हस्ताक्षर करने के पूर्व बह्‌ 
'किसी भी कार्य या निर्णय पर झ्रापत्ति कर सकता है, उसका स्पष्टीकरण माँग सकता 
है भर मत्रिमंडल को उम्त पर पु्नवचार करने के लिए कह सता है। राष्ट्रपति को 
संविधान द्वारा स्पष्टतः यह शक्ति दी गयी है कि वह किसी एक मत्री के निर्णय को मत्रि- 
मडल के समक्ष विचारार्थ रखवा सके । राष्ट्रपति किसी सीमा तक इन बातो द्वारा शासन के 
जिर्णयों को प्रभावित कर सकेगा यह बहुत कुछ उसकी अपनी योग्यता और प्रनुभव तथा 
उसके तथा प्रधानमत्नी के व्यक्तित्व पर निर्भर है। किसी पद वी वास्तविक शक्ति व प्रभाव 
का निर्धारण बहुधा उस पद पर भ्रारभ मे प्लासीन व्यक्तियों द्वारा ही सदा के लिए हो जाता 
है । उदरहरणार्थ वाशिगटन जेसे व्यक्तियो ने भ्रमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शक्ति और 
गौरव को बहुत भ्रांधक बढा दिया भ्रौर इसके विपरीत मैक माहान और पग्रेवी जैसे लोगो ने 
अपनी हृठधर्मी भ्रथवा निर्बल नीतियो के कारण फ्रास के राष्ट्रपति के पद को नितान्त 
इक्तिहीन बना दिया। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए यह सौमाम्य का विषय है कि 
उसके यहाँ प्रथम प्रधिष्ठाता डा० राजेन्द्र प्रसाद जेसे महाघ्‌ व्यक्त हुए ॥ 
सविधान द्ास्त्रियों ने इस बात मे काफ़ी दिमाग खपाया है कि सविधान के शब्दो 
मे राष्ट्रपति के लिए कुछ ऐसे अधिकार खोज निकाले जिनका प्रयोग राष्ट्रपति भ्रपती इच्छा 
के भनुसार कर सक्रता हा। इनका कहना है कि राष्ट्रगत के पद को दपथ की पदादली 
के भनुमार वह यथाशव्ति संविधान को व्यवस्थाओ का रक्षण और प्रतिरक्षण करने को 
बाध्य है। वह ससद वा झविमाज्य अंश है श्लौर कुछ मामलो में वह संसद ही की भाँति 
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अपने विवेक्नानुसार काम कर सकता है | कहा जाता है कि राष्ट्रपति जिस समय किसी 
विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर देता है उस्न समय वहू विधायक शक्ति के 
रूप मे कार्य करता है भर्थात उसकी स्थिति उस समय संसद-राष्ट्रपति (?॥68तैटा: 
0 ऐ०5407८७7) की होती है । चूंकि मंत्रिपरिषद्‌ संसद के दोनों सप्नज़ो में सम्मिलित 
है, इसलिए यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर 
मंत्रिपरिषद की मंत्रणानुसार हस्ताक्षर करने या न करने चाहिए राष्ट्रपति का रबर की 
मुहर के रूप मे ही हस्लाक्षर करने का इरादा होता तो सविधान में “राष्ट्रपति विधेयकों 
पर हस्ताक्षर करेगा” शब्दों के बजाय “राष्ट्रपति विधेवकों को प्रमाणित करेगा” शब्दों 
का प्रयोग किया जाता । यदि हमारे राष्ट्रपति के पद की परंपराओ्ों भर प्रधाओ का 
(दस्त इन स्वेधानिक पंडितो की बाल की खाल निकालने वाली शाम के भ्रनुसार हुप्रा, 
सो यह बड़े ही दुर्माग्य की बात होगी; क्योकि इस प्रकार की प्रवृत्ति से ससदीय छयासन 
का कार्य सुदिधापूर्वक चल नही सकता । राष्ट्रपति को रबर की मोहर मात्र कोई : 
भी नही बनाता चाहता। राष्ट्रपति परामझ दे, चेतावनी दे, किसी भी प्रश्न पर. 
बहुस करे, भ्रपने सुझाव दे श्लौर कभी कभी कठिनाइयाँ भी पैदा करे, लेकिन 
उसे यह्‌ अ्रंवश्य जानना चाहिए कि कहाँ रुक जाना चाहिये शोर मंत्रिमदल 
की बात मान लेनी चाहिये । जहाँ तक प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति के श्राग्रहो को मानने प्रोर 
उनके प्रभाव को स्वीकार करने को तैयार हो, राष्ट्रपति को वही तक जाना चाहिए 
लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके श्राग्रह की बजहू से कोई राज- 
नीतिक सड्भूट न उत्पन्न होने पाये। राष्ट्रपति के कृत्य भौर शक्तियाँ वैधानिकता द्वारा 
नही बढ्कि संसदीय संस्थाओं की राजनीतिक आ्नावश्यकताप्रो द्वारा निर्धारित होती हैं । 
राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है, श्रर्थात्‌ विधेधकों को सपद के पाप्त पुत- 
बिचार के लिए लौटाने वी, जिससे यह अम हो सकता है कि इस विषय में वह स्वविवेक 
से काम ले सकता है॥ यह कहा जा सकता है कि जो विधेयक संसद के दोनो सदनो 
द्वारा पारित हो जाते हैं उनको मन्त्रिमण्डल का समर्थन प्राप्त ही होता है। इसलिए यदि 
राष्ट्रपति कसी ऐसे विधेयक को पुतविचार के लिए वापस कर देता है तो स्पष्ट है कि 
बह ऐसा मत्रियों के परामश् के भ्राधार पर नहीं कर सकता क्योकि सत्री एक मामले 
पर जो उनकी सम्मति से तै हो चुका है, फिर खटाई में डालने का परामर्श क्यों देगे ? 
जब भस्थाई ससद की भ्रवधि की समाप्ति के दिनो में हिन्दूं कोड बिल उसके विचाराधीन 
था तो उस सप्रय यह श्रफवाह उड़ी थी कि श्री राजेन्द्र श्रसाद उक्त विधेयक के पारित 
किये जाने के विरुद थे प्रौर उन्होंने यह धमकों दी थी कि यदि उक्त विधेयक पारित 
किया गया तो वे उस पर हस्ताक्षर नही करेंगे ओर उसे पुतविचार के लिए वापस कर 
देंगे । घह विधेयक भ्रत्यन्त विवादास्दद था भौर यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति होने 
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के पूर्व डावंटर राजेन्द्र प्रसाद ने श्रपने कुछ भाषणों में उक्त विधेयक के विरुद्ध भ्रपना मत 
सार्वजनिक रूप से प्रकट कर. दिया था । इसलिए वह ऐसे विधेयक के पारित विये जमे 
में सहायक नही होना चाहते थे; इस भफवाह की सत्यता का निर्णय करने का कोई 
साधन नहीं है और सोमाग्यवश् धंसद के अन्तिम श्रधिवेशन में उतत विधेयक को विचारार्प 
उपस्थित नहीं किया गया | भ्रतः इस भकार के विवाद के उत्पन्न होने का कोई सचसर 
जही भाषा, लेकिन यदि ऐसा हुप्रा होता और राष्ट्रपति ने अ्रफताह के अनुसार कार्य 
किया होता ती निस्सन्‍्देद एक बहुत बड़ा राजनैतिक सड्ुठ़ उठ खड़ा होता और हमारी 
संवैधानिक व्यवस्था पर ही भपते कुछ दाग छोड़ जाता। राष्ट्रपति की विधेयक वापस 
करने वी यक्त दक्ति की सही व्याख्या दूसरी है। वह शक्ति राष्ट्रति को इसलिए दी गई 
है जिमसे यदि संसद द्वाए। पारित किसी विधेयक में कोई गम्भीर गलती हो जाय या 
ज्रुटि रह जाय या कोई तयी स्थिति उत्पन्न हो जाय तो इसके प्रयोग द्वारा आवश्यक सक्चो- 
घन परिवर्तन किया जा सके । ऐसी अ्रवस्था उत्पन्न हो जाने पर मंत्री निश्चित रूप से 
राष्ट्रपति को उक्त शवित के प्रयोग की सलाह प्रसन्नतापूर्वक देंगे । 
सम्भवतः भारतीय राष्ट्रपति वैसी शान-शौक्त और प्रभाव कभी न प्राप्त कर सकेंगे 
जो इंगलेण्ड के सम्राद्‌ को राजत्व के रहस्यपूर्ण वातावरण, भ्रावुवशिक स्थिति, उच्चतम 
सामाजिक स्थाव भर साम्राज्य की एकता का प्रतीक होते के कारण प्राप्त है।ये सब 
बालें भारतीय राष्ट्रपति मे कभी न भ्रा सकेगी। लेकिन उसे तृतीय गणतंत्र के फ्रांस के 
राष्ट्रपति की भांति निर्वल होने की भी कोई श्रावश्यकता नहीं है। फ्रासीसी राष्ट्रपति की 
तो यह दशा थी कि चेम्बर झ्राफ डेपुटीज ( प्रथम सदन ) जब चाहती उसे त्यागपत्र 
देने को बाध्य कर सकती थी। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल 
द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में केवल केन्द्रीय संत्द के ही नही भ्रपितु राज्य 
विघानमंडलों के भी सदस्य रहते हैं। इससे राष्ट्रपति को राष्ट्व्यापी झाधार प्राप्त हो 
जाता है, भले ही वह भप्रत्यक्ष ही क्‍यों त हो। इस आवार पर राष्ट्रपति सारे देश के 
विधान मडलो के निर्वाचित सदस्यों कौ झोर से बोलने का दावा कर सकता है| संघ- 
मनिमंडल या संसद उसे यह कह कर नहीं घमका सकते कि तुम हमारे छुने घिलौते हो 
और हमारी इच्छानुसार रहो या निकलो । 
यदि जर्भनो के वाइमर संविधान की भाँति राष्ट्रपति के सारे देश के मतदाता 
"निर्वाचित करते तो उसके पद का गोरव तथा सम्मान भ्रोर अधिक वढ़ जाता! लेकित 
संसदीय गण में कई कारणों से राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन वांछुनोय नहीं है पोर 
संविधान निर्माताप्रो ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को संविधान में स्थान न देकर अच्छा 
ही किया । इस सम्बन्ध में सबसे पहित्री बात तो यहू है क्रि जब राष्ट्रपति को कोई शक्ति 
दी नहीं देनो है तो फिर उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचन करते में लाम ही दया है ? 
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यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उसे चुना जायगरा तो इसका यह फल हो सकता है कि वह 
मन्त्रिमण्डल से शक्ति प्राप्त करने के लिए इस आधार पर प्रतिद्वन्द्रिता बरने लगे कि 
वह मब्जिमण्डल के समान ही ( या सम्भवतः उससे भी प्रविक ) समस्त देश के प्रति 
निधि है। यह स्वयं एक बड़ा खतरा है। दूसरे, ३५ करोड व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति का 
चुनाव कराने मे भगीरथ प्रयत्न करना पड़ता और जैसा कि अमेरिका के भ्रनुभव से 
प्रकट है कि राष्ट्रपति के चुताव के समय महीनों के लिए देश मे अनावश्यक रूप से उंधल- 
पुथल मच जाती । वर्तमान पद्धति सक्षिप्त भौर सुविधाजनक है, ओर साथ ही टाटट्रपति को 
राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी बता देती है । 

हालाँ कि प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद रत्तारड कांग्रेस दल के सदस्य हैं, 
लेकिन प्रयस्न यह किया गया था कि वे दलगत उम्मीदवार के रूप में ने खड़े किये जायें 
किन्तु एक अ्रख्विल राष्ट्र द्वारा सम्मान-प्राप्त राष्ट्रोय महापुरुष के रूप मे राष्ट्रपति चुने 
जायें । इस भ्राशय की एक अपील भी प्रकाशित की गई थी कि प्न्य दल उनक्ञ विरुद्ध 
कोई उम्मीदवार न खड़ा करें। दुर्भाग्यवश इस अपील का छुछ लोगो ने नहीं पाना भौर 
डावटर राजेद्प्रसाद के विरुद्ध चार उम्मीदवार खडे हुए। लेकिन डावटर राजेद्द प्रसाद 
को पेप्पू के श्लावा सभो राज्यों में सबसे म्रधिक मत मिले । पेध्सू में प्रोफेसर क० टौ० 
शाह झौर उनकी समान मत मिले थे। इस, मतदान से एक प्रकार से यह प्रकट हो गया 
कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सम्मानप्राप्त व्यक्ति होना चाहिए, किसी रजनातिक दल का उस्मीदवार 
मात्र नही । ससय-समय पर वर्तमान राष्ट्रपति ने यह संकेत भी किया है कि वे अपने 
बद को दलगत राजनीति से ऊपर सममते हैं। उपराष्ट्रपति डा० राघाकृष्णाच्‌ निर्दलीय 
व्यक्ति हैं ही | यदि राष्ट्रपति पंद के निर्दतोय होने का विद्धान्त भारत में जड जमा ले तो 
बडा अच्छा होगा। यह बात दूमरी है कि राज्य के श्रष्यक्ष को बहुमत वाले दल मे से 
चुनना पड़े, लेक्नि कोई कारण नही है कि निर्वाचन के बाद वह व्यक्ति ब्रिटिश स्पीकर” 
की भांति दलगत बन्धनों से ऊपर न उठ जाय । ऐसा करने से वह राष्ट्रपति देश भर के 
राजनीतिक दलों का विश्वास-पात्र बव सकेगा । 


उपराष्ट्रपति 


निर्बाचन और कार्यकाल---भारत का एक उपराष्ट्रपति मी होता है ।१ इसका 
निर्वाचन ससद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक मे गुप्त मतदान द्वारा एकल ह॒स्तांतरणीय 
मतदान द्वारा करते हैं ।+ इम पद की भ्र्टताएँ तथा कार्यकान राष्ट्रपति को भाँति ही हैं। 
राष्ट्रपति की भाँति ही उपराष्ट्रपति भी संसद या किसी राज्य विधात-म्रण्डल का सदस्य 
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नहीं हो सकता और न किसी लाभ वाले भ्रन्य॒ सरकारी.पद को ग्रहएा कर सकता है। 
उपराष्ट्रपति अपनी पांच वर्षो की श्रवधि के समाप्त होने के पूर्व भी राज्य परिषद्‌ के 
प्रस्ताव द्वारा जिससे लोकसभा भी सहमत हो, हदाया जा सकता है। उपराप्ट्रपति की 
भृत्यु, पद्त्याण या पदच्युत के कारण पद के रिक्त होने पर जो भी नया व्यक्ति निर्वाचित 
होगा वह पूरे पाँच वर्ष तक उस पद पर रहेगा, पुर्ववर्ती उपराप्ट्रपति के कार्यकाल के 
अवरशिष्ट समय मात्र के लिए हो नहीं। उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का सभावति भी होता 
है भर इसके नाते उसे वेतन मिलता है ।* 

कृत्य और कर्तेंड्य--उपराष्ट्रपति राज्यपरिधद्‌ का पदेत सभापति है। श्तः 
उसे सभापति के सभी सामान्य अधिकार प्राप्त हैं जिनमे सत्तदान के समय दोनो पक्षो में 
बराबर मत होने पर निर्णायक्र मत्त देने का भ्रधिकार भी सम्मिलित है उपराष्ट्रपति 
सदन का साधान्‍्य सदस्य नही होता, अतएवं बह हर सामान्य सदस्यों की भाँति साधारए- 
तथा मत नहीं दे सकता । 

जब राष्ट्रपति कर पद कियी कारए से रिक्त हो जाता है, त्तो उसके लिए पुन: 
चुनाव होने तक, उपराष्ट्रवति स्थानापन्न रूप से राष्ट्रपति का कार्य करता है । राष्ट्रपति 
के रुएणा हो जाने पर या किसी कारण से अनुपस्थित होने पर भी उपराष्ट्रपति ही उसका 
कार्य-भार संभालत है । उपराष्ट्रपति जिस पपय राष्ट्र के स्थ(नापन्न के रूप मे कार्य 
करता है, उसे संसद की विधि द्वारा निश्चित बेतन भ्रौर भत्ता श्रादि मिलता है तथा उस 
समय वह राज्य परिपदु के समापति का काम नही करेता ।* 


क-++--+-+तम.. 
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अच्याय ६ 


उनकी रचमा--श्रद्दीय सत्वियण्डल का श्रौपयारिक नाम सस्ति-परियद 
( (०प्रग/ली 66 |([एा5८१5 ) है ।? इसमें एक प्रधान मन्बी तथा प्रावश्यकतनुस्तार 
अन्य मन्‍त्री होते हैं। संविधान ने मन्त्रिमों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं 
को है | प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संसद के झन्य मन्त्रियों को 
नियुक्ति भी प्रधानमन्त्री का सलाह से राष्ट्रपति द्वारा ही होती है ।* प्रत्येक मन्‍्त्रो के 
लिए यह प्रनिवार्य है कि वह सामान्यतः संसद ( 27492 ) के किसी एक 
सदन का सदस्य हो। संसद की संदस्यतारहित मन्‍्त्री अपने पद पर छः महीने से 
झआधिक नहीं बना रह सकता ॥3 सभी मम्त्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यल्ल भ्रपने पदों पर 
बने रहते हैं ।* 

मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध मे संविधान की ये कुछ भ्रौपचारिक व्यवस्थाएँ हूँ। 
इन भ्रौपचारिक व्यवस्थाम्रो से यह पता नही चलता कि मन्त्रिमण्डल की रचना वस्तुत्तः 
किस प्रकार होती है। इससे यह भी नही मालूम होता कि उनकी वास्तविक स्थिति 
बया है। वे श्रनुच्छेद भी ठीक उसी तरह गोलमोल है जिस तरह राष्ट्रपति की शवित 
सम्बन्धी व्यस्थाए। दोतों मे से किसी एक से भी यह प्रता नहीं चलता कि मन्त्रियो 
की या राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है । सच तो यह है कि भस्वरिमण्डलीय था 
संसदीय शासन कुछ ऐसी संवैधानिक परम्पराप्रो या प्रथाग्रों ( (:०वए८या।00$ ) 
पर श्राघारित होता है, जो सामान्यतः मान्यता प्राप्त होते हैं और जितकी चर्चा 
संविधान में श्रनुच्छेरो के रूप में करने को श्रावश्यकता नहीं समझी जाती । इस 
लिए संविधान की मल्त्रिपरिषद्‌ सम्बन्धी धाराप्रों या व्यवस्याओं की भ्रन्य संविधान देशों 
में प्रचलित प्रथाओ के श्राधार पर व्याख्या करनी पड़ी है, विशेष रूप से ब्रिटेन की 
अथामो के भ्नुसार, जो संसदीय दासन का परम्परागत घर है । 

उदाहरण के लिए यह कहने से कि राष्ट्रपति प्रधानमम्त्री को नियुक्त करता है 
सह घारणा पैदा हो जाती है कि राष्ट्रपति ऐपस्ता अपतो इच्छा या रुचि के पनुत्तार 
करत! है लेकित वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। व्यवहार में याप्ट्रपति का प्रवान- 
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मन्‍्त्री को तियुक्त करने का श्रधिकार यो सीमित है कि वह केवल उसी व्यक्ति को 
? ध्रधानमन्त्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा ( [परृ०५४८ ०६ 7९०9!८ ) के बहुमत 
वाले दल का नेता हो । जब लोकप्तमा में किसी दल का बहुमत नही होता तो दो या 
अधिक दल आपस मे मिल जाते हैं जिससे उन्हें सदन का बहुमत मिल जाय प्रौर वे 
अपना एक नेता छुन लेते हैं। राज्य के अध्यक्ष के लिए यह आवश्यक होता है कि बह 
उप्ती व्यक्ति को प्रघानमन्त्री नियुक्त करे। सक्षेप में लोकसभा की दलग्रत स्थिति 
से यह पता चल जाता है कि प्रधानमल्त्री होने योग्य व्यक्ति कौन है भौर राज्य का 
अध्यक्ष त्रिना राजनीतिक संकट खड़ा किये उसकी उपेक्षा नही कर सकृता। ऐयो 
अवस्था बडी ही कठिनाई झातों है जब लोकमभा में समान रूपसे लोकप्रिय दो 
नेता पहुँच जायेँ और राष्ट्रपति उन दो मे से क्रिसी एक व्यक्ति को श्रपनी इच्छा द्वारा 
प्रधानमन्‍्त्री बना सके । यह बात कल्वनातीत है कि वर्तमान संसद मे नेहरू जी के 
५ अतिरिक्त भ्रन्य कोई व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो जाता। इस मामले में राष्ट्रपति की श्रपनी 
निजी रूचि या भ्ररुचि का कोई महत्व नहीं है । 
इसलिए, यथार्थ स्थिति यह है कि लोकसभा के बहुमत-वाले दल के नेता 
( जिम्ते लोकसभा के बहुसंख्पक सदस्य नेता मानते हों ) को प्रधानमस्त्री नियुक्त किया 
जाता है और वह्‌ मस्त्रिमण्डल के अपने सहयोगियों को छुनता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्र 
पति द्वारा उस्ती की प्िफारिंश पर की जाती है। प्रधानमन्त्री को भ्रपने सहयोगियों 
को चुनने की कुछ स्वतन्त्रता भ्रवश्य रहती है लेकिन वह भी इम मामले में पूर्णतः 
स्वतेन्त नही रहता। वह अपने दल के प्रमुख सदस्यों की दल में घोर अस्तोष या फूट 
सेदा किये बिना अ्रवहेलना नहीं कर सकता। अत्तः प्रधातमन्त्री के कुछ सहयोगी तो 
» दल में अपनी स्थिति और प्रभाव के कारण पहले से ही ध्यात में रहते हैं प्रौर उनका 
चुना जाना श्रतिवार्य-सा ही होता है । मम्त्रिमण्डलीय नियुक्तियों की सिफारिश करते 
समय प्रघानमस्त्री को कुछ भ्रन्य बातो का भी स्थाल रखना पड़ता है। प्रधानमन्त्री को 
सह ध्याव रखना पडता है कि जहाँ तक सम्भव हो देश के श्रपेक्षाकत महत्वपूर्ण 
समुदायों भौर भोगोलिक भागों का मन्निमण्डल मे प्रतिनिधित्व हो जाय । हमारे देश 
में बिता मुसलमान, सिख या हरिजन प्रतिनिधि वाला मन्जरिमण्डल शायद ही किसी 
को सन्तुष्ट कर सके। संविधान में ऐसो कोई बात नहीं है गिसको वजह से प्रधान, 
सन्‍्त्री इन सब चीजों का ख्याल रखने के लिए मजबूर हो लेकिन परिस्थितियों की 
व्यावहारिक प्रावश्यवत्तामे को ह॒प्टि मे रखते हुए उसे ऐसा करना पड़ता है । मत्रिभष्डल 
को श्रघिक से प्रधिक व्यापक शझाधार पर सगठित करने का प्रयत्न किया जाता है। इन 
“. चोतों के प्रलावा प्रधान मत्त्री अपने सहयोगियों का चयव करने के लिए पूर्ण स्वत 
रहता है। प्रधावमन्त्री यदि चाहे तो किसी ऐसे भी व्यक्ति को मन्व्रिमण्डल में ले सकता है 
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जो संप्तद-सदस्य न हो लेकिन फिर उस मन्‍्त्रो के लिए यह झ्ावश्यक होगा कि वह छः, 
महीने को कालावधि में संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाय | 

पदी का वितरण--एक बार यह तय कर लेने पर कि कौत-कौत उसके सह- 
योगी रहेगे प्रघानमस्त्री को यह निश्चय करना पड़ता है कि क्रिस भन्‍्त्री को कौन कौत से 
पद दिये जाएँ । सविधान में व्यवस्था है क्लि राष्ट्रपति मन्त्रियों के बीच कार्य-वितरण करने 
के नियम बनायेंगे* लेकिन इसका भाशय केवल इतना ही है कि शासन वार्य (90ए८॥- 
ग्रधगश 9057८55) को विभिन्न विभागों भे किस प्रकार विभक्त किया जाय | वित्त 
मंत्री को वया पद या विभाग दिया जाय--इसवा निर्णाय करमा शप्ट्रपति का वाम 
नहीं है। यह काम तो प्रवानमन्त्री का ही है कि वह प्रत्येक मन्त्री के बारे में निश्चय 
करे कि कौन किस विभाग को सेंमालेगा। संसदीय व्यवस्था वाले भन्म देशों के अनुभवों 
से ज्ञात होता है कि इस मामले मे भी प्रधानमन्त्री पूर्णातः स्वतस्त्र नहीं है॥ जिन 
मन्त्रियो को किसी पूर्व मस्जिमण्डल में कोई विभाग मिल गया होता है, यदि थे उसी. 
विभाग को पुनः चाहते हैं तो यह एक प्रकार से उनका भ्रविकार समभा जाता है। कुछ 
भस्त्री कुछ विशेष विभागो को ही चाहते हैं। यदि इच्छुक मन्त्रियों की दल में प्रच्छी 
भौोर मजबूत स्थिति है तो अपने इत महत्वपूर्ण सहयोगियों की इच्छा्ं वी प्रधातमन्त्री 
अ्रवहेलना नहीं कर सकता । जब कोई दो महत्वपूर्ण सहयोगी क्रिमी एक ही विभाग को 
चाहते हैं तो प्रधानमन्त्री को बितापूर्वक यह सोचना पड़ता है कि गुत्थी को किस प्रकार 
सुलमभाया जाय। 

बतंमान मत्रिमंडल--प्राजक्ल (१६५७) के मस्विमण्डल मे प्रधान मस्ती 
सहित तेरह मल्त्री हैं। मन्त्रियों मे विभागो का वितरण इस प्रकार है: (१) विदेश 
विभाग (जिसमे राष्ट्रमण्डल सम्पर्क विभाग भी सम्मिलित है, )(२) एह शोर राज्य, 
(३) भतिरक्षा, (४) साद्य शोर कृषि, (५) निर्माण, झ्रात्रास भौर पूरति (६) शिक्षा, (७) 
वित्त, (८) श्रम तथा नोकरी, (६) योजता, विचाई झौर विद्युत; (१०) वाशिज्य, (११) 
स्वास्थ्य, (१२) संचार और परिवहव, (१३) विधि, (१४) उत्पाइत झौर (१५) 
रेलपथ ।* प्रधानमन्त्री को छोड़ कर जो कि विदेश विभाग को भी संमालते हैं पन्‍्य 
भन्त्रियो को उनके विभागों के नाम से हो पुकारा जाठा है ॥ उदाहरण के लिए ग्रह श्रोर 
राज्य विभागो के मस्त्री गृह भ्रौर राज्य मस्त्री, प्रतिरक्षा विभाग के मन्‍्त्री प्रतिरक्षा 
मन्‍्त्री प्रादि कहलाते हैं। 

प्रथम सघीय सन्विमण्डल दलगत मन्तरिमण्डल नहीं था । वह सर्वदलीय मन्वि- 
मण्डल था--ऐसा जिसमें सभी अ्रतिमासम्पन्न व्यक्ति थे । कुछ ऐसे भी मन्त्री थे जो कांग्रेस 


* अनु ० ७७ (३), “राष्ट्रपति के १७ एप्रिल १६५७ के प्रादेशानुतार। 
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दल के नहीं थे, जिसका विधानमण्डल में बहुमत था। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के 
कुथनानुसार प्रथम मन्त्रिमण्डल मे राजनीतिक पद काग्रेस दल वालों के हाथ में थे, झ्राधिक 
पद मिर्दलीय या अल्यसंख्यक दलो के व्यक्तियों के हाथ में थे । इसी राजनीतिक पर्यवैक्षक 
के भ्रनुसार इसका फल यह हुआ कि प्रघानमन्त्री और उप-प्रधानमस्त्री का कार्य-भार 
बहुत भ्रधिक बढ गया भौर उन्हे ऐसे व्यक्तियों के निर्णयो का बोझ भी उठाना: पड़ा 
जिनके दराजनीतिक समर्थक तुलना में बहुत कम थे । फिर भी उस समय देश जिस कठित 
श्रौर श्रन्तकॉलीन परिस्थितियों से गुजर रहा था उनके लिए यह समस्त प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों का मस्त्रिमण्डल उपयुक्त था। लेकिन यह भस्यायी व्यवप्या सिद्ध हुई। शीघ्र 
निर्दलीय व्यक्तियों को हृदना पड़ा और भारतीय मल्ज़िमण्डल भी भन्‍्य देशों की भाँति 
एकदलीय मन्त्रिमण्डल हो गया । 

मस्त्रमण्डल ( (१३४७४7८८) और मन्त्रि समुद्याय (8॥7509)--गिटिन में 
प्रस्त्रिमण्डल तथा मन्त्रि-समुदाय मे भ्रस्तर मात्रा जाता है। मल्तरि-समुदाय ()(॥0[5779) 
की सदस्य सख्या भन्त्रमण्डल ((9७))७) की अपेक्षा भ्रिक होती है। मब्तिमण्डल मे 
लगभग २० व्यक्त होते हैं किन्तु मन्त्रि-समुदाय में उप-मस्त्रियों तथा सक्तदीय सबचिवो, 
सहकारी ससदीय सचिवो भ्रादि को लेकर सख्ष्या 5० तक पहुँच जाती है। इस प्रकार: 
सब प्रकार के मन्त्रियों की सख्या जहाँ १०० तक होती है वहाँ मन्त्रिमण्डल को सदस्य 
समुदाय-संख्या २० २२ से भ्रधिक नही बढ़ पाती । मन्तिमण्डल की बैठकों मे केवल यही 
व्यक्ति भाग ले सकते हैं। भन्त्रिमण्डल के सदस्यों का दर्जा अन्य मन्त्रियों से श्रधिक ऊँचा 
होता है। 

भारत में भी इसी प्रकार का भ्रन्तर क्या गया है। हमारे यहाँ मन्तिदल में 
चार श्रेणियाँ हैं। सबसे पहली श्रेश्वी में वे मन्‍तरी झाते हैं जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
होते हैं। प्राजवल इनत्री संख्या तेरह है॥ ये मन्‍्ती महत्वपुर्णा विभागों के भ्रध्यक्ष होते 
हैं। इनको २२५० रुपये मासिक वेतन मिलता है। पाँच सौ रुपये भत्ता मिलता है। 
सरकारी निवा्त-स्थाव भ्रीर एक कार मिलती है। इनका किराया या खर्च मन्दियो को 
नहीं उठाना पड़ता । इसके बाद राजकोय ( )४9675 ०६ 5092 ) मस्नी प्राते है 
जो प्रथम श्रेणी वाले मत्रियों से नीचे की श्रेणी माने जाते हैं । इन मात्रयों की सख्या 
चोौदह है। ये प्रथम श्रेणी के मन्त्रियो की भाँति क्रिसी _विभाग या उपबिमाग के तो 
अध्यक्ष होते हैं लेकिन मन्त्रिमण्डल की बैठकों मे भाग नही लेते ॥ जब उनके विभाग से 
सम्बन्धित किप्ती विषय पर मन्त्रिमण्डल विचार करता है तो उन्हे विशेष रूप से निमन्नित 
कर लिया जाता है। दे मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों की ही भांति संसदीय कार्य करते श्रौर 
'तके समक्ष उत्तरदायी होते हैं। वे मस्त्रिमण्डल के समक्ष अपने विभाग से सम्बन्ध 
रखने वाले कागज-पत्र रख सकते हैं भोर प्रधान मन्त्री की सम्पत्ति से भपने विभाग से 
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बाहर की बातों पर भी स्मरण-पत्र भी पेश कर सकते हैं। द्वितीय श्षेणी के मन्त्रियों को 
भी वेतन तो २२५० रुपये मासिक ही मिलता है लेकिन भत्ता नहीं मित्रता । इतकी संख्या 
इस समय १४ है । तीसरी श्रेणी में उपमन्त्री पाते हैं। इनकों १७५० रुपये मातिक 
वेतन मिलता है। इनकी संख्या भो झ्राजकल पन्दरह है। इनका कार्य है भ्रधिक कार्यमार 
वाले विद्ागों के मन्त्रियों का कुछ काम स्वयं लेकर उनके बोक को हल्का करना । चौथी 
श्रेणी संसदीय सचिवों ( ए27एटाध्ाए $८८८६४४९७ ) की है जो किसी 
विभाग के श्रध्यक्ष नही होते । इंनका कार्य केवल उस मन्‍्त्री के प्रशोंसनिक भ्रोर संसदीय 
कार्य में पहायता पहुंचाना होता है. जिससे उन्हे सम्बद्ध कर दिया जाता है। संसदीय 
सचिवो का दर्जा उपमस्तियों से भी नीचा हौता है। संसदीय सचिव कभी भी मस्तिमण्डल 
की वेठकों में भाग नही लेते ॥ औपचारिक रूप से संसदीय सेचिव मन्बी नहीं हैं भौर 
संविधान ऊत्हे कोई दाक्तियाँ नहीं देवा । यह उनसे सम्बद्ध मन्‍्त्री पर निर्भर है कि बह 
उन्हें बया कार्य श्रौर बया अ्रधिकार देगा $ 

संसदीय सचिव का निःसन्देह कार्य यह है कि वह ससद के उस सदन में जिसका 
वह स्वयं सदस्य है श्रयने सन्‍्त्री का प्रतिनिधित्व करे । यदि दोनों एक ही सदव के सदस्य 
हो तो संप्दीय सचिव प्रपने मनन्‍्नी की श्रनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व करता है। 
संसदीय सचिव का प्रशासनीय कार्य उसके मत्त्री की इच्छा पर निर्भर है। कुछ मन्ती 
संसदीय सचिवो को कुछ भी प्रशासनीय कार्य नही देते । विभागो के सेक्रेदरी झौर उच्च 
अफसर भी संसदीय संचिवों के पास फाइलें भेजना नहों पसन्द करते क्योकि यदि 
थे उन पर विभागीय कर्मचारियों की राय के विछद्ध नोट इत्यावि लिखें तो उमर कर्म - 
ब्वारियों को उस सामले पर दुबारा उत्तर श्रत्युतर करवा पड़ता है भर उतका कार्य बढ, 
जाता है। $ 

श्री हट मॉरिसन मे प्रपनी पुस्तक “गवर्नमेंट ऐण्ड पार्लमेंट” में लिखा है कि 
संध्षदीव सचिवों को प्रशासत्र कार्य से एकदम भ्रलग रखना “निर्दयतापूर्ण, मूर्खता- 
धूर्श प्रोर भ्र्यायपूर्ण” है । उनको राय में ससदीय सचिवों को निम्नलिखित कार्य दिया 
जाना चाहिए । 

(क) कुछ युप्त या नाजुक मामलों को छोड़कर शेष बातों की फाइलें श्रोर स्मरण- 


दत्र संसदीय सचिव के ही मार्फत मन्त्री के पास जाना चाहिये | संसदीय सचिव को उन्हें 
बढ़ना चाहिये और उन पर ग्रपनी राय देता चाहिए । 
एख) प्रपेक्षाइत॒ कम महत्व के वियय विर्खय के लिए संसदीय सचिव को दिये 
जाने चाहिये । ससदीय सचिव जहाँ उचित समे मन्‍्त्री से भ्रावश्यक परामर्श कर लै। , 
(गं) विभागीय दफ्तर भें जो परामर्श पश्लोर समा-सम्मेलन पश्रादि हो उनमे 
यथासम्मव संसदीय सचिवों को उपस्थित रखना चाहिये जिससे उन्च॒तर उतरदायित्व के 


संघोय मन्त्रिमण्डल श्रेरे 


लिए वे प्रशिक्षित हो सकें। श्री मॉरिसन के मतरनुसार ये शक्तियाँ संसदीय सचिवों के 


लिए प्रधिकार पत्र के रूप से मानी जानी चाहिये ताकि वे अ्रपने को जैसा बहुधा होता है, 
नग्ण्य ने समझें । 


प्रथम मन्त्रिमण्डल में सरदार वल्लमभाई प्रदेल उपग्रधान मन्‍्त्री थे। लेकिन 
उनकी मृत्यु के बाद यह पद समाप्त हो गया। द्वितीय श्रेणी के मन्द्रियों को पहले 
राज्यमन्त्री (][9779675 ०६ 5६0७८ ) कहा जाता था लेकिन श्रव इन्हें प्रथम सार्व- 
जनिक निर्वाचको के बाद से मन्त्रिमण्डलीय कोटि के पदवाले मन्त्री ( ](॥॥'8९$ ०६ 
(प८ (2०४८६ ;थ75 ) कहा जाता है। राज्य मन्त्रियों की उपाधि समाप्त कर दी 
गई। १६५७ के श्राम चुनाव के बाद राज्य मन्‍्त्री तथा उप-प्रधानमन्त्री के पदों को पुनः 
स्थापित किया गया श्रौर मन्त्रिमण्डलीय कोटि के मन्त्रियों का पद समाप्त कर दिया 
गया । झाजक्ल ( मई १६५८ ) १० गोविन्द वल्लभ पन्त उप-प्रधान मन्‍्त्री हैं। 

संविधान मे राज्य मल्त्रियों या मन्त्रिमण्डलीय कोटि के मन्त्रियों या उप- 
सन्त्रियों या संसदीय सचिवों के लिए कोई व्यवस्था नही दी गई है। इसलिए जब 
इनकी तियुवितर्यां हुई तो सवेघानिक दृष्टि से उनका भ्रौचित्य सिद्ध करने का प्रश्न उठा | 
संविधान में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद अपनी विधि द्वारा विशेष व्यवस्था न कर 
दे तब तक संधद का कोई भी सदस्य शासन के अन्तर्गत ऐसा कोई पद नहीं संभाल 
सकता जो उसकी आ्राथ का सावन हो । * चूंकि अन्य श्रेण्ियो के मन्‍्त्री संसद वी किसी 
विधि द्वारा उपत प्रतिबन्ध से उन्मुबत नहीं क्ये गये थे-- झतः यह खतरा था कि श्रपते 
पदो के कारण तो उन्हे संसद की सदस्थता से हाथ धोना पड़ेगा । वे ससद सदस्य न रह 
जायेंगे । इस कठिनाई को भारम्म मे तो राष्ट्रपति के एक श्रव्यादेश द्वारा दूर किया गया 
और भम्त मे स8 १६५० मे ससद ने एक विधेयक पारित करके एक अभ्रधितियम बनाया 
जिसके जरिए राज्य मन्वियो, उपमत्रियो, ससदीय सचिवों श्रादि को उक्त बन्धन 
से मुक्त कर दिधा गया।इस अधिनियम का नाम “झयोग्यता निवारक अधिनियम 
१६ १६५० है। 

मत्रिमंडल में विशेषज्ञ तत्व--संसदीय शासन के सम्बन्ध मे यह एक सर्वमान्य 
सिद्धांत है कि मम्त्रिमण्डल के सदस्य वहुत विशेषज्ञ न होकर सामान्य व्यक्त होने चाहिए। 
उनदी नियुवित उनदी राजनीतिक स्थिति को ध्यान मे रख कर की जाती है नकि 
प्रशासन वी योग्यता के अनुसार । लेकिन ज्यो-ज्यो शासनिक वार्य के विकास के साथ 
उसकी जटिलताएँ और तात्रिकताएँ (]'८८ा३४८०॥ ४८४ ) बढती जाती है ज्यो-ज्यो यह्‌ 
पझ्रावश्यक होता जाता है कि मन्त्रिमण्डल में कुछ ऐसे भो लोगों को रखा जाय जिनको 

अनु० १०२ (१) भोर (२) 
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छासनकाय का अनुभव हो । वे भले ही कभी राजतीतिज्ञ न रहे हों । इसलिए इंग्लैंड में 
गत चालीस वर्षों में कुछ भ्रत्यंत महत्वपूर्ं विभाग ऐसे व्यक्तियों के हाथ में रहे हैं जो 
पहले वेतनिक सरकारी कर्मचारी रह चुके थे । ऐसे व्यक्तियों मे लार्ड चेरवेल, लॉर्ड इसमें, 
लॉ बुल्टन और सर श्रार्थर साल्दर के ताम स्वभावतः ख्याल मे भ्रा जाते हैं। ये प्रसिद्ध 
प्राप्त भ्रशासक मन्त्रिमण्डल में राजनीतिक क्षेत्र से नही बल्कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र से 
प्रविष्ट हुए । 

भारत के मन्त्रिमण्डल मे भी कुछ व्यक्ति सरकारी नौकरी (टाणा $०छप्छे 
के क्षेत्र से प्रविष् हुए हैं। ऐसे लोगो मे भारत के भूतपूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री स्वर्गीय सर 
गोपाल स्वामी प्रायंगर तथा, भूतपूर्व वित्तमन्त्री श्री सी० डी० देशमुख का नाभ लिया जा 
सकता है । इनके पूर्व भारत के भ्रत्य दो भूतपूर्व वित्तमन्त्री, सर पण्सुखम चेट्टी और सर 
जॉन मथाई भी प्रशासन के प्रनुभवी व्यवित थे प्रौर उन्हे इसी प्राधार पर तियुक्त किया 
गया था । 

प्रधानमन्त्री और उसके सहयोगी--प्रधानपन्‍त्री तथा उसके सहयोगी भ्रन्य 
मत्रियों के सम्बन्धो का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रधान मत्री “समान ब्यक्तियो में प्रथम” 
(00॥8६ ॥707/ ८५०४/$) होता है । प्रन्य मन्त्र प्रधान मन्त्र के सहयोगी होते हैं उसके 
नीचे काम करने घाले नौकर नही । प्रधानमन्त्री को क्रितना महत्व मिलता है, यह बात इस 
पर निर्भर करती है कि प्रघानमन्त्री स्वय क्तिनी क्षमता रखता है, भ्रौर दल मे उसका 
प्रभाव क्तिना है । लेकिन ब्रिटेन जैसे कुछ देशो मे कुछ परम्पराएँ ((00ए८॥(०४७) 
गहरी जड़ पबड़ चुवी हैं। इनमे से पहली परम्परा यह है कि प्रधानमन्त्री सन्त्रिमण्डल 
रूपी मेहराब के बुन्जीवाले पत्थर वी भाँति होता है। ( 0९ एडंपार व कांड्प्टा 
38 (6 [९८एश076 6 (:४ज0९(-श्ाट। ) उसके पदत्याग के फलस्वषय संपूर्ण 
मन्त्रिमण्डल विधटित हो जाता है। यदि प्रधानमन्त्री से किसी भ्रन्य मन्त्री का विसी प्रश्न 
पर मतभेद हो जाता है तो प्रधानमन्त्री को नही बल्कि उस मन्त्री को इस्तीफा देना 
प्रडता है । दुसरे, प्रधानमन्त्री मन्त्रि-परिषद्‌ का अध्यक्ष या सभापति होता है। मन्त्रि- 
परिषद्‌ की बैठक का सभापतित्व थही करता है | उसकी उपध्थिति मे श्रल्य कोई मस्त्री 
सभापति नही हो सकता । तीसरे, प्रधान मन्त्री का यह कर्तध्य है कि वह विभिन्न सहयो- 
गियो के मतभेदों का निर्णाय करे | यदि कोई अन्तविभागीय भगडा खड़ा हो जाता है तो 
वह सबसे पहले तथ करने के लिए प्रधानमन्त्री के सामने हो लाया जाता है, चौथे, प्रधान 
मन्‍्त्री को राज्य के सभी विभागों के कार्यो तथा नीतियो पर हृष्टि रखनी पड़ती है। 
आजकल शासन कार्य इतना भ्रधिक बढ गया है कि कोई भी एक झ्रादमी सभी विभागों 
के कार्यों की निगरानी नही कर.सक्‍ता लेकिन हर विभाग के कार्य पर निगाह रखने का 
अधिकार प्रधानमन्त्री को है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकतः। पाचवें, मल्विपरिषद्‌ 
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नें 


'में जो भी निर्णय या निश्चय होते हैं, उनकी सूचना राज्य के ग्रध्यक्ष को देना प्रघानमन्त्री 
का ही कार्य है। सहयोगियों के प्रति सद्भाव बनाये रखने की दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि 
प्रधानमन्त्री राज्य के भ्रध्यक्ष को केवल मन्त्रिपरिषद्‌ के निर्णयो की ही सूचना दे | यह न 
बतलाये कि कौन-कौन से मल्त्री क्सि निर्णय के विपक्ष में थे श्लोर कौन से पक्ष में। 
लेकिन व्यवहार में इस नियम का पालन कर सकता कुछ कठिन है, विशेषकर जब राज्य के 
अध्यक्ष के साथ प्रधानमन्त्री की घनिष्ठता हो; जेसी कि डिसरेले या लार्ड सैलिसबरी वी रावी 
विक्‍्टोरिया से थी । यदि कोई मन्‍्त्री राज्य के अध्यक्ष को या अन्य किसी व्यवित को यह 
बतला देता है कि मन्विमण्डल की अ्रमुक बैठक मे क्सिने वया कहा तो वह ऐसा करके 
मन्व्रिमण्डल के शिष्टाचार का उल्लंघन करता है। भ्रन्त मे, शासन के वुछ श्रत्युच्च 
पदों पर नियुवितयाँ प्रधानमन्त्री की सिफारिस पर ही होती हैं। वह इन नियुक्तियों के 

प्रभ्वन्ध भे यदि चाहे तो अपने सहयोगियों से मन्‍्त्रणा कर सक्ठा है। लेकिन यदि वह 
ऐसा नही करता तो उसके सम्बन्ध मे क्सी को शिक्षयत नही होनी चाहिए | उदाहरण 
के लिए, यदि प्रधानमन्‍्त्री राज्यपालो की नियुवित के सम्बन्ध मे किसी से परामश न करे 
तो इस बात वी कोई शिकायत सहयोगी मन्त्रियों को तरफ से नहीं वीजा सकती। 
प्रधानमन्त्री सामान्यतः किसी विभाग का दायित्व भ्रपने उपर नही लेता लेकिन भारत के 
प्रधानमस्त्री ने राष्ट्रमण्डल के भन्य देझो के प्रधानमन्त्रियों की भाँति विदेश विभाग का 
वार्य भार स्वयं सेभाल रखा है । इसके भतिरिवत पत्रव्यवहार, मुलाकातो, सूचनाप्रो 
प्रादि के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री की सहायता के लिए एक अलग सचिवालय है जो प्रधान- 
मत्त्री का सचिवालय ( एडागाल्नयांप्रं४॥८४४ 56८:९४४४४/ ) कहलाता है भौर 
प्रधानमन्त्री को उसके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति मे मदद करता है। 
हे कुछ मामलों मे, जिनकी चर्चा ऊपर की जा छुकी है, श्रलग-भछ्तग देशो में श्रलम-प्रलग 
व्यवस्थाएँ होती हैं। जब तक कुछ समय न बीत जाय श्रौर राष्ट्रपतियों, प्रधान मंत्रियों 
तथा भन्य मंत्रियों वी जीवन-कथाएँ प्रकाशित न हो जायें तब तक भारतीय संविधान का 
कोई भी लेखक निश्चित रूप से यह सद्भेुत नही कर सकता कि राज्य के इन उच्च पदाधिका- 
रियो के पारस्परिक सस्वन्धो का वास्तविक स्वरूप वया है। ऊपर जो कुछ कहा गया है 
वह ब्रिटेन की मन्त्रिमण्डल वार्य-पद्धति के आधार पर कहा गया है । 
मन्त्रिमएदल की बैठकें और कार्ये--मन्व्रिमडल की बैठक सप्ताह में भ्राव- 
इयकतानुसार एक या एक से भ्रधिक बार भी होती है ॥ प्रधान मंत्री समापतित्व या 
अध्यक्षता करता है । मम्त्रिमंडल की बेठकें साधारणतया श्रतौपचारिक ढद्छ की होतो 
>ह ॥ बहुम्रत निर्णय मान्य होता है लेकिन जहाँ तक हो सकता है, यह प्रयल किया जाता 
है कि मतभेद रखने वाले भ्रल्पमत के मंत्रियों को समझा-बुझा कर राजी कर लिया 
जाय । जितनी समस्याप्रों पर जितने ही अधिक सर्वसम्मत तिर्साय हों उतना ही प्रच्छा 
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समझा जाता है | खुले प्रश्नों के रूप मे गम्भीर समस्याएँ कभी भी स्पष्टत: मन्तिमष्डल 
के सम्मुख नहीं रखी जाती हैं । प्रत्येक मन्त्रिमंडल मे श्वीज्न ही प्रधान मंत्री तथा दो-एक 
महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक अंतरज्भ मन्तरिमण्डल ( ह76४ ८४७॥॥९६ ) वन जाता है। 
इस अन्तरज्भ मण्डल से महत्वपूर्ण बातो के सम्बन्ध मे मन्त्रिमण्डल की बैठक के पूर्व 
ही विचार विनिमय हो जाता है श्रौर कुछ फैसला कर लिया जाता है। बड़े लोग जो 
निर्णय पहले कर लेते हैं, मन्त्रिमण्डल के श्रत्य सदस्य उन निर्शयीं की पुष्टि भर कर 
देते हैं। किसी भी मन्त्रिपण्डल मे ऐसातो कभी होता हो नहीं कि सभी मस्तियों वा 
प्रभाव समान हो । 
मल्त्रिमण्डल की बैठकी तथा उसकी कार्रवाइयो को एक विशेषता उनकी गुप्ता 
है। किसी भी मन्त्री को यह ध्रधिकार नहीं है कि वह किसी भी समय यह बतला देकि 
श्रमुक मन्त्रिमण्डलीय बैठक में क्या हुआ था। बरतुस्थिति यह है कि प्रत्येक मन्‍्धी को_ 
पदभार सँभालने के पूर्व सविधान के प्रति भवित तथा राजकीय बातो को गुप्त रखने क्री 
शपथ लेनी पड़ती है । मस्त्रिमण्डल की बैठक के श्रन्त मे सत्विमण्डल के तिर्णायों के सम्बन्ध 
में एक सीधी-सादी विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाती है। लैकित इससे प्रधिक झोर ईरण 
नहीं होता । व्यवहार में पूर्सा गुप्ता बनाये रखना बडा कठिन होता है । कभी-कमी बहुत- 
सी महत्वपूर्ण बाते खुल भी जाती हैं लेकिन ऐसा श्रपवादात्मक रूप से ही होता है, 
साघारणतया नहीं । 
सन्त्रिमण्डल के कार्य को समभते के लिए मह ध्यान में रखना जरूरी है कि मम्जि- 

मण्डल संघ का कार्यपालक भज्जु है। मन्त्रिमण्डल विधानमण्डल (],68 2०7६ ) का 
नेतृत्व भी करता है। प्रत्येक मन्त्री एक या एक से भ्रधिक विभागों का भ्रष्यक्ष होता हैं, 
और इस प्रकार मस्त्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से शासन का सश्ालत करते हैं। 
प्रत्येक मस्ती श्रपने-अपते विभाग के दैनिक कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं ही फेपला करता 
है । लिडिन नोति सम्बन्धी या दूसरे विभागों से सम्बन्ध रक्षने वाले मामले मम्त्रिमडंग 
के सामने विचारार्थ उपस्थित विये जाते हैं। बहुत-सी शर्षिियाँ जो ध्रौपचारिक इष्टि से 
राष्ट्रवति को दी गई है, उनदा प्रयोग वस्तुतः मस्तरिमडल द्वारा किया जाता हैं। देश का 
प्रशासन चलाने के भ्रतिरिवत सम्त्रिमंडल विधानमडल का कार्य-क्रम भी विश्चित करता 
,है । मस्त्रिमडल ही यह तय करता है कि ससद के सदनों का सत्र कब श्रारम्भ होगा, वह 
[कितने दिनो चलेगा झोर सत्र-काल से क्या-वया कार्य क्यि जायेंगे | विधानमडलों में 
"जितने विधेयक उपस्थित किये जाते हैं उनमे से अ्रधिवाशतः विधेषक्॒ भन्त्रिमंडल मा 
+ शासन के होते हैं। उनका प्रारूप मन्विमडल के निर्देशों के प्रन्तर्गत ही तैयार किया 
जाता है। झाय-व्ययक ( उपतेह्ठुल: ) लोकसभा में उपस्थित किये जाने के पूर्व मन्त्रिमंडल 
को दिखलाया जाता है प्रौर उसकी सहमति प्राप्त को जाती है। विधानमंडल मे मन्त्रि- 
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मडल न केवल वित्तीय मामलों में ही नेतृत्व करता है बल्कि लोकसभा में अपने बहुमत के 
कारण वह ऐसी भी स्थिति मे होता है कि प्पने प्रस्तावों को विधियों के रूप में संसद 
से पारित करा ले । मन्त्रिमण्डल विधेयन कार्य स्वयं नहो कर सकता लेकिन वह अपनी 
इच्छानुसार जो विधियाँ चाहता है, संसद से प्राप्त कर लेता है। प्रतएणव यह कहना 
अतिशमोक्ति नहीं है कि मन्त्रिमंडल के हाथो में शासन की कार्यपालिका भौर विधायिका 
दोनों ही शक्तियाँ रहती हैं । ब्रिटिश प्रादर्श के भ्रनुसार, भारतीय मन्त्रिमंडल भी बहुत-सी 
उपसभप्तितियो की सहायता से कार्य करता है। उदाहरण के लिए विधेयक, आय व्यवक 
आदि उपसमितियों का नाम लिया जा सकता है । 

सन्त्रिमए्डल का सचित्रालय-- सन्त्रिमण्डल का भ्रपना एक श्रलग सचिवालय 
होता है । इस सचिवालय मे एक सयुक्त सचिव, दो उपसचिव, दो सहकारी सचिव, एक 
सहायक सचिव, पाँच स्टाऊ अ्रधिवारी, घार अधीक्षक, तीन प्राथिक और भ्राकिक 
परामर्शदाता तथा अन्य प्रावश्यक निम्नवर्गीय कर्मचारी होते हैं।इस सचिवालय का 
कार्य प्रधान मंत्री के झ्रादेशानुसार मन्त्रिमण्डल का कार्यक्रम तैयार करना, उसके निर्णायों 
का प्रभिलेख ( १८८०:० ) रखता, ओर ऐसी सूचनाएँ तथा अंक सम्रहोत करना होता 
है जितकी समय पर भावश्यक्ता पडती हैं। भ्रभी तक यह नही ज्ञात हो सका है कि झत्य 
मन्त्रियों के विभागीय सचिवों की भाँति यह सचिवालय भी कार्य के मामली में सम्त्रिमण्डल 
को परामर्श देता है या नहीं । यह कार्य मल्त्रिमण्डल सचिवालय वो नही करना चाहिए। 
ऐसा होने मे यह खतरा पैदा होता है कि कही वह सर्वोच्च-सचिवालय न हो जाय श्र 
विभागीय सचियों को भी महत्वपृर्णा मामलों मे निर्देश न देने लगे |इस सचिवालय के 
कुछ अधिदारियों की पदवी मत्रणादाता के रूप मे होना चिन्ता का विषय है। 

सन्त्रिमए्डल का उत्तरदायित्य-सविधान मे कहा गया है कि मन्निपरिपदु 
सापूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी |" इसका श्रर्थ यह है कि मन्ति- 
परिषद्‌ तभी तक श्रपते पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे सदन का विश्सास 
प्राप्त हो । जब तक मॉ्त्रपरिपद्‌ को लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता रहे 
तब तक उसका कार्यकाल रहता है । मस्त्रिपरिषद्‌ का उत्तरदायित्व सामूहिक है झर्थात्‌ 
यदि उसके किसी एक मल्त्री के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है । हर एक मन्‍्त्री को 
अपने प्रत्येक सहयोगी मन्त्री के कार्य के लिए उत्तरदायित्व वहन करते के लिए तैयार 
रहनए पड़ता है ९ 

लोकसभा मन्तरि-परिषद्‌ के विरुद्ध भ्रविश्वास कई प्रकार से प्रकट कर सकती 
है । वह किसी सल्त्री का बेतत घटा कर या मन्निमण्डल द्वारा प्रस्तुत किसीविधेयकः 
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को अ्रस्वीकार करके या किसी सदस्य का निजो विधेयक मन्त्रिमण्डल को इच्छाग्रों के 
विरुद्ध पारित करके था मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध सौधे श्रविश्वास का प्रस्ताव पारित करके 
ऐसा कर सकती है । यदि इनमें से कोई भी बात हो जाती है तो मन्श्रिमण्डल को तत्काल 
त्यागपत्र देना चाहिए या फिर राष्ट्रपति से लोकसभा को विधटित करने का अनुरोध 
करना चाहिए । लोकसभा के विधटन की श्रव॒स्था में नया निर्वाचन होता हैं भौर इस 
प्रकार मन्त्रियों को निर्वाचको से प्रत्यक्षतः शपील करने का मौका मिल जाता है । 


मन्त्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि यदि कोई 
भी मन्जी कोई महत्वपूर्ण निएयि करने के पहले भपने साथियों से परामर्श कर ले प्रर्थाव्‌ 
महत्वपूर्ण निर्णाय सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल द्वारा ही कयि जाने चाहिए। इत्तका यह भी 
आशय है कि मस्तियो को केवल लोकसभा में ही नही बल्कि जनता के सामने भी संयुक्त 
मोर्चा ही खडा करना पड़ता है + कोई मन्‍्त्री किसी मत्री के निर्णय से सहमत हो या न हो, 
यदि वह मन्त्रिमण्डल मे बना रहता है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह जब भी भ्रावश्यक 
हो, अपने सहयोगी मन्‍्त्री के निर्णय रा पूर्ण समर्थन करे | यदि वह यह अनुभव करता है 
कि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसके लिए सर्वाधिक सम्मानपूर्ण मार्ग यही है कि 
बह त्यगगपत्र देकर भ्रपने पद से श्रलग हो जाय ॥ मन्‍्त्री जब तक अपने पद पर है तब 
तक वह भ्रपते ही शासन की नीतियों या कार्यों की श्रालोचना नहीं कर सकता। संविधात 
मे इसकी कोई व्यवस्था नही है कि कोई मन्त्री भ्रपने विभाग के कार्यों के लिए पृथक 
रूप से उत्तरदायी है और न किसी मनन्‍्त्री को भौपचारिक तौर पर राष्ट्रपति के किसी कार्य 
के लिए ही उत्तरदायी ठहराये जाने की ही व्यवस्था है । 


सब्चिमण्डल तथा लोकसभा के वीच वास्तविक संबंेध-सर्वधानिक दृष्टि 
से लोकसभा मन्त्रिमण्डल को स्वासिनी है भोर जब चाहे मन्त्रिमण्डल को परदच्युत कर 
सकती है। लेक्नि राजनीतिक शक्तियों के व्यावहारिक घात प्रतिघात के फलस्वरूप 
वास्तविकता कुछ ओर ही है | ब्रिटिश मच्जिमण्डल तथा वामन्स सभा के सम्बन्धों के 
विप्य मे कहा जाता है कि कामन्स सभा ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल को नियंत्रित नहीं करती 
किस्तु मन्जिमण्डल ही ब्रिटिश वामस्स समा को नियंत्रित करता है । ऐसी उल्टी 
स्थिति हो जाने का कारण दलगत व्यवस्था का एक विशेष रूप से सचालन किया 
जाना है। प्रधम सदव मे मन्त्रिमण्डल को जो बहुमत प्राप्त होता है, बह बहुमत पूर्ण 
स्ववत्र नही होता । शासन को बहुमत का समर्थन दलगत भक्ति तथा भ्नुश्ासन के कारण 
प्राप्त होता है। बहुमत वाले दल के सदस्य उप्त दल के उम्मीदवारों के रूप मै निर्वाचित 
होते हैं । जिस समय उन्हे दल का उम्मोदवार बनाया जाता है तमी यह झ्रापत मे समझ 
लिया जाता है या स्पष्ट रूप से कह-सुन लिया जाता है कि उम्मीदवार को निर्वाचित हो 
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/ जाने पर दल का अनुशासन मानना होगा । जो सदस्य श्रपने ही दल के मन्त्रिमण्डल के 
(विरुद्ध मतदान करता है उसे उक्त प्रतिज्ञा भंग करने का अपराधी समझा जाता है और 
चह यह भ्राशा नहीं कर सकता कि अगले तिर्वाचनों में उसे फिर उसी दल की झोर से 
उम्मीदवार बना कर खड़ा किया जायगा। निर्वाचकों की सख्या और निर्वाचतों का व्यय 
इतना अधिक बढ गया है कि अब किसी का स्वतत्र रूप से खड़ा होना सामान्यतः संभव 
नहीं रहा है । ऐसी परिस्थितियों में शासन या मन्त्रिमण्डल को लगभग इतना विश्वास 
बराबर बना रहता है कि उसे श्रावश्यकतानुकूल बहुमत सदन में भ्रवश्य मिल जायगा। 
मन्त्रिमण्डल को इस वात की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है कि कोई सदस्य व्यक्तिगत 
रूप से किमी मस्त्रिपण्डल के किसी कृत्य य/ उसको किसी विशेष नीति के बारे मे वया 
सोचता है । भ्रत: फन यह होता है कि शासनारूढ़ मन्त्रिमण्डल जो भी श्रधिनियम या 
विधियाँ चाहता है वह लोकमभा से प्राप्त कर लेता है। जिन कानुनो या विधियों को वह 
तही चाहता उन्हें परास्‍््त कर देता है और विरोधी दल की ओर से जो भी आलोचनाएँ 
होती है उनके श्रायात का निवारण कर लेता है। श्राजकल सन्त्रिमण्डल सार्वजनिक 
निर्वाचनो में पराजित होते है, विधान-मण्डलो मे सदस्यो के मतो से नही । 

निस्संदेह, यह सब बाते उन देशो के सबंध भे लागू होती हैं जहाँ दो सुदृढ़ दलो 
की सबल व्यवस्था होती है । जिस देश में छोटी-छोदो बहुत-सी पार्टियाँ होती हैं और 
विधान मडल में क्रिसी दल का बहुमत नहीं होता वहाँ मन्त्रिमण्डलो को सयुक्त दलो पर 
निर्भर रहना पड़ना है। सयुक्त दलो पर उतनी कठोरता से श्रनुशासन नहीं लागू किया 
जा सकता है जितनी क्ठोरता से किसी एक दल पर । परिणाम यह होता है कि ऐसे 
मतजिमण्डल कमजोर रहते हैं । फ्रांस जैसे देशों मे यही होता है। वहाँ विधान मण्डल का 
मेतृत्व स्वतन्त्र सदस्य करते हैं भोर मन्त्रिमण्डल उनके समर्थन पर निर्भर करता है। 
भारत में प्रणी दलगत व्यवस्थाप्रो ने कोई निश्चित्‌ स्वरूप धारण नहीं किया है, लेकिन 
यहाँ वाग्रेस ही मुख्य दल है जिसका केन्द्र तथा राज्यों के विधानभण्डलो भे बहुमत है। 
कांग्रेस बी दलगत परम्परा भ्रत्यन्त कठोर भ्रनुशासन भौर नियभ्रण की है । इसलिये सघ 
के मन्त्रिमण्डल की उतनी ही सबल स्थिति है जितनी ब्रिटिश ससद मे ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल 
को है। सधीय मन्त्रिमण्डल संसद से जो चाहता है, वह प्राप्त कर लेता है और सप्तद 
को मन्जिमष्डल का नेतृत्व मानना पड़ता है । 

इसे बहुधा संसद पर मन्त्रिमण्डल को तानाशाही का संज्ञा भी दी जाती है लेकिन 
इस प्रवार वा वक्तत्व पूर्णतया स्वोकार नही किया जा सकता | यद्यपि यह सच है कि 
झासन के पोछे जो बहुमत होता है वह उत्तका सामान्यतः समर्थन ही करता है श्र कोई 
भो सदस्य झपने दल के विरुद्ध भ्पनी स्थिति को संकट में डाले बिना नहीं जा सकता; 
फिर भो यह ठोक है कि मस्विमण्डल संसद की भावनाप्रों भर इच्छाप्रो का ख्याल किये 
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बिना मनमानी सौ नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करेगा तो दल में हो विद्रोह हो 
जायगा झौर फूट पड जायगी। मन्त्रिमप्डल को अपने शनुयायियों भ्रौर पूरी संसद की,नब्ज 
पर बराबर उँगलियाँ रखे रहना पड़ता है शोर इस बात को सावधानी रखनी पड़ती है 
कि कोई भी गम्भीर मतभेद न होने पाये। स्वाधीनता के बाद से श्रब तक के स्वष्प काल 
में हो मम्त्रिमण्डल को श्रनेक बातो के सम्बन्ध में संसद की इच्छा्रों के समक्ष नतमस्तक 
होना पड़ा है । हिन्दुस्तानी की जगह हिन्दी को शासन की भाषा स्वीकार करनों पड़ी, 
वजन गन मन' की भांति 'वन्देमातरम' के राष्ट्रीय गान को भी समानता का स्थान देना 
पडा भौर हिन्दूकोड बिल के सम्बन्ध में समभोता करना पड़ा | 

मंत्रिमए्डल का देंश से अपील करने का अधिकार--हिन्दू कोड बिल के 
सम्बन्ध मे प्रधानमन्त्री ने यह घोषणा कौ थी कि इस बिल के पारित होने या न होने 
पर उनके मन्त्रिमण्डल वं। पदरूद रहता या ने रहना निर्भर करता है । इसका क्या भर्थ 
है ? यह सदन को दी गयी एक घमवी थी जिसका आशय यह था कि यदि सदन उस 
विधेयक को पारित नहीं करता तो उसे विघटित होना पड़ेगा । हम इस घटना की चर्चा 
इश्षलिए विशेष रूप से कर रहे हैं वयोकि यह प्रधानमन्त्री की सदेधानिक शक्तियों पर प्रकाश 
डालती है। इस प्रकार की धमकी दे कर प्रधानमन्त्री विद्रोही लोकसभा को तर्कसगत रोति 
से सोचने के लिए विवश कर सकते हैं। 

प्रधानभन्त्री का यह श्रधिकार है कि वह जब भी चाहे राष्ट्रपति से लोकसमा की 
विधटित करने का अ्रनुरोध कर सकता है झोर जैती ससदीय परस्परायें हैं, उनके 
अनुमार राष्ट्रपति को प्रघानमन्त्री का यह भ्रनुरोध स्वीकार करता पडेगा। संसद के 
असमय विधटित किये जाने से सभी सदस्य चंबड़ाते है, चाहे वे सत्तारद दल के हों 
या विरोधी पक्ष के हो; क्योकि विघटन का श्रर्थ निर्वाचन की कठिनाइयों का पुन; - 
सामना करता होता है। निर्वाचन का व्यय-भार पुनः उठाना पडता है शोर इस पर 
भी यह लत्तरा रहता है कि कही हार न जाये । इसलिए मल्क्रिमण्डल के सवैध 
कब कल सा बलाजन अब रा सा परत जे पर मे सदन को विघदित करा देने की झफ्ति का शर्त ऐसा हूँ जिससे अनावश्यक 
परत सहन से बाजाबता अर हि रा का था परत है कर पर 
भा पड़ने पर दण्डित भी किया जा सकता है। लोकसभा को अपनी इच्छानुसारे मन्त्र 
' जृर्ल को ऋपदस्ध कर देदे-का-जो. अधिकार है. उसका मस्तिमण्डल को दो गयी उक्त: 
>यक्ति से प्रतिकारात्मक संतुलन स्थापित हो जाता है। य से प्रतिकारात्मक संतुलन स्थापित हो जाता है । यदि लोकसभा मन्त्रियों वा 
कार्यकाल समाप्त कर सकती है तो मन्त्रिमण्डल भी संदने को विधटित कराके सदस्यों 
का कार्यव्राल समाप्त कर सकता है। दोनो पक्षों को उक्त अ्रधिक्षर मिल जाने के 
कारण दोनों हो पक्ष एक दूसरे के भ्रति सम्मान का भाव रखते हैं भौर सहिष्णुता 
प्रदर्शित करते हैं । 
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सन्त्रि-परिषद्‌ और राष्ट्रपति--गत अध्याय में हम राष्ट्रपति की संवैधानिक 
व्स्यति पर थोड़ा-वा प्रकाश डाल श्राये है। उसी प्रसंग में यह भी संकेत किया जा 
चुका है कि भरत में जैयो पघंसदीय सरकार को स्थापना की ग्यो है उसकी आवश्य- 
कठाएँ देखते हुए श्ट्रपत्ति के लिय्रे ऐसे अवसर नहीं हैं जिनमें वह स्वत व रीत्या अपने 
विवेक से सोच कर कुछ कार्य कर सके । भ्राशय यह है कि वह कोई कार्य मस्जिमण्डल 
या मब्ति परिषद्‌ से पृथक होकर नहीं कर सकता | लेकित संविधान की शब्दावली 
शेसी है जिससे सदेह होता है भौर पाठक के सन मे यह शांका।पैदा होती है कि बया 
राष्ट्रतति सचमुच कोई कार्य, भ्पती मर्जी से नहीं कर सकता! इसलिए, यह श्रावश्यक 
है कि तत्सम्बधी भ्रनुच्छेदों पर विचार कर लिया जाय | इससे हमे मन्रि परिषद श्रौर 
"राष्ट्रपति के सस्बन्धो को समभले में सहायता मिलेगी भौर साथ ही हम यह भी 
जान सकेगे कि यथार्थतः संविधान में दी हुई व्यवस्थाएँ हैं कया | 
संविधान से केबल दो भ्रनुच्छेद हैं--७४ भर ७५ जिनमें साफसाफ़ मन्त्र 
वरिषदु भर राष्ट्रपति के पारस्परिक सम्बन्धो की चर्चा की गई है। जैसा कि दुर्गादास 
सु ने भ्रपती पुस्तक “भारतीष छंविधान की टीका/ से लिखा है, “इन मे उन समस्त 
दिद्धान्तो को नही लिख दिया गया है जित पर संसदीय शासन भ्राधारित रहता है 
और कुछ मौलिक बातो के सम्बन्ध मे भी संविधान के रचयिताग्रो को बहुत-सी बातों 
को प्रथाप्रो और परम्पराप्री तथा व्यवितगत तत्वों द्वारा निर्धारित होने के लिए छोड़ 
देना पड़ा है (/*९ | 
उक्त बअनुच्छेदो तथा तत्सम्बन्धी अन्य धाराप्नो का विश्लेषण करे से राष्ट्र 
'पत्ति भौर भस्त्रि-परिषद्‌ के पारस्परिक सम्बन्धी के विपय मे तिस्नांकित तीन विवादास्पद 
बातें सामने प्राती हैं । वे इस प्रकार हैं-- 


(१) प्रघानमस्त्री तथा पभ्रस्य मस्त्ियों को इुनने भोर उतकी नियुक्तित करने में 
डाष्ट्रपति अपने विवेक से कोई कार्य करेगा या नही, हु 

(१) क्या वह बिनन्‍्ही परिस्थितियों मे प्रधातमल्त्री तथा भ्रन्‍्य मस्तरियों को पदच्युत 
कर सकता है भोर, 


(३) वया वह मल्त्रिमण्डल द्वारा दिये गये परामशों के प्रनुमार कार्य करने के 
लिए बाध्य है या किन्‍्हीं परिस्थितियों मे भ्रपते विवेक द्वथ स्वतंत्रतापूर्वक भी कार्य 
कर सकता है ? 
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इनमे से पहले प्रश्न का जहाँ तक सम्बन्ध है श्र्थात्‌ प्रधानमस्त्री प्लोर भव्य 
मस्त्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति श्रपने विवेक से कोई कार्य कर सकता है या नहीं, 
श्रनुच्चेद ७५ (१) कहता है, “प्रधानमन्त्री की नियुक्षित राष्ट्रपति करेगा तथा ग्रन्थ 
मन्त्रियों की नियुवित राष्ट्रपति प्रघाव मल्त्रो की मस्त्रणा पर करेगा।” इसे श्रनुच्छेद में 
ऐसी कोई बात नहीं है जिपके आधार पर यह कहा जा सके कि श्रघान मल्त्री का 
चयन करने में राष्ट्रपति का भ्रविकार किसी दृष्ठि से सीमित है। लेकिन जैसा कि इस 
अ्रध्याय के पूर्ववर्ती एक प्रतुध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है, व्यवहार में वह लोकसभा 
के बहुमतवाले दल के या संयुक्त दल के नेता को प्रधानमस्त्री धद पर नियुक्त करने के 
लिए बाघ्य है। प्रधानमस्त्री के पद पर नियुक्त करने के लिए निम्रस्त्रण देने के मामछे 
में राष्ट्रपति को भ्रपना विवेक प्रयुक्‍त करने की भावश्यक्ततता तभी पड़ेगी जब किसी भी 
दल के नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हों ! ऐपी स्थिति उत्लल होना बड़ा 
कठिन है, भ्रतएव राष्ट्रपति को भत्ते विवेक द्वारा कार्य करने का श्रवसर भी मुश्किल 
से ही भरा पायेगा । भ्रतिश्चित परिस्थियों में निर्णय की कुछ ख्तत्रवां ब्रिटिश सम्राट 
को भी प्राप्त है जो केवल मामधारी भोर संवैधानिक्र भ्रव्यक्ष ही रह गया है । जहाँ 
तक भ्रन्‍्य मन्त्रियों को निमरुक्त का प्रश्न है, सविधान में भत्यन्त रष्ट रूप से निर्देशित 
कर दिया गया है क्ि प्रन्य मन्त्रियों की नियुक्त राष्ट्रपति प्रधानमल्री की मलणा 
पर ही करेगा । इस विषय में जो बात राष्ट्रपति को मनमानी करने से रोकती है, वह 
संवैधानिक नही है, बल्कि राजनीतिक है । यदि राष्ट्रपति धामात्य संसदीय परम्पराओ्ं 
का भ्रनगमन नहीं करता तो उसके फलस्वरूप राजनीतिक संकट श्रवश्य उत्पल्त 
हो जायगा । 
परब प्रश्त उठता है कि राष्ट्रपति प्रबानसन्त्री तथा श्रत्य मन्त्रियों को किसी भी 
दशा में पदच्युत कर सकता है या नही । इस प्रश्न के उत्तर मे सबसे पहलो चीज यह है 
कि राष्ट्रपति की शक्ति मन्त्रियों को पदच्युत करने के सम्बन्ध मे सर्ववा प्रमंदिग्ध है) 
सविधान के श्रनुच्छेद ७५ (२) के झनुसार, “ाप्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्‍्त मत्वों अपने पद 
धारण करेंगे ।” फिर भी जब तक किसी प्रधान मल्त्री या मन्‍्त्री को लोकसभा का विस्वास 
प्राप्त है तबर तक राजनीतिक सक्ट से बचते के लिए राष्ट्रप॑त कभी उन्हे पदच्चुत 
नही करेगा । इसी प्रकार वह किसी ऐसे मन्‍्त्री को भी नही हटायेगा जिसे प्रधानमन्त्री का 
विश्वास प्राप्त होगा। इसमे सदेह नही क्रि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की पिफारिश पर 
अवश्य ही किप्ती भी मन्‍्त्री को हटा सकता है। किन्तु साधारण”; जिस मस्त्रो का अघान- _ 
मन्‍्त्री से मतभेद हो जाता है या जब कोई मन्त्री प्रधात मस्त्री की किप्ती नीति को स्वीकार 
नहीं कर पाता पो वह अ्रपते श्राप ही त्याग पत्र दे देता है। और यदि विद्नोही मस्ती 
त्यागपत्र न भी दे तो प्रघान मन्‍्ती स्वयं त्यागपत्र देकर पूरे सन्त्रिमण्डल को विधटित कर 
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सकता है श्रौर बाद में सत्रिमण्डल का पुनस्संघटन कर सकता है। पुनस्संघटन करते समर्य 
वह प्रवाछनीय मन्त्री को छोड़ सकता है ऐसा करने से जिप मल्त्री से प्रघानमन्त्री का 
मतभेद होगा उसका साथ सम्मातपूर्णा ढग से अपने आप छूट जायगा। इसलिए इस बात 
की बहुत कम संभावना है क्रि राष्ट्रपति को मन्वियों को पदच्युत करने का अवसर कभो 
मिल पाये । 
फिर भी, सह एक तथ्य है कि राष्ट्रपति एक प्रकार से सविधान का 'ग्रभिभावक॑ 
(60%704॥7) है। वह प्रतिज्ञाबद है कि 'सविधाव श्रोर विधि की रक्षा करेगा? 
प्रतएव यदि कोई राष्ट्रपति यह अनुभव करता है क्रि कोई श्रधान मन्त्री श्रस्वैधानिक 
कार्य करने पर तुला हुआ है तो उसका यह अधिकार है कि वह उस प्रधान मन्त्री को 
हटा दे प्रौर ऐसी भवस्था मे प्रधानमन्त्री को पदच्युत करके वह सविधान थी सीमाओं का 
अतिक्रमण करने का दोपी नहीं होगा । इस प्रकार की शवित के भ्रधिकार का दावा 
ब्रिटिश सम्राद्‌ भी करता है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि यह झवित सवै- 
धानिकता की सीमा को वस्तु है और उसके प्रयोग का प्रश्न असाधारण परिस्थितियों में 
ही उत्पन्न हो सकता है । 
अन्तिम और तीसरा यह है कि राष्ट्रपति मम्त्रिपरिपद की मन्त्रसानुसार कार्य 
करने के लिए बाब्य है या सही । सविधान से मस्तिपरिषद का कार्य केवल यही घतलाया 
गया है कि बह “राष्ट्रपति को? झपने इत्यो का सम्पादन करने मे सहायता शौर मललणा 
दे। वैधानिक दृष्दिकोण से इस अनुच्छेद में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से 
राष्ट्रपति मस्त्रिपरिषद्‌ की मस्त्रणा स्वीकार कर तदनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो । 
लेकिन सम्दीय शासन की व्यावहारिक ग्रावश्यकताएँ ऐसी होती है जिनेबी वजह से 
, राष्ट्रतति मन्जिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए लगभग बाघ्य ही होता 
है। फिर भी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ ऐमी हैं जिनमे राष्ट्रपति से स्वाभावतः अपने 
विवेक द्वारा करने को प्राशा वी जाती है । ऐसी हातियों मे सबसे पहली है राष्ट्रपति 
का दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनविचार के लिए वापस कर देने का 
अधिकार । इस प्रश्न पर हम राष्ट्रपति के सम्बन्ध मे विचार करते समय अपना मन्तव्य 
दे झाये हैं। हमने समस्या पर पूरी तरह विचार करने के बाद यह परिणाम विकाला था 
कि इस शक्ति का प्रयोग भी राष्ट्रपति भ्रन्त में सन्त्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता 
है। दूसरे, यह कहा जाता है कि एक मन्विमण्डल के त्यागपत्र दे देने के बाद भोर दुसरे 
मन्यिमण्डल के बनने तक के भ्रन्तरिम काल में राष्ट्रपति कार्यपालिका की समस्त शक्ति 
का प्रयोग स्रयं॑ कर सकता है क्योकि संविधान में यद्व किसी भी स्थल पर नही कहा 
। गया है कि उत्तराधिकारी मन्त्रिमष्डल के झाते तक पुराना मन्त्रिमण्डल ही कार्य करता 
रहेगा । लेकिन ब्रिटेन की ही भाँति मारत में भी यह परम्परा है कि यदि किसी सस्वि- 
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मण्डल के विरुद्ध विधाव समा में भ्रविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वह 
तत्काल त्यागपत्र देकर पद छोड़ नही देता किन्तु कामचलाऊ मन्व्रिमण्डल के रूप मे तव 
त्तक कार्य करता रहता है जब तक उत्तराधिकारी मन्त्रिमण्डल पद-भार संभालने के लिए 
तैयार हो कर नही भरा जाता । श्रभी हाल ही मे तिर्वाकुर कोचीन ([:रए॥0९०:९- 
(०८फा४ ) में जब काग्रेस मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित ही गया 
शोर विधादसभा विघटित कर दी गई तो नये मन्त्रिमण्डल के आने तक पुराना कांग्रेस 
मब्जिमण्डल ही कामचलाऊ मन्त्रिमण्डल' ((:/#हां्नोप्टर (340ए८४पाला।) के रूप में 
कार्य करता रहा । जो तिरवाकुर कोचोन मे हुआ वही दृष्टान्त प्त्य स्थानों मे भी समान 
परि स्थितियाँ होने पर माना जायगा । तीश्षरी शंका विघटन के अ्रथिकार के सम्बन्ध मे 
उठायी जातो है। ब्रिटेत ( सु १६१० के लार्डप्रभा के सुधारों के सम्बन्ध में ) और 
उपनिवेशों ( कनाडा १६२३, भोर दक्षिण श्रफ़ीका १६३६ के ह्दातों के श्राधार पर 
कहा जाता है कि मन्त्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को बिघटित करने के 
लिए बाध्य नही क्या जा सकता ध्रौर यदि सम्भव हो तो वह दूसरी सरकार बनवाने के 
लिए प्रयत्न कर सकता है । लेकिन यह बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न है। ब्रिटेत तक में जहाँ 
प्रधात भस्‍्त्री के परामर्श के विरुद्ध संसद को विघटित त करने के झ्षिकार का प्रयोग सं 
१८७४ के बाद से भ्रभी तक नही किया गया है, यह कहा जाता है कि श्रभी यह 
अधिवार मृत नहीं है। फिर भी उस देश में प्रथा ( (०796॥४०४ ) यह बन गई है 
+कि राजा को मंत्रिमश्ल द्वारा उचित रूप से दी गई संसद के विघटन की सलाह को ते 
भानने का कोई अ्रधिकार नही है । मान लीजिए कि यदि कोई लोकसभा सचमुच किसी 
महत्वपूर्ण प्रइ]्न पर सच्चे जनमत का प्रतिनिधित्व न करतो हो तो मन्द्रिमण्डल के लिए 
यह उचित होगा कि वह राष्ट्रपति को प्रथम्त सदन को विघटित करने की मच्तणा दे झोर 
राष्ट्रपति को वह मत्रणा मानने से इन्कार नही करना चाहिए । लेकिस यदि कोई मन्त्रि- 
मण्डल विघटन की मन्‍्त्रणा देने के अधिकार का दुरुपयोग करता है तो राष्ट्रपति को 
“अधिकार है कि वह भस्त्रणा अस्वीकार कर दे । 
उदाहरण के लिए, एक मंत्रिमण्डल किसी प्रस्ताव पर लोकसभा में पराजित कर 
दिया जाता है। वह त्यागपत्र देने के वज!य राष्ट्रपति को लोकसभा को विधटित करते 
की सलाह देता है। राष्ट्रपति उस सलाह को स्द्रीकार कर सदन विघदित कर देते है। 
। मये सदन के प्रा जाने पर पुराने मल्त्रिमण्डल को उसी प्रस्ताव पर पुनः पराजित कर 
दिया जाता है। ऐसी अवस्था मे यदि पुरावा मन्त्रिमण्डल त्यायपत्र न देकर नये 
सदन से पिण्ड छुडाने के लिए राष्ट्रपति से यह भनुरोध पुनः करता है क्नि नये सदन को 
फिर विधटित कर दिया जाय ठो मस्त्रिमण्डल का यह परामर्श देना सरामर अनुविंत 
डोगा। ऐद्ो दशा मे राष्ट्रपति को यह प्रविकार है कि वह उप्त मत्मणा को प्रस्वोकार 
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कर दे । एक भर भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है. जब कि राष्ट्रपति, प्रधानमस्त्री,की 
विधदन को माँग को ने माने । वह यह है कि सन्त्रिरण्डल लोकसभा में केवल इसलिये 
पराजित हो गया हो कि उक्त सभा केवल प्रधान भस्त्री से किसो कारण भ्रसन्‍्तुष्ट हो भौर 
पराजित मन्त्रिमण्डल के किसी अन्य संदस्य के प्रधानमन्त्रित्व को स्वीकार करने के लिए 
सैयार हो । इस दशा में पूरे मस्त्रिमण्डल या सत्तारुछ दल के प्रति लोकसभा का प्रवि्वास 
ने होकर केवल एक व्यक्ति (प्रधान मंत्री) के प्रति होता है, श्ौर उसे छोड दिया जाय, तो 
बिसा विघटन किये ही पूर्ववत्‌ काम चल सकता है। इस परिस्थिति में यदि वह पराजित 
अधएलमस्तरी पद-लोलुपताबश राष्ट्रपति से विघटन की माँम करे, तो राष्ट्रपति उस 
अनुचित भाग को निस्सस्देह अ्स्वीकार कर सकता है। यह बात्त भ्रपनी जगह पर बिलकुल 
डीक है लेक्ति हमें यहू भी स्मरण रखना चाहिये कि उक्त परिस्थितियों में क्रिठेत तथा 
अन्य देशों में स्थापित प्रथाश्रों ( (.007७॥7075 ) के श्रनुसार कोई भी प्रधानमन्त्री 
ऐसा भ्रनुचित श्रनुरोध करेगा ही नहीं। भ्रतः निष्बर्ष यह है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं 
थरिस्थितियों में विधटन की मन्त्रणा की अस्वीकार कर सकता है जिन प्ररिस्थितियों में 
हुत्ती मच्रणा दी जाते की सम्भावना ही नहीं है । 
भ्रतः इन कुल बातो वा परिणाम यह है--स्वविवेष की कुछ शक्तियाँ ( जिन्हें 
किदेन के विशेषाधिकार ( 07८70849ए८ ) कहा जाता है ) स्वभावतः हर देश के 
राज्य मे अध्यक्ष को प्राप्त होती है । यही शक्तियाँ हमारे देश में राष्ट्रपति को भी प्राप्त 
हैं। लेकिन संसदीय शानन वाले देशो मे ऐसी स्थिति नहीं रहती जिनमें उन ब्रत्तियों 
का राज्य के श्रध्यक्ष द्वारा सामान्‍्यत्त: प्रपोग क्या जा सके । भतएवं निर्णय यह है कि 
अदहूुत ही अ्रसाघारण ( 20! श् ) परिस्थितियों को छोड़ कर; समान्यत: भारतीय 
दष्ट्रपत्ति हर मामले से मच्जिपरिषद का परामर्श मातने के लिए बाध्य है। वे झ्साधारण 
धरिस्थितियां सवैधानिब ता वी परिधि दी सीमा पर ही उतन्न हो सक्तती हैं। 
मदान्यायबादी ( 30०घ८ए-567७घ )-महान्यायवादी भारत सरकार 
ना घुस्प विधि भ्रषिकारों ( (८६ [.009 08:८०) होता है । उसकी नियुक्ति 
राष्रपति द्वारा ( व्यवहार में मन्त्रिमण्डल की प्रिफ्रारिश पर ) होती है और वह झपने 
एंद वर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्‍्त बना रहता है। महान्यायवादी के पद पर वही 
नियुवत हो सकता है जिसमे उच्चतम न्यामालय के न्यायावीश्ष होने दी योखता 
ही। राष्ट्रपति द्वारा रचित नियमों के अनुसार भारत के महान्याथवादी को चार सह्ल 
( ४,००० रू० ) भासिक बेतन और ३५० रुपया मासिक कार्पाझण सम्बन्धी 
अत्ता मिलेगा ३ 
उसके कर्तष्य हैं : (अ) मार सरवार वो ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रछा 
देना तथा विधि द्वारा नियत ऐसे दूमरे कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति उसे समय- 
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समय पर सौपे। (प्रा) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की झोर से सभी मामलों में 
उपस्थित हो कर पैरवी करना। (६) संविधान के १४३वें भनुच्छेद के भनुसार राष्ट्रपति 
जित कृत्यो के निर्वहन के लिए उससे कहे उनमें मारत सरकार का अ्रतिनिधित्व करना 
तथा (६) उन कर्तव्यों का पालन करना जो संविधान या किसी सामधिक विधि के द्वारा 
उसे दिये जायें। 

महात्यायवादी को निजी वकालत करते रहने से रोका नही गया है । लेक्ि फिर 
भी उप्त पर कुछ प्रतिबन्ध प्रवश्य लगा दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं : (प्र) उसे भारत 
सरकार के विरुद्ध लाये जाने वाले किसी मामले की मिसिली प्र भ्रपती राय नहीं देती 
चाहिए, (पा) उसे ऐसा कोई मामला श्रपने हाथ में नही लेना चाहिए भौर न उस पर 
राप देनी चाहिए जिसमें उत्ते भारत सरकार की भोर से पैरवी के लिए कहे जाने की 
सम्भावना हो; (इ) भारत सरकार की श्रनुमति बिना राज्य के विरुद्ध कृत्य करने घाले 
प्रपराधियों की रक्षा के लिए नहीं खड़ा होवा चाहिए भौर (ई) किसी कम्पनी के 
संचालक ( 072८(04 ) का पद बिता भारत सरकार की भनुमति के स्वीकार मही 
करना चाहिए। 

भारत का महान्यायवादी सामान्यतः दिल्ली में रहता है। लेकिन उस्ते भारत 
सरकार की शोर से देश भर के किसी भी उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए जाता पड 
सकता है। इसके भलावा भपने कृत्यो के निर्वहन के लिए भी उसे देश के किसी भाग की 
यात्रा करनी पड़ सकती है। सरकारी काम के लिए दिल्ली से बाहर जाने पर महान्याय- 
बादी को विशेष फीस झोर तश्चित यात्रा-व्यय भी मिलता है। 


संसद 


अध्याय ७ 
( (च्चा6 एगीडियल ) 


संसद की रचना--संघ के विधान मंडल को संसद (]॥6 747॥060/) 
की संज्ञा दी गई है । संसद में राष्ट्रपति सहित दो सदन होते हैं--राज्य सभा और लोक- 
सभा । राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नही होता; तथापि वह संसद का श्रभिन्न भंग 
माता जाता है। राष्ट्रपति को संसद की कार्रवाई से सम्बन्धित कुछ निश्चित भौर महत्व- 
पूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं। 


राज्य-सभा ( ९००००] ०६ 5७४० ) 


राज्य सभा की रचना--राज्य-सभा संसद का उच्च या द्वितीय सदन है । 
इसकी सदस्य-संख्या २५० से भ्रधिक नहीं हो सकती । इनमें से १९५ सदस्यों को राष्ट्र 
परत्ति नामाकित करता है। शेष सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधान सभाश्रों के निर्वाचित 
सदस्य एकल संक्रमणीय मत ( 898० (६9098८४४०८ ५०६७ ) द्वारा करते हैं। 
संघीय भू-भाग संसद द्वारा निदिष्द विधि के भ्रनुसार भ्रपने प्रतिनिधि राज्य-सभा मे 
भेजते हैं । 
राज्यो के राज्य-परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व की भ्रधिकतम संख्या २३८ है लेकिन 
. सविधान द्वारा इनमें से केवल २२३ भ्रतिनिधियों का विभिन्‍न राज्यों श्रोर भू-भागों में 
वितरण किया गया है जो निम्नलिखित हैं--- 


राज्यों भौर संघीय भू-भागों के प्रतिनिधियों की संख्या 


राज्यों भोर भू-मार्गों के माम राज्य-समा में भेजे जाने वाले 
प्रतिनिधियों की संख्या 
भ्राँप्र नग्न ऋ् के श्८ 
झसाम डे 5 8 ७5 
विहार अब 88 +४+ रर 
गुजरात ००० ४ ढंग. श्र 
केरल के न ल्‍क5 हे 
मध्य प्रदेश कह 
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श्र 


डे 


१३ स्थातो की पूर्ति राष्ट्रपति के नामांकन ()ए०7४70807) द्वारा होती है। 
राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कन्ा झौर समाजसेवा आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा अनुमती 
व्यक्तियों को नामांक्ति करता है।* 
इस प्रकार राज्य-सभा मे इस समय २३२ सदस्य हैं; २२० यय्यों ग्रौर भ्लू मार्गों 
से निर्वाचित तथा १२ राष्ट्रपति द्वारा वामाकित । 
राज्य सभा का कार्यकाल---राज्य सभा स्थायी सइन है । उसका विधटत नहीं 
हो सकता । तयाप्रि उत्तके एक-पविहाई सदस्य प्रति दूपरे वर्ष प्रवकाश ग्रहण कर लेते हैं. 
इस प्रकार सदस्यों का कार्यकाल ६ वर्ष पड़ता है । पूरे सदन का किसी एक समय छुवाव 
नहीं होता । उप्का प्रांशिक अभिववीकरण (१८ १८) परस्स राग्रों का सम्दन्‍्ध बनाये 
रखता है। यह विशेषता प्रत्येक सघ राज्य के द्वितोय सदनों में वहुवा पाई जाती है । 

) राज्य-सभा के सदस्यों की योग्यवाएँ--राज्य-सभा के सइत्यों को प्रावश्यक 
योग्यतायें हैं-- 


(क) सदुह्य्ता का इच्छुक, प्रत्येक उम्मोदवार, भारतोय नागरिक हो; 


(छ) उस्की आयु ३० वर्ष से कम न हो; श्रोर 
(ग) ससद प्रपनी विधि द्वारा जो मी प्रस्य योग्यतायें विश्चित करे, वे हों, । 





सै 


*अनु० ५० (३) 


५ 
हि 
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< - + सं १६४१ के जनप्रतिनिधित्व श्रधिनियम-संस्या ६३ के अनुसार राज्यों का (अम्मु 
।परौर कएमीर राज्य के भ्रतिरिक्त) जो भी व्यक्ति राज्य-सभा की सदस्यता का श्राकांक्षी हो 
उस्ते श्रपते राज्य के किसी भी एक संप्तदीय निर्बाचन क्षेत्र का मतदाता श्रवश्य होना 
चाहिए । 

राज्य-सभा के सदस्यों के लिए निम्वलिखित श्रनरहईताओ्रों (28तएथटशा005) 
से मुक्त होना श्रावश्यक है, प्र्थात्‌ 

(क) उम्मीदवार को भारत सरकार या किसी राज्य के प्रस्त्गंत लाभ का पद 
ग्रहए किये न होना चाहिए पर मंत्रि-पद तथा ससदयी विधि द्वारा उन्मुक्त भ्रत्य पदों के 
विषय में यह भ्रत्तिबन्ध लागु नही होता, 

(ख) उसे उन्माद या किसी प्रम्य प्रकार के मनौवैकल्य से पीड़ित न होना चाहिए, 

(ग) बह शनुउन्मुत्ता दिवालिया (य्वोडलाब्ाएव्त फेक्क]तण ) मी 
न्‌हो; 

(घ) विदेशी हो, न भौर 

(ड) संसद की किसी भी विधि द्वारा अ्रयोग्थ न ठहराया गया हो 


राज्य-सभा का सभापति ( %6 (७श्वंडणशा 6 धार ए०्णाली] 6 
802० )--भारत का उपराष्ट्रपति (॥96 ए१८८ ?7९9[१९४घ६ ) राज्य-सभा वी 
पदेन सभापति होता है । इसके भ्रतिरिक्त राज्य सभा के सदस्यों मे से ही एक उपसभापति 
(796 ॥269०७ (॥थ्ंगग॥0) भी चुवा जाता है ।१ उपसभापति को राज्य सभा 
सामान्य बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर पद से हटा सकती है। सभापति (उपराष्ट्रपति) 
को हटाने की प्रक्रिया का हम पहले ही वर्शात कर झुके हैं। 

समापति [शर्थात्‌ उपराष्ट्रपति) वैधानिक दृष्टि से राज्य सभा वा सदस्य नही 
होता । उसे मत देने का अधिकार नहीं होता लेक्नि यद्दि ग्रंथि ( (८ ) पड जाय 
तो वह निशयिक मत दे सकता है। सभापति उस श्रवस्था मे निर्णायक मत भी नहीं दे 
सकता जब उसके अ्पदस्थ करने के प्रस्ताव पर ही ग्रथि पड़ गयी हो |९ सामान्यत: 
राज्य समा को बैठकों का समापतित्व वही करता है । लेविन यदि उसके हटाने का प्रस्ताव 
सदन के विचाराधीन हो तो नहीं। यदि किसी कारण सभापति अनुपस्थित हो तो उप- 
सभापति सदन की बैठक का सभापतित्य करता है लेकिन उपसभाषति ऐसी अवस्था में 
सभापतित्व नही कर सकता, यदि उसी के ह॒टाये जाने के प्रस्ताव 4र विचार किया जा 
रहा हो । यदि समापति झौर उपत्रभाषत दोनों के पद रिक्त हों तो सभापति के इत्य 

१ _सदन का वह सदस्य सम्पादित करता है जिस्ले राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त कर दे ॥ 


*झनु० ८६, ब्झनु० १०० भौर ६२ (२) 





१५० भारतीय गणतंत्र का संविधात 


यदि किसी झ्ाकस्मिक कारणवशशं सभापति भौर उपसमाषति दोनों ही भनुपस्थित हों तो 
उस पझ्वसर के लिए राज्य-समा अपने सदस्यों में से हो किसी को सभापति चन लेती है। 
यदि जपराष्ट्रपति को भारद के राष्ट्रपति का स्थानापन्न बनना पड़ता है वो वह राज्य- 
सभा का समापतित्व नहीं कर सकता । 

राज्य-सभा के सभापति भौर उपसमापति को वे समस्त भ्रधिकार होते हैंजों 
विधान मण्डलों के अध्यक्षो की सामान्यतः प्राप्त रहते हैं; यधा--सदस्यों को मापण देने 
की भ्रनुमति देना, कार्य-प्रणाली सम्बन्धी प्रश्नों को तय करना, वाद-विवाद को सुसंगत 
अनाये रखने का दाग्रित्त, विचाराधोन प्रस्त को मतझात के लिए रखना, उत्त प्र मत 
लेना, श्रौर मतदान का फल घोषित करना इत्यादि । दोनों को ही संप्तद द्वारा निश्चित 
बेतन भौर भत्ता मिलता है।* 

गणपूर्ति ( 77० (२००४०य )--यदि राज्य-सभा के कुल सइस्यों के ३७ 
सदस्य बैठक में उपस्थित हों तो उसकी गणापूर्ति हो जाती है । 


राज्य-सभा की शक्तियाँ 

राज्य सभा की शक्तियों को हम पाँच वर्गों में बाँट सकते हैं पर्थाद्‌ (१) विधा- 
पिती, (२) वित्तोम, (३) संवैधानिक, (५) प्रशासकीय भौर (५) विविध। 

विधायिदी शक्तियाँ (06 7,८8/8020ए९ ९०७०५ )--जहाँ_ठक विधा- 
पिती शक्तियों का सम्बन्ध है राज्य-सभा में घन विधेयक को छोड़कर भन्य कोई भी विधे- 
यक उपस्थित क्तिया जा सकता है । कोई विधेयक तभी विधि बन सकता है जब वह दोनों 
सदनों में पारित हो जाय ।* यदि दोनों सदनों मे किसी विधेयक के सम्बन्ध में किप्ती 
समय मतभेद उत्न्न हो जाय तो राष्ट्रपति (70० 07८570८00 को अधिकार है कि 
वह उमय सदनो कौे संयुक्त वेठक बुना ले। इस संग्रक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों 
के बहुमत से जो भी निर्णय हो जाय वही अंतिम निर्णय समझा जायगा ।3 इत्त प्रक्रिया 
(?:०८९१०:९) मे इस बात से कोई अतर नहीं पड़ता कि मतभेदवाला विधेयक्र किस 
सदन मे सर्वप्रथम उपस्थित किया गया था या मतभेद के लिए प्रथम सदन उत्तरदायी है 
या द्वितीय ॥ श्रत: झोपचारिक रृष्टि से इस मामले मे दोनो सदन समान स्तर पर हैं ॥ 
लेक्न वस्तुतः दो दृष्टियो से राज्य सभा की स्थिति निर्वल है ॥ पहली बात तो यह है कि 
उम्रय सदनों का संयुक्त अधिवेशन आ्रायोजित करने की शरक्ति केवल राष्ट्रपति को है ॥ 
शेसा हो सकता है कि कोई विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित और लोक समा द्वारा भ्रस्वी- 
छत हो जाय तो मन्विमष्डल उक्त विधेयक के लिए संयुक्त भ्रधिवेशन बुलाना ठीक न 
समझें भौर राष्ट्रपति को संयुक्त भधिवेशन, झ्रायोजित करने वी सलाह न दे | दूसरे, 
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राज्य-सभा में २१६ सदस्य हैं भौर लोक-गभा में -४६६ | भतः लोकसभा के सदस्यों की 
संख्या राज-सभा को संदस्प-संख्या से दुगनीं हैं। ऐसी दशा में जब तक लोकसभा में ही 
तीब्र भांतरिक मतभेद न हो तब तक इस बात की कोई सम्मावना नहीं है कि राज्य-सभा 
लोकसभा का विरोध करके जीत सके । इसलिए व्यावहारिक हृष्टि से लोकसभा के लिए 
द्वितीय सदन के विरोधी को परास्त कर देना बड़ा हो आसान है। राज्य-सभा किसी 
विधेयक को पारित करने में भ्रधिक से ग्रधिक ६ मास विलम्ब कर सकतो है । वह लोक- 
सभा द्वारा इच्छित विधेयक के पारित होने में स्थायी बाधा नही डाल सकती । 

जब दोनों सदनों का सयुक्त प्रधिवेशन होता है, तब लोकसभा का भध्यक्ष ही उस 
बैठक की प्रध्यक्षता करता है । सयुक्त भ्रधिवेशत विधेयक के किसी भी एक सदत द्वारा 
पारित झौर दूसरे द्वारा अ्रस्वीकृत होते ही बुलाया जा सकता है। यदि विसी एक सदन 
द्वारा पारित विधेयक पर दूसरा सदन छः मास तक कोई कार्रवाई नही करता तो ऐसी 
दक्षा में भी संयुक्त अ्रधिवेशन बुलाया जा सकता है । 


वित्तीय शक्तियाँ (0० छ|)ए८ंश ए09९:5)--वित्तीय विषयो में राज्य- 
सभा लगभग बिल्कुल शक्तिहीव है। धन विधेयक केवल 'लोकसभा में ही उपस्थित 
किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद वह राज्य-सभा के पास भेजा 
जाता है जिससे वह उस विधेयक के सम्बन्ध में श्रपना मत प्रकट कर सके । यह कार्य 
राज्य-सभा को १४ दिन के भीतर कर डालना पड़ता है। यदि राज्य-सभा ऐसा नहीं 
करती तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक ही विधि ( ],4७ ) बने जाता है । यदि 
धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्य-सभा लोकसभा से कुछ सिफारिशें करती है तो लोकसभा 
उन प्रिफारिशों को स्वीकार करने या भ्रस्दीकार करने के मामले में भी बिल्कुल स्वतंत्र 
है । वह चाहे उन्हे माने, चाहे न माने ११ अतएवं, लोकसभा वित्तीय मामलों में सर्वोच्च 
है । राज्य सभा को केवल सूचना पाने भौर सुझाव देने का ही प्रधिकार है । 

संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ--राज्य-सभा को संवैधानिक 
संशोधतों के क्षेत्र में लोकसभा की भाँति ही समान भ्रधिकार प्राप्त हैं । संविधान भे संशोधन 
तभी किया जा सकता है जब संशोधन-विधेयक प्रत्येक सदन की सदस्प-सख्या के बहुमत 
और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित हो 
ज्ञाय । सविधान मे संशोधन करने वाला विधेयक पहले राज्य-सभा में भी उपस्थिति किया 
जा सकता है त्तथापि यह स्पष्ट नही है कि यदि किसी संझोधन के सम्बन्ध में दोनों सदनों 
में मतभेद उत्पन्न हो जाय तो उसे दोनों सदनो के संयुक्त भ्रधिवेशन द्वारा दूर किया जा 
सकता है या नही । यदि ऐसा किया जा सकता है तो जिस प्रकार राज्य-समा को विधा- 
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बिंनी शक्तियाँ खोखल्ली हैं उप्ती प्रकार उसकी संविधान में संशोधन -करने:की श्तियाँ भी « 
भशक्तासिद्ध होगी । परस्तु भव इस समस्या का श्रामाखिक निर्णय उच्चतम स्मायालय 
द्वारा गंकरी प्रसाद बनाम भारतीय सघ के मामले ;में निर्णय कर दिया गया है। इस 
निर्णय के श्रुसार सविधान मे संशोधन की प्रक्रिया ( ?700८पेप्छ८ ) विधायिनी 
प्रक्रिया ( ,९299ए० 070८60ण८ ) ही है। इसलिए जहाँ तक सम्भव होगा 
संवैधानिक संशोधनों के मामले में भी विधिनिर्णाय की प्रक्रिया के नियमो का ही पालग किया 
जायगा। इसे दृष्टि में रखते हुए यदि क्रिमी संवैधानिक सशोधन के मामले में संपद के 
दोनो सदनों में मतभेद हो जाता है तो वह भी उठी प्रकार दूर किया जायगा जिस प्रकार 
सामान विधेवको सम्बस्बी मतभेदों को दोनों सदनों को संयुक्त बैठक द्वारा दुर किया 


जाता है । 
प्रशासकीय शक्तियाँ ( 80075 गवए८ 70फ८४ )--यद्यवि मस्वि- 


मडल राज्य-सभा के प्रति उत्तरदायी न हो कर केवल लोकमभा के प्रति उत्तरदायी है 
फिर भी राज्य सभा प्रश्नों, काम रोकसे के प्रस्तावों, दादब्रिवादों भादि द्वारा लोकसभा 
की ही भाँति मस्त्रिमंडल पर अपना नियंत्रण रख सकती है। मन्त्रिमडल के सदस्य तथा 
भ्रन्य मन्त्रियो की नियुक्ति राज्यपरिपद के सदस्यो में से भी हो सकती हैं। भूतपूर्व 
प्रतिरक्षा मत्री स्त्र्गॉय श्री गोयरालस्वामी प्रायंगर इसी सदन के सदस्य थे और पव 
वर्तमान विधि मस्त्री तथा कुछ संसदीय सचिव इसी सदन के सदस्य हैं । राज्य-सभा से 
कितने मल्त्रो सदस्य बनाये जायेंगे इसकी कोई सख्या निश्चित नही है । 
विविध शक्तियाँ--जहां तक विविध शक्तियों का सम्बन्ध है, इनमें सबसे 

पहली शक्ति तो यह है कि राज्य-सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग 
लेते हैं (१ दूसरे, राष्ट्रपति के विएद्ध महामियोग लगाने, उनरी जाँच करने तथा उनके 
सम्बन्ध में निर्णय करने का राज्य-सभा को भी उतना ही भधिकार है शितता लोकसभा . 
को ।६ इस मामले में दोनो समाव हैं। तीसरे, उच्चतम स्यायालय या उच्च न्यायालय के 
जिसो भी न्यायाधीश को तभी हटाया जा सकता है जब वेसा करने की प्रार्था लोकसभा 
के साथ राज्य सभा द्वारा भी की जाय ।3 चोये राज्य-सभा दो-तिहाई बहुमत से एक 
प्रस्ताव पारित करके सथद को राज्य सूची के किसी विपय पर विधेयन का श्रधिकार दे 
सकती है । किस्तु ऐसा करने का अ्रध्िबार ( ए00॥०घ५ ) एक बार में केवल एके 
वर्ष के लिए ही दिया जा सकता है ।४ राष्ट्रपति सविधान की श्रापत॒कालीन व्यवस्था 
के भन्तर्गत जो भी उद्घोषणाएँ करता है उनका प्रथम सदन के साथ ही राज्यसभा हारा 
अनुमोदन किया जाना प्रावश्यक है ।+ 
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+ “+ राज्य-सभा की स्थिति का - सिंहावलोकन--सामात्यतः संघीय व्यवस्था में 
द्वितीय सदन मे राज्यों या एक्को ( एण5 ) को समानता के श्राधार पर प्रतिनिधित्व 
देने को परम्परा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भ्रास्ट्रेलिया झौर स्विट्जरलेंड श्रादि सभी 
देशो में प्रत्येक राज्य या कैण्टय को द्वितीय सदन या सिनेट में समान प्रतिनिधित्व 
दिया यया है, चाहे उसकी जनसख्या या क्षेत्रफल छोटा हो या बड़ा। हमारे देय की 
राज्य-सभा में राज्यों के श्रावार पर तो प्रतिनिधि रखे गये हैं लेकिन समानता का 
प़िद्धात नही माना गया है। जिस प्रकार प्रथम सदन में जनसंख्या प्रतिनिधित्व का 
ब्राधारभूत मिद्धात मानी गई है ठोक उसो प्रकार द्वितोय सदन में ्रतिनिधित्व का आधार 
जनप्ष्या हो है । इस क्षेत्र मे भारतीय सविवाद ने कनाडा के संविधाव का श्रनुकरण 
किया है। निरसन्देह, ऐसा करने के कुछ कारण भी थे। भारतीय सद्ठ के बहुत से 
एकर ( ७7४५७ ) छोटे है और यदि समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भाना जाता तो 
छोटे एकको की कुल प्रतिनिधियों की सख्या मिलकर उचित से भ्रधिक हो जाती । राज्य- 
समा के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। इसलिए समान प्रतिनिधित्व का श्रर्थ 
होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के जनसंख्या-पराधार का अस्तव्यस्त हो जाना । परन्तु चाहे जो 
ऐसा करने के कारण रहे हो, भारतीय राज्य सभा मे राज्यो के समान प्रतिनिधित्व न होने 
के कारण सद्दीय व्यवस्था में राज्यो को मिलने वाला एक बहुमूल्य श्रधिकार छिन गया। 
दूधरे, राज्य सभा का भ्रप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है । राज्य सभा के सदस्यों को 
राग्य-विधान सभाओरो के निर्वाचित सदस्य और निर्वाचक मण्डल (7]९८०४०] ००॥॥९४८४) 
चुनेमे हैं । इस निवर्चिन-पद्धति का यह फल होता है कि सद्डू की राजनीति मे राज्य- 
विधान समाये भी घसीट ली जाती हैं ॥ फलत: वीच-बीच में ( जब भी वे राज्य-सभा 
के लिए सदस्य निर्वाचित करती हैं ) उन्हे अपने सामान्य और दैनिक वर्तव्यों तथा कार्यों 
को छोड़कर इधर ध्यान देना पड़ता है । थ्रही कारण है कि बाद मे सयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका 
में इस पद्धति का परित्माग कर दिया गया श्र सीनेट के सदस्यों का विर्वाचन प्रत्यक्ष 
( 0/77८६ ) होने लगा | सप्ु १६४८-४६ मे उत्तर प्रदेश विधाव सभा की वाग्रेस पार्टी 
मे अ्रश्यायी संसद के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर घोर विवाद उठ खड़ा हुआा था । 
शथह घटना इस वात की भोर सकेत करती है कि राज्य विधान सभाग्रो द्वारा सद्डीय 
प्राधिकारियों या ससद-सदनों का चुनाव कितनी बड़ी उलझनो को पैदा होते का मोका 
दे सकता है। 
झतिम और तीसरी वात यह है कि शक्तियों की दृष्टि से राज्य-सभा संसार वा 

क्दांचित निर्बलतम द्वितीय सदन है। वित्तीय मामलो में वह बिल्कुल शझक्तिहीन है 
और सामान्य विधेयक्र में मो वह थोड़ा विलम्बमात्र कर सकती है ॥ उसवी संविधान 
संकोघन शक्तियाँ भो इसो स्ठर की हैं। राज्य-सभा कोई भी कार्यपाजिका या न्याय 


१ए्४ भारतीय गझतंत्र का संविधान 


शालिका सम्बन्धी महत्वपूर्ण छृत्य सम्पादित नहीं करती। उसे राज्यों का प्रतिनिधि 


भी कहना कठित है भोर वह राज्यों के हितों फी रक्षा करने में सर्वधा असमर्थ है। 
राज्य-सभा का यदि कोई महत्वपूर्ण दिखलाई पड़ने वाला इत्य है तो बहू एक है । 
जिस समय लोकप्तमा विघटित रहती है, उस समय वह राष्ट्रपति की प्ापद संबंधों 
उद्घोषणाओ्रों का भ्ननुमोदत करके उसे प्रतीवात्मक लोक-सहमति प्रदान कर्तो है। 
दाज्य-सभा को यदि बिल्कुच्न हटा दिया जाय तो संविधान के अनुसार देविक कार्य के 


सम्पादन में कोई अन्तर न पायेगा । री 
सचाई यह है कि जिन द्वितीय सदनों को हमारे यहां की राज्य-सभा से 


अधिक दाक्ति देकर संगठित किया गया, वे भी उन उद्देश्यों की पूि न कर सके 
जिनके लिए. उतकी रचता की गई थी । हमारे देश की राज्य-सभा दिसदना/मकर संसद 
के आधुनिक फेशन की पूत्तिमात्र है। हमारे सविधान में द्वितीय सदन को इसलिए 


स्थान दिया गया है जिससे वह प्रन्‍्य देशो के समान ही प्रतीत हो। ही सकता . 


है कि राज्य-समा हमारे संविधान का एक अलंकार मात्र बनी रह जाय। ऐसा हुपा 
तो किसी को भाश्वर्य नहोंगा। इसका कारण भी है झौर वह है कि हमारे देश 
में द्वितीय सदव की बहुत भ्रधिक प्रतिष्ठा कभी भी नहीं रही है । 

राज्य-सभा को स्थापना हुए प्रो घोड़ा हो काल ब्यतीत्त हुआ है, लेबिन 
इम बीच में भ्रभी तक ऐसा कोई भ्रवसर ही नहीं झ्ाया जब उसने किसों विधेयक 
या विषय के सम्बन्ध मे लोकसभा से ग्रपगा भन्तिम मतभेद प्रकट किया हो) तथापि 
राज्य-सभा ने भपनों प्रतिष्ठा तथा भ्रषिकारों के प्रति सतर्कता दिखलायी है। सदगे 
की प्रतिष्ठा के प्रश्त को लेकर राज्य-समा दो बार लोकसमभांसे लगभग लड़ ही 
पड़ी। एक बार राज्य-सभा में कही गई एक बात के विपय में उत्पन्न गलतफहमी 
को स्पष्ट करने के लिए लोकसभा ने विधि मत्री को भ्रपने समक्ष उपस्थित होते के 
लिए कहा; किन्तु राज्य-सभा ने (वे राज्य-सभा के ही सदश्ष्य ये ) उन्हे लोकसभा के 
समक्ष उपस्थित होने से रोक दिया। दूसरा संघर्ष उस समय हुआ जब लोकसभा तने 
राज्य-सभा से यह अनुरोध क्या कि वह लोक-लेखा समिति (?प॥९ 2९००ण३ 
(०फ्ाप0८९ ) के लिए अपने सात प्रतिनिधि निर्वाचित कर भेज दे । राज्यन्समा ने 
लोक-लेखा समिति में श्रपने सदस्य भेजने मे इस कारए अनिष्छा प्रकट की कि वह 
समिति संसदीय समिति नहीं किन्तु एकमात्र लोकसभा की समिति है॥ अतः यह 
अतिहानुकूल नहीं समझा गया कि राज्य-सभा अपने प्रतिनिधि उस समिति में भेजे । 
लेकिन प्रधान मन्त्री और राज्य-समा! के समापति को मध्यस्थता के द्वारा ये मतभेद 
जल्दी ही दूर कर दिये गये । निर्बल व्यक्तियों को ही तरह हमारी राज्य परिषद्‌ तुतव« 
“मिजाज है । 


४ 


* संसद १५४ 


लोकसभा 
(7४6 60056 ०7४6 एफ) 


संगठन--लोकसमा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये श्रधिक-से-प्रधिक ५०० 
सदस्य हो सकते हैं ) इनको राज्यों के निर्वाचक प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित करते 
हैं । विभिन्न राज्यों से लोकसभा के सदस्य जनसंख्या के झ्राधार पर निर्वाचित होते हैँ । 
हुर सदस्य अधिक-से-प्रधिक ५ लाख तक निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। उक्त 
आधार न केवल विभिन्न राज्यों किन्तु प्रत्येक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी समान ही 
होगा चाहिये। दूसरे शब्दों भें गत जनगणना के भनुसार जनसंख्या के जिस प्रनुपात से 
किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य रहें वही प्रनुपात समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में 
भी रहना चाहिये । भ्रतएव संसद द्वारा नियुक्त एक प्राधिकारी प्रत्येक जनगणना के बाद 
“निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं मे आवश्यक परिवर्तन केरता है ।१ पर ये परिवर्तन तत्कालीन 
लोकप्तभा के विधट्न के बाद ही कार्यान्वित होते हैं ॥ 

लोकसभा में प्रासाम के भादिम जाति-क्षेत्रों की भ्रनुमूचित प्रादिम जातियो को 
चओड़कर सभी श्रनुमूचित जातियो, श्रनुसूचित भादिम जातियों तथा भावाम के स्वायत्त- 
शाप्ती जिलों की भ्रनुमूचित श्रादिम जातियों के लिए जतसख्या के भ्राघार पर रुथान 
सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति यदि यह भनुभव करें कि लोकसभा में ऐंगलो-इण्डियन समाज का 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है तो वे उस समाज के भ्रधिक-से-प्रधिक दो प्रतिनिधियों को 
नामाकित कर सकते हैं।* ये समस्त संरक्षण ( प्रासाम के भ्रादिम जाति क्षेत्रों के प्रतिरिक्त 
अन्यत्र ) संविधान के उद्घाटन की तिथि से दस वर्ष बाद स्वयमेव समाप्ले हो जायेंगे ।३ 

यद्यत्रि लोकसभा के भ्धिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं लेकिन उनमें थोडे से 
जाम्रांकित सदस्य भी हो सकते हैं। इनके भ्रतिरिक्त भ्रधिक से श्रधिक २० प्रतिनिधि 
संघीय भू-भागों ( []700 ॥'८८४६०7८७) और उत्तरी-पूर्वी सीमा क्षेत्र तथा नागा 
आदिम जाति क्षेत्र से भरा सऊते हैं। इनका चुनाव संसद द्वारा भ्रधिनियमित्र विधि से होता 
है। सद्दीय भू-भागो से प्रतिनिधित्व के लिए सेसद ऐसो भी रोति निश्चित कर सकती 
है जो निर्वाचन से भिन्न हो | इसके भतिरिकत संसद में ऐगलो-इण्डियनों के भी नामाक्रित 
संदस्प हो सकते हैं ॥ 

राज्य पुनर्गठन के उपरात लोकप्तमा में राज्यों तथा सद्डीय भू-भागों के प्रति- 
निधित्व का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है--* 


* झनु० ८१, “ झनु० ३३१, * प्रनु० ३३४, “राज्य पुनर्गठन काबूत १६५६ 
चारा ४० तथा दौप्तरो प्रनुमुद्दी ९ 


श्श्द भारतीय गणतंत्र का संविधान 


राज्य-- लोकृसभा में,निर्धारित संदस्यों को संस्या 
श्राघ्न प्रदेश. ४३ |) 
श्राप्ताम श्र ते पूर्वी सोमा के जन-जाति। क्षेत्र तथा नागा क्षेत्रो के 


|ड कर) 
बिहार ४३ 
गुनरात श्र 
केरल श्द ४; 
मध्य प्रदेश ३६ 
मद्रास ४१ 
महाराष्ट्र ६.9 
मैथूर ६ 
उडीसा २० 
पजाब 5 4.५ 
राजह्यात ३२ 
उत्तर प्रदेश ८६ 
पश्चिमी बंगाल ३६ 


जम्मू श्रोर काश्मीर ६ 


राज्यो का योग ४५७ 
संघीम भू-भाग 
दिल्ली व 
हिमाचल्न प्रदेश ४ 
मनीपुर २ 
त्रिपुरा ५१ 


भू भागो का योग. १३ 


पूर्ण योग शू०० 

शपघ्ट्पति द्वारा नामाडित ऐंगलो इंडियन 
आसाम के भनुमूूचित क्षेत्रो व जातियाँ 
प्रदमान निकोगर 

लकाद्वीप मिवीकाय 

योग 

लोकसभा के सदस्यो का पूर्णोयोग -< भ्र्ग्र्‌ 


मद के स« २७ अत 


संसद श्श्७ 


१६५७ के झ्ाम झुनाव के उपरांत राज्यों ओर चार केद्धीय भु-भागों के 
अतिनिधियों को पिलकर कुल ५०० सदस्य थे, और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित ५। इस प्रकार 
आलोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या ५०५ थी । जैसा कि पहले कहा जा चुका है | 
लोकसभा की भ्रधिव्रतम सदस्य-संस्या ५२० तक हो रावती है। इस समय राज्यों के 
सदस्यों की संख्या इस श्रधिकृतम से १३ कम तथा संघीय भू-भागो की प्रतिनिधि सख्या 
उससे ४ कम है । 


निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (/02॥98007)- प्रत्येक राज्य राष्ट्रपति 
के झादेशानुसार विभिन्‍न निर्वाचत क्षेत्रों में विभवत कर दिया जाता है। ये निर्वाचन 
क्षेत्र एक सदस्यीय भी होते है और द्वि अथवा बहु सदस्यीय भी हैं। राज्यो के प्रतिनिधि 
इन्ही निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं | अनुसूचित जातियों ओर भ्रादिम जातियो के लिए 
अत्पेक राज्य में कितने स्थान सुरक्षित रहेंगे, इसका निर्णाय भी राष्ट्रपति ही परिसीमन 
अपदेश हाए करता है) राष्ट्रपति के ग्रे आदेश आयोग के प्रस्तवो पर आधारित 
डोते हैं. । 
प्रधिकाश संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय ( 908]6 77॥7०९:९१ ) 
ही हैं, किन्तु भ्रनुशूचित भौर भादिम जातियो के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित 
करने के लिए कुद्ध निर्वाचन क्षेत्रों को द्वि-सदस्यीय या वहु सदस्यीय भी बा दिया 
जया है। 
हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्री का लया परिसीमत होता है बयोकि लोब- 
सभा के सदस्यों की संख्या तो निश्चित और स्थिर है, लेक्षिन जनसंरुपा बराबर बढती 
जाती है। इसलिए हर जनभएदा के बाद प्रत्येक निर्दाचन क्षेत्र मे परिवर्तन होने 
अवश्यम्भावी हैं। सब १६५१ की जनगणाना के बाद ससदीय निर्वाचन क्षेत्रो मे श्रावश्यक 
“परिवर्तन करने के पिए संसद ने सप््‌ १६५२ में परिसोमन आयोग श्रधिनियम [ संत्या 
कई ) पारित किया यह अधिनियम भी राज्य पुनर्गठन अ्रधिनियम १६५६ दी ४० से 
3८ धारम्रों द्वारा तिरोहित हो गया। धव विर्वादन क्षेत्री का परिसीमन राज्य पुनर्गठन 
अधिनियम १६४६ की उबत धाराप्रों द्वारा ही नियमित होता है। इसके अनुसार तीन 
सदस्यों के एक भाषोग की नियुक्ति हुई जिनमे दो केन्द्रीय सरक्पर दास नियुक्त उच्चतम 
था उच्च न्यायानयों के भ्रवकाशप्राप्त न्यायाधीश होने झरावश्यक तथा तौसरा सदस्य हर 
निर्बाचन भ्रायुवत ( 0९00॥ 00फशर509९६ ) जो पदेन होता है। यह भ्रायोग 
प्रत्येक राज्य के ऐसे व्यक्ति भ्रपने सदस्य बनाता है जो या तो संसद में उसके प्रतिनिधि 
हो गा डस राज्य को विधान सना के सदस्थ भोर जो केन्द्रीय सुरकार द्वारा इस कार्य के 5 
*वहो विभाग ६ 


ध्प्८ भारत गणतंत्र का संविधान 


लिए निर्दिष्ट किये जायें। अत्येक राज्य के संसदीय प्रतिनिधियों को इस भायोग के लिए ' 
लोकसमा का भध्यक्ष चुनता है, भोर विधान समा के सदस्य-प्रतिनिधि विधान समा का 
अध्यक्ष । इस श्रायोग का यह कर्त्तव्य है कि वह विभिन्‍न राज्यों के संसदीय झौर विधान 
सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में भावश्यक परिवर्तन करे ॥ 

इस व्यवस्था के फलस्वरूप, प्रत्येक जनगणना के बाद प्रत्येक राज्य के संसदू 
सदस्यों की संख्या उस राज्य को जनसंख्या के समस्त देश की जनसंख्या के भनुपाता- 
नुप्तार बदलती रहेगी ॥ 

मताधिकार तथा लोकसभा के सदस्यों की योग्यवाएँ ((2००॥#८॥००॥७)- 

लोकसभा के लिए वयस्क सवाधिकार के झ्राघार पर निर्वाचन होते हैं। ऐसा कोई भी 
नागरिक जिसकी झायु २६१ वर्ष से कम नहीं है, मतदाता बन सकता है] यदि वह भनन्‍य 
श्रय्ोग्पताशो (050५७॥0098000%) से मुक्त हो और जिस निर्वाचन क्षेत्र से उसे मत- 
दाता बनना हो उसमे कम से कम पिछले १८० दिनों तक साधारणतया रह झुका हो + 
विदेशी होना, पागल होता, भ्रपराधों होना, छुवाव सम्बन्धी भ्रष्णाचार या किसी विधि- 
विएद्ध कार्ये का दोषी होना तथा मतदाधा बतने के लिए भ्रावश्यक निवास सम्बन्धी शर्ते 
पूरी न करना भादि बातें भनतायें ( (॥90०४॥6८॥४078 ) हैं. । विधात मंडल इन' 
अनईताभी का भर भी विनियमत कर सकती है। राज्य विधानमंडलों भौर लोकसभा 
दोनों के लिए ही विर्वाचक सूची होती है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्णया 
ज्िय के आधार पर मताधिकार से वंचित गही किया जा संकता /* ज्ियाँ भो पुरुषों की 
भाँति ही मतदाता मानी जाती हैं। भनुभान है कि गह १६५१-५२ के विर्वाचत में कुल 
६७ करोड़ ६० लाख निर्वाचक थे | इनमे से लगभग भ्राधे पुरुष श्र और झाधी छिर्माँ ६ 
१६५४ ६० के उपराम्त भ्रत्पेक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची प्रति वर्ष संशोधित की 
जायगी, चाहे निर्बाचन होना हो या नही । 

लोकसभा की सदस्यता के उम्मोदवार भारत के नागरिक होने चाहिए। उनकी 
भायु २५ दर्ष से कम नहीं होती चाहिए भोर उनमे दे भन्‍्य योग्यतायें ((0०श्कोति८४- 
078) भी होनी चाहिए जो सस्द ने भपती किसी विधि द्वाया निश्चित की हों ।* 
कोई भी व्यक्ति सेसद के दोनों सदनों भथवा सं्द के किसी सदन शोर किसो 
राज्य विधान मंडल का एक साथ सद्रस्य नहीं हो स्कता॥३ लोक सभा की सदस्यता 
के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवाद के लिए निम्नलिखित अनहँदायें ( तोडचुप४)/- 
€थघं०ा ) हैं--..६ 

*पभनु० ३२४ और रे२६ “प्रनु० उड़, उश्ननु० १०१ (१) भोर (२, 
ब्घतु० (०२ 
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(क) मन्त्रिपरिषद तथा संसद की किसी विधि द्वारा मुक्त भ्रन्‍्य पदों को छोड़ कर 
मारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किस्ती लाभ के पद पर झासीत 
होना" , या 

(ख) किसी भी अधिकारपूर्ण न्यायाजय द्वारा पागल धोषित किया जाना; या 

(ग) भनुन्मुक्त दिवालिया होना, या 

(घ) विदेशी होता, या 

(ड)) संस्द-निर्मित किसी विधि के श्रनुसार भ्रयोग्य होना (2$0०४)760) । 

निर्वाचन ( 77८ 9८८४०॥५ ) :--यद्यपि अनुसूचित और आदिम जातियो 
को लोक सभा में १० वर्षों तक प्रतिनिधित्व का संरक्षण प्राप्त है, तथापि लोकसभा 
के निर्वाचन संग्रुक्‍त्त निर्वाचन पद्धति ( 070 &)0८ल०:०6 ) द्वारा ही होते हैं।* 
निर्वाचन का भ्राधार समय पर संशोधित सु १६५१ का जब प्रतिनिधित्व प्रधि- 
नियम है 

हे है याचन आयोग ( ४८ छ]०८४०7१ (:००४४५४०७ )---संसद द्वारा 
निर्मित विधि की व्यवस्था के भ्रनुसतार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक निर्वाचन श्रायोग में 
निर्वाचन सम्बन्धी समस्त कार्यों का श्रधीक्षण, निर्देशन श्रौर नियंत्रण करता है। इस 
झायोग भे एक मुख्य भायुक्त ( (-(6६ (0700॥5907८0 ) झौर राष्ट्रपति द्वारा 
निश्चित संख्या मे भ्रन्थ भ्रायुवत भी हो सकते हैं । म्ुख्प प्रायुवत को उच्च न्यायालयों के 
न्यायावीशों ही की माँति उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब्र तक संसद के 
दोनों सदन संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति से इस भ्राशय का अभ्रनुरोध 
ने करे । भन्य आयुक्‍तों को भी तभी हटाया जा सकता है जब मुरय भायुक्त राष्ट्रपति से 
/ उन्हें हटाने का भ्रनुरोध करे । इस प्रकार निर्वाचन धायोग लगभग बिलकुल स्वतन्त्र 
( 70459८१०५०६ 9049 ) है। इस आयोग के सुपुर्द न केवल संसदीय निर्वाचनों 
की देखभाल की गई है, भ्पितु उप्तको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भौर राज्य-विघान सभाओं 
के निर्वाचनों के सम्पन्न कराने का भार भी सौंपा गया है। निर्वाचत झायोग को कर्तव्य- 
पालन में सहायता देने के लिए राष्ट्रपति पर्याप्त संख्या में क्षेत्रीय भाषुक्तक (०७।०ा्ो 
(०प्पण्मांउक्षणगट:5 ) मी नियुक्त कर सबता है। यह झायोग राष्ट्रपति या राज्यपालों 
से भपने लिए भावश्यक कर्मचारियों की माँग कर सकता है 3 झ्भो तक निर्वाचन- 
झायोग में केवल एक ही सदस्य है भोर वह है मुख्य भायुक्त । 

निबोचन आयोग के कारये--निर्वाबचन भोग ( छ९८७०७ (१0७ा- 

$»07॥ ) के कार्य चार प्रकार के हैं। उसका पहला काम यह है कि वह संसदीय झौर 


*प्द उपमंत्रियों के संसदीय सदियों भोर राज्य मल्वियो के पद भी मुक्त हो 
गपे हैं। *भनु ० ३२७, अश्ननु० ३२४ (१) | 
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राज्य-विधानभण्डलीय तविर्वाचकों की सूची तैयार कराये। यहे सूच्ची संविधाव शौर इस 
सम्बद्ध में संसद द्वारा निमित विधियों की व्यवस्थाओ्रों के भ्रनुसार बनाई जाती है। 
दुसरे, सविधात श्रौर निर्वाचन सम्बन्धी विधियों के भ्रनुसार ससद, राज्य विधानमँडलो, 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी समस्त मामलों का अधीक्षण,। निर्देशन 
तथा नियन्त्रश निर्वाचन आयोग का ही कर्तत्य है। तीसरे, निर्वाचन आयोग का यह भी 
कार्य है कि वह निर्वाचन से सम्बन्धित संदिग्ध भौर विवादास्पद मामलों का निर्शाय करने 
के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरणों ( ॥3]0ए890 4797725 ) की - नियुक्तियाँ करे । 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपुति के विर्वाचन सम्बन्धी विवादों का निर्णय इन म्यायाधिक रणों 
द्वाग नही, किन्तु उच्चतम व्याथालय द्वारा क्रिया जाता है । आयोग का चौथा शोर 
अपिम इृत्य यह है कि बह राष्ट्रपति, राज्यपालो भ्रौर राज्यप्रमुखों को ( जैसी भी स्थिति 
हो ) ससद या विधान मडलों के सदस्यों वी अनरहँता्ो के सम्बन्ध मे सदिधाव के १०३ 
(२) भौर १६२ (२) अनुच्छेदो के अनुसार परामर्श देता है । उक्त भ्रनुच्छेद इस विभिन्न . 
आसनाध्यक्षों को संसद था राज्य विधाव मडलो के सदस्यों की अनह॑ताओं (ता5धुप॥० 
26/८४४/075) के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी संदेह या विवाद के बारे में अ्रतिम निर्णय 
का झधिकार देदे हैं । 

निर्वाचन विवाद (7८ 20८८४०० 0597025)--लोकसभा (तथा राश्य- 
विधान मंडलो के भी ) निर्वाचन संबंधी विदादो का निपटारा तिर्वाचिद श्रायोग द्वारा 
नियकत स्थायाधिकरणो द्वारा होता है (१ इन न्‍्यायाधिकरणों के निर्णय झतिम होते हैं । 
इन निर्णायों की ब्रत्रीतर उच्चतम न्यायालय के अतिरिबत प्रन्यत्र कही मही की जा सकती 
और उच्चतम न्यायालय मे भी उसकी विशेष अनुमति (50:८४| ८४५८) द्वारा ही ऐमी' 
अपील सम्भव है। भनुच्छेद १३६ (१) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को यह शव्ति 
हैं कि वह भारत स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्शाय या भ्रादेश की 
अपने समक्ष अपील करने को विशेष श्रनुमति दे सकता है। भनुयति देना या न देना उच्चाम 
न्यायालय के अपने विवेक पर निर्भर करता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत निबरचिन 
स्थायथाधिकरण भो भा जाते हैं । इस भ्रदवाद के अतिरिक्त निर्वाचनो दे मामलो मे न्यायालयों 
का हस्तक्षेप निषिद्ध है । ग्+ 

सन्‌ १६५४० के  जनप्रतिनिधित्व॒श्रधिनियम की व्यवस्थाप्रो के भनुसार, 
“निवर्चित आयोग को प्रत्येक निर्बाचन विवाद सम्बन्धी प्रार्थनापत्र के लिए अलग प्रलगा 
ज्यायार्थिकरणों की नियुक्ति ऋरनी पड॒ती है, यद्यदरि परेस्पर सम्बन्धित कई विवादों के 
प्रार्थनापत्रों को निर्णय हेतु ठंक ही स्थायाधिकरण को भी सौपा जा सकता है। प्रत्येक 
निर्वाचनु स्मायाधिकरण मे समापति झौर दो अन्य सदस्य होते हैं। इन तीनो की £ नियुक्ति 
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निर्वाचन भ्रायोग करता है। लेकिन निर्वोचन-प्रायोग चाहे जिस व्यक्ति को नियुक्ति नहीं 
कर सकता। सम्बन्धित राज्य का उच्च न्यायालय ([[र्ठा) (007) ऐसे व्यक्तियों की जो 
या तो राज्य में पहले जिला जज रह चुके होते हैं या भ्रब हों भ्रथवा जो कम से कम दस 
वर्षों तक ऐडवोकेट रह चुके हों, एक नामावली स्वीकृत करके भेजता है और न्याया- 
घिकरण के सदस्य इसी सूची में से नियुक्ति किये जाते हैं। न्यायाघिकरण का समाषति 
या तो उच्च न्यायालय का कोई भूतपूर्व या वर्तमान न्यायाधीश या कोई भूतभूर्व भ्रथवा 
च॒र्तमान जिला जज ही हो सकता है । 
किसी भी निर्वाचन के विषय में, निश्चित पद्धति से विधि भौर नियमों के 
अनुसार भार्थनापत्र देने के प्रतिरिक्त अन्य किसी रीति से कोई भापत्ति नही की जा सकती। 
निर्दाचन में खड़ा! कोई भी उम्मीदवार या कोई निर्वाचक इस प्रकार का प्रार्थनापत्र दे सकता 
* है। प्रार्थी को भपने प्रार्थनापतन्न में स्पप्टत: उन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए 
जिन पर वह प्रपने भ्रभियोगो की सिद्धि के लिए निर्भर है श्रोर यदि भ्रष्टाचार या 
विधिवि४६ कार्यों के होने क। भ्रभियोग लगाया गया हो, तो उन तथाकथित भ्रष्ट तथा 
अवैधानिक कार्यों की त्तालिका भी प्रार्यनापन्र भे होनी चाहिए । यह भी प्रावश्यक है कि 
सम्बन्धित पक्षों या ध्यवितयों के नाम भी, जित पर भारोप लगाये गये हों, दे दिये जायें । 
आ्रर्थी अपने प्रार्यनापत्र द्वारा निम्नलिखित दावे कर सकता है श्रर्थात्‌ ( १) कि विजयी 
उम्मीदवार का निर्वादन शून्य या निष्फल घोषित हो, या (२) कि विजयी उम्मीदवार 
का निर्वोचन शुन्य (०१0) है भोर श्रार्थी या भन्‍्य किसी उम्मीदवार को उसकी जगह 
विजयी घोषित क्या जाय, या सपूर्ण निर्बाचन ही शुन्य (४०) घोषित क्या जाय, 
“री की अपने श्रार्थनापत्र के साथ १००० २० भी सरकारी खजामे मे जमा कराके 
उसभी रसीद या चालान को नत्थी करके भेजना श्रावश्यक है। 
लोकसभा का कार्यकाल--घोक्सभा का कार्यकाल ५ वर्ष का है। यह पाँच वर्ष 
निर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के भ्रारंभ होने की तिथि से गिने जाते हैं । जिस तारीख 
को पाँच वर्ष पूर्णा हो जायें उसी दिन लोकसमा स्वयमेव विघटित हो जाती है। परन्तु, 
राष्ट्रति यदि चाहे तो लोकसभा दो मोर जल्दी भी विधटित कर सकता है। भषतु- 
बाल वी उद्घोषणा के काल में ससद की विधि द्वारा लोकसभा वो भ्रवधि एक बार ह्रें 
एक-एक वर्ष करके चाहे जितदी बार बढाई जा सकती है, परन्तु ग्रापात्‌ उद्धोषणा वी 
[ममाप्ति के ६ मास के पन्दर वह भवश्य विघटित हो जानी चाहिए १ 
५2.2०... सच और उपाध्यक्ष--लोकसमा का अधिष्ठाता ( गकढ ए:ब्जतेतड़ 
00८८ ) भष्यक्ष (8८ 59०2/.6६ ) कहलाता है। भ्रध्यक्ष का निर्वाचन लोक- 
१ पनु० ८३ (२) 


श्र मारतीय गणतंत्र का संविधान 


सभा अपने ही सदस्यों मे से करती है। प्रस्येक लोकसभा को अपना श्रध्यक्ष निर्वाचित करने 
का अधिकार है। पूर्ववर्ती अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा वी बैठक के ठीक पहले ही 
समाप्त द्वी जाता है । लोकसभा किसी भी समय भ्रध्यक्ष को उसके पद से भ्रपने बहुमद 
पारित प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है, परन्तु इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए 
१४ दिन को पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है । भ्रध्यक्ष वा वेतन निर्वाचन व भत्ता संसद 
समय-समय पर विधि हारा निश्चित करती है । उपाध्यक्ष के निर्वाचच भर हटायें जाने 
की रीति भी वही है जो प्रव्यक्ष के निर्वाचन भौर हटाये जाते की है। उसे भी वेतद 
मिश्वता है उपाध्यक्ष श्रध्यक्ष की किसो कारखंवश पनुपस्थिति के समय सदन की 
बैठकों की प्रध्यक्षता करता है । भ्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष मे से कोई भी अपने ही हदाये जाने 
के प्रस्ताव पर विचार करने वाली बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। यदि भ्रध्यक्ष 
श्ौर उपाध्यक्ष दोनो ही के पद रिबत् हो तो राष्ट्रपति लोकसभा के कसी सदस्य को 
अस्थायी रूप से सदन को प्रध्यक्षता बरसे के लिए नियुवत कर देता है ॥१ 


यदि प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त न हो किन्तु वे दोनों श्रवृपस्थित हो तो 
प्रध्यक्षीय चामो की नामावली मे से कोई सदस्य अ्रध्यक्षता कर सकता है॥ सु १६४० की 
संसदीय प्रक्रिया एवं कार्य सचालत नियम सहिता के सातवें यम के अनुत्तार 
“संसद के भ्रारस्‍्भ में श्रथवा समय-समय पर, जब जैसी झावध्यकता हो, भध्यक्ष 
संसद के सदस्यों मे से ६ भ्रध्यक्षीय नामों की एंक नामावली तैयार करता है। प्रध्यक्ष 
और उपोध्यक्ष दोनों की भ्रनुपस्थिति मे इस नामावली का कोई भी व्यक्ति, भ्रध्यक्ष प्रपवा 
उपाध्यक्ष के क्‍्रादेशानुसार लोकसभा की बैठक की अश्रव्यक्षता कर श्षकता है”! यदि 
बक्त नामावली मे से भी कोई व्यक्ति संसद की श्रध्यक्षत्षा करने के लिए उपलब्ध न हों 
तो सदन स्वर्य भ्रपने किसी भी सदस्य को उस बैठक की श्रष्यक्षता बारने के लिए चुन 
सकता हैं। 

अध्यक्ष की स्थिति और अधिकार--प्रध्यक्ष या भ्रध्यक्ष के स्थानाप्न व्यक्ति 
को केवल निणरयिक मत ( ८७६४0 ४०५८ ) देने का ही भ्रधिवार होता है, सो भी उस 
समय जब किसी प्रश्न पर हुए मतदात से ग्रथि (46 ) पड़ गई हो | बह सामान्यतः 
किसी मामले मे मत नहीं देता, किन्तु जिंस समय उसे हटाने के प्रस्ताव पर बाद-विवाद 
हो रहा हो उस समय होते बाले मतदात मे बह भ्पना साधारण मत दे सकता है । लेकिन 
उस दद्ा मे बह निर्णायक भक्त के प्रयोग करते का प्रधिकारी नहो होता | झभी हम यह 
नहीं कह सकते कि लोकसमा की अध्यक्षता ब्रिठेत के श्रादशों का भनुकरण करते हुए 
विकसित होगी या नहीं । ब्रिटेन में यह परम्परा है कि संस्रद का कोई सदस्य जैसे ही भ्रधयक्ष 


“अनु ० छ३ई (२) समनु० ६३ से ६७ तक हि 


संसद रे 


पद के लिए निर्वाचित हुआ्ना कि वह फिर किसी दल का व्यक्ति नही रह जाता। हर नई 
संप्द उसी को अश्रध्यक्ष निर्वाचित करती जाती है जब तक कि वह वामन्स सभा का 
सदस्य बना रहे ओर श्रध्यक्ष पद का भार संभालने के लिए इच्छुक रहे। भ्रध्यक्ष के 
निर्वाचन के सम्बन्ध भे कामन्स सभा वी दलगत स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ॥ 
सार्वजनिक निर्वाचनों के समय भी अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र से श्रम्य कोई उम्मीदवार नहीं 
खड़ा होता श्ौर वह निविरोध रूप से कामन्स सभा का सदस्य हो जाता है। भ्रवकाश 
ग्रहण कर लेने के बाद उस्ते पेन्शन शोर लार्ड की पदवी दी जाती है। लेकिन कामन्स सभा 
की भ्रष्यक्षता की परस्पराप्रो का श्रमी तक प्रन्य कोई देश पूर्णातः अनुकरण नहीं कर 
सका है, यहाँ तक कि ख्वराज्यप्राप्त ब्रिटिश उपनिवेश्ञ भी नहों। भारत में भी इस 
मामने मे ब्रिटिश झादशों का अनुकरण नहीं किया जा रहा है । भारतीय व्यवस्थापिका सभा 
( [7080 व.098]4072 ॥६४९ग्र9) के प्रथम निर्वाचित भ्रध्यक्ष श्री बी० जी ० 
पटेल की मृत्यु के बाद श्री पष्मुखम चेट्टी श्रध्यक्ष हो गये थे, विन्‍्तु अगले निर्वाचनों मे कांग्रेस 
ने थो चेट्टी के विरुद्ध प्रपत! उम्प्ीदद(र खडा कर उन्हे पराजित कर दिया श्ौर श्री चेट्टी 
की जगह अ्रपने उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाया । यह हृष्टान्त इस बात की भ्रोर सद्धेत करता 
है कि भावी प्रगति किस दिशा मे होगी । परन्तु संविधान मे बुछ ऐसे भ्रनुच्छेद हैं जो ससद 
के प्रध्यक्ष की स्व॒तत्र स्थिति वी दिद्या मे इज्ित करते हैं । इनमे पहली बात तो यह है कि 
श्रध्यक्ष का चेतन स्‍्लौर उसका भत्ता श्रादि भारत की सश्चित निधि ( (१0780004060 
£५४0४ ) से दिया जाता है और उसके लिए संसद दी प्रतिवर्ष स्वोर्कत की भ्ावश्यकता 
मही । दूसरे, भ्रध्यक्ष को साधारण मतदान का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल 
निर्णायक मत ही दे सकता है । 

फ प्रध्यक्ष की शक्तियाँ सामज्यतः वहीं हैं जो प्रव्य संसदीय श्रध्यक्षो की हुप्रा 
करती हैं | वह सदन वी बैठको की श्रध्यक्षता करता है, सदस्यों को भाषण देने की भनु- 
मति प्रदान करता है; वाद वियादों वो सम्बद्ध बनाये रखने का प्रयत्न करता है, सदन 
की युव्यवस्था या शिष्टाचार भज्छ करने वाले सदस्य को दंड देने का श्रधिकार रखता हैः 
अझल पूछता है; मतदान करता है झौर मतदान के परिणामों की घोषणा करता है $ 
उसकी एक महत्वपूर्ण ब्रक्ति यह है कि वह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक, घन- 
विधेयक है या भही।* दोनो पघदनों की संयुक्त बेठकों की श्रध्यक्षता भी वही 
करता है।* 

संसद के भ्रध्यक्ष की इन शक्तियों का विस्तृत विवरण सच १६५० की रांसदीय, 


प्रक्रिया भोर कार्य सश्चालन नियम संहिता मे १६ शीर्षकों के अन्तर्गत दिया हुमा है जो 
“एस प्रकार है । 
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( १) भष्यक्ष सदन के नेता से परामर्श करके उन विषयों के सम्बन्ध में विवाद 
का समय निश्चित करता है जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के ( उद्घाटन ) माषणा में किया 
गया होता है। भ्रध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि भाषण के उत्तर के 'प्रस्ताव में 
उपस्थिति किये जाने वाले संशोघनों का रूप क्या होगा। वही इस प्रवसर के भाषणों 
की काल-सीमा भी निर्धारित करता है। 

(२) वह सदन के मेता से परामर्श करके सदन कय कार्य-क्रम निश्चित करता है। 

(३) प्रध्यक्ष ही विर्णाय करता है कि प्रश्नों को स्वीकाद क्या जाय यान किया 
जाय, वह नियम-विरुद्ध किये गये प्रन्‍नों को भस्वीकार कर सकता है । 

(४) “किसी भी सार्वजनिक महत्व के झ्रावश्यक मामले पर विवाद करने के 
लिए” काम को रोकने के प्रस्ताव के लिए उसको भ्रनुमति प्राप्त होनी प्रावश्यक है। 
इस प्रकार के प्रस्तावों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले भाषणों की काल-सीमा भी वह 
जिर्घाश्त करता है । 

(४) पदि अध्यक्ष की प्ाज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जए्ता है | 
तो फिर उसे उपस्थित करने के लिए किसी प्रस्ताव की भ्रावश्यकता नहीं रह जाती । 

( ६) भ्रवर समितियों ( 5८९८६ ८०७शा३/६६८९७५) के समापतियों की नियुक्ति 
यही करता है ॥ 

(७) किसो भो विधेयक पर वाद-विदाद स्थग्रित करने का भ्रह््ताव उपस्थित 
करने के लिए उसकी प्रनुमति भावश्यक है। 

(८ ) किसी भी प्रस्ताव के ग्राह्म प्रथवा अग्राह्मय होते का निर्णय वही करता है। 

(६ ) वह बजंद ( 89५2८ ) सम्बन्धी भाषणों की कालसीमा निर्धारित कर 
सकता है भौर ऐसी प्रत्येक कार्रवाई कर सकता है जिससे वित्त सम्बन्धी कार्य विद्िल 
समय के झंदर समाप्त हो जायें । 

(१०) संसद भ्रोर राष्ट्रपति के बीच का समस्त पत्र-ध्यवहार श्रष्यक्ष द्वारा ही 
होता है । 

(११) ससद के सदस्यों को मापण करने की अनुमति वही देता है । वही यह 
भी तय करता है कि भाषणों का क्रम क्या रहेगा | मापण करते समय सदस्य श्रघ्यक्ष को 
ही सम्बोधित करते हैं; एक दूसरे को नही। किसी भी सदस्य से कोई प्रश्न भ्रष्यक्ष ही क॑ 
अध्यश्पता से पूछा जा सकता है | 

(१२) वह प्रक्रिया सम्बन्धी विवादास्पद भ्रश्नों ( ?0ंग्रांउ छह ठातेदा ) के 
ललणंय करता है भोर इस सम्बन्ध में उसका निर्शाय प्रंतिम होता है । 


! (१३) वह सदन मे शांति द सुब्यवस्था रखता है। इसके लिए. उसे भावश्यर 
« चक्तियाँ प्राप्त हैं । ग 


संसद १६५ 


(१७) वह विभिल्‍्न विषयों पर मतदान कराता है और उनके परिणाम घोषित 
करता है | हि 

(१५) यदि कोई सदस्य ऐसा आचरण करता है जिससे श्रव्यवस्था उत्न्न होती 
है तो अध्यक्ष उससे बाहर चले जाने के लिए कह सकता है। थेदि कोई सदस्य भ्रध्यक्ष की 
आशाओं का पालन नहीं करता और सदन के कार्य में निरंतर बाघाएँ डालता चला जाता 
है तो बहू उसकी सदस्यता भी निलम्बित ( 505.८7व ) कर सकता है । 

(१६) यदि सदन में गस्सीर भ्रव्यवस्था तथा भक्गांति उत्नन्न हो जाती है तो बह 
उसका कार्य स्थगित या निलम्बित कर सकता है 

(१७) वह दर्शकों के प्रवेश का नियंत्रण कर सकता हैं भौर उनसे किसी भी 
समय चले जाने के लिए कह सकता है। म 

(१८) वह ससद की कार्रवाई से ऐसे किसी भी शब्द या किन्‍्ही भी शब्दों को 
ह॒टाये जाने का आदेश दे सकता है, जो उप्की समझ से मानहानिकारी, श्रशिष्ट, प्रसस- 
दोय भथवा अनुचित हो । 

(१६) जिस समय अ्रष्यक्ष कुछ कहने के लिए खडा होता है उप्त समय प्रन्‍्य 
सपफ्स्त सदस्णो को बैठ जाना आवश्यक है ॥ जब तक वह बोलता है तब तक कोई भी 
सदस्य सभा-भवन्‌ से बाहर नहीं जा सकता ॥ 

गणपूर्ति (६७ (१७०:०%)--सदन की बुल सदस्य संख्या का दशमाश लोक- 
सभा की बैठकों की गणपूर्ति है । 

लोकसभा के कृत्य और शक्दितियाँ--हम लोकसभा भौर राज्यसभा के पारस्प- 
रिक सम्बन्धों पर इस अ्रष्प्राय के पूर्व भाग मे विवार कर चुके हैं। इसी सिलसिले में हम 
यह बतला चुके हैं कि लोकममा को शक्तियाँ राज्य-सभा से अधिक हैं झोर वित्त के क्षेत्र 
पे लोकप्तभा ही की स्थिति सर्वोच्च है। विच्च नियंनण का सारा कार्य वही करती है । 
यहाँ यह श्रौर बतलाना है कि मत्रिमण्टल केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता 
है । भत; लोकप्मा कम से कम सेद्धातिक दृष्टिकोश से मन्तिमण्डल को चना-बिगाड़ सती , 
है। भ्रपनी इस शक्ति तथा व्यय-स्वीकृति की शक्ति के द्वारा लोकसभा संघ के समग्र प्रशा- 
सत था नियंत्रण कर सकती है । लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से अतता करती है। 
अतः लोकस्मा को जनता वी इच्छाओं का प्रतिनिधि माना जाता है भौर जनता के ताघ 
पर जितने अधिकार से वह कोई बात कह सकती है, उतना शासन का अन्य कोई श्रग 
नहीं। यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग्र है तो लोकसभा संसद का सर्थोत्च प्रंग है 
वह्तुतः व्यावहारिक दृष्टिकोण से लोक्सभा ही संसद है। लोकसभा द्वारा जो भी इच्छा 
एक बार स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी जाती है उसक्तय सम्मान भौर पालन प्रत्येक अधिकारों 
को भन्ततः करना ही पड़ता है । हे 


न-७०७०--- 
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अध्याय ८ 
(एक्रॉशाला: थे एठप) 


संसद के सत्र (5९०९5४०॥)--यप्ट्रपति जब भौर जहाँ चाहे संसद के श्रधि- 
चेशन बुला सकता है, पर दो सत्रो के बीच का अंतर्काल ६ मास से कम ही होना 
चाहिए । इन बातो को ध्यात मे रखते हुए राष्ट्रपति संतद बेः दोदों सदनों के भ्रधिवेशन 
जब चाहे बुला भौर विसजित कर सकता है १ दोनो सदन भ्रपनी बैठकें जब चाहे 
तब स्थगित (90०प४४) कर सकते है श्लौर भ्रगली बैठक की तिथि निश्चित कर 
सकते हैं। सम्नावसान ( 7070. शा०॥ ) भौर स्थगन ( 20]0एपरापगथा। ) में यह 
अन्तर है कि सन्नावसान सदैव सत्र (8८४9700) के पंत मे राष्ट्रपति के झादेश से होता 
है और स्थगन सदन ही के निर्णायानुसार प्रत्येक मैठक के! भ्रत में होता है। 
विघटन (])580]0809 ) का श्रर्थ यह होता है कि एक संसद ( प्र्थात्‌ 
लोकसभा ) की कालाबंधि समाप्त हो गई और उसकी जगह भ्रव दूसरी ससद निर्वा- 
चित होगी । 

ससद के दो अ्रधिवेशन बह्ेधा वसंत शोर शरत्‌काल मे होते हैं। प्रधम प्रधि- 
चेशन जनवरी या फरवरी मे भारम्भ होता है और प्रायः भप्रेल के प्रत्त तक चलता 
है और दूसरा अगस्त या सितम्बर में ऋ्रारम्भ होता है; जो दिसम्बर तक चलता 
है। आवश्यकता पडने पर जुलाई और भगस्त मे ग्रीष्माधिवेशन भो बुलाया जा 
सकता है। 

नयी संसद अपना कार्यौरम्भ किस प्रकार करती है--मात लीजिये नई 
ससद अपना कार्यारम्म करने वाली है। निश्चित तारीख झोर दिन को सभो सदस्य 
सभाभवन में एकत्रित होंगे। एकत्रित होते के बाद वे पहला कार्य यह करेंगे कि राष्ट्र 
बति या राष्ट्रपति द्वारा निमुक्त, किसी व्यक्ति के सामने भ्रपने पद की शपथ या प्रतिज्ञा 
ग्रहण करेगे ।+ जब तक यह कार्य सम्पन्न त हो जाय वे श्लोषचारिक रीति से श्रपने पद 
नहीं ग्रहण कर सकते , इसके बाद दूसरा क्रीम होता है भ्रध्यक्ष ( 9०४४6 ) 
दा, निर्वाचन । अध्यक्ष के निर्वाचन के उपरात सदन कार्य आरम्भ करने के लिए 

5प्रतु० ८४, सविधान [ प्रथम ) संशोधन भ्रधिनियम १६५१ के झनुसार, 
उश्ननु० ६६ | 
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तैयार हो जाता हैं। राज्यप्रमा को अपने सभापति ( (श्सा80 ) को निर्वा- 
जित नहीं करना पड़ता वषोकि उपराष्ट्रपति हो उसका पदेन सभापति होता है। 


इस धरारम्भिक कार्योी के पश्चात्‌ दोनों सदतों के संगुबत अधिवेशन के समक्ष 
राष्ट्रपति का भाषण होता है । सत्र्‌ १६५१ के संवैधानिक संशोधन पारित हो जाने के 
बाद से रार्वजनिक तिर्वाचनी के उपरात नई सम्द के प्रथम सत्र और प्रत्पेक वर्ष के 
प्रथम सत्र मे ही राष्ट्रपति का मापण होता है। हर सत्र के भारम्म भे प्रव उत्का 
भाषण नहीं होता, जैसे पहले हुझ! करता था। राष्ट्रपति जुलूस के साथ ससद के 
समक्ष भाषण देने के लिए भाते हैं। भारतीय गरतंत्र दी प्रथम सशद के उच्धावन 
के ग्रवप्तर का यह शब्दचित्र है--“'राष्ट्रपति के राजभवन से संसद भवने में आगमन 
के बहुत पूर्व से ही सदन खचाखच भर गया था। गैलरियो में भी इतनी भीड़ थी 
कि लोग एक दूसरे पर गिरे पड रहे थे। कही तिल रखने को भी जगह मे थी। 
- ठीक ११ बजे राष्ट्रपति ने जुलूस सहित सदन मे प्रवेद क्रिया | उनका झ्रंगरक्षक श्रौप- 
खारिक परिधान मे जुबूस के आगे-झ्रग्रे चल रहा था । उसके पीछे संसद के सचिय 
श्र प्रध्यक्ष थे । इसके बाद राष्ट्रपति थे। वे काली भ्रवकन भौर सफेद टोपी पहिने 
थे। उनके पीछे उनके भग रक्षक, निजी ओर सैनिक सचिवों दी पबित थी। राष्ट्रपति 
मे सदन से प्रवेश करते ही सदस्यो की और भुक कर हाथ छोड़े | सदस्पो मे भी 
तत्काल हर्पष्वनि करके उसका उत्तर दिया । 
“जुलूस के आगे चेलनेवाले सदस्थ ने सदन मे प्रवेश करते ही जरा एक कर 
और तन कर खेडे होने के बाद घोषणा की, 'संसद के सदस्यो ! राष्ट्रपति भा गये ॥१ 
तलाल ही संसद के समस्त सदस्य तथा गेलरी के दर्शक मौनपूर्वक सम्माव प्रकट 
करते हुए उठ वर खडे हो गये । इस बीच जुलूस दने:-शनै: मंच की श्रोर बढ गया | 
अ्रोगे चलने वाला श्रग रक्षक दाहिनी ओर झुड गया और भ्रघ्यक्ष राष्ट्रपति को उनकी 
कुर्मी पर देठाने ले गये) सप्तद के अध्यक्ष स्वथ राष्ट्र्पात वी दाहिनी भ्रोर बेडे ॥ 
राष्ट्रति जैसे ही अपना भाषण देने को खडे हुए, सदन ने बडे जोर से हर्प ध्वनि कर 
उनका अभिनंदन किया ।"”+ 
राष्ट्रयति का भाषण-- राष्ट्रवत्ति भ्रपने भाषण मे देश की सामान्य स्थिति का 
सिहारलोंकन करते हुए सरवारी नीति दो ओर सक्तेत करते हैं और उन विघयको के 
सम्दन्य मे बुद्ध प्रकाश डालते हैं जो संसद के सामने उस्त सत्र मे उपस्थित किये जाने- 
चाले होते हैं। राष्ट्रपति का भापण प्रधान मन्त्र लिखता है भौर उसको जिम्मेदारों भी 
प्रधानणल्जी और उस सन्त्रिष्डल दो होतो है। मापण सक्ाप्त होने के बाद राष्ट्रपाति 








"हिन्दुस्तान टाइस्स में प्रक्राशित साराश 
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जिस प्रकार जुलूस सहित भाये थे उसी प्रकार वापस चले जाते हैं | इसकै बाद उत्त दिन 
अन्य कोई कार्य नहीं होता और सदस्यों की दिन भर छुट्टी रहती है। 

शष्ट्रपति के भाषण का उत्तर--डूसरी बैठक में राष्ट्रपति के माषण के उत्तर 
या धत्यवांद के प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया जाता है। इस 
प्रस्ताव द्वारा सदन भाषण मे घोषित नीति भौर कार्यक्रम के प्रति भपनी सहमति प्रकट 
करता है। विरोधी दल यदि मन्त्रिमण्डल से अपने बल को झ्रारम्भ मे हो भ्राजमाना चाहे तो 
इस प्रस्ताव में कोई सशोधन का प्रस्ताव रख कर वैत्ता कर सकता हैं । यदि यह सशोचन 
पारित हो जाता है तो इसका यह श्रर्थ है कि सदन को मन्विमडल में विश्वास नही है 
और मन्त्रिमंडल को परदत्याग करना पड़ता है। यदि विरोधी दल के सदस्य ऐसा व करना 
चाहे तो उत्तर के प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने के बाद जो वाद विवाद होता है उसमें 
प्रपना प्रसन्‍्तोष प्रकट कर सकते हैं भोर कुछ बाते के सम्बन्ध में श्रपतो असहमति भी 
प्रकट कर सकते है | मह वाद-विवाद कई दिन और कई बैठकों में चलता है। घांद-विवाद 
के समाप्त होने के पूर्व विभिन्त आपत्तियो तथा भालोचनाप्री वा कई सब्जियों तथा प्रधाव 
मस्ती द्वारा उत्तर दिया जाता है। भाषण के उत्तर का प्रस्ताव पारित हो जाते के बाद 
सदन भ्रपना देनिक कार्य करना आरंभ कर देते हें । 

घोषित कार्यक्रम से संसद थी स्व॒त॑त्र॒ता--ससद विधेयन के घोषित नार्य- 
क्रम से किसी भी प्रकार बाघ्य नहीं होती। वह विसी प्रव्य विधेयक पर भी विचार 
कर सकतो है | बिटिश ससद तो अपने इस श्रधिकार को जताने के लिए सबप्ते पहले 
एक छुझ विधेयक ( (जिसे “डमी दिल! कहते हैं ) पारित करती है। इसके बाद ही 
सरकारी विधेयकों पर विवाद विया जाता है । लेक्नि संसद की स्वतंत्रता प्रकट करने 
वाला बह प्रतीकात्मक कार्य हमारे यहां की सप्द में अ्रनावश्यक समर कर नहीं 
किया जाता । 

प्रार्थना--प्रस्थायी ससद वा प्रथम अ्रविवेशन मौन प्रार्थना मे आरभ हुआ था । 
सब्र सदस्य प्रार्थना-काल मे दो मिनट के लिए इुपचाप मौन होकर खडे रहे थे । ब्रिटिश 
ससद वी तो प्रत्येक बैठक भ्रौपचारिक प्रार्थना सहित श्रारभ होती है । 

देनिक बैठको का कार्यक्रम- सामान्य संसदीय परिपादी के श्रनुसार प्रदि- 
दिन श्रारंभ का एक घटा प्रश्नो के लिए होता है । प्रश्व काल के बाद विसी सार्वजनिक 
महत्व के मामले पर विचार करने के लिए कार्य स्वगन प्रस्ताव (/9]८ए७फग्माट्त: 
४०६००) उपस्थित किया जा सकता है। यदि बह नियमानुकूल होता है तथा उसका 
समर्थन पर्याप्त सदस्य करते हैं तो उस्त प्रश्ताव पर उसी दिन बैठक समाप्त होने के पूर्व 
वादविदाद का समय दिया जाता है । इसके बाद सदन विचाराधोन विधेयवों पर विचार 
करना श्ारम्भ कर देता है । भधिकांश दिनों भौर बैठकों मे सदन विधेयकों पर विचार 
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करने झोर उन्हे पारित करने में ही लगा रहता है। तथापि कभी-कभो विधेयकों को 
पारित करने के काम को छोड़कर सदन शोर श्री कुछ भ्रावश्यक कार्य करने लगता है। 
उदाहरण के लिए, कुछ दिन की बेठकें सरकार किसी महत्वपूर्ण नीति पर विचार करने 
के लिए निश्चित कर देती है। प्रत्येक सत्र में कुछ दिन गैर सरकारी विधेयकों पर भी 
विचार करने के लिए रखे जाते हैं । 
सरकारी और गैर सरकारी काम-- संसद का भ्रधिकाश समय तो सरकारी 
काम भौर विधेयवों को निपटाने में विंकल जाता है | शासन को ठीक रोति से चलाने का 
उत्तरदायित्व मश्यों का होता है । इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि विभिन्न विभागो 
की विधेयन सम्बन्धी आवश्यकता का सर्वाविक और सर्वोत्तम ज्ञान उन्ही को हो भ्रौर वे 
ही ससंद से यह मांग करे कि भ्रमुक-अम्ुक विधियाँ बनाई जाये। इसीलिये सदनों 
के समय का स्वामी मन्त्रमंडल होता है ओर संसद का भ्रधिकाश समय सरकारी 
विधेयकों पर विचार करने में ही व्यत्तीत होता है। ससद जितने विधेयकों पर विचार 
. करती झौर पारित करती है, उनमे से €० प्रतिशत विधेयक सरकारी होते हैं। लेक्नि 
प्रत्येक सप्ताह में एक दिन सदस्यों के निजी कार्यों के लिए भी संसद मे रखा जाता 
है; भर्थाद्‌ उत्त दिन कोई भी साधारण सदस्य, जो विधेयक या प्रस्ताव उचित समभे, 
संसद के समक्ष विचारार्थ उपस्थित कर सकता है | उस दिन ऐसे ही कार्यो को प्राय- 
मित्रता दी जातो है । इन कार्यों के लिए शिंतने दिन नियत होते हैं उनसे निजी 
प्रस्तावों तथा विधेयको की सल्या कही अभ्रविक होती है । भ्रतः बिजी विधेषकों और 
प्रस्तावों में किस को प्राथमिकता दी जायग्री, यह चिट्टियाँ डाल कर तम कर लिया 
जाता हैं । जिस सदस्ष का नाम पहले झा जाता है, उसी सदस्थ के विधेयक या 
प्रस्ताव पर पहले विचार किया जाता है । गैर सरकारी दिनो में यह क्रम इसी प्रकार 
चलता रहता है। 
संखद तथा संसद-सदस्यों की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार--ससद के 
कार्य का उचित ढंग से संचालन होने के लिए यह झ्ावश्यक है कि उसके सद्बस्य निर्भवता 
तथा स्वतन्रत्तापूर्वक वार्य कर सके | भ्रतएवं संसद के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता 
है । इसका प्रर्थ यह है किए संसद भवन से या ससद को किसी समिति में बोई भी सदस्य 
जो दुछ उचित समझे, कह सदता है । इस प्रकार अ्रपना मत प्रव॒ट करने के लिए उस 
पर कोई मुकदमा नही चलाया जा सकता । संसद के सदनो को प्रकाशन की स्वृततता का 
भी भघिकार है; श्रथीत्‌ ज़िसी व्यक्ति पर किसे लो सदन को कार्रवाई का प्रतिवेदन 
प्रकाशित करने के लिए मामला नही चलाया जा सइझता । इसके अतिरिक्त ससद विधि 
द्वारा भपने भोर भी विशेषाधिकारों एवं उन्मरक्तियों को निश्चित कर सकती है। जब तक 
वह ऐसा नहीं! करठी ठद तक उसकी उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार वही रहेगे जो 


१७० भारतीय गणतंत्र का संविधान 


सबिधान के उद्घाटन के समय ब्रिटेन को कामन्स सभा ( प्ू0प७४९ ०६ (०077075 ) 
के थे ।* 

हमारे संबिधान में संसद में भाषा और प्रकाशन के जो विशेषाधिकार स्पष्ट रूप 
से दिये भये है उनके श्रतिरिवत ब्रिटेन की कामन्स सभा ([70082 0 (0009॥7008 ) 
को निम्नलिखित विशेषाधिकार भ्रौर प्राप्त हैं :-- 

(१) कामन्स ( ब्रिटिश) किसी भी समय दर्शकों को हदा सकती है। यह प्रधि- 
कार भारतीय लोकसभा के झायक्ष और उपाध्यक्ष को भी कार्य संचालन की पद्धति के 
१६७५ वे नियम के अत्त्गंत दिया रया है। 

(२) उस्ले अपने झ्रातरिक मामलो का नियमन ( रि८8णै७४००) और पयंसद के 
अन्दर उत्पन्न होनेवाले मामलों को तय करते का अ्रधिक्रार है । इस श्रधिकार द्वारा पाले 
मेण्ट का प्रत्येक सदव ग्रउ्नी कार्रवाई के नियंत्रित करता और ग्रपती चहारदीवारी के 
भीतर होने वाले सभी मामलो को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना ही तय कर सकता है। 
यह भी कहा जाता है कि कामन्‍्स सभा को यह भी निर्शाय करने का भ्रषिकार हैकि 
उसकी सीमा मे होनेवाले किसी मामले मे कौन विधि लागू होगी भौर कौन नहीं। लेकिन 
अपनी सीमा के भीत्तर किए हुए अपराधों का निर्णय करने का कामनन्‍्स सभा को प्रधिकार 
नहीं है । उसका चिर्णाय न्यायालयों मे ही होता है । 

(३) कामन्स सभा को परपरा के विरुद्ध क्दाचार के दोषी व्यवित को दड देते 
का ब्रधिकार है। इसमे भ्रनुचित शब्दों तथा प्रनुचित आचरण दोनो ही को रोकने का 
ग्रधिकार सम्मितवित है। यदि बोई ऐसा कार्य करता है जिससे श्रश्ान्ति तथा प्रव्यवस्था 
उत्पन्न होती है तो कामन्स सभा उसे इसके भ्राचरए के लिए दष्ड दे सबती है । सदस्यों 
के लिए इस प्रकार के कई दण्ड है जैसे उनको नाम द्वारा सबोधित कर देवा ()ए087०), 
कुछ काल के लिए बैठकों में भाग लेने से रोक देना, सदव से सत्र के शेषकाल के लिए 
निकाल देता इत्यादि । 

(४) ब्रिटिश कामन्स सभा को झतने सदस्यों भौर बाहर बालो को, प्रपने विशेषा- 
धिवारों का उल्लंघन करने पर, दडित करने का अभ्रधिवार है। यह झ्धिकार ठीक उसी 
अगार का है जैसा व्यायालयों को अपनी मान हानि करने वाले को दडित करने का होता 
है । जिन बातो से लोकसभा के विशेषायिकारों का उल्लघत होता है, उतकी पूरी तालिका 
देना तो यहाँ सम्भव नही है लेकिन दृष्टात के रूप में उनमे की कुछ बाते ये हैं :---(क) 
सदन की कार्रवाई या सदन के अधिकारियों के कर्तव्य-पालन मे जान बुक कर बाघा देना, 
जैसे सभा भवन के सामने भीड लगाकर या झ्यौर मचा कर या उपद्रव करके सदस्यों को 
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१ भपभीत करना, या झदन के सा्जेट श्रथवा प्रन्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्य के पालन 
करने से रोकना । (ख) जिन नियमों डरा सदन का कार्य सल्चालन होता है उनकी 
अवज्ञा करना यथा, सदन की कार्रवाई की दुर्भावनापूर्णा रिपोर्ट छापना, प्रवर समिति के 
सामने की गई गवाहियों को उनके सदन के सम्पुख उपस्थित किये जाने के पूर्व ही प्रका- 
'शित कर देना, भवन के बाहर निकल जाने का श्रादेश पा जाने पर भी न हटना, प्रश्नों 
के उत्तर न देना या झ्राज्ञा पाने पर प्रमाण के कागज-पत्री या साक्षियों कोन उपस्थित 
करना प्रादि (ग) सदन या उसके सदस्यों के चरित्र, भाचरए और कार्रवाई के सम्बन्ध में 
अपमानजनक बातें कहना या छापता, सदन के संदस्यो के साथ सदन मे किये हुए क्सी 
विशेष कार्य के लिए दुब्यंवहार करना, जिसी सदस्य द्वारा रिश्वत लिया जादा था उसे 
रिश्वत देना भ्रादि, (घ)अ्रष्यक्ष के प्राचरण की टीका-टिप्पणी करना या उस पर पक्षपात 
का अभियोग लगाना, श्रादि-भ्रादि । 

कामन्स समा श्रपन्े विशेषाधिकारों के उल्लधन किये जाने पर तीन प्रकार के 
दंड दे सकती है, भर्यात्‌ डॉट-फटका र, भर्त्सता भ्रौर कारागार भेज देना । बांट -फटकार 
(2900० प०१ ) का पारिभाषिक अर्थ वह है कि भ्रध्यक्ष प्रपराधी को अपने सामने 
थुलाकर डॉट दैता है । भर्त्सना ( रि८ए777900 ) में अपराधी को बल्पूर्वक पेडकर 
सदन के सामने लाया जाता है शोर तब डॉटा-फटकारा जाता है। कारागार का दंड 
यद्दि सत्रावसान से पहले ही समाप्त तही हो जाता, तो सत्र समाप्त होते ही सूवयमेव 
समाप्त हो जाता है । 

सदन के सामूहिक विशेषाधिकारो के झ्तिरिवत सदस्यो के व्यक्तिगत रूप से भी 
कुछ विशेषाधिकार होते हैं। ये विशेषाधिकार चार हैं, भ्र्याव्‌ भाषण की. स्वतन्त्रता, 
गिरफ्तारी से स्वतन्त्रता, जूरी के कर्तव्यी से मुक्ति और साक्षी के रूप में उपस्थित हीने के 
अतिबन्ध से स्वतस्त ता । 

भाषर वी स्वतत्वता का पर्थ यह है कि विसी भी सदस्य पर किसी भी व्याया- 
खय में कामन्स सभा के सम्मुस्त विचारार्थ उपस्थित ज़िये गये थिपय के सम्बन्ध मे कही 
गई बाद के लिए कोई मुत्॒हमा नहीं चलाया जा सकता | इनमे सानहानि, अपमानजनक 
सेख, राजद्रोह के मामले भी सम्मिलित हैं। सदन को यह शव्ति है. कि झपने खंदस्यों 
को इन प्रविकारों का दुरुपयोग करने से रोक सके । अतः अ्ससदीय भाषा का प्रयोग, 
अध्यक्ष या सदन के लिए मानहानिकारी शब्दों का प्रयोग, अन्य सदस्यों पर व्यवितेयत 
रूप से भाक्षेप, झिसी सदस्य का सलाम लेकर उस प्र झारोप लगाता तथा राजा के 
नाम का उपयोग करके सदन को प्रभावित करने की चेष्टा करता आदि अजित 
है। भारतोय संसद ने भी अपनी कार्यसंचालन पद्धति के नियमों में इन बातों को बजित- 
कर दिया है। 
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गिरफ्तारी से स्वतन्त्रता का श्राशय यह है कि संप्द के किसी भी सदस्य को) 
किसी दीवानी ( (।शं। ) मामले के सम्बन्ध में संसद के भ्रधिवेशन काल में या 
अधिवेशन के ४० दिन के पूर्व श्रथवा ४० दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं दिया जा 
सक्‍ता। भारतीय विधि के श्रन्तर्गत ( विधानमण्डल सदस्य उन्मुवित अधिनियम, १६२५ 
के झनुमार ) यह छूट केवल १४ दिन की ही दी गई थी; किन्तु श्रव ब्रिटिश कामत्स 
सभा की माँति मारतीय संसद के सदस्यों को भी ४० दिन की छूट मिल गयी है। 
लेकिन यह स्व॒तन्त्रता केवल दीदानी मामलों के सम्बन्ध में ही है। दंडविधि के श्रंतर्गत 
चलने वालें किसी मौमले यो भ्रमियोग से रक्षा के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा 
सकता । इस स्वतन्त्रता का उपयोग निवारक सजरबन्दी से बचने के लिए भी नहीं किया 
जा सकता | 

जुरी बनने के भार से मुक्ति और न्यायालय के सम्मुख गवाही देने के कर्तव्य से 
मुक्ति ऐसी स्वतन्नताएँ हैं जिनके लिए किसी स्पष्टीकरण की ध्रावश्यवृता नहीं है ॥ केवल” 
इतना ही कहना झावश्यक है कि सदस्य गवाही न देने के श्रधिकार को स्वेच्छा से ही त्याग 
देते हैं, भौर सदन उन्हे गवाही देने को आज्ञा दे दिया करता है । 

भारतीय संसद की कार्य-सथ्ालन पद्धति के नियमों के श्रन्तर्गंत विशेषाधिकारों 
की रक्षा के लिए स्थायी समित्ति ( (०0प्राग्णा(ध्ट 67 ए:ंपच्योी८9९०७ ) की नियुवित 
कर दी गई है । विशेषाधिकार सम्बन्धी किसी भी विवाद वो अध्यक्ष निर्रयार्थ उतत 
समिति को सौंप सकता है या कसी सदस्य के प्रस्ताव पर सदन हो सौप समता है + 
यह सप्रिति सदन या अध्यक्ष को बतलाती है कि किसी मामले में सदत या सदस्यों के 
विशेषाधिकार का उल्लघन हुआ है या नहीं; शौर यदि हाँ तो क्‍या कार्रवाई थी 
जानी चाहिए। ९ 

सदस्यों का वेतन और भचा आदि--संसद के संदस्य को संसद द्वारा 
निर्धारित वेतन ओर भत्ते भ्रादि मिलते हैं ।५ भ्रभी हाल में ही ( मई राघ्‌ १९४४ ) 
में संसद ले एक विधेयक पारित क्या है जिसके अनुसार ससद के सदस्यो का ४००] 
रु० मासिक वेतन, और संसदीय वार्य के लियेवे जितने दिन दिल्ली रहे, २१] रू० 
प्रति दिन के हिसाद से भत्ता विश्चित क्या गया है। इसके ग्रतिरिवत प्रत्येक सदस्य 
को देश भर में कही भी जाने के लिए सेदेल्ड वलास का एक नि.शुल्क पास दिया 
जाता है। यह पास झहस्तान्तरणीय है ॥ अपने परिवार तथा नौकरो को दिल्ली लाने 
के लिए प्रत्येक सदस्य को एक सेकेन्ड तथा एक थर्ड क्लास का किराया श्रलग से 
मिलता है । 
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झारतोय संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों को ब्रिटेन के संसद सदस्यों के 
चेतन तथा भत्तों से ठुलना करना शिक्षाप्रद होगा । ब्रिटिश संसद के सदस्यों को १००० 
ब्यौड वाधिक देतन मिलता है । भ्रभो हाल ही मे यह प्रस्ताव रखा गया था कि यह वेतल 
बंढाकर १५०० पौंड वाधिक कर दिया जाय लेकिन वह विफल हो गया; तथापि 
ब्रिटिश सरकार ने यह सुझाव रखा है कि सदस्यों की १०० से ५०० पौड बाधिक तक 
ऋरमुफ्त भत्ता दिया जा सकता है जिससे ये अपना वास्तविक व्यय पूरा कर सक्के, या 
चैकल्पिक रूप से जो सदस्य लन्‍्दन से बाहर रहते हैं, उनको दो पौंड प्रतिदिन के हिसाब 
से भत्ता दिया जाय । 

सदन के नियम--सविधान की व्यवस्थाओं के भ्रन्तर्गत संसद का प्रत्येक 
सदन भ्रपना कार्रवाई के नियम बना सबता है। जब तक ऐसा नही किया जाता तब 
सक संसद कह कार्य उन्हीं नियमों के भ्रनुसार चलेगा जो सबिधान के उद्घाटन के पूर्व 
आरतीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा काम में लाये जाते थे । इन नियमो मे भ्रध्यक्ष प्राव- 
अयकतानुसार सुधार भौर सशोधन कर सकता है। संसद वी कार्रवाई से सम्बंधित ये नियम 
अध्यक्ष दार संशोधित ही छुके हैं भौर इनको एक पुस्तिका के रुप मे प्रवाधित भी 
ऋर दिया गया है जिसका नाम है 'संखद की कार्यवाही श्रौर कार्य संचालन के नियमः 
(7086 एण९ 0६ 770९९एप३८ के (०70०० 06 एपह्मंग८७ 40 एच्राप- 
&£06०॥ ) संसद के उभय सदतो के सयुक्त भ्रथियेशन का कार्यसचालन राष्ट्रपति द्वारा 
निर्मित नियमो के भ्रनुसार होता है। राष्ट्रपति इन नियमों को दोनो सदनो के ब्रध्यक्षो के 
अरामर्श से धनाता है।* वित्तीय कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों को भी संसद विधि द्वारा 

, आता सकती है ।* 

संसद तथा न्‍्यायाज्षय--संसद उच्चतम न्यायाक्षय या उच्च न्यायालय के 
'छिसी न्यायाधीश के किसी सरकारी कार्य के सम्बन्ध में कोई व[द-जिवाद नही कर सकती । 
बह केवल एक ही दशा में ऐसा कर सकती है भ्र्थात्‌ जब वह छिसतो न्यायाधीश को हटएने 
के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना करे । जिस प्रकार संसद किसी न्यायाधीश वी टीका-टिप्पणी 
जद्दी कर सकती, ठोक उसी प्रश्तर स्यायावोशों के लिए भो संसद की किसी कार्रवाई व। 
जैबता पर उसकी घरियमितता के भ्राधार पर भापात्ति करना चजित है। न्यायालयों के 
औआधिकार से उन प्रधिकारियों को भ्रलय रखा गया है जो ध्षत्द के सदनो को कार्य- 
जाही-दियमो का नियंत्रण करते हैं प्रधवा उसकी बैठकों पे व्यवस्था रखने के लिए 
“उत्तरदायी हैं ।3 

संसद की भाषा--ससद का कार्य प्रथम १५ दपों तक हिल्दो या क्षें्रे दो माध्यम 

)बन्‌,० ११८५, स्प्नन्‌ ० ११६, उम्नन्‌ ० १२१ झोर १२२ 
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द्वारा सम्पन्न होगा पर इसके बाद केवल हिन्दी द्वारा । पर संसद विधि द्वारा भ्रेग्रेजी के ट्र 
प्रयोगकाल की प्रवधि भ्ौर आ्राये भी बढा सकती है। संसद के विसी सदन का श्रध्यक्ष 
यदि यह समझे कि कोई सदस्य प्रेत्रेजी या हिन्दी में भ्रपने प्राश्यय को प्रक्ट करने में भ्रसमर्थ 

है तो चह उसे भ्रपनी मातृभाषा में भी बोलने की अनुमति दे सकता है ।* विधेयको, 
अधिनियमो, नियमों, विनियमों भ्रादि की भाषा तब तक श्रग्रेजी ही रहेगी जब तक संसद 
किसी विधि द्वारा अन्यथा निश्चय न करे ।* 


संसद के कार्य और उसकी शक्तियाँ--ससद के कार्यों तथा उसकी शक्तियो 
को स्थुल रूप से तीन वर्यो मे जिमकत किया जा सकता है । पहले वर्ग मे तो संसद की 
विधापिनी शक्तियाँ आती हैं। दूसरे दर्ग मे उनकी वित्तीय श्र्थात्‌ सरकारी व्यय की 
स्वीकृति देने तथा कर लगाने की दत्तियाँ सम्मिलित हैं । तीसरे वर्ग भें उसकी वे शरक्तियाँ 
हैं जिनके द्वारा वह प्रशाध्तन की निगरानी शोर नियंत्रण करती है जैसे प्रश्न पूछने, प्रस्ताव. 
पारित करते, रद विवाद करने भौर भविस्वास्त का प्रस्ताव पादित करने की शक्तियाँ॥ 
श्रतिम वर्ग वी शक्तियों द्वारा संसद मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देने भ्रथवा नये निर्वाचन 
द्वारा मतदाताम्रो द्वारा मतदाताप्नों से भ्रपील करते को भी विवश कर सकती है 


संसद की विधायिती शवित॒याँ--संसद सघीय शोर समवता सूची के समस्त 
विषयो पर भी विधियाँ बना सकती है । वह विशेष परिस्थितियों मे राज्यसूचो के विषयों 
पर भी विधियाँ बताने वी अधिकारिशी है । सविधान द्वारा निब्ष्टि भूलाधिकारों का 
उल्लंघन करते हुए वह कोई विधि उस समय तक पारित नही कर सकती जब तक राष्ट्र 
पति प्रापतृवाल की घोषणा न कर दे । संसद प्रतिदेशीय (८४३३ (८णा०|ंथे) प्रभाव 
वाले विधेयक भी पारित कर सकती है | 

महाँ यह बात बड़ी सावधानी के साथ समझ लेनी चाहिए कि भारतीय 
संसद ब्विटिश पार्लभेट की भाँति संग्रभुत्व सम्पन्न विधान मण्डल नहीं है। भारतीय 
संसद की विधायिका शक्ति सीमित है। वह ससद यदि कोई ऐसी विधि बनाती है जो 
संविधान के प्रतिकूल हो तो वह विधि न्यायालयों (उच्चतम और उच्च न्यायालयों) हारा 
शून्य (ए00) घोषित की जा सकती है। हमारी संसद का संप्रशुत्वविहोन रूप हमारे 
संविधात के सघोय होने तथा उसमें मूलाधिकारो का उल्लेख होने के कारण है। 

विधेयकों का प्रस्तुत किया जाना--कुछ दिषयो से सम्बन्धित विधेयक किसी 
भी सदन में बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के उपस्थित नही किये जा सकते, जैसे भाग 
“क! या 'ख राज्य के क्षेत्र के पुनवितरण के सम्बन्धी विधेयक या विधेयकों, श्रधिवियमो, 
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। और उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की कार्रवाई की भाण (पँग्रेजी) से प्रथम १४ वर्षो 
के प्न्दर परिवर्त्तत करनेवाला कोई विधेयक इत्यादि । 

प्रथम घाचुन--वित्त-विधेयको के श्रतिरिवत कोई भी विधेयक किसी भी 
सदन में उपस्थित क्या जा सकता है। यदि कोई सदस्य किसी विधेयक को उप- 
स्थित कर्मा चाहता है तो उसे ऐसा करने के पहले सदन को झनुमति श्राप्त करनी होती 
है। सामान्यतः यह भ्नमति मिल जाती है, लेक्लि कभी कभी नहीं भी मिलती । भ्रनुमति 
प्राप्त कर लेने के बाद विधेयक उपस्थित करनेवाला सदस्य उस विधेयक का नाम था 
शीर्षक पढ़ देता है और यदि विधेयक महत्वपूर्ण हुआ तो उसकी मुख्य मुख्य 
बातो के सम्बन्ध मे एक भाषण भी दे सकता है। यह विधेयक का प्रथम बांचन 
( एप ९.९४प०४ ) कहलाता है । इसके बाद विधेयक भारत सरकार के गजद जे 
प्रकाशित कर दिया जाता है । 

द्वितीय बाचन ( [४6 $6८०४१ ए८4१०॥६४ )--इसके उररात्त एक 
निश्चित दिन विधेयक का द्वितीय वाचन होता है । उस दिन विधेयक का प्रस्तावक बह 
प्रस्ताव रखता है कि विधेयक प्रवर समिति ( 50९८६ (:0:066 ) को विचारार्थ 
सौंप दिया जाय, या उस पर जनमत् जानने के लिये उस्ते प्रसारित क्रिया जाप, या उ्त 
पर तत्काल ही विचार किया जाप । 

िवाय परमावश्यक सरकारी विशेयकों प्रथवा विवादरहित विधेयकों के, अत्यों 
पर तत्काल विचार सावारण॑दया नहीं होता ।॥ सामाजिक विधेयक बहुधा लोकमत के 
प्रकाशन के लिए प्रसारित कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई विधेयक विवादास्पद 
हो या शिसी नये विषय से सम्बन्धित हो दो उसे भी जतमत-भकाशन के लिए भेज दिया 
जाता है । धन्य सभी विधेयक बहुधा प्रवर समिति ( 526८६ (070९८ ) के 
सुधुर्द कर दिये जाते हैं । 

इनमे से बोई प्रस्थाव उपस्थित होने के उपरात्त सदग विषेयर्क के मूल सिद्धातों 
दर बाद-विंवाद करता है । यह विधेयक्र का «तीय वाचन कहलाता हैं। इस चाचम मे 
विस्तार की वातों पर दिचार नहीं होता श्रोर न कोई संशोधन उपस्थिति क्या जा 
सबता है द्वितीय वावन में पारित हो जाने पर विधेयक त्तीसरी भवशथा में प्रवेश करता 
है जिसे सर्मिति सोपान ( (ए्राशता(०८ 50४9७ ) कहते हैं। कहने की आवश्यकता 
नही कि विधेयक प्रवर समिति के पास तभी भेजा जाता है जब उस पर तत्वाल विचार 
किये जाने, या उसे जनमत-प्रकाशन के लिए प्रसास्ति करने का निश्चय न कर दिया 
गया हो 

समिति सोपान की ग्रक्रिया--प्रवर समिति में विधेयक का प्रस्तावक तथा 
सदन के कुछ भग्य सदस्य होते हैं। प्रवर समिति विधेयक को प्रत्येक घारा पर भत्पन्त 
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सूक्ष्म रूप से विचार करती है। और जहाँ जहाँ भ्रावश्यक होता है, संशोधन के सुभाव 
भी देती जाती है । इसके बाद वह श्रपनी रिपोर्ट ( ८७०४६ ) सदन के समक्ष 
उपमस्धित करती है । 
रिपोट सोपन्--निश्चित दिन विशेयक का प्रस्ताव सदव के समक्ष प्रवर 
समिति की रिपोर्ट ( (१९७०४८ ) पर विचार किये जाने का प्रस्ताव उपस्थिति करता 
है। तब सदन प्रवरस्मिति द्वारा संशोधित विधेयक की एक-एक धारा और खण्ड पर 
विस्तारपूर्वक विचार करना प्रारम्भ करता है । इस समय किसी भी विचाराधीन भ्रनुच्छेद, 
धारा या खण्ड से कोई भी सदस्य संशोधन उपस्थित कर सकता है। प्रत्येक सशोधन पर 
बहस की जाती है भोर उस पर मत लिये जाते हैं। भ्रन्त में जो संशोधन स्वीकार कर लिये 
जाते हैं, उनके सहित विधेयक के विचाराधीन भ्रनुच्छेद पर मत लिया जाता है। इस 
प्रकार एक-एक करके विधेयक के सभी प्रनुच्छेद निपटा दिये जाते हैं और जब भ्रन्तिम 
अनुच्छेद तथा विधेयक्र की प्रस्ताववा ( ?८्थाय्र06 ) भी पारित हो जाती है तो 
विधेयक का रिपोर्ट सोपान (ह०७०:८ 5792८) पूरा हो जाता है। 
तृतीय बाचन--भ्रन्त में विधेयक सदन के कार्यक्रम मे किसी एक दिन भौर 
तृतीय बाचन के लिये रख्ता जाता है । तृवीय वाचन मुख्यतया भ्रोपचारिक होता है । 
इसमे विधेयक में कोई महत्ववूर्णा परिवर्तन नहीं किया जा सक्तता। तथापि विधेयक में 
यदि कोई अस्पष्ट शब्द या वाक्य हो तो उन्हे स्पष्ट किया जा सकता है । इस वाचन के 
बाद विधेयक सदन द्वारा पारित समभा जाता है। ध्रव उत्त सदन का प्रध्यक्ष विधेयक 
के पारित हो जाने को प्रमाणित करके उसे दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेज देता 
है। वहाँ भी वह इसी भ्रक्रिमय (7?70८८०७7८ ) से पारित किया जाता है। दूसरे 
सदन में भी विधेयक्र उसी के रूप में जिसमें वह पहले सदन से भ्राया था, पारित हों 
जाने के बाद जस्ते राष्ट्र पति की स्त्रीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस स्वीकृति के 
मिल जाने के उपरान्त वह विधेयक विधि या कानून बन जाता है) 
सदलनों में सतभेद--ऊपर, विधि बनाने की सामान्य प्रक्रिया पर प्रकाश डाला 
“गया है। किसी भी विधेभक को विधि बनने के लिए इन सब सोपानो को पार करना पड़ता 
है। परन्तु कभी-कभी बीच मे कुछ जटिलताएँ या कूठिनाइयाँ भी उपस्थित हो सकती हैं 
जिनके कारण प्रक्रिया कुछओर लस्बी हो जाती है। उदाहरणार्थ कभी-कभी ऐसा हो 
सकता है कि कोई विधेयक जिसे रूप मे एक सदन में पारित हुआ है, दुसरे सदन मे उस 
रूप में पारित न हो सके या बिल्कुल ही भस्वीहत क्र दिया जाय । ऐसी दशा मे या 
तो दोनों सदनों को संयुक्त समिति की सहायता से मतभेदों को दूर करने का यत्व किया 
जाता है या विधेयक को एक सदन से दूसरे सदन से बार-बार तब तक भेजा जाता है जब 
न्तक सभी मतसरेद दूर न हो जायें । इस प्रकार मो यदि मतभेद नहीं दूर होते तो राष्ट्रपति 
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| के भ्रादिश से दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन प्रायोजित किया जाता है भौर उसमें विधेयक 
के विषय में भ्रन्तिम निर्णय कर लिया जाता है। इसके बारे में हम गत भ्रष्याय में विचार 
कर भाये हैं । 
राष्ट्रपति की स्वीकृति--दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित कर दिये जाने के 
बाद भी राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सम्मति देने से इनकार कर सकता है भ्रथवा कह 
सकता है कि संसद विधेयक पर पुनविचार करे। इस द्वितीय दशा में यदि संसद सश्ोधन 
सहित भथवा बिना संशोधन के विधेयक को पुन; पारित कर दे तो राष्ट्रपति को भ्रपनी 
स्वीकृति देवी पड़ती है ।* 
बिचारधीन विधेयकों पर विघटन का प्रभाव--लोकसभा के विघटन से भी 
जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि लोकसभा विधटित बर दी जातो है तो उसके 
विचाराधीन समस्त विधेयक्र स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं । वे विधेयक भी समाप्त हो जाते 
हैं जो लोकसभा में तो पारित हो चुके होते हैं परन्तु राज्य सभा के विचाराधीन हैं। पर 
थे विधेयक समाप्त नही होते हैं जिनके सम्बन्ध में लोकसभा के विघटन के भादेश की 
विधि के पूर्व ही दोनों सदनों के संयुक्त ्रधिविशन बुलाये जाने की विज्ञप्ति राष्ट्रपति द्वारा 
भ्रकाशित की जा छुकी हो । कोई विधेयक जो राज्य-सभा द्वारा पारित हो चुका हो लेकिन 
लोकसभा में पारित न हुप्रा हो, लोकसभा के विधटित हो जाने से समाप्त नहीं होता 
सन्रवसान (?0:222»000) से कोई विधेयक किसी सदन में समाप्त नही होता ।९ 
गैर सरकारी विधेयक--गैरसरकारी, प्र्यात्‌ मंत्रियों के प्रतिरिक्त श्रत्य साधा- 
रण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों के पारित होने के लिए भी वही प्रक्रिया है जो सरकारी 
विधेषकों के लिए ( लेकिन गैरसरकारी विधेयकों पर उनके लिए नियत समय के प्रन्तर्गत 
ही विचार किया जा सकता है। इसलिए उनको प्रगति भ्रपेक्षाकृत मनन्‍द होती है। यदि 
किसो गेर सरकारी विधेयक का सरवार विरोध करे तो उसके पारित होने की कोई 
सम्भावना नही रह जाती । इसलिए सदस्यों के भ्पने निजी विधेयकों को पारित कराने 
के लिए जहाँ तक सम्भव हो या तो सरकार का समर्थन या कम से कम उसको तटस्थता 
श्राप्त कर लेनी भावश्यक है । 
ब्रिटेन की माँति हमारे यहाँ व्यक्तिगत (:ए७४) विधेयकों के लिए कोई लय 
श्रक्रिया (270८८पेप४८) नही है। 


वित्तीय प्रक्रिया [7४५ एं।डलेशे ए7००८१०:९) 


धन विधेयक्‌ू--वित्तीय या घन विधेयकों को प्रक्रिया साधारण विधेयकों से 
, मिन्न है। 5 
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घत विधेयक वे विधेयक हैं जिनका सम्बन्ध केवल निम्तलिखिति विधयों में से 
किसी से हो--१ 


( क ) किसी कर का लगाना, परिवर्तन या समाप्ति भादि, 

( ख ) ऋण या भारत सरकार पर भाधिक भार डालने वाली श्रन्य कोई बात, 

(गे) भारत की संचित या भाकस्मिकता निधि को सुरक्षित रूप से रखते 
((:७७(०त ४९) या उसमें से धत निकालने की व्यवस्था, 

(घ ) भारतीय संचित निधि (:0050076०6 एणा09) पर किसी व्यय 
का भार रखना, या उसमे से कसी व्यय के लिए धन देने की स्वीकृति, 

(ड ) सरकारी हिसाब मे घन जमा करना या उसमे से ख् भौर सरकारी 
हिसाब की जाँच (0007) प्रादि, 

( च॑ ) इससे सम्बन्बित कोई विषय । 

सक्षेप में घन विधेयक वह विधेयक है जिसका सम्बत्ध संघ की श्राय, ब्यय, 
निधियो, हिसाब किताब प्रौर उसको जाँव भादि मात्र से हो । केवल! या "मात्र! छब्द 
का प्रयोग इस' सम्बन्ध में इसलिए किया गया है जिससे धन विधेयकों में श्रन्य विषयों से 
सम्बन्धित कोई धाराएँन जोडी जा सके, भौर साधारण बाते घत विधेयकी की-सी 
भपेक्षाइत सुगम ध्रक्रिया से कानून का रूप न श्राप्त कर सके । कोई विधेयक धन विधेयक 
हैं या नही, इसका निर्णय लोकसभा का भ्रध्यक्ष करता है झौर उसका निर्णय इस 
सम्बन्ध मे भ्रतिम होता है ।९ 

आयव्ययक (7४6 छ००४०८:)--घच्षषि छोटे-मोटे धत विधेषक सम्म-समण 
पर भ्रस्तुत होते रह सकते हैं, तथापि इनमे सबसे अधिक महत्वपूर्णा और व्यापक बापिक 
झायव्ययक या बजट (7]6 070००) 90022) होता है जिसमे संघ के भ्रागामी 
घर्ष की भ्राम तथा व्यय के भनुमान या अन्दाजे (290॥72:65) दिये रहते हैं। प्राय- 
व्ययक एक धन विधेयक न होकर एक प्रकार से उनका सामंजस्यपूर्ण समूह सा हीता 
है। हमारे देश में प्रायव्ययक को दो भागो मे तैयार करने को परिपाटी है। इनमे 
पहला भाग तो रेलवे श्रायव्ययक (१२५।|७४०ए 800850 होता है और दूसरा साधा- 
रण झायन्ययक ( 5८०८:४ 90त2०६ ) । रेलवे झायव्ययक मे केवल रेलो की श्राय 
और व्यय शरशियाँ होती हुँ। रेलो का प्रबन्ध स्वतन्त्र व्यादप्तायिक प्राधार पर हो सके, 
इसीलिए उतका श्रायव्ययक्त अलग क्र दिया गया है ! साधारण झायव्यमक रेलों को 
छोड़ कर भ्रच्य विभागों के भनुमानों से सम्बन्धित होता है । परन्तु दोनों भ्रायव्ययकों 
को पारित करे की प्रक्रिया समात ही है। इनमे एकमात्र अन्तर यही है कि रेलवे 
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*श्रायव्ययक रेल मन्‍्त्री हरा और साधारण आयव्ययक वित्तमन्त्री द्वारा उपस्थित किया 
जाता है। 


आयव्ययक भाषण (7४८ छेण१/८६८ 50८८८॥) - श्रायब्ययक या संविधान 
के शब्दों मे “वाधिक वित्तीय विवरण” लोक सभा मे वित्तमन्त्री द्वारा उपस्थित किया 
जाता है। इसे उपस्थित करते समय वित्तमन्त्री एक भाषण देते हैं। इस भाषण की 
सामान्यतः सब लोगो झशौर विशेषकर व्यावसायिक भ्रौर दित्तीय क्षेत्रों मे बडी उत्सुकता 
से प्रतीक्षा की जाती है क्योकि इससे झ्ागामी वर्ष मे लगाये जाने वाले सरकारी करो के 
प्रस्तावों वी प्रथम सूचना मिलती है । इन भ्रस्तावों द्वारा न केवल यही ज्ञात होता है कि 
कौन-कौत से नये कर लगेगे और जनता पर कर-भार कितना रहेगा भ्रपितु यह भी ज्ञात 
होता है कि भ्रायात-निर्यात कर की प्रवृत्तियाँ दया रहेगी तथा देदा के क्नि-बिन उद्योगों 

को संरक्षण भादि मिलेगा । झआयव्ययक भाषण काफी लम्बा होता है । भ्रतः उसकी मुद्रित 

प्रतियाँ सदस्यों मे वितरित कर दी जाती हैं । 

आयब्ययक या बापिक वित्तीय विवरण शज्य सभा के समक्ष भी उपस्थित किया 
जाता है। राज्य-सभा मे इस पर केवल विचार या वाद-विवाद ही हो सकता है । इस सदन 
बो उस पर स्वीकृति या भ्रस्वीकृतति देने का कोई प्रधिकार नही है | 

संसद द्वार आयव्ययक पर विचार-संसद को प्रपनी वित्तीय प्रक्रिया 
को नियमित करने का भ्रधिकार है श्रोर उसके ऐसा करने तक लोकप्तभा के श्रव्यक्ष 
द्वाय संशोधित पुरानी प्रक्रियानुसार ही काम चलाने की व्यवस्था है।* गणतन्त्र की 
स्थापता के उपरान्त कुछ संशोधनों की घोषणा की गई थी जिनके फलस्वरूप भारतीय 

“भ्रद की वित्तीय प्रक्रिया बहुत कुछ ब्रिटिश कामन्स सभा की वित्तीय प्रक्निया कीन्सी 

हो गई है। 

पारित होने के लिए झायब्ययक को पाँच सोपानों पर होकर जाना पडता है। 
थे ये हैं: (१) प्रायव्ययक वा लोकसभा के समक्ष उपस्थित किया जावा, (२) 
सामान्य वाद-विवाद, (३) मांगों की स्वीकृति, (४) ध्यय स्वीकृति विधेयक (/५9[70- 
7?0०५०४ 7) पर विचार तथा उसका पारण शोर (५) कर-अस्तावो प्र्थात्‌ वित्त 
विधेयक पर विचार तथा उनका पारण । 

सामान्य चाद-विवाद (ठल्यच्य्य स्‍08८०४आ००)-हम पायव्ययक के 
उपस्थित किये जाने का पहले ही वर्सन कर भझाये हैं । उपस्थित किये जाने के कुछ समय 
बाद भायव्ययक पर सामान्य वाद-विवाद झ्रारम्भ होता है । इस बाद-विवाद के लिए दो- 
ऊ#ज़ दिन दिये जाते हैँ। वाद-विवाद झायव्ययक के मूल सिद्धान्तों या नीति ही पर होता 
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है। इस समय विस्तार की बातो पर विचार नहीं किया जाता झौर न कोई कशोती का 
भ्रस्ताव ही उपस्थित किया जा सकता है। झागयव्ययक पर यह सामान्य वाद-विवाद दोनों 
सदनों में होता है 

वाद-विवाद की यह प्रथा पहले की उस परम्परा का झवशेषांश है जब भारतीय 
विधानमंडल को झायब्ययक की स्वीकृत्ति का भ्धिकार न होकर उस पर विचार भौर 
याद-विवाद मात्र का अधिकार था। इस अथा को वर्तमान संविधान में भी बनाये रखा 
जया है बयोकि इससे कुछ लाभ हैं जैसे इस वाद-विवाद द्वारा सदस्यों की प्राय सम्दरभी 
अनुमानी तथा सरकार के घन-प्राप्ति के उपायों भौर साधवों के कार्यक्रम पर विचार 
अवसर मिलता है । इसके झतिरिक्त सदस्य इसके द्वारा संचित निधि में से होने वाले व्यय 
((फ्थ्व8०0 ८:ए९००४६घ८८) पर भी जो लोक सभा वी स्वीकृति के लिए उसके 
समक्ष नही लागे जाते, भ्रपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दा 

माँगों पर सत्दान--सामान्य वाद-विवाद के उपरान्त लोकसभा विभिन्‍न माँगो 
थर स्वीकृति देने का काम प्रारम्म करतो है। इसका भर्ध यह है कि ब्ायव्यपक के व्यय 
पर ही पहिले विचार और मतदान होता है। ग्रह बात सावधानी से समझ लेनी चाहिए 
कि सरकारी व्यय की मंजुरी की शक्ति केवल लोकसभा को, ही है ॥ राज्य-सभा इस, संबंध 
में कुछ भी नही कर सकती । भायव्ययक पर मतदान करते समय लोकतमा सभा हो के 
रूप में बेठती है। कामम्स सभा ( प्र०ए४८ ०06 (0॥0000$ ) की भाँति सम्ूर्ण 
खदन की समिति ( ॥6 (0०एा9४06९४ ०६ ४४6 एए00८ [0५56 ) के रूप में 
नहीं । वास्तव में हमारे. देश में सम्पूर्ण सदन सम्रिति की प्रक्रिया का किसी भी संसदीय 
कार्य में प्रयोग नहीं होता। ै 

माँगों पर मतदान के लिए ब्विदेन में २६ दिन दिये जाते हैं परन्तु मारत डर 
यह कार्य ८ से १९ दित के पन्दर ही भ्रम्पन्न करा लिया जाता है । भरवो स्पयों वे 
व्यय के सम्बन्ध में इतने ही थोड़े समय में लोक समा को भपनो स्वीह्वति दे देवी 
चड़ती है । इसका यह भ्र्थ है कि बहुत-सी माँगों पर ब्रिना वाद-विवाद के हो स्वीकृति 
दे दी जाती है । होता यह है कि लोक सभा के श्रच्यक्ष सदन के नेता प्रर्थात्‌ प्रधान 
न्त्री के मरामर्श से प्रत्येक भांग था मांगों के सभूहों के पारित करने के लिए समय 
पनर्षारित कर देते हैं॥ वाद-बिवाद पूर्ण हुआ या न हुमा हो, निर्धारित काल के समात 
ज्होते ही वह समाप्त कर दिया जाता है झौर उक्त माँग या माँगोंपर मत ले लिया 
जाता है॥ इसी प्रकार नियत भ्रवधि के भ्रंतिम दिन संध्या के ५ बजे जितती भी माँग 
श्लेष रह जाती हैं, एक साथ सव पर मत ले लिए जाते हैं चाहे उन पर विचार हृप्ता 
हो पा नहीं, भौर कार्ये समाप्त कर दिया जाता है| माँगों की मद्भूरी के सम्बंध मे एक 
खुल्य बात यह है कि बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के, घन को कोई माँग लोकसभा के 
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' सामने नही की जा सकती । इसका व्यावहारिक तालयर्य यह है कि सदन के संदस्य 
आयदव्ययक में भस्तावित व्यय की किसी माँग को रू तो बढ़ सकते हैं झौर न कोई नई 
माँग प्रस्तुत कर सकते हैं क्योकि वैधानिक दृष्टि से सभी माँगें सदन के समक्ष राष्ट्रपति 
को सिफारिश से ही झा सकती हैं ॥ सदस्य किसी भाँग की केवल अस्वीकार कर सकते 
है या उसे घटा सबतते हैं| वास्तव में जब तक सत्रिमण्दल किसी व्ययरएणशि हे शीर्षक 
के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार न कर ले तब तक लोकसभा माँगो की राशि 
को घटा भी नहीं सकती, वयोंकि वेसा करना मन््रिमण्डल के प्रति भविश्वास का द्योतक 
है । यधार्थत यह है--माँगो पर वद-विवाद के समय श्रायव्ययक की मंदों श्लौर व्यय 
राशियों के सम्बन्ध में वित्तीय इृष्टि से विचार ही नहीं किया जाता किन्तु जिस विभाग 
वी माँग विचाराधीन होती है उसके प्रशासम के विरुद्ध श्रसतोप भ्रदुट किया जाता है 
हुथा आलोचना की जी है। भ्रायव्ययक के कसी मद के व्यय के भ्रतृमाव को ज्यों 

१ ही विचार के लिए उपस्थित किया जाता है त्यों ही कोई सदस्म उठकर उसमे एक 
स्पये था सौ रुपयों की कटोती का प्रस्ताव रखता है श्लोर उस भस्ताव पर बोलते हुए 
ही वह सम्बन्धित विभाग के प्रशासन दी श्रालोचना कर डालता है । प्रन्त मे जब 
सारे आलोचनात्मक भाषण समाप्त हो जाते हैं तो विभाग का श्रध्यक्षे मत्त्री उन झालो- 
चनाभ्रो का उत्तर देता है । इस उत्तर में वह या तो भालोचना में उठाई गई बातो को 
निससार सिद्ध करने का प्रयत्न करता है या यह भाश्वासन देता है कि शिकायतों को 
दूर कर दिया जायगा। इसके बाद साधारणतया कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया 

. जाता है। यदि कटोती का प्रस्तव वापस नहीं लिया जाता त्तो मन्जिमण्डल के पीछे. 
लोकसभा का जो बहुमत होता है वह मतदान मे उम्त प्रस्ताव को प्रराशित कर देता 

77 है। सदस्य भी इस बात को जानते हैं; इसलिए उनकी कटौती का प्रस्ताव भो केवल 
साक्ेतिक होता है । उठ्ध प्रस्ताव का उद्देश्य मितव्यघता सही होता किन्तु केवल चाद- 
विवाद छेड़ना होता है। सामान्यतः व्यय सम्बन्धी अनुमान जिस रूप मे विश्वमली 
द्वारा उपस्थित किये जाते हैं, उसी रूप में पारित कर दिये जाते हैं 

संचित निधि वाले व्यय ((:०05०४१४९१ एप्प 007ु८ट३--ब्यय के 
भवुमानों का एक वर्ग ऐसा भी होता है जिस पर लोकसभा की वाधिक स्वीकृति नही 
ली जाती | उस पर केवल वाद-विवाद हो सबता हैं ।५ यह वर्ग सचित निधियाले ध्ययों 
का घर्ग बहलाता है। इस वर्ग में राष्ट्रपति का वेतन तथा उसका धन्य व्यय, उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उमय सदनों के सभावत्ति भोर श्रध्यक्ष ( और उप 
की सभापति उषा उपाध्यक्ष ) तचा भारत के महालेखा नियत्रक और परीक्षक के बेतनांदि, 
"भारत के सार्वजनिक ऋण सस्बस्त्री व्यय ( जैसे ब्याज भादि ); कूछ विशिष्ट पेच्नें; 
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किसी भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण या न्यायालय की श्रादेशो की पूर्ति में व्यथ होने) 
चाली शशियाँ या ऐसा कोई व्यय जिसे संसद विधि द्वारा संचित निधि वाला व्यय 
घोषित कर दे इत्यादि सम्मिलित हैं।१ इन व्ययराशियों को लोकसभा की वार्षिक 
स्वीकृति से इसलिए मुक्त रखा गया है, कि ये श्रनिवार्यथ भौर अपरिवर्तन-शील-सी 
हैं । उनमे साधारणतथा कोई घट-बढ नहो हो सकती । झेप ब्यय सबंधी अ्रनुमानों 
पर सदन का मत व उसको स्वीकृति लो जाती है ॥ 

व्यय विधेयक (6 90:7ण०४»पधं०० 87)- धमस्त माँगों के संबन्ध में लोक- 
सभा में जब मतदान का कार्य समाप्त हो जाता है तब उन भाँगो को सचित निधिवाले 
व्ययो के सहित एक विधेयक के रूप मे सदन के समक्ष उपस्थित किया जाता है। यह 
विधेयक व्यय-विधेयक ( 06 /9770972709 शी) कहलाता है। यह भी भव्य 
विधेयवों की भाँत्ति ही पारित क्या जाता है। इसमे और अन्य विधेयकों की प्रक्रिया 
में केवल यही श्रन्तर रहता है कि इसमे सम्मिलित मांगे तथा संचित निधिवाले व्यम< 
लोकसभा वी पहले ही स्वीकृति प्राप्त कर चुके होते है। भरत: उनमे संशोधन या 
कटौती का कोई प्रस्ताव उपस्थित नही क्रिया जा भक्ला।* इस विधेयक के पारित होने 
के बाद लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित कर देता है कि यह धन विधेयक है श्रोर तब 
चह राज्य-सभा में भेज दिया जाता है। राज्य-समा को धन विधेयको को संशोधित या 
अस्वीकृत करने की दाक्ति नहीं है। द्वितीय सदन केवल उन पर विवाद कर संता! है 
सथा १४ दिन के भीतर उन पर भ्रपनी सिफारिशें लोकसभा के पास भेज सकता है। 
लोकपभा चाहे तो उन सिफारिशों को माने भोर न चाहे तो भ्रस्वीकार कर दे | कुछ भी 
हो, लोकसभा द्वारा पारित घन विधेयक १४ दिन बाद राप्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उनके 
पांव भैज दिया जाता है । राष्ट्रपति घव-विधेयक को पुनरविचार के लिए वापस नहीं कर 
सकते । उन्हे झपनी अनुमति देनी ही पड़ती है ।3 व्यग्र विधेयक को पारित करने का 
उद्देश्य सदन द्वारा स्वीकृत व्यपेराशियों या माँगो को कानून का रूप देना होता है जिससे 
महालेखा परीक्षक भौर नियस्त्रक का क्यर्य आसान हो जाय । 

करो की स्तोहुति और आय विधेयक ( ए०००७ छे॥] )--व्यय विधेयक 
के पारित होने ओर उसके कानुत बन जाने के पश्चातु झ्रायव्ययक के व्यय पक्ष का कार्य 
समाप्त हो बाता है | लेकिन ध्यय के लिए र्पया भी चाहिए। यह स्पया कहाँ से आये ? 
इस्षके लिए कर लगाये जाते हैं | प्रत्येक कर को प्रतिवर्ष नही लगाना पड़ता । कुछ कर 
स्थायी द्वोते है। जित कानूनों द्वारा चे लगाये गये हैं उन्ही को व्यवस्था के श्ननु तार इनकी 
दरो मे थोड़ा-बहुत भ्रन्तर समय-समय पर कार्यपालिका द्वारा किया जा सबता है । भ्रन्य करों ३ 


क्लिप 
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की दर विधानमंडल द्वारा प्रतिवर्ष तवथ की जाती है जेसे भ्राय कर, भ्रायात-निर्यात कर, 
श्रादि। झागामी वर्ष के लिये सरकार के करो सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव एक विधेयक के रूप में 
विधानमडल के समक्ष उपस्थित किये जाते है । इस विधेयक को झाय विधेयक (एगिंत॥0९ 
8॥] ) कहते हैं। भाय विधेयक के पारित होने वी वही भ्रक्रिया है जो अन्य धन-विशेयकों 
के लिए निर्धारित है। व्ययविधेयक की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे हम ऊपर उसका वर्शान कर 
श्राये हैं, लेकिन व्यय विधेयक और भ्रायविधेयक की प्रक्रिया में थोडा श्रन्तर है जो समझ 
(लिया जाना चाहिए । व्यय विधेयक में, जैसा कहा जा चुका है, कोई संशोधन किसी भी 
सदन में उपस्थित ही नहीं किया जा सकता लेकिन आायविधेयक मे सम्मिलित किसी भी 
कर को श्रस्वीदृत करने या घटाने का संशोधन उपस्थित किया जा सकता है, और इन 
संशोधतों को कप्ती-कभी सरकार स्वीकार भी कर लेती है । परन्तु कोई सदस्य दिना राष्ट्र 
| ५ पति की भनुमति के किमी कर को लगाने या उसकी दर में वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं 
रख सकता । इस अन्तर को छोड़कर प्रायविधेयक भी भ्रत्य घन विधेयकों वी ही भाँति 
पारित होता है। सामान्यतः आयविधेयक प्रवर-समिति (566ल (:070ण706७) वी 
भी सौपा जाता है। 
पुर्वानुद्दान (०९४ ०0 #८८००४०-गणतत्र के उद्घाटन के पूर्च यह 
आवश्यक था कि पहली अप्रेल के पूर्व विधानमण्डल झ्रायव्ययक्र पारित कर दे, बयोकि 
यदि ऐसा न क्या जाता तो नया वर्ष बिना क्सी वित्त ध्यवस्था वे ही भ्रारभ होता । 
लेकिन झब संसद इस काल सीमा से बाध्य नहीं है। वह झायब्ययक को पारित करने में 
इच्छानुसार समय ले सकती है भ्रौर नया वित्तीय वर्ष प्रारभ हो जाने के उपरात भी 
“८7 पद-विवाद चलता रहता है। ऐसा (पूर्वानुदान' (०८५ ०7 ०८०४४) की पद्धति 
के कारण यह सम्भव हो सका है। पूर्वानुदान का भ्र्थ है उतने घत-राशि की पेशगी मंजूरी 
जो नये वित्तीय वर्ष के आरम्भ भ्रर्थात्‌ एक अप्रेल से भ्रायव्ययक के पारित होने के समय 
तक के सरकारी व्ययों की पूर्ति के लिए झ्रावश्यक हो । १ 
प्रद्याचुदान और विशेष अनुदान (०४८४ 00 (४८१४६ 2णते 59०- 
लें] 579:08)--लोक्समा ऐसे व्ययो के लिए जिनकी धन-राश्ि का पूर्व भनुमान बनाना 
संभव नही है, प्रत्ययानुदान भी दे सबती है। ऐसे अनुदानों की भ्रावश्यक्ता युद्ध वी 
आाशंवा होने झ्रादि जैसे भवसरो पर पडती है। विश्वेष श्रनुदान (5960०ं४] हश्बा5) 
चह हैं जो किसी वर्ष मे चालू किसी योजना के व्यय का भाग नही होता ।* यदि कोई 
ऐसी भ्रावश्यकठा सहसा उत्पन्न हो जाय जो भ्रमी तक बतलाये गये किसी प्रकार के प्रनदान 
 ८से पूरी न की जा सके तो राष्ट्रपति को अविवार है कि वह भाकस्मिवता निधि ((०४8- 


* भनु० ११६ (१) (क),* भनु० ११६ (१) (ख) झोर (ग) 


303 भारतीय गणतन्त् का संविधान 


घं08०7८ए एप) से प्रावश्यक घन निकाल कर उस झ्रावश्यकता की पूर्ति कर दे । यह 
घन एक पेशगी के रूप मे दिया जाता है । बाद में इसके लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त 
करमी पंडती है । 

अनुपूरक अनुदान (]॥6 $0एएलथशगलाक्षए (भा5)- आगब्ययक 
पारित हो जाने के बाद वित्तीय वर्ष के बीच भे यदि यह जान पड़े कि किसी बात या 
मद के लिए स्वीहृत श्रन॒दान अ्रपर्याप्त है या किसी नई बात पर व्यय करना अनि- 
वार्य हो गया है या किसी मद मे स्वीकृत राशि से भ्रधिक व्यय हो गया है तो सदन के 
सामने एक श्रनुपूरक वित्तीय विवरण ( 50एफ्ञीब्शालाएाए किग्रा धन 
77८7६ ) उपस्थित किया जाता है। यह भी भम्य व्यय-विधेयकों की भाँति ही पारित 
किया जाता है ।१ 

भारत की संचित निधि (१76 (:००800क४९वे छ०0905 ०६7709)-- 
एक भ्रपवाद-के अभ्रतिरिक्त मारत सरकार की विभिन्न साधनों से होनेवाली समस्त भाय 
भारत की सचित तिषि (ए॥6 (:०950॥0 ८० एप्ात ०(]7079 ) भे एकत्र जमा 
की जाती है भौर विधि-सज्भत समस्त सरकारी व्ययों का भी भुगतान इसी निधि मे से 
किया जाता है । व्यय-विधेषक द्वारा दी हुई संसद की मंजूरी के बिता सश्चित निधि में से 
किमी को किसी भी कार्य के लिए एक पाई भी नहीं दी जा सकती ॥ 

भारत की आकस्मिकता निधि--( [76 0०79798०४८ए फएफपगते ०६ 
॒0099 )--हमने ऊपर कहा था कि एक अपवाद के अतिरिक्त समस्त सरकारी भाय 
भारत की सश्चित निधि ( 7४6 (:०05094०१ एप्रत ०६ ॥0078 ) में जमा 
होती है। यह श्रपवाद भारत की भ्राकस्मिक्ता निधि है। यह निधि एक स्थायी पेडागी , 
( गए7८४४ 07 एथपरशशालात: ह0ए५0८९ ) के रूप में बराबर राष्ट्रपति के पास 
रहती है । इस निधि मे से संसद की स्वीकृति प्राप्त होने वी भाजशा पर राष्ट्रपति किसी भी 
झांकेस्मिक भ्रावश्यकता की पूर्ति के लिए धन पेशगी दे सकता है। इस निधि की स्थापना 
ससद की एक विधि द्वारा की गई है और संसद ही समय-समय पर यह तय करती है 
कि इसमे क्तिनी रकम जमा की जाय । इस निधि मे से देना-लेना नियत्रक और महा- 
लेखा परीक्षक द्वार न होकर राष्ट्रवति ढवारा होता है।सथु १६५० के श्राकस्मिकता 
निधि भ्रधिमियम ( (:॥707९८7०ए +ेण्फते ॥८६ १959 ) के प्रनुततार इस निधि 
बी १४ करोड़ सपये से स्थापना की गई है. ॥ 

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ( (०णएएणीक्ष गापे 4ैण्यो।00 
(८०७८५ ०६ [70072 )--नियत्रक और महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य है कि भारत 


"ब्रनु० ११५॥ 
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की स्थित निधि में से उसे समय तक कोई राशि म्‌ दे जब तक संसद द्वारा पारित 
व्यय-प्रधिनियम ढ्वारा उसकी मंजूरी न हो चुकी हो। विभिन्न विभागों की व्यय की माँगें 
ज्यी ज्यों आरती रहती हैं त्यो-त्यों नियंत्रक भोर महालेखा परीक्षक उनका भाव-व्ययक तथा 
व्यय-अ्धिनियम से मिलान करता जाता है। यदि माँग स्वीबृति अनुदानो के अनुसार व 
उनके अन्तर्गत होती है तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उसके भुगतान की भाज्ा 
द्वेता है, प्रस्यथा नही । नियंत्रक महालेखा की भाज्ञा बिना भारत की सश्चित निधि से 
कोई राश्षि नही निकालो जा सकती | 


इस प्रकार नियंत्रक भौर महातेखा परीक्षक संसद का प्रहरी-सा है जो निरस्तर 
देखता रहता है कि भाषव्ययक द्वारा प्रकाशित संसद की इच्छा का पालन हो रहा है 
या तहीं। नियत्रक भर महालेखा परीक्षक अपने कर्तव्य का पालन निष्पक्षता भोर 
, निर्भगता से कर सर्व, इसलिये उनको स्थिति को पूर्सतः स्वृतम्त्र बना दिया गया है। उसकी 
नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भोर मुद्राडुण द्वारा होती है। उनके वेतन तथा भत्ते सीधे 
भारत की सश्चित निधि मे से दिये जाते हैं भोर उप्तके कार्यकाल में इनमे कोई कभी नहीं 
की जा सकती । उसे तब तक उसके पद से नही हटाया जा सकता जब तक ससद के दोनो 
सदन राष्ट्रपति से इस प्राशय का अनुरोध न करे, जैसा कि उन्हे उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों को हटाने के लिए करना पड़ता है | अपने पद से भ्रवक्‍श ग्रहण करने के 
उपरान्त नियन्नक भोर महालेखा परीक्षक सद्ठछ या राज्य किसी भी सरवार के श्रस्तर्गत 
बोई लाभ का पद ग्रहण रही कर सकता।॥* 
भारत की सश्वित निधि मे से होदेवाले खर्च की बौकस्री रखने के प्रतिरिक्त 
नियंत्रक भौर महालेखा परीक्षक सद्दू तथा राज्यो के हिसाब-वित्ताब ( 0०८००७॥$ ) 
की जाँच ( ॥००॥६ ) का महत्त्वपूर्ण कार्य मो करता है । वह सद्डीय सरव।र के हिसाब 
की जाँच की रिपोर्ट ( #ए०६ ८७०४७ ) तैयार कर राष्ट्रपति को देता है। इसके 
बाद वह संसद के दोनो सदनों के समक्ष उपस्थित की जाती है (९ 
अचुमान समिति ( [४८ छ६घ०५९४ (.०७/ण/(९९) --अनुमान समिति 
व संविधान मे कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी यह समित्ति ब्रिटेन की संसदीय वित्त 
व्यवस्था बी एक श्रावश्यक ध्रद्ध समझी जाती है शोर तदनुसार ही भारत में भी 
इसकी रचना की गई है। इस समिति का कार्य प्रत्येक विभाग के वास्तविक खर्च की 
जाँच करके जहाँ कही उनमे मितव्ययता को गूजायश हो उसे बतलाना है। ससद द्वारा 
पारित श्रायव्ययक मे स्वीकृत भ्रनुदान केवल इस बात को भोर सड्डेत करते हैं कि विभिन्न 
मभदों पर भविक से अधिक उतना घन व्यय किया जा सकता है। उनका यह भर्य नहीं 


* झनु» १४५, / झनु० १४६, १२५० १५११ 
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है कि किसी कार्य के लिए संसद जितनी घनराशि स्वीकृत कर दे वह सब की सब हो 
खर्च हो जानी चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो, मितव्ययता होनी चाहिए। भ्रोर नये-नये 
कार्यों में होने वाले अपव्यय को खोज-खोज कर रोका जाना चाहिए । संत्तद इसी 
विश्वास के आधार पर श्ायव्ययक में माँगी रकमों को बिना विवाद और बिता कमी किये 


हुए मज्जूर करती है । 
बेन्दीय अनुमान समिति ( &807865 (०एाशांध८८ ) में २५ सदस्य 


होते हैं । इनका निर्वाचन ससद अपने सदस्यों में से ही एकल संक्रमणीय श्रानुपातिक मत 
द्वारा करती है, जिससे समी संसदीय दलों को इस समिति में अपनी संख्या के 
अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय। लोकसभा का अ्रध्यक्ष समिति के सदस्यों में से 
ही किसी एक को उसका सभापति बना देता है। किन्तु यदि लोकसभा का उपाब्यक्ष 
मी प्रनुमात समिति का सदस्य हो तो फिर वही इसका सभापति होता है। उस समिति 
की कालावधि केवल वर्ष भर की होती है। श्रस्तु, प्रत्यक सत्र ( 92$807 ) के भारंभ 
मे इस समिति का पुतर्गठन होता है, परन्तु पुराने सदस्यों मे से बहुतो को इस समिति में 
बार-बार निर्वाचित कर देने की प्रथा चल पड़ी है। इस प्रकार पुराने सदस्यों का भ्रतुभव 
प्रत्येक नई समिति को प्राप्त होदा रहता है । 
समिति प्रतिवर्ष किसी न किसो संत्रालय या विभाग के झनुमानों (250002/25) की 
आाँच-पड़ताल करती रहती हैं प्रोर श्रपनी रिपोर्ट मे जहाँ-जहाँ सम्भव होता है, मित॒व्ययता 
सम्बन्धी सुझाव भी देती रहती है। सु १६५४ तक श्रनुमान समिति ने ऐसी € रिपोर्ट 
दी हैं, जिनमे भितव्ययता को मिफारिशों के साथ-साथ शासन-संगठन और कार्यप्रणाली 
अम्बन्धी सुधार भी बतलाये गये है। सम्बन्धित विभ्यग इन सुझावों पर विचार करके 
उन्हे मान्य या अमान्य करते है । 
सार्वेजनिक लेखा समिति ( 7 ८ एण्स्‍ऑरट 4०००० (०0त- 
770८९ )--सार्वजनिक लेखा समिति की रचना संसद के प्रथम सन्न ( 7॥75६ 
$८5$00) के प्रारम्भ में की जाती है। अभी ( सच १६५४ तक) इस समिति में १५ 
सदस्य थे । इन सदस्यो का निर्वाचन भी अनुमान समिति के सदस्यों की भाँति सप्तद 
अपने सदस्यों भे से एकल सक्रमणसीय मत द्वाया किया जाता है। ग्रभी हात्र ही 
( १६५४) में इस समिति मे राज्य-सभा के भी सात सदस्य सम्मिलित कर लिये गये हैं। 
ब्रिटेन मे इस समिति का सभापति विरोधी दल के किसी प्रमुख सदस्य को बनाया 
जाता है; किन्तु भारत में श्रभी तक सत्तारूढ दल ही का कोई व्यवित इसका सभापति 
चुना जाता है । नियत्रक श्रौर महालेखा परीक्षक द्वारा केद्रीय हिंसाब-किताब की जाँच 
-करके उप्त पर रिपोर्ट (.0एत६ £८७०7 ) दे देने के बाद यह समिति तिर्यत्रक श्रौर 
महालेखा परीक्षक की सहायता से भौर उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकारों हिसाब की 
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जाँच करती है | जित विभागों के हिसाब में गड़बड़ी या भ्रनियमितता पाई जाती है उनके 
अध्यक्षों या भ्न्य कर्मचारियों को समिति अपने सामने बुलाकर जवाब ओ्रोर स्पष्टीकरण 
मँगती है। इसके बाद समिति संसद को अपनी रिपोर्ट देती है जिसमे बह बतलाती है 
नकि सरकारी व्यय भ्ायव्ययक द्वारा दिये गये ससद के आदेशों का पालन क्सि मात्रा में 
हुआ है भौर गिन वातो मे नहीं तथा भविष्य मे ससद की इच्छा के प्रतिकूल व्ययो को 
रोकमे के लिए क्‍या कार्रवाई की जानी चाहिये | समिति सरकार के भ्रनुचित श्रथवा 
सदिग्ध वित्तीय कार्यों को निन्दा भी करती है भोर वित्तीय मामलो में मितव्ययता झौर 
आचचित्यपूर्ण कार्य प्रणाली के अनुसरण पर जोर देती है । 
ब्रिटेन और भारत की दित्तीय प्रक्रियाओं की छुलना--यद्यवि भारत वी वित्तीय 
श्रक्रिया ब्विटिश्ष प्रक्रिया के अनुसार निभित की गई है तथापि दोनो मे कई महत्वपूर्ण भ्रन्तर 
भी हैं जिनकी झोर ध्यान देना श्रावश्यक है। पहली बात तो यह है कि ब्रिटेन का श्रायव्ययक 
, दो भागों में विभक्ष करके बनाया, उपस्थित या पारित नही किया जाता जेसा कि भारत 
मेँ होता है । यहाँ सबसे पहले रेल भ्रायव्ययक उपस्थित और पारित होता है । प्रौर फिर 
साधारण श्ायव्ययक दूसरे ब्रिटेत मे आयव्ययक द्वितीय सदन श्रर्थात्‌ लार्ड सभा मे ने तो 
श्रस्तुत किया जाता है श्लौर न वहाँ उस पर वाद-विवाद ही होता है| भारत में श्रायब्ययक 
दोनो सदनों मे उपस्थित किया जाता है भ्रौर दोनो ही मे उस पर विचार भी होता है| 
तीसरे, ब्रिटेन मे ध्रायव्ययक का माँग या व्ययक सबधी भाग कामन्स सभा की सपूर्ण सदन 
बी समिति ((:07४00८८ ०6 ८ ९४४०६ [0०४८) मे पारित होता है। संपूर्ण 
सदन की इस समिति को वहाँ पूति समिति (]]8 (097९6 ०६ 50७७7) कहां 
जाता है। इसी प्रकार करो आदि सम्बन्धी भ्राय के भाग को भी सम्पूर्णा सदन की समित्ति 
पारित करती है, जिसे साधन समिति ([7%० (०छशशाल्ट 6 छाइए शत 
2,८४०) कहा जाता है । भारत में इस सम्पूर्ण सदव की समिति वाली प्रक्रिया का 
आयव्ययक के पारित करने के सम्बन्ध में ब्रिल्कुल प्रयोग नहीं होता । यहाँ लोकसमा ही 
श्ायव्ययक को प्रति सोपान मे पारित करती है । चौथे, ब्रिटेन में वित्तमन्त्री ( [९ 
(करभ्ाप्लै07 ०६ फलेध्वृण्धा: ) का भाषण व्ययो की माँगे प्रस्तुत करते समय 
नही होता, विन्तु बाद मे, जब कि झयब्ययक का आय वाला भाग साधन समिति में 
प्रस्तुत किया जाता है । परन्तु मारत मे वित्तमन्त्री का भाषरा प्रारम्म में ही हो जाता है । 
पांचवी धौर अन्तिम बात यह है कि ब्रिटेन मे सार्वजनिक लेखा समिति (४6 ?प॥८ 
2९८००८४७ ((070ग्रां/८८ ) मे केवल कामन्‍्स सभा के सदस्य ही होते हैं और 
उसका भ्रध्यक्ष विरोधी दल का कोई सदस्य होता हे, जब कि भारत में इस समिति में 
संसद वे दोनो सदनो के सदस्य रहते हैं ओर इसका भ्रध्यक्ष सत्ताहढ दल का हो कोई 
व्यवित होता है । 


श्ष्द भारतीय गणतंत्र का संविधान 


संसद का शासन पर नियन्त्रण 


हम देख चुके हैं कि मृन्त्रिमडल संधीम झ्ाप्तन का संचालन करता है शौर उसके 
लिए लोकसभा के प्रति उचरदायी होता है । लोकसभा सदन को अविश्वास 
प्रकट करके मन्त्रिमण्डल को पदत्याग करने को बाघ्य कर सकती है। श्रविश्वास 
करने की बहुत-सी रीतियाँ हैं, श्र उनमे से किसी से भी काम लिया जा प्तकता है। 
परन्तु प्रविश्वास प्रकट करके मन्त्रिमंडल से उत्तरदायित्व का पालन कराना श्रत्त्यंत उप्र 
औ्ौर प्रन्तिम उपाय है क्योकि इसके फलस्वरूप या तो मन्त्रिमंडल को पदत्याग करना 
पड़ता है या देश से भ्रपील करनी पड़ती है । दूसरे, इस पद्धति का प्रयोग राज्यसभा मही 
कर सकती वयोकि उसे भ्रिश्वास का प्रस्ताव पारित करने का भ्रधिकार ही नहीं है ॥ 
तीसरे, श्राजञ्ल की, दलगत व्यवस्था इस प्रकार सश्चालित होती है कि लोकसभा भी 
इसका सफल उपयोग कठिनाई से कर पाती है । इन सब बातो के कारण इस बात की 
झावश्यक्ता है कि कुछ ऐसे भ्रपेक्षाकृत सुगम उपाय हो जिनके द्वारा सदन मन्त्रिमडल पर 
अपना दवाव डाल सके तथा उसका नियंत्रस्प कर सके । ये साधन हैं प्रश्न, प्रस्ताव भौर 
थाद-विवाद । * 

प्रश्न ( "6 (१४८६४००५ )--दोनो सदनो की प्रत्येक बैठक का पहला एकः 
घण्टा प्रइन पूछने के लिए नियत रहता है । विभिन्न मन्त्रालयों के सम्बन्ध में प्रइन पूछने 
के लिए सप्ताह के विभिन्‍न दित निश्चित रहते हैं। इसके लिय समस्त मंत्रालयो को तीन 
समूहो मे विभक्त कर दिया गया है, यथा, (१) वैदेशिक विमाग, वैज्ञानिक श्ञोघ, वाणिज्य 
उद्योग और पूति, श्रम विधि भर पुनर्वास मत्रालय; (२) कृषि, संचार साधन, खाद्य, 
रेलपथ, यातायात, लोक निर्माण, खान भौर विद्युत मत्नालय; (३) प्रतिरक्षा, शिक्षा, वित्त, 
स्वास्थ्य, गृह, प्राकाशवाणी और रियासती मन्त्रालय । इस प्रकार वक्त क्रम से प्रत्येक 
मत्रालय के सम्बन्ध मे प्रति चोथे दिन प्रश्न किये जा सकते हैं । ब्रिटेन मे प्रधाव मस्त्री 
से उसकी सामान्य नीति के बारे मे प्रति दिन भ्रइ्न किये जा सकते है और मत्त्रियो से 
उनके विभागों के विषय भे, निश्चित दिनों मे । 

प्रत्येक प्रश्व के लिए निश्चित पूर्व सूचदा सामान्यतः दो दिन की देनी होती है 
जिससे प्रश्न का उत्तर तैयार किया जा सके । प्रश्न कुछ निश्चित नियमों के भनुप्तार ही 

पूछे जा सकते हैं। जो प्रश्न नियमानुकूल नहीं होते उनको पूछते की प्रनुमति नहीं दी 

जाती । उदाहरणार्थ प्रश्न द्वारा कोई ऐसी सूचना नही माँगी जानी चाहिएं जो किसी 
सरकारी काग्रज-पत्र में देखते से मिल सकती हो॥ कोई ऐसा भी प्रश्न नही पूछा जाना 
चाहिए जी हाल ही में किये गये किसौ प्रन्‍त के समाव हो । ऐसा भी प्रश्न नहीं होता 
चाहिए जिसका उद्देश्य तर्क या बहस हो॥ श्रश्न का सम्बन्ध किसी म्यायाघीद् या 


संसद की कार्यवाही श्ष्६्‌ 


औजिस्ट्रेठ के भाचरण से भी नही होना चाहिए। जो प्रर्त इन सर्यादाभों का उल्लंघन 
करते कै उतको सदन के भ्रधिकारी झ्लग कर देते हैं भौर थे सदन के कार्यक्रम ( 06 
7७६ एश्ए८ ) में भाने ही नहीं पाते । तथापि चतुर सदस्य बहुधा प्रश्न इस तरह 
थूछीत हैं कि इन प्रतिबन्धों का कोई उलंल्थत मी फर जते हैं झौर पकड़ में भी 
नहीं श्राति । 


इन प्रश्नों के उत्तर विभिन्‍न विभागीय भधिकारियों द्वारा रैयार किये जाते हैं। मम्त्री 

उच उद्यरों को केवल पढ़ भर देते हैं । यदि प्रह्तों के उत्तर स्पष्ट या पस्तोषपूर्स व हो तो 
अनुपुरक प्रश्न ( 5प79/|९ए९॥क्षज् पृण्टशय00$ ) व केवल प्रश्नकर्ता द्वारा अपितु 
सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पूछि जा सकते हैं। मन्त्री को इन श्रनुपुरक प्रश्नों के 
उत्तर बिना किसी सहायता या पूर्व सूचना के देंने पड़ते हैं। भरनुपुरक प्रश्नो द्वारा सम्बन्धित 
मंत्री के प्रस्युत्पस्नमतित्व झोर प्रतिभा-सम्पनता की अत्यन्त कठिन परीक्षा होती 
है ) यदि एक ही प्रश्न के सम्बन्ध मे बहुत से प्रनुपृरक प्रश्न पूछे जाने के तो भ्रध्यक्ष 
अगले प्रश्न पर बढ़कर धनुपूरक प्रश्नों को रोक सकता है । 

मन्‍्त्री प्रत्येक प्रइन का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे किसी भी प्रश्म के 
सम्दश्ध में यह वह सकते हैं कि उसका उत्तर देना सार्वजनिक हित मे नहीं है। प्रश्न भ्रौर 
अनुपुरक प्रश्त इतने भ्रधिक हो सत्ते हैँ कि उनका उत्तर प्रतिदिव एक घण्टे में नहीं 
दिया जा सकता ) ऐसी अवस्था मे थेष प्रश्नों के लिखित उत्तर दे दिये जाते हैं और उनको 
अस दिन की कार्रवाई की मुद्रित प्रतियों के साथ वितरित कर दिया जाता है। कोई सदस्थ 
पकेसी दिन, तीन से श्रधिक प्रश्न नही पूछ सकता । 

श्रौपचारिक दृष्टि से प्रश्नों का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना होता है । लेकिन वास्तव 
मं बहुधा दूसरा ही उद्देश्य होता हैं। बहुधा प्रइ्नो का उद्देश्य सूचना प्राप्त न होकर किसी 
दल की पगड़ी उछालना होता या झपने दल की वाहचाही दिखलाना होता है, भ्भवा किसी 
अष्टाचार, शक्ति के दुस्पयोग या शिकायत की भोर ध्यान श्राकष्ट करना होता है | 

संसदीय प्रजातंत्र में प्रश सरकार पर नियत्रश रखने का एक बड़ा ही बहुमृल्य 
अस्त है। प्रश्न के दैनिक घंटे वी लोगों ने एक ऐसे प्रकाशपुज ( उल्‍्थालाष्टा ) 
से तुलदा की है जो सरकारी कार्यों के अंधेरे से अंपेरे कोने पर भी प्रकाश डालता है 
असका मन्त्रियों पर बड़ा हिंतकर श्रमाव पड़ता है । इससे प्रत्येक मस्ती को सावधान 
रहना पड़ता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने पर 
समुचित उत्तर न दे सके। सदस्यों को प्रश्नों द्वारा न केवल सूचना प्राप्त करने का 
अवसर मिलता है प्पितु वे उनके द्वारा झाप्तकीय अ्रधिकारों के दु्पयोग, कर्ते्य-पालव' 
ये त्रुढधि भोर जनता के कष्ठों भौर शिकायतों की शोर भी ध्यांव प्राकषित कर सकते हैं। 


१६० भारतीय गणतंत्र का संविधान 


किसी नागरिक को कोई शिकायत हो तो वह झपने संसदीय प्रतिनिधि से उस विषय में 
प्रश्न कराके उस श्रोर अधिकारियों का ध्यान आरूपित करा सकता है। 

प्रस्ताव ([० १८४०।ए४०॥५)--अ्रस्ताव प्रश्नो से दो बातों में भिन्न होते 
हैं। पहली बात तो यह है कि प्रस्ताव भ्रश्तो की भाँति नित्य प्रति उपस्थित नही किये 
जाते । सदस्यों के निजी विधेयकों की भांति इन पर भो चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। भतः 
प्रस्ताव उपस्थित करने के इच्छुक सभी सदस्यो को प्रस्ताव रखने का झ्रवसर नहीं मिल 
पाता । दूसरे, प्रस्तावों का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना न होकर सरकार से किसी निश्चित 
कार्य को करने या किसी विशेष नीति को ग्रहण करने की सिफारिश करना होता है $ 

प्रश्नों की भाँति ही प्रस्तावों को उपस्थित करने के लिए भी पूर्व सूचता देनी 
पड़ती है लेकिन इस पूर्व सूचना की अ्रवर्धि प्रइनो की अपेक्षा श्रधिक लम्बी होती है। 
प्रस्ताव उपस्थित किये जाने पर उस पर वाद-विवाद होता है तथा कोई भी सदस्य उसमे 
सशोधन उपस्थित कर सकता है ६ इन प्रस्तावों का भाग्य-निर्णय सरकारी रुख पर निर्भर 
है । यदि प्रस्ताव पारित भी हो जाय तो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है । 
ये प्रस्ताव केवल प्रनुरोध के रुप में होते हैं श्लोर सरकार उन्हे स्वीकार या झस्वीकार 
करने में स्वतंत्र है । 

किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर विचार करने के लिए काम रोकने के 
प्रस्ताव ( 0.0]०एा0ए7760५700075 ) प्रन्‍्य प्रस्तावों से भिन्न कोटि के होते हैं । 
उनका एक भ्रलग ही वर्ग है। काम रोकने का प्रस्ताव किसी भी दिन प्रश्न काल के बाद 
<«+ उपस्थित किया जा सकता है। उस भ्रस्ताव का सम्बन्ध किसी प्रश्न के भ्संतोप- 

/ जनक उत्तर पा ज़िसी शीघ्र ही हुई सार्वजनिक महत्व की घटना या स्थिति से होता है। 

भदि इस प्रस्ताव का सम्बन्ध किसी निश्चित, भ्रावश्यक, तथा सार्वज्ननिक महत्त्व के मामले 
से न हो, तो सदन का भ्रव्यक्ष या सभायति उसे नियमविरुद्ध बतला कर श्रग्राह्म कर देता 
(४०८ 47 09: ० ०7१५५) है। यदि प्रस्ताव में उठाया ग्रया मामला सघ सरकार 
के प्धिकार क्षेत्र से सम्बन्धित न होकर भ्रत्य किसी भ्रधिकारी जेसे राज्य सरकारों के 
क्षेत्र मे सम्बन्धित हो अथवा किसी त्यायालय के विचाराधीन हो, तो इस दशाप्रो में भी 
उसे श्रग्नाह्म कर दिया जाता है | यदि काम रोकने का प्रस्ताव इन सब कसौठियों पर खरा; 
उतरता है और उप्ते श्रावश्यक संख्या मे सदस्थो का समर्थन भी मिल जाता है तो उस पर 
उस दिन की बैठक के प्रन्त में वाद-विवाद होता है। यदि काम रोकने का प्रस्ताव पारित 
हो जाय तो इसका अर्थ होता है कि सरकार की तिन्‍्दा हो गयी । इसलिए सरकार बच्चुधा 
इस प्रश्व को टाल देने का प्रयत्न ही करती है, अ्रषवा यदि उस पर वाद-विवाद हुआ हो 
तो यह प्रयत्व करती है कि उसके लिए निश्चित समय वाद-विवाद में सम्राप्त हो जाय भौंर 
उस पर मतदान की नौंवत न श्राते पाये । यह कार्य मंत्रिमण्डल या तो भ्रपने बहुमत के 


संसद की कार्यवाही श्ध्श्‌ 


८ बल से कर लेता है या यह भाद्ासन दे कर कि जिन बातो की शिकायतें की जा रही हैं 
इन्हें दूर कर दिया जायगा । 
बाद-पियाद (006 00८09/८५)--एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसद 
के सदतों में सदैव किसी न किसी विषय पर वाद-विवाद-ही चला करता है। प्रत्येक 
विधेयक को घारा, भ्रत्मेक श्रायव्ययक के शीर्षक भौर संसद मे उपस्थित किये जामे वाले 
प्रग्मेक प्रस्ताव पर जो कुछ भी विचार होता है, वह सब वाद-विवाद के रूप में होता है! 
परन्तु वाद-विवाद (तं८०४/८$) का एक विशिष्ट भ्र्थ भी होता हैं भौर वह है सरकार 
को किसी विशेष नीति पर विस्तारपूर्वक वाद-विवाद । इस तरह के वाद-विवादो के लिए 
विशेष रूप से व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार के वाद-विवाद का भ्रायोजन सरकार 
कश्ी-की स्वर्य भ्रपनी ही इच्छ से अपनी जिंसी सीति पर सुसद की राय जानने या 
समर्थन प्राप्त करने के लिए करती है। इसके अ्रतिरिक्त विरोधी पक्ष के अनुरोध पर भी 
'#वाद-विवाद भ्रायोजित किये जा सकते है। संसदीय परम्परा के भ्रनुत्तार विरोधी दल के 
नेता की किसी भी नीति के सम्बन्ध में बाद-विवाद किये जाने की माँग को प्रधान स्त्री 
कभी भस्वीकार नही करता । 
इस तरह बाद-विवादो में विचाराधीन सरकारी कार्य या नीति पर प्रत्येक हृष्टि- 
कोण से विचार किया जाता है। सदन के प्रत्येक दल के प्रमुख व्यक्ति इस बाद-विवाद 
में भाग लेते हैं। यह वाद-विवाद दोनों हो सदनो में होता हे प्लोर उसके प्रन्त में प्रत्येक 
सदन भपता निर्णय देता है | इस प्रकार के वाद-विवादों से यह लाभ है कि सरकार को 
अपनी नीति के किसी भी झ्रश का विस्तारपूर्वक समर्थन शोर स्पष्टीकरण करना पड़ता 
है तथा विभिन्न मतों को जानने का अवसर भी मिल जाता है। विरोधी दल ऐसे बाद- 
उैविबाद द्वारा सरकारी नीति की त्रढियो पर प्रकाश डाल सकता है श्रोर रचनात्मक सुझाव 
भी दे सकता है। सदनों में हुए बाद-विवाद की समाचारपत्रों तथा जनता में भी चर्चा 
हया भालोचना होती है । इस प्रकार सम्बन्धित विषय में जनमत का शिक्षण भी होता है # 


ज्य्‌ ० 
राज्य-सरकार प्रध्याय ६ 
( मठ 508 50ए6॥706768 ) 
पुनगेठन के पूर्व एककों की सरकारें--राज्य पुनर्गठन काननू तथा संविधान 
सप्तता संशोधन अधिनियम १६५६ के पएरित होने तक भारतीय सघ के एकक तीन 
अकार के थे, भर्थात्‌ 


(क) यू० पी०, मद्रास, बम्बई ध्ादि जैसे राज्य जो स्वतब्रस्ता प्राप्ति के पूर्व 
गवर्म रो के प्रात बहलाते थे । प्रथम भ्नुसूची भाग 'क' में इनका उल्लेख था। इसलिए 
'इत राज्यों की भाग 'क' राज्य कहा जाता था। 

(स्न) हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र झादि जैसे राज्य या राज्य संघ, जो 
पहले देशी नरेशो के शासनान्तर्गत थे। इनको भाग 'ख' राज्य कहा जाता था । 

(ग) दिल्‍ली, भजमेर, कुर्गं, मणिपुर, कच्छ भादि जेसे छोटे छोटे प्रदेश जो पहले 
चोफ कमिश्नरो के भ्रघीन श्रथवा देशी राज्य थे भोर जिनकी किसी न किसी बात में विशेष 
स्थिति थी। इतकों भाग “ग” राज्य कहा जाता था। 

राज्यो के प्रथम दो वर्ग भ्र्थात्‌ भाग 'क' और 'ख' र्पों के शासनो का स्वरूप 
कैवल उनके भ्रध्यक्षो की पदवी झौर वेतवादि को छोड कर, एक समान ही था। भाग 
“क' राज्यो के भ्रष्यक्ष को 'राज्यपाल' ('शञा८ 50फ्रध्या०:7 ) कहा जाता था भौर ९ 
उसे निश्चित वेतन मिलता था, परन्तु भाग “'ख! राज्य के भ्रध्यक्ष को “राजप्रमुख' कहा जाता 
था भौर उसे भत्तामात्र मिलता था, कोई बेतन नही । भाग “क' शौर 'ख” राज्यों मे एक 
झौर भस्थायी भ्रन्तर यह था कि भाग “ख” राज्यो को सविधान के उद्घाटन की तिथि से 
लेकर बाद के दस वर्षों ( श्रथवा संसद के नियमानुस्र कम या पभ्रधिक समय ) तक 
राष्ट्रपति के सामान्‍्य-नियंत्रण्य श्रौर निर्देशन मे रहता था" जबकि भांग 'क' राज्यों पर 
शेसा कोई बन्धन नहीं था। यह पन्तर भाग “ख' राज्यों की ऐतिहासिक भ्रौर व्यावहारिक 
परिस्थितियों का फल था। पहले इन राज्यो का शाप्रद देशी नरेशों द्वार होता था। 
स्वतन्त्रता के बाद देशी नरेशों से कहा गया कि वे राष्ट्रीय हिंत में भ्रपता शाप्तनाधिकार 
त्याय दें प्लौर उसे जनता को सौंप दें । देशी नरेशो ने राष्ट्रीय हित में यह त्याग कर 
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) दिपा। भूतपूर्व देशी नरेज्ञों के प्रति सदुभावना की हृष्टि से यह उबित समझा गया कि 
उनमे से कुछ को जो पहले की अ्रधिक महत्वपूर्ण स्यासतों के शासक थे भाग 'ख' राज्यों 
के संवेधानिक गध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाय। देशी नरेशों को संवेधानिक भ्रध्यक्ष 
बनाने की व्यवस्था बुद्धिमत्तापूर्ण सिद्ध हुई। इन मरेशों ने भाग 'खग के कई राज्यो के 
प्रंतर्कोलीन मस्त्रिमण्डलों को बहुमूल्य परामर्श और शासन-कार्य सेंगालने में सहायता दी। 
इन राज्यों में पहले कभी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था नहीं थी। इसलिए प्रारम्म के संक्रमण 
काल में इन पर राष्ट्रपति के नियंत्रण की भ्रावश्यकता थी । 


भाग गा! राज्य चस्तुतः केन्द्र द्वारा आसित थे। उनके शासनाधिकार राष्ट्रपति 
में निहित थे। राष्ट्रपति इनका शासन उपराज्यपालो, चीफ कमिश्नरों श्रथवा भ्रपने श्रधीत 
अन्य किसी प्रधिक्रारी द्वारा करते थे। इन राज्यों मे विधानमण्डल झ्लौर मन्जिमण्डलो का 
“ होना संप्तद के निर्णय पर निर्भर था और यदि ऐसे क्षेत्रों मे विधानमण्डल भ्ौर मन्नि- 
मण्डल बनें भी तो उनके संगठन तथा शक्तियाँ माग 'क' झौर 'ख्' राज्यों के विधात 
अण्डलों तथा भन्ष्रिमण्डलों से भिन्न हो सकती थी। इन राज्यों के विधानमण्डल निर्वाचित 
मी हो सकते थे भोर नामांकित भी, या अंशतः निर्वाचित या अ्द्गभतः नामावित, सब बुछ 
संसद के निर्णय पर निर्भर था। उसकी ज्ञत्तियाँ भी ससद द्वारा ही निदिप्ट होती थीं। 
इन राज्यों में मन्त्रिपरिषद्‌ श्रथवा परामर्शदाता भी नियुक्त हो सकते थे भौर उनके कार्यों 
और शक्तियों का निर्धारण संसद द्वाग ही होता था । शक्तियों का संघ भौर राज्यो मे 
तीन सूचियो के भ्रन्तर्गत जो विभाजन था वह “ग' राज्यों पर लागू नहीं होता था। इन 
राज्यों का संघ से वेस। ही सम्बन्ध था जैसा किसी एकात्मक राज्य मे कैद्ध प्ौर प्रान्तो 

« की होता है।१ 


पुनर्गठन के उपराग्त इकाइयों की सरकारें--राज्यपुतर्गठन के सम्बन्ध मे 
डुए सवेधानिक परिवर्तवों ने राज्यो के 'क', 'ख” और 'ग! श्रेणियों मे वर्गीकरण को 
समाप्त कर दिया । जेधा कि विछले भ्रष्यय मे बतलाया गया है, श्रव केवल दो प्रकार 
की इकाइयाँ हैं--राज्य तथा संघीय भू-भाग । इस प्रध्याय मे हम राज्यों की सरकार का 
यर्णत करेंगे । 


राज्यपाल 


राज्य की सरकार के भध्यक्ष को राज्यपाल कहा जाता है । राज्यपाल वी नियुक्ति 
पाँच वर्ष के लिए होती है, किन्तु प्राविधिक दृष्टि से बह राष्ट्रपति प्रसादपर्यन्त ही भ्पने पद 
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श्र भारतीय गणतंत्र का संविधान 


पर रह प्कता है। इसका भ्रर्थ है कि वह राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय प्रपने पद से 
हटाया जा सकता है ॥१ 

राज्यपाल के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, 
प्रौर जिसकी श्रायु कम से कम ३५ वर्ष की हो ।३ स्वतस्जता प्राप्ति के बाद से ही यह प्रषा 
((०7रएशाधं ०7) बन गई है कि साधारणत: किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का 
निवासी न होकर बाहर का हो 43 स्थायी सरकारी कर्मचारियों के राज्यपाल नियुक्त किये 
जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही है, भौर पजाब, बम्बई और प्ञान्न मे ऐसे राज्यपाल नियुक्त 
हो इके है। परन्तु प्रधिकाश राज्यपाल देश के सार्वजनिक क्षेव से ही नियुक्त किये गये हैं ॥ 
दो या अ्रधिक राज़्यो के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति वी जा सती है। ऐसी दशा 
में राज्यपाल का जो वेतन भौर भत्ता आदि होता है, वह सम्बन्धित राज्यों को उस श्रवु- 
पात में देना पड़ता है जो राष्ट्रपति निर्धारित कर दे ।४ 

राज्यपाल को ५५०० रु० मासिक वेतन और कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, जो 
भिल्न-भिन्‍नर राज्यों में भिन्न-भिन्न हैँ। राज्यपाल को बिता किराये का सरकारी झावाध 
स्थान दिया जाता है । राज्यपाल लाभ का श्रन्य कोई पद ग्रहण नही कर सकता ।" वह 
किप्ती विधातमडल का सदस्य भी नहीं रह सकता । 

राज्यपाल के कार्य (ए०४८८००७) और शक्तियाँ (209०:४)-राज्यपात्न 
राज्य का सवैधानिक भ्रध्यक्ष है; ठीक उसी प्रकार जिस श्रकार राष्ट्रपति संघ का । राज्य- 
पाल को हम ऐसा राष्ट्रपति सम्रक सकते है जित्ते श्रापत्कालीन, तंथा अस्थायी अ्रधिकार 
नही है। राज्यपाल की समस्त शक्तियों को वह चार भागों में विभक्त कर सबते हैं 
(१) विधि सम्बन्धी (.628840ए० ), (२) वित्तीय (गधा ). (३) 
प्रशासनीक (॥077078749८) भर (४) व्यायविषयक (प्रवांटंथ) 

विधि सम्बन्धी शक्तियाँ ([,०85)90ए० ?०ज्८१9)--राज्यपाल राज्य के 
विधादमंडल के किसी सदन का संदस्य नही होता परन्तु उक्त विधानमडल के सगठत 
तथा कार्यों के सस्वन्ध मे उसे कई महत्ववुणं कर्त्तव्यो वा पालन करना पड़ता है । वह 
विधान परिषद्‌ ([.८85]4096 (0०7८) के है सदस्यो को नामाक्रित करता है $ 
विधान समा मे भी, यदि यह प्रनुभव करे कि ऐम्लो-इस्डियूनो_का पर्याप्त प्रतिविधित्व 
नही है, तो यह उस समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों को सदस्य चामाकित कर सकता है ॥५ 


"भ्रनु० १५५४ भौर १५६, “अनु० १४७, 3बंगाल के वर्तमान राज्यपाल 
श्री एच० के० मुकर्जी की नियुक्ति इस प्रथा का एकप्ात्र भ्पवाद है। सप्तम 
संशोधत कानून १६४६ के खंड ६ शौर ७ द्वारा संशोधित धारा १५३ भौर १५५, 
>प्नु १५८, *भनु० १७१ (२) * झनु० १३३। 


राज्य-सरकारें श्ध्श्‌ 


"*थदि विसी सदन के किसी सदस्य की योग्यता ((००॥६८थात075) के सम्बन्ध में कोई 
संदेह उत्पन्न हो तो वह निर्वाचन श्रायोग के परामर्श से उसका अन्तिम निर्णय कर सकता 
है ।१ दोनों सदनों (0०५८७) के सत्रों (5८४४।०७$) को श्रायोजित तथा सच्रावस्तान 
करना भी उसी का काम है। वह विधान सभा को किसी भी समय विधटित कर सकता 
है ।* बह जब चाहे, किसी भी सदन या दोनो सदनी की सयुक्त बैठक में भाषण दे सकता 
है । वह सदनो को संदेश भी भेज सकता है । सार्वजनिक निर्वाचनों के बाद के और प्रत्येक 
वर् के प्रथम सत्र का झारम्भ राज्यपाल के भाषण से होता है ।३ शज्य विधान सभा द्वारा 
पारित कोई विधेयक बिना उसकी स्वीकृति के कामुन नहीं बन सकता । वह अपनी अनु- 
मति देने से इन्कार कर सकता है भर किठ्तो भी विधेयक को ( घत-विधेयकों को छोड 
कर ) पुर्नावचार के लिए विघानमंडल के पास वापस कर सकता है । परन्तु यदि लौटाया 

झचमा विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन पुनः पारित हो जाय तो राज्यपाल को 

: धनुमति देनी पड़ती है । जिन विधेयकों के कानुत ( ४०८८ ) बनने के लिए संब्रिघान के 
अनुसार राष्ट्रपति की भ्रनुमति मिलती श्रावश्यक है ( यथा, कोई ऐसा विधेयक जिसके 
अनुसार किसी सम्पत्ति पर राज्य श्रनिवार्यत: बब्जा करने जा रहा हो या जिसके उच्च 

न्यायालय की शक्तियाँ में कमी होती हो ), उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति की श्रनुमति के 
लिए रख लेता है भौर उन पर भ्रपवी स्वीकृति नहों देता ।४ जब विधानमडल का सत्र 
ने चल रहा हो श्र किसी विधि द्रो अकस्मात्‌ श्रावश्यकता पड़ जाय तो राज्यपाल 
भष्यादेश ((0/0027८८$) निकाल (?:077प84८) सकता है। ये भ्रध्यादेश यदि 
पहले ही रह (.॥000] ) कर दिये या वापस न लिये गये हो तो विधानमंडल की 
>>तैणक प्रारम्भ होने के ६ सप्ताह बाद तक कानून का काम देते है ।५ 


राज्यपाल को प्रव्यारेश को शक्ति पर कुछ प्रतिवत्ध लगे हुए हैं। यदि किसी 
अध्यादेश का सम्बन्ध किसी ऐसे विषय से हो जिध् पर राज्य विधानमडल राष्ट्रपति की 
मंजूरी के दिना कानून न बना सकता हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति की भाज्ञा के बिना उसे 
नही बना सकता ।६ 


कार्यपालिका ( 25८८०४४८ ) शक्तियाँ--राज्यपात् राज्य वी कार्यपालिका 

का धध्यक्ष होता है। राज्य की कार्ययालिका जितने भी कार्य करती है वे सब उप्तके नाम 

से ही करती है । राज्यपाल ही राज्य-शासन सझ्लालन भौर मन्त्रियो में वार्य के वितरण 

के नियम बनाता है ।७ राज्यपालको सूचना प्राप्त करने का भ्रधिकार होता है। राज्य के 

मुख्य मन्‍्त्री का यह कर्तव्य है कि मस्विमण्डल जो कुछ निश्चय करे उसकी सूचना वह 

सस्‍्ट बारह, *१भनु० १६२, *भनु० १७४ (२) उप्नु० १७५ भौर १७६, प्नु० २००३४ 
“अनु० २१३, 'भनुच्छेद २१३ प्रतिबन्ध, *भनु० १६६ 








श्६६ भारतीय गणतंत्र का संविधान 


लियमित रूप से राज्यपाल को देता रहे । इसके पतिरिक्त राज्यपाल प्रशासनिक वा“ 
सवंधी जो भी सूचनाएँ मांगे उन्हे देना भी मुख्यमम्त्री का कर्तव्य है। राज्यपाल मुख्यमली 
को किसी एक मन्‍्त्री द्वारा किये हुए निर्णय को मन्त्रि-परिषदु के समक्ष विचारार्य रखने का 
श्रादेश दे सकता है ।* राज्यपाल को कुछ नियुक्तियाँ करते का भो प्रधिकार है । वहीं मुख्य 
मंत्री तथा उपको सलाह से प्रन्य मन्त्रियों को दिमरुक्ति करता है। वह राज्य के महाविवत्ता* 
(१९ 2१7०८४८ (9००८: ) और राज्य लोक-सेवा प्रायोग ([॥6 एफ 
$८0ए१०९ (00777$5०8) के समापति तथा सदस्यी की3 नियुक्ति करता हैं। उच्च 
न्यायालय (80 (०८४४) के न्यायाधीशों की नियुक्ति मे मी उनकी सलाह ली जाती 
है (४ जब राज्य का शासन संविधान की व्यवस्थाग्रो के भ्रनुसार नहीं चल पाता तो 
राज्यपाल उसकी सूचना राष्ट्रपति वो देता है भ्रौर यदि राष्ट्रपति उसी सूचना के प्राधार पर 
श्रापत्‌काल की घोषणा कर दे, तो राज्यपाल से केद्ध के प्रतिकर्ता के रूप ( 3 8०॥ 2, 
मे राज्यपाल के शांसत को चलाने के लिए कहा जा सकता है। न्‍ 

वित्तीय शक्तियाँ ( "४6 #थ्याटांश 700फ८४$ )--राज्य की विधान 
सभा में बिता राज्यपाल की सिफारिश के कोई घन विधेयक ( [0067 हो॥ ) उप- 
स्थित नही किया जा सकता ।“ राज्य की झ्राकस्मिकता निधि राज्यपाल के नाम ही रहती 
है भ्रौर राज्यपाल भ्रावश्यकता पड़ने पर इस निधि से राज्य विधान सभा की स्वीकृति न 
मिलने तक प्राकस्मिक व्यय के लिए अग्रिभ राशियाँ दे सकता है ॥$ 

न्याय-विपयक शक्तियाँ ( ॥6 ुण्केंटाशं ए0फ्रथा8 )--राज्यपाल दाड 
वाये हुए अपराधियों को क्षमा, प्रथवा देतके दण्ड में परिवर्तत या कमी कर सकता है, 
जिनका प्रपराध जिस पर राज्य की राज्य-सरकार के क्षेत्रान्तर्गत हो १ 

राज्यपाल की वास्तज्रिक स्थिति--राज्यपाल राज्य का संवैधानिक भ्रध्यक्ष हो ४ 

है। भ्रस्तु, सामास्यत: उसे राज्य मन्त्रिमडल के पराम्शों के श्रनुसार ही कार्य करना 
चाहिए स्थूल दृष्टि से उसकी प्रोर राष्ट्रपति की वहस्‍्तविक स्थिति में बड़ी समानता है। 
राज्यपाल का पद शक्ति का नही किन्तु सम्मान का है। जो वेधानिक शक्तियाँ उसे दी गई 
हैं, उनमें से ्रधिकांश का प्रयोग चस्तुत: मस्त्रिमंडल द्वारा किया जाता है वयोकि राज्य- 
पाल साधारणतया मत्रियी की सलाह के प्रनुस्नार ही कार्य करता है । 

लेकिन यह सोचना भूल होगी कि राज्यपाल संवैधानिक भ्रध्यक्षमात्र ही है। अर्थ 
विशिष्ट परिस्थितियों मे और कुछ निश्चित उद्देश्यों की धूति के लिए उसे सघ शासन के प्रतिं- 
कर्ता ( !9८ 08०7६) के रूप में भो कार्य करना पड़ सकता है। जेब वह संध 
के प्रतिकर्ता की हैसियत से कोई कार्य करताहै तो वह राज्य मल्निमंडल की रु 

*पनु० १६७, *भवु० १६४, उमनु० ३१६, “मतु९ २१७। “अनु० २०५७ 
#ग्रनु० २६७ (२), मतु० २६१ 





राज्य सरकारें १६७ 


9 सलाह के बन्धन से मुक्त रहता है । उस समय या तो वह संघोय अ्रधिकारियों के भादेशों 
अ्रथवा परिस्थितियों की भ्रावश्यक्तानुसार अपने दिवेक से कार्य करता है । संविधान में 
लिखा है कि जिन विषयों में राज्यपाल से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की भाशा 
की जाती है। उत विषयो में उसे मन्त्रिमडल वी सहायता या मंत्रणा लेने की प्रावश्यक्ता 
नही है ।* परन्तु सविधान मे ऐसे विषयो की सूची या स्पष्ट उल्लेख नही है । संविधान में 
यह भी राज्यपाल के विवेक पर ही छोड दिया है कि कौन बातो मे भौर कब वह अपने 
विवेक से वार्य करेगा | इस मामले मे उसका निर्णय भ्रन्तिम होता है ॥९ 

ऐसे केवल दो उदाहरण हैं जिसमे सविधान राज्यपाल ( (50ए८70% ) को 
अपने विवेकानुस्तार कार्य करने का रुण्ट रूप से श्रधिकार देता है। ये शक्तियाँ 
केवल प्रासाम के राज्यपाल को श्रादिम जाति ज्ेत्रों से सम्बन्धित मामलो के बारे में दी 
गई हैं। छठदी श्रनुसूची वे १८ (३) श्रनुध्याय के भदुसार भ्रासाम के राज्यपाल को यह 
दाक्ति दो गई है कि वह भाग 'ख' में वर्ित भ्रादिम जाति क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के 
प्रतिनिधि के रूप में भ्रपने विवेकानुसार उस समय तक करे जब तक उक्त भनृध्याय के 
झन्तर्गत कोई भ्रन्य विज्ञप्ति प्रकाशित नही हो जाती । इसी अनुसूची का प्रनुध्याय & 
(२) राज्यपाल को यह भी शक्ति प्रदान करता है कि यह भ्रासाम वी सरकार श्रोर इस 
आादिस क्षेत्र को शिला परिषदों के बीच खातों से उत्पन्न श्राथ-विभाजन के सम्बन्ध मे होने 
वाले विवादों का स्वविवेवानुसार निशंय करे । श्री दुर्ग॒दास बसु वा मत है कि इस प्रकार 
ह्वविवेक से कार्य करने वी दाक्ति केवल श्रासाम के राज्यपाल को दी गई है श्रौर वह भी 
केवल उक्त दो मामलों तक ही सीमित है। उनका विचार है कि १६३वे प्रनुच्छेद वी 
शब्दावली से जो यह प्रकट होता है कि सभी राज्यपालो को कुछ दशाओं में स्वविवेक से 
कार्य करने की सामान्य शत्तित प्राप्त है बह सविधान का प्रारूप बनानेवालो की भूल है ) 
परन्तु १६३वें भनुच्छेद की यह व्यास्या सर्वथा भ्रविवादास्पद नहीं है 

संविधान सशावन अ्रधिनियम १६५६ द्वारा सशोधित संविधान को धारा २३६ 
के भ्रनुसार राज्य का राज्यपाल निक्‍्टवर्ती सद्धीय भू-भाग का शासके भी नियुक्त क्या 


जा सकता है और ऐसी दशा मे राज्यपाल उक्त शासक के रूप में अपने कार्यों का सचालन 
अपने भत्रिमंडल से स्वततन्त्र रूप मे करता है | 


राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करने के अवसर उस समय भी मिल 
सकते हैं जद तिसो विषय पर राज्य और सद्ड के मन्त्रिमंडलो के बोच सद्डर्प हो जाय 
भोर सद्द-सरवार यह निर्देश दे दे कि राज्य की वायपालिका दावित का प्रमुक तरह से | 
ही प्रयोग किया जाय । ऐसे समय में राज्यपाल वी स्थिति बड़ी ही कठिन हो जायगी ॥ 


"प्रनु० १६३ (१), समनृ० १६३ (२)। है 


श्ध्ष भारतीय गणतन्त्र का संविधान 


राज्यपाल को जिन क्षैत्रों में प्रपने विवेक भ्रर्थात्‌ राज्य मम्निमंडल की इच्छा से विद्द 
कार्य करना है, उनमें उत्पन्न सद्डूर्ष अन्य क्षेत्रों में भो फेल जा सकता है जिनमें संविधान 
के प्रनुसार राज्यपाल को राज्य-मस्त्रिमडल वी सहायता या मन्त्रणा के अनुसार कार्य 
करना चाहिए। प्रत: स्वविवेक्त शक्तियों का उपयोग करने में राज्यपाल को बड़ी ही 
चतुराई झौर सावधानी से काम करना पडेगा । राज्यपाल को इन शक्तियों के प्रयोग 
करने में सहायता देने के लिए कोई सलाहकार भी नही दिये गये हैं। श्रत: यह स्पष्ट है 
कि राज्यपाल के पद को बूढ़े सार्वजनिक नेताओं का विश्रामागार बनाना उचित नहीं। 
राज्यपाल के पद पर नियुवियाँ करने मे बड़ी सावधानी और दूरदशिता से काम लेगा 
श्रावश्यक है । 
राज्य का मंत्रिमण्डल 
( फ्लू 56 ७८०४859 ) 

राज्य की सन्त्रि-परिपद्‌ ( 06 59(6 (0णाली ठ (5805 )--< 
संघ मत्रिमडल की भांति ही राज्य की सन्त्रि परिषद्‌ भी बनाई जाती है श्रोर वह उसी 
तरह कार्य भी करती है। दोनो ही के विषय मे सविधान की व्यवस्थाएँ समान ही हैं,* 
यद्यपि विस्तार की बातो मे कुछ अन्तर भी है। भरतु, राज्य की मन्त्रि-परिषद्‌ का 
कार्य राज-काज के सम्बन्ध मे राज्यपाल को सहायता भर मन्तणा देता होता है। 
इसमे राज्यपाल द्वारा नियुवत एक भुख्य-मन्त्री तथा उसके परामर्श से नियुवत श्रन्य 
मन्त्री होते हैं। ये सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त श्रपने-प्रपने पदों पर रहते हैं। राज्य 
की मन्तवि-परिप्द्‌ सामूहिक रुप से राज्य विधान« सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 
सामान्यतः: सभी मन्‍्त्री विधानमण्डल के एक व एक सदन के सदस्य होते है | विधान- 
सडल के किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई छ: मास से भ्रधिक मन्त्री पद पर नहीं «, 
रह सफ्ता। मन्द्रियो को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता मिलता है ।* 
इन विषयो मे सविधान की सभी व्यवस्थाएँ सद्ध श्रौर राज्यों भे समान ही हैं ॥ राज्य 
मल्लिमंडलो के व्यावहारिक कार्य सम्बन्धी प्रधाएँ ((०0ए०॥078) भी वही हैं जितकी 
चर्चा हम सट्ठ-मन्त्रिमडल का वर्शाव करते समय कर भ्राये है । 

सच्न-मन्विमडल श्र राज्य मन्तिमंडल मे तीन श्रन्तर हैं। पहला श्रन्तर शो यह 
है कि राज्य मन्त्रिमंडल का अध्यक्ष या नेता मुय्यमल्त्री ((/॥'र्ा 0॥75765) कहलाता 
है, प्रधान मन्‍्त्री ( 7प76 7५ मर5(८८ ) नही । दूसरे, बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा 
के मन्त्रिमडलो मे एक प्रादिमजाति-बल्याण ( पड ए८।६7९ ) का मन्‍्त्री होना 
आवश्यक है। उसी मन्‍्त्री को भ्रनुयूचित जातियो तथा विछड़े हुए वर्गों के बल्याण-कार्य 
का भार भी दियो जा सकता है।े तीसरे, राज्य मल्तरिमंडल को राज्यपाल के सभी _ 





"अनु ० १६३ भ्ौर १६४; “अनु० १६४ तथा भनु० २३८ (६) की व्यवस्थाएँ। 
कह 
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। कार्यों के विषय में परामर्श देते का भ्रधिकार नहीं है । राज्यपाल को जो कार्य स्वविवेक 
से करने होते हैं उनमें राज्य मन्त्रिमंडल की मन्‍्त्रणा या सहायता देने का अधिकार 
नहीं होता । 

केन्द्र ही की माँति राज्योमें भी प्रत्येक मन्‍्त्री एकया एकराधिक विभागों का 
शासन भार सेंमालता है। प्रत्येक राज्य मन्त्रिमण्डल में साधारणतया ६से लेकर १२ 
सक मम्त्री होते हैं। उड़ीसा के मन्त्रिमण्डल मे ६ पद हैं जब कि पश्चिमी बंगाल में 
१२ । सामान्यतः प्रत्येक मन्त्रिमण्डल में वित्त ([7727८०),ग़ह (स्॒०णा८), बाखिज्य 
और उद्योग ((.0:00767९6 ४00 [7त0५घ०), पूर्ति ((॥श्यं $09972$), चिकित्सा 
(८०॥८४)), लोक स्वास्थ्य (2००१८ लल८०00), स्वायत्त शासन (0८७ $०६ 
60ए५.), शिक्षा (860८४४०॥), लोक निर्माण (?0७॥८ एए०79), भू-राजस्थ 
(900 ऐ८ए८००८), विधि (,८899प४९०), न्याय (]050०९), श्रम ([,99007), 
कषि (8800००८०४९), वन (07८५8), भादि के विभाग होते हैं। 

राज्यों मे भी उपमन्त्री ([0८ए०-ए (780675 ) भर संसदीय सचिव 
(?५य99८ए८४४ए $६८7८४४४८३) होते हैं। प्रत्येक मन्‍्त्री के भ्रघीन उपमन्त्रियों 
या संध्तदीप सचिवों की संख्या उस मस्ती के श्रधीव विभागों के महत्व भौर सख्या 
पर निर्भर है। उपमस्त्री श्रौर संसदीय सचिव मन्व्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते भौर 
उन्हें मन्त्रिमण्डल की बेठवों में भाग लेने का भ्रधिकार नहीं होता । परन्तु वे विधात- 
मण्डल के संदस्य होते हैं भर उन्हे वेतन मी मिलता है ॥ इनका काम भ्रपने-अ्पने 
अन्त्री को उसके संसददीय एवं शासन-कार्यों मे सहायता करना है । 


हे राज्य के मुख्य मन्‍्त्री की स्थिति-राज्य में उसके मुख्य मनन्‍्त्री ( [7९ 
(॥ा८( 3॥0486 ) वी वही स्थिति है जो केन्द्र भे प्रधान भम्त्री दी। वह मम्बि- 
झण्डल का प्रधान होता है भौर उसवी वैठकों का सभापतित्व करता है। चही निर्णय 
करता है कि राज्यमन्त्रिमण्डल के सम्मुख कौन-कौन से विषय विचारार्थ उपस्थित 
किये जायेंगे। भन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य भन्‍्त्री के परामश के पनु- 
सार ही करता है । यदि मुख्य मन्त्री से क्सी मन्त्री का किसी भी विषय पर मतभेद 
हो जाता है तो उस मस्ती को पदत्याग करना पडता है। मुख्य मन्त्री के परदत्याग करने 
पर समूचा मम्त्रिमण्डल विधदित हो जाता है । 
दूसरे, मुख्य मस्दी ही सन्त्रिषण्डल के सदस्पो से पारस्परिक सहयोगपूर्वक 
काम कराता है। उसे उप्मी विभागो के कार्यों की निगरानी और सामजस्य का व्यापक 
अधिकार है। यदि दो या भ्रधिक मन्त्रियों में कोई मतभेद था विवाद उत्पन्न हो, तो 
अरुख्यमस्त्री ही उस्तझा निर्शेप करता है ॥ 
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तीसरे, मुख्यमन्त्री विधानसभा के बहुमतवाले दल का नेता होने के कारण 
विधानसभा का नेता भी होता है। वह विधानमण्डल से उसके क्षेत्र के श्रन्तर्गंत 
कोई भी चिघेयक पारित करा सकता है, व्यय के लिए श्रावश्यक घनराशि स्वीकृत 
करा सकता है श्रौर कोई भी कर लगवए सकता है। वह राज्यपाल या राजप्रमुख को, 
(जो भी राज्य का संवैधानिक श्रध्यक्ष हो ) राज्यविधानमण्डल को विघटित करने वा 
परामर्श दे सकता है । 

चौथे, मुस्य मत्री राज्य के शासन और बहुमत वाले दल का मुख्य प्रवृत्ता 
होता है। वह जो कुछ भी कहता है या जो भी आश्वाप्तन देता है वह प्रामारिक माना 
जाता है भर सरकार तदनुसार ही वार्ष करने को बाध्य समभी जाती है। 

पाँचवे, संवैधानिक दृष्टि से नियुक्तियाँ करने वी जो शक्ति राज्यपाल को प्राप्त 
है उसके प्रयोग मे मुख्यमंत्री का प्रभाव ही निर्णयात्मक होता है जैत्ते महाधिवक्ता 
(5१४०८४६७ (5९०८००), राज्य लोकसेवा भ्रायोग (50806 277] $९४ए०६ 
((०7ा789907) के सभापति तथा सदस्यों झ्रादि की नियुक्ति के सम्बन्ध मे 

भ्रस्त भें, मुख्यमन्त्री राज्य मन्बिमंडल भौर राज्यपाल के बीच के सम्पर्क की कड़ी 
है। वह भ्पने मन्त्रिमडल के निर्णय राज्यपाल को सूचित करता है | राज्यपाल को 
राज्य के प्रशासन के सम्बन्ध मे यदि किसी भ्रन्य सूचना की प्रावश्यक्ता पड़दी है तो वह्‌ 
सूचना उसे मुरपमस्‍्त्री द्वारा ही प्राप्त होती है । 

साराश यह है कि राज्य-शासन दी सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति भुस्यमन्न्री के ही 
हाथ में रहती है। 

सन्त्रिमएइल और राज्यपाल के सम्बन्ध--यह तो पुहले ही बतलाया 
जा चुका है कि सामान्य स्थिति मे राज्यपाल राज्यशासन के संवैधानिक प्रष्यक्ष के 
रूप मे रहता है तथापि, सविधान सपष्टतः राज्यपाल को मन्त्रिमण्डल के परामर्श के 
अनुसार ही कार्य करते को बाध्य नहीं करता और न राज्यपाल के सार्वजनिक कृत्यो 
(0४०४ /८४४) के लिए मन्त्रिमण्डल को उत्तरदायी ही ठहराता है। श्रतः राज्य- 
पाल तथा सन्त्रिमडल के सवैधानिक सम्बन्धी के विधय में वही समस्‍यायें उठती हैं 
जिनका वर्णन हम केन्द्रीय मन्त्रिमष्डल तथा राष्ट्रपति के संवैधानिक सम्बन्धो के 
विषय में कर श्राये है। इन समस्याभ्रों पर हम सक्षेपर में एक बार ग्रौर विचार करते 
हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि राज्यपाल मुख्यमन्त्री वी नियुक्ति करता है और 
मुख्यमन्त्री की सलाह के अनुसार हो अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति करती है। यहाँ यह 
प्रश्न उठता है क्रि राज्यपाल को इस मामले में स्वविवेक से कार्य करने को स्वतंत्रता 
है या नही | हम पहले बता झेके हैं कि अ्रत्यन्त विशेष या प्रपवादात्मक परिस्थितियो 
को छोड़ कर प्रत्य किसी भी दर्शा में राज्यपाल को विवेक से कार्य करने की स्वतल्वता 
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> नहीं है । उसे हर दशा में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमन्त्री और उसकी सलाह 
पर प्रन्य मस्त्रियों की नियुक्ति करता ही पड़ेगा। दूसरे, संविधान राज्यपाल को इस बात 
के लिए बाध्य नही करता कि वह अनिवार्यतः मन्त्रिमण्डल के परामर्श के श्रनुसार ही कार्य 
करे | मन्त्रिमश्डल वेवल उसकी 'सहायूता भ्ौर मंत्रणा' के लिए होता है। यही नही, सवि- 
धान में कुछ मामलो के सम्बन्ध मे राज्यपाल को स्वविवेक से कार्य करने को दाक्ति भी 
दी गई है । उक्त मामलो में राज्यपाल मन्त्रिमण्डल की सलाह लेगा ही नहीं। किन्तु 
राज्यपाल के पद के इस पक्ष पर भ्रधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। यह सच है 

/ कि केन्द्रीय शासन के प्रतिकर्ता (88८7) के रूए मे कार्य करते समय राज्यपाल स्वतत्रता- 
पूर्वक कार्प कर सकता है। और उसे मत्रिमण्डल की सलाह लेने की प्रावश्यकता 
नहीं है, विशेषकर उस समय जब राज्य शासन भ्ौर केख्द्र मे सघर्ष चल रहा हो, किन्तु 
सामान्यतः बह मत्रिमण्डल के पराम्शों की भवहेलना नही कर सकता । यदि बह ऐसा करे 
तो मन्रिमण्डल पदत्याग कर देगा और एक राजनीतिक संकट उठ खडा होगा । व्याव- 
हारिक दृष्टि से भ्रभी तक विभिन्न राज्यों के राज्यपाल सवैधानिक प्रव्यक्षों के रूप में ही 
कार्य करते रहे हैं। तीसरे, राज्यपाल को राज्य-शासन से सम्बन्धित सभी प्रकार की 
सूचनाएँ प्राप्त करने का प्रधिकार है। उसे यह भी अधिकार है कि वह किसी एक सम्त्री के 
निर्णय को मन्त्रिमण्डल के सम्प्रुख विचारार्थ उपस्थित करा सके। वह शासन के मामले 
में मुख्य मत्री को परामर्श दे सकता है, उत्साहित कर सकता है श्रोर चेतावनी दे सकता 
है। राज्यपाल के ये भ्रधिवार वास्तविक है। चौथे, मुस्य मन्त्री तथा भ्रन्य मन्त्री राज्य- 
पाल के प्रसाद पर्यत ही अपने-अपने पदों पर रहते हैं । यहाँ प्रश्न उठता है कि क्‍या 
राज्यपाल मन्त्रियो को पदच्युत कर सकता है ? उत्तर बहुत स्पप्ट है और पहले भी दिया 
जा छुका है। राज्यपाल मुझय मंत्री को उप्त समय तक पदच्युत नही कर सकता जब तक 
बह किमी गम्भीर भ्रसंवेधानिक कृत्य का दोपी न हो | किसी झ्न्प्र मस्त्री को भी वह तब 
तक पदच्युत नही कर सकता जब तक मुख्यमन्त्री ही उससे पीछा न छुड़ाता चाहता हो और 
राज्यपाल वो बेसा करने बी मनणा न दे । यदि राज्यपाल इसके प्रतिकूल वार्य करता है 
तो उसे सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के पदत्याय का सामना करना पड़ेगा भौर फलतः संवेधानिक 
संकट उस्नन्न हो जायगा । यदि मस्त्रिमष्डल को विघानमण्डल वा विश्वास प्राप्त है तो 
राज्यपाल को उसके सामने चतमस्तक होना ही पडेगा । भ्रन्त भे, राज्यपाल की कुछ ऐसी 
दक्तियाँ है जिनमे स्वमावद्ष: उसे अपने विवेक से कार्य लेना भावश्यक है जेसे (क) जब 
किसी दल को 4६ुमत प्राप्त न हो तो सुख्यमस्तरी का चयन करना, (ख) एक सन्विमण्डल 
के त्यागपत्र देने भोर दूसरे मन्त्रिमण्डल को स्थापना के बीच के श्रन्तरिम काल में 
प्रशासन के कार्य का संचालन श्रौर (ग) मम्प्रिमण्डल द्वारा किये गये विधानमण्डल को 
विघटित करने के श्रभुरोध को मानना या न मानना । ऐसी स्थिति में संवेघानिक- 


रण०्र भारतीय गणतंत्र का संविधान 


“अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्र निर्णय की सम्मावनाओं पर हम पहले ही संधीय मन्त्रिमण्डल वाले ) 
अध्याय मे विचार कर छुके हैं । उसे यहाँ दोहराने की भ्रावश्यकता नही है ॥ 
इसमे संदेह नही कि बहुत कुछ राज्यपाल के व्यक्तित्व सम्बन्ध श्रौर योग्यता तथा 
उसके तथा मुख्यमस्त्री के व्यक्तित्व पर निर्भर है । परन्तु इतना विल्वुल स्पष्ट है कि शाज्य- 
वाल राज्य के कार्यों मे साधारणतया कोई हस्तक्षेप नही कर सकता। वह जो बुद्ध भी कर 
सकता है वह भभत्यक्ष रूप से भौर सुख्यमन्त्री के विश्वास और सम्मान का पात्र बन कर 
ही कर सकता है । एक क्षेत्र ऐसा है, जिसमे कोई भी योग्य तथा कार्यश्ील राज्यपाल 
अपने लिए नाम और यश्ञ कमा सकता है और वह है कला, संस्कृति, लोकसेवा तथा 
सामाजिक कार्यों का क्षेत्र | राज्यपाल सामान्यतः राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेत्र्‌ कुलपति 
होता है । भ्रपने इस पद के कारण उसके सामने विस्तृत सम्भावनाम्रो का क्षेत्र भ्रा जाता 
है । वह उच्चशिक्षा की प्रगति श्रौर प्राइश्नों को प्रभावित कर सकता है। कुछ राज्यपाल 
रक्त क्षेत्रों में भ्रपने प्रभाव का उपयोग कर भी रहे हैं । -< 
भन्त्रिमए्डल और विघानमण्डल--जिस प्रकार संघ मन्त्रिमण्डल ( [॥70॥ 
(०७7८६ ) सामूहिंक रूप भे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार 
राज्य-मन्त्रिमण्डल ( 5७0८ (७०792६ ) राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप 
से उत्तरदायी होता है। विधानमण्डल के प्रति मण्त्रिमण्डल के इस सामूहिक उत्तरदायित्व 
के सिद्धात श्रौर व्यावहारिक प्रर्थ की हम सघ मल्त्रिमण्डल वाले श्रध्याय मे विस्तारपूर्वेक 
चर्चा कर छुके हैं। भ्रस्तु उसे यहाँ दोहरावे की श्रावश्यक्ता नही है। इस सामूहिक 
उत्तरदायि व वो क्रियान्वित करने के उपाय भी वही हैं जो संघ मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध मे 
लोकसभा द्वारा काम मे लाये जाते है । पराजित मन्तिमण्डल विधानसभा के विघटन की 
माँग कर सकता है, और इस प्रकार निवर्चिको से प्रत्यक्षतः अपील क्र सकता है । 
महाधिवक्‍ता ( [१९८ ४0१7०८४८ (56४८४०| )--सविधान के १६४५वें 
प्रनुच्छेद के श्रनुसार प्रत्येक राज्य मे एक महाधिवक्‍ता ( 80ए0८ब८ ठशात्व॥] ) 
होता है । उसकी नियुतरित राज्यपाल करता है, अर्थात्‌ मुख्यमन्त्री की मन्त॑णानुसार । 
महाधिवक्‍ता के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त क्या जा सकता है जो उच्चन्या- 
यालय के न्यायाधीश होने की भ्रहंताएँ रखता हो । महाधिववता झपने पद पर राज्य- 
पाल के प्रसाद पर्यत रहता है। उसे राज्यपाल द्वारा निदिष्ट वेतन भिलता है । केन्द्र 
में महान्यायवादी ( (0:76ए 0वाशा। ) के जो कार्य हैं, राज्य मे वही महाधि- 
बना के हैं। वह राज्यप्रकार को काइनो पराणर्स देहा है, तथा संविधान तथा 
प्रचलित विधियों द्वारा निदिष्ट धम्य कर्तव्यों को करता है। वह उच्चन्यालालय में 
प्रारम्भ होने वाले उब सभी सुकदमों में जिसमें एक पक्ष में राज्य होता है राज्य की 
“ओर से पेरदी करता है ॥ राज्य क्री अनुमति बिना वह श्रपने कार्यकाल में (क) राज्य 


राज्य-सरकारें श्ण्रे 


के विह्द्ध किसी मामले को त ले सकता है, भोर न उसमें परामर्श दे सकता है (लग) 
“राज्य द्वारा चलाये फौजदारी मामलो में भ्रभियुकत की पैरवी नहीं कर सकता, (ग) ऐसे 
व्यवित्रगत मामलों में भी सलाह नहीं दे सकता जितके विरुद्ध पैरवी करने के लिए 
उसे राज्य की श्रोर से कहे जाने की सम्भाववा हो, भोर (घ) सरकार की पूर्वा- 
सुमत्ति प्रा्त किये बगेर वह कियी कम्पनो का संचालक ( [)76८०7 ) नहीं 
हो सकता 

महांधिववता का पद राजनीतिक होता है। सरकार मे परिवर्तन होने 
अधात्‌ प्न्‍्य दल के सचारुढ़ होने पर नया महाधिवक्ता भी नियुक्त किया जा 
सकता है । 


राज्य विधानमण्डल 
( पप6 5६8४४ [,८8/॥%७४९ ) 


दो प्रकार--राज्य विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं । कुछ राज्यों के पिधान- 
मडलों भे राज्यपाल (या राज प्रमुख) सहित दो सदन हीते हैं भर अच्यो मे राज्यपाल 
सहित केवल एक ही सदन। बिहार, मद्गास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी 
अंगाल झौर मैसूर के विधानमंडलों मे भरत्येक में दो सदन हैं। श्रन्य राज्यों मे एक ही 
सदव के विधान मंडल है।? सविधान संशोधन अ्रधिनियम द्वारा सशोधित श्रनुच्छेद 
२३६ के भ्रनुसार मध्य प्रदेश में भी शष्ट्रपति द्वारा निदिष्ठ तिथि से द्वितीय सदन की 
व्यवस्था थी गई है। जहाँ द्वितीय सदन है, वहाँ उसे विधान परिषद्‌ ([,९४947ए68 
(००४०ा। ) श्रौर प्रथम सदन फो विधानसभा ( ॥.८878:40 ४७ /४४७॥१७ए ) 
कहा जाता है । जहाँ केवल एक सदत है, वहाँ उसे विधानसभा ही कहां 
जाता है। 

दितीय सदनों की स्थापना और अन्त--यद्यपि संविधान में कुछ राज्यों के 
लिए द्विसदनीय ( ८9॥70८707) ) शोर कुछ के लिए एकसदनीय ( [छ॒कर८क्षाआ०णय ) 
विधानमडलो की व्यवस्था दो हुई है तथापि इस व्यवस्था मे संसद श्रपवी सामान्य 
विधि द्वारा परिवर्तन कर सकती है । यदि किसी राज्य की विधानसभा प्पने कुल सदस्यों 
के बहुमत भौर उपस्थित तथा मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों के दो-तिहाई मर्तों 
से पारित श्रस्तावद्वारा भ्रपने यहाँ की वर्तमान विधान परिषद्‌ के झन्त या, वहाँ 
विधान परिषद्‌ के न होने की दक्शा मे, उसको स्थापना की शॉग करें तो संसद साधा- 
रण बातून द्वारा वहाँ विधान-परिषद्‌ का प्रन्त या उसकी सृष्टि कर सकती है।* प्तः- 





*झनु० १६८ (१), झनु» १६६ (१) 


श्ण्ड भारतीय गणतंत्र का संविधान 


किसी राज्य में विधान-परिषदु का भ्रस्तित्व बहुत कुछ वहाँ की विधानसभा की इच्छा 
यर निर्भर है। 


विधेन परिषद्‌ 
( [6 ॥.6875)9ध76 (०ण्डल] ) 


विधानपरिपदों का सज्अठन--किसी भी राज्य में विधानपरिषद्‌ की सदस्य संख्या 
विधानसभा की कुल सदस्य-संख्या की एक-विहाई से अधिक नहीं हो सकती, परन्तु 
वह ४० से कम भी नहीं हो सकती । इस भ्रधिकतम भोर न्यूततम सदस्य-संख्या की 
मर्यादा के भ्रधीत राज्य विधान परिषद्‌ के एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचित राज्य बी 
स्थानीय सस्थाओ ( नगरपालिका, जिला बोर्ड तथा सखद द्वारा तिर्दिष्ट अन्य स्थानीय 
संस्थाप्रो ) के सदस्यो से घने निर्वाचन मडल द्वाराहोता है, ॥% विश्वविद्यालयों के 
स्नातको या उनकी समकक्ष योग्यता वाले राज्यनिवासियों द्वारा चने जाते हैं, रै% 
माध्यमिक शिक्षा या उससे ऊँचे स्तर के विद्यालयों के कम से कम ई वर्ष के पुराने 
अ्रष्यापको द्वारा निर्वाधित होते हैं। एक-तिहाई सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य 
बाहर के व्यक्तियों मे से चुनते हैं, भ्रौर शेय है भाग सदस्यो को राज्यपाल नामाकित करता 
है। राज्यपरिपदों के इस समठन में संसद किसी भी समय विधि द्वारा परिवर्तन कर 
सकती है।१ 

स्थानीय सस्थाझों भ्रौर श्रध्याएकों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद की 
विधि द्वारा निश्चित भोगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। इन सब निर्वाचनो मे एकल 
संक्रमणीय मत की पद्धति का ही भ्रयोग किया जाता है॥ राज्यपाल द्वारा लामाबित 
सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिक्ता प्रान्दोलन भ्रौर समाज सेवा श्रादि क्षेत्रों के 
विशेषज्ञों या व्यवहारिक अनुभव वाले थोगों में से घुने जाते हैं ।* 


राज्य पुनर्गठम अधिनियम १६५६ वी ३३ से ३७ घाराग्रों हारा तथा १६५४७ 
झौर १६६० के अ्रधिनियमो द्वार संशोधित सु १६५० के जब प्रतिविधित्व अधिनियम 
के धनुतार संप्रद ने विभिन्‍न राज्यो की विधान परिषदों का संगठन इस प्रकार निर्धारित 
किया है ।5 


"झनु० १७१ (१) (२) और (३),*अनु० १७१ (४) भौर (५) ३-२१ अग्रेल 
सप््‌ १६५४ से, ? जम्मू श्रौर कासम्मीर के संविधान के ३० वे अनुच्छेद के प्नुसार," उक्त 
शाज्य में भी ३६ सदस्यों को विधान परिषद्‌ की व्यवस्था की गईं है। उस का संगठन 
उसी प्रकार का है जैसे भ्रन्य भारतीय राज्यो की विधान परिषदों का। 


राज्य-सरकारें २०५४ 


स्थानों. स्थानीय विधान-सभा राज्यपाल 

राज्य का नाम की संस्थाओं. स्‍्नातकों अ्रष्यापकों सदस्यो द्वारा द्वारा 
संख्या द्वारा निर्वा- द्वारा निर्वा- द्वारा निर्वा- चुने गये नाप्ांकित 

चित सदस्य चित सदस्य चित सदस्य सदस्य सदस्य 





राज्य 

३. प्रान्त्न प्रदेश. ६० ३१ दर द् १ १२ 
२. बिहार ६६ ह्ेड ्् घ शेड हर 
३, महाराष्ट्र छ्८ २६ ७ ही] २६ श्र 
४. मद्रास" ६३ २१ ह ६ २१ द् 
५. पंजाब 5.4 १७ ६8 ४ श्८ फ 
<. उत्तर प्रदेश १०८ ३३६ & & ३६ श्र 
७ पश्चिमी बगाल ७५ २७ ६ ६ २७ ६ 
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हरे २! 
विधानपरिषद्‌ के सदस्यों का कार्य-काल--विधान परिषद्‌ कभी विघटित 
नहीं की जाती परन्तु उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दुसरे वर्ष बदलते जाते हैं | इसका 
अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल ६ वर्ष का होता है। 
* सदस्यों की अहंताएँ आदि--राज्य विधान परिषद्‌ के सदस्ष्यों की भ्रईताएँ 
((१००॥६९४४००७) पश्रौर भनहंताएं (0$00%6९4॥7075) वहो हैं थो केद्ध में 
पाग्यप्तना ((-०प7्ट 0६ 509८७) के घदस्यो की होती हैं, भ्र्थात्‌ प्रत्येक सदस्यता 
के उम्मीदवार व्यक्ति को भाग्त का नागरिक होना चाहिए, ३० वर्ष से कम भायु का 
जही होना चाहिए तथा उम्रम्ते वे सारी श्रहंताएँ होनी चाहिए जिन्हें संत्तद निश्चित करे 
स्पा उसे समस्त निदिष्ट प्रनर्हताग्रो से मुक्त होना चाहिए । कोई भी व्यक्ति विधानमण्डल 
के दोतों सदनो या दो या भ्रधिक राज्यों के विधानमण्डलों का एंक साथ सदस्य नही हो 
सकते १९ यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति प्रपत किये बिना ६० या इससे अ्रधिक 
दिनो तक भनुपल्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त धोषित कर दिया जाता है । 
गणपूर्ति (76 (१००४०७०)--विघान परिषद्‌ को बैठकों के लिए सदन के 
खुल सदस्य संख्या के दश्षमाश या दस सदस्यों ( इनमें से जो भी संख्या भ्रधिक हो ) को 
उपस्थिति गणपूरदि के लिए भावश्यक है । गणपति का यह नियम तब तक है जब तक 
राज्य विधान मंडल कोई भ्रन्य व्यवस्था वही वना देता ॥ 





 'मनु० १७१ (2) भोर (५) ३-११ भव्रैल। पनु० (४) घोर (४), 


२०६ भारतीय गणतंत्र का संविधान 


विधान परिषद्‌ का सभापति-विधान परिषद्‌ की बैठकों की श्रष्यक्षत्रा के 
लिए एक सभापति की भी व्यवस्था है। एक उपसमापति भी होता है । विधान परिषद्‌ 
इन दोनो का निर्वाचन करती है और उन्हे हटा भी सकती है। इन्हे हटाने के प्रस्ताव 
को उपस्थित करने के लिए १४ दिन पूर्व-सूचना आवश्यक है, श्रोर फिर यदि प्रस्ताव 
परिषद्‌ की सदस्य सख्या बहुमत से पारित हो जाता है तो सभापति या उपसमापति 
को श्रपने पद से हटना पड़ता है। सभापति भौर उपसभापत्ति दोनों को वेतन मिलता है। 
सामान्यतः इनके कार्य तथा शक्तियाँ वही हैं जो केन्द्रीय राज्य समा के सभापति झौर 
उपसभापति की होती है ।'* 

विधानपरिपद्‌ डी शक्तियाँ और विधानसभा से सम्बन्ध--राज्य विधान 
परिषदे भर्यन्त निर्बल एवं शक्तिहीन हैं। वे राज्य सभा से भी भ्रधिक अशक्त है । घन- 
विधेयक को छोडकर अन्य विधेयक दोनो में से किसी भी सदन में उपस्थित किया जा 
सकता है। किसी भी विधेयक के विथि बनने के लिए यह भ्ावश्यक है कि दोनो सदनों 
में वह पारित हो जाय, परन्तु यदि दोनो सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो 
विधानसभा विधान परिषद्‌ के विरोध को बड़ो सरलता से परास्त कर सकती है | 
विधानसभा मतभेदग्रस्त विधेयक को पुत्र: उप्ती या बाद के किसी सत्र में संशोधन 
सहित या बिना सश्ोधन के पारित कर दे तो राज्यपाल वी सम्मिति मिल जाने पर 
बह कातूव बन जाता है। यदि किसी विधेयक को विधान-परिपद्‌ श्रन्तिम रीति से भस्वी- 
छत कर देती या उस पर अपनी भ्रसहमति प्रकट कर देती है तो विधानप्तभा उस्ते तत्काल 
दुबारा पारित करके उसे विधि बना सकती है। यदि विधान-परिषद्‌ किसी विधेयक के 
विषय में तीन भास तक कोई निर्णाय न करे तो इस श्रवति के बाद फिर विधावसभा 
उसे पुनः पारित कर सकती है। दुबारा पारित होने के बाद विधेवक को पुन; परिषद्‌ के 
पास भेजा जाता है । यदि विधान-परिषद्‌ इस बार भी उसे पारित नहीं करती या कुछ 
ऐसे संग्योधन करके उस्ते पारित करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते वो वह 
विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माव लिया जाता है । उप्तका अन्तिम रूप वही रहता 
है जिसमे उसे विधानसभा ने श्रन्तिम बार पारिद किया हो । यदि दूसरी बार विधान- 
परिषद कोई कार्रवाई नहीं करती, तो विधेयक्र के उक्त सदन में दूसरी बार उपस्थित 
किये जाने की तिथि से एक मास बाद, उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता 
है ।* ध्रतः विधानपरिपद्‌ किसी विधेयक के पारित होने में श्रधिक से भ्रधिक ४ मास की 
देर भात्र कर सकती है। संविधान में यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है कि यदि 
विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक को विधानसभा भ्रस्वीकृत फर दे तो उस दशा 





"१ अनु० १८१ (३), + भनु० १६७ । 
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। में क्‍या होगा, परन्तु संविधान का भ्रभिप्राय यह जान पड़ता है कि इस दक्षा में उक्त विधे- 
यक अन्तिम रूप से भ्रस्वीकृत हो सममा जायगा। भ्रस्तु, राज्यों मे विधानपरिषद शोर 
विधानसभा से समानता वा झभासमात्र मी नहीं है जेसा कि केन्द्र मे राज्यसभा तथा 
लोक्समा के बीच दिखल्ाई देता है । 

वित्तीय विषयों मे विधानपरिषद की स्थिति वही है जो राज्यसभा की | घन-विधे- 
मकर विधानपरिषद्‌ में उपस्थित नही किया जा सकता । वह विधानद्भा मे ही उपस्थित 
किया जा सकता है। विधानसभा मे पारित होने के बाद विधेयक विधानपरिषद्‌ के पास 
उसके सूकावों श्रौर सिफारिशों को प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। विधानपरिषद्‌ 
को ये सुझाव प्रादि १४ दिन के भीतर दे देने चाहिए | यदि विधान-परिपद्‌ ऐसा न 
करे तो १४ दिन बाद विधेयक स्वयमेत विधि बन जायगा | यदि विधान-परिषद्‌ १४ 
दिन के भीतर कोई सुझाव या सिफारिश भेजे तो विधानसभा उसे स्वीकार करने या न 
करने को बिल्कुल स्वतन्त्र है।* 
इसके श्रतिरिक्त विधानपरिषद्‌ को श्रन्‍्य किसी प्रकार की कोई दावित नहीं है । 
जैसा कि हम ऊपर बतला भागे हैं, यदि विधानसभा चाहे तो निदिष्द रीति से प्रस्ताव 
पारित करके विधानपरिपद्‌ का अन्त कर सकती है। जान पड़ता है क्वि सविधान-निर्माता 
द्वितीय सदन का राज्यों मे प्रयोगमौन करना चाहते थे कि यदि वे हानिकारी सिद्ध न हो 
तो उन्हें बनाये रखा जाप भ्रौर यदि उतसे हानि हो तो उन्हे बिना प्रधिक परेशानी उठाये 
समाप्त किया जा सके । इसके लिए संवैधानिक सशोधन की भावश्यक्ृता नहीं पड़तों॥ 
संसद विधान-परिषदों को अपने साधारण कानून द्वारा ही समाप्त कर सकती है ।* 
विधान सभा 
(॥॥० .,68758[90४७ /५३४४:०७ए ) 
संगठन-किसी भी राज्य को विधानसभा में जनसख्यानुसार ५०० से लेकर 
६० तक सदस्य हो सकते है, श्र्थात्‌ ५०० से भ्रधिक नही और ६० से कप नहीं । 
प्रत्येक जनगणना के उपरांत प्रत्येक राज्य वी विधान-सभा की सदस्य-सख्या तथा राज्य 
का निर्वाचन-सैत्रों मे विभाजन निदिष्ट प्राधिकारी द्वारा विदिष्ट रीति से नियत कर दिपा 
जाता है ।3 प्रधिकाश निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय हैं पर कुछ ऐसे भी निर्वाचन क्षेत्र हैं 
जिनसे एक से भ्रधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रथम कोटि के निर्वाचन क्षेत्र को हम 
एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ( 5726 गरध्योणला ८०गरहए८ए०८७ ) कहते हैं 
झोर दूसरी कोटिवालो को बहू सदस्यीय ( )ए४ घाट 67 द०ग्रह्तं।ए९००ए )। 
न * अनु० १६८, * झनु० १६६ (३), >पनु० १७० (संविधान के सप्तम संशोधन 
अझधितियम १६४५६ द्वारा यथा संशोधित ) 


ख्ण्द भारतीय गणतंत्र का संविधान 


१६४२ के सार्वजनिक निर्वाचन में उत्तर प्रदेश में कुल ३४७ निर्वाचन क्षेत्र थे, जितमें ते 
२६४ एक सदस्यीय तथा परे द्विसदस्योय थे । राज्य की जनसंख्या भौर उसकी विधान 
सभा की सदस्प-संख्या का अनुपात प्रत्येक राज्य में समान ही होना भ्रावश्यक है । 
प्रत्येक राज्य की विधानसभा में प्रनुसूचित दथा आदिम जातियों के लिए. उतकी 

संख्या के श्रनुपात मे स्थान सुरक्षित रहते हैं । प्रासाम को विधानसभा में वहाँ के स्वायत्त 
शासनप्राप्त श्रादिम जादीय जिलो के लिए भी ऐसी ही व्यास्था है (१ यदि किसी राज्य 
की विधानसभा में एंग्लो-इन्डियन समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यपाल उसमें 
उचित संख्या में एंग्लो-इण्डियन प्रतिनिधि नामाकित कर सकते हैं ।* यह सब संरक्षण प्रादि 
सविधान आ्रारम्भ होने की तिथि से लेकर १० वर्षों बाद तक के समय के लिए ही है भौर 
इसके पश्चात्‌ वह अ्रपने भ्राप समाप्त हो ज्ञागगा। तथापि, श्रासाम के स्वायत्त-शासन 
आप्त प्रादिम जातीय जिलो के लिए विधानसभा मे स्थान-संरक्षाण की व्यवस्था सेथायी है। 


विभिन्न भाग क॑ और ख राज्यो की विधान राभाझो में कुछ स्थानों की सश््या 
संसद द्वार। इस प्रकार निर्धारित की गई है-- 


राज्य विधान सभा मे सेद्त्मसस्या का योग 

भाष्न प्रदेश रेण्१ 

झासाम २०८. ( उत्तरी पूर्वी सीमा भौर नागा क्षेत्रों की 
छोड़कर ) 

बिहार ३३० 

गुबरात श्श्४ड 

केरल १२६ 

मध्य प्रदेश रघद 

मद्रास रण्५ 

महारा्र र६४ 

मैसूर र्ण०्८ 

उड़ीसा १४० 

पंजाब श्श४ड 

राजस्थान १७६ 7 

उत्तर प्रदेश डरे 

पश्चिमी बंगाल र्हे८ 


जम्मू और काइमीर संविधान १६५६ के प्रनुसार उक्त राज्य को विधान सभा 
पप्ननु० ३३२, मनु० ३१३, 


५४ राज्य-परवारें २०६ 


में निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित १०० सदस्य हैँ झोर यदि सदरे रियासत की राय में 
स्त्रियों का प्रतिनिधित्व पर्यात नही है तो वे दो और छ्ली सदस्यों को नामाकित कर सकते 
हैं। निर्वाचित स्थानों भे से २५ स्थान काइमोर के पाकिस्ताव द्वारा अधिकृत प्रदेश के लिए 
हैं और जब तक वह प्रदेश मुक्त तथा राज्य मे सम्मिलित नहीं हो जाता, यह स्थान 
रिक्त ही रहेंगे ।* 
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ((0८॥फां(४४०॥ )--लोकसभा के निर्वाचन 
क्षेत्रों की ही भाँति विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र भी परिसीमित क्ये जाते है। सम्पूर्ण 
राज्य को निर्वाचन क्षेत्रो में विभवत कर दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से विधान 
सभा के लिए चने जाने घाले सदस्यो की ससया निश्चित कर दी जाती है झौर राष्ट्रपति 
के आदेश से प्रत्येक श्रनुसूचित श्रादिम जाति के लिए स्थात सुरक्षित बर दिये जाते हैं। 
इन सब बातो का निर्शाय निर्वाचन आ्रायोग के प्रस्दावों के श्राघार पर राष्ट्रपति करते हैं, 
और निर्वाचन झायोग पपने प्रस्ताव विभिन्न राज्यों के ससद-प्रतिनिधियों से बनी भलग- 
अलग परामशंदात्री समितियों के परामशों की सलाह से तैयार करता है ।* 
कार्यक्राल--राज्य विधान सभा का कार्यकाल ५ वर्ष है। इस समय की समाप्ति 
के पश्चात्‌ विधान सभा अपने आप विधटित हो जाती है परन्तु भ्रापत्काल की घोषणा 
अचलित होने की श्रवधि मे रासद विधि द्वारा राज्यविधान सभाझ्ो का कार्यकाल एक बार 
में एक वर्ष के लिए बढा सकती है। संसद ऐसा जितनी वार चाहे उतनी बार कर सकती 
है, पर्तु ऐसी दशा में आ्रापत्काल की घोषणा की समाप्ति के ६ मास बाद विधानसभाप्रो 
का बढाया हुम्रा कार्यक्राल भ्रवश्य समाप्त हो जाता है ।२ 
सदस्यों ढी प्रहंताएँ आदि--विधानसभा के सदस्यो की भर्हताएँ और भ्रनहई- 
ताएँ वही है जो लोकसभा के सदस्यो वी होती हैं। विधानसभा के सदस्य को भारत का 
नागरिक होना चाहिए । उसकी आयु २५ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा उसमे वे 
अन्य प्र्ृताएँ भी होनी चाहिये जो ससद द्वारा निश्चित की गई हो । साथ ही उत्ते अनहं- 
्ाम्ों से मुक्त भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति विधानमण्डल के दोनों सदतों का सदस्य नहीं 
हो सकता भ्ौर त दो या भ्रधिक राज्य विधानमण्डलो का सदस्य रह सकता है ।४ 
मताधिकार और निर्वाचन--विधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार 
के भ्राधार पर होता है, भर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक जिसकी भ्रायु २१ वर्ष से वम नहों 
निर्वाचक होने योग्य है यदि वह प्रावास, मानप्निक्र स्थिति, श्रपराघ, चुनाव सम्बन्धी 
अ्रष्टाचार विषयक उन अनताम्रो से मुक्त हो जो संविधान श्रथवा उपयुक्त विधान 
*जम्मू झौर कश्मोर सविधान घाराएँ ४६, ४७ झौर ४८॥। “जन प्रतिनिधित्व 
अधिनियम १६५० विभाग १३, उगझ्नु० १७२, उमनु० १७३ श्र १६०। 


२१० भारतीय गणतंत्र का सविधान 


मंडल द्वारा निर्मित विधियों द्वारा निर्धारित की गई है। ये अनरहताएँ वहीं हैं ब्ो 
लोकसभा की सदस्यता के लिए हैं। वास्तव में लोकसभा झौर राज्य विधानसभामों 
के घुनाथों की निर्वाचन-सूची एक हो होती है ।* 

शाज्य विधान सभाग्रों के निर्वाचनों का प्रवन्ध व संचालन भी तिर्वाचन भ्रायीग 
के ही श्रधीन है । इस कार्य मे निर्वाचन भ्रायोग को नियुक्त किये गये क्षेत्रीय (१९8- 
074) निर्वाचन-आयुकतों (00४०४ (०0००७) से सहायता मिलती है। 

गणपूर्ति--विधानसभा की गणापृति की संख्या उसकी कुल सदस्य संख्या 
का दश्षमाश्‌ या १० (इनमे जो भी अधिक हो) है । यह नियम तब तक है जब तक राज्य 
विधानसभा विधि द्वारा कोई भ्रन्य नियम न बना दे ।रे 

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष--विधानसभा की बैठकों का सभापतिंत्व करनेवाला 
प्रधिकारी भ्रध्यक्ष कहलाता है | इसके भ्रत्तिरिबत एक उपाध्यक्ष भी होता है जो भ्रध्यक्ष 
की श्रवृपस्थिति में . उसका कार्य सेमालता है। दोनों ही विधानसभा हारा उसके 
सदस्यों में से निर्वाचित किये जाते है। इन दोनो भ्रधिकारियो को नियत बेतन दिया 
जाता है। इनको हटाने के लिए विधानप्तभा द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा 
प्रावद्यक है झौर इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब उसकी पूर्व 
सूचना कम से कम १४ दिन पहले दे दी गई हो । विस्तार तथा परिस्थितियों के ब्रन्तर 
को छोड़कर विधानसभा के अ्रष्यक्ष श्रोर उपाध्यक्ष की स्थिति तथा शक्ितियाँ भी वहीं 
होती है जो लोकसभा के भ्रष्यक्ष और उपाध्यक्ष की ॥३ 

विधानसभा की शक्तियाँ और कृत्य--जिन राज्यो में दो सदन है वहां 
विधानमण्डल के उभ्य सदनों के परस्पर सम्बन्धो का वर्णन किया जा €का है। हंए 
यह भी बतला छुके है कि दोनों सदनों मे विधानसभा भ्रधिक शवितश्ञालिंगी श्रौर वित्त 
की एफ मात्र स्वामिनी होती है। जहाँ विधानमण्डल मे केवल एक सदन होता है, 
वहाँ वही सब बुछ होता है। राज्य विधानमण्डल चाहे द्वितदनीय हो या एक सदनीय, 
हर दशा मे राज्य का मत्रिमण्डल विधानसभा के प्रति हो उत्त रदायी होता है । विधान- 
सभा ही संत्रिमडलो को बना-विगाड़ सकती है, तथा राज्य-व्यय को स्वीइति देने वी 
प्रपनी शक्तियों द्वारा वही राज्य की सरकार पर श्रपना नियंत्रण रखती हैं। 
विधानक्षमा की राज्य में वही स्थिति है जो संधोय क्षेत्र मे लोकसभा की होती है। 


विधान सभा की कार्य-पद्धति है 
स्थिति और विस्तार की बातों के भ्रन्तर के साथ राज्यविधान सभा की 
कार्रवाई की लोकसभा की भाँति ही संचालित होती है| गह भावश्यक है कि र्ज्फे 


“श्रनु० ३२५ और ३२६, “मनु ० १८६ (३), “मनु० १७८ से १८६॥ 


र्शर भारतीय गणतंत्र का संविधाद 


था राज्यों के मम्नरिमण्डल तथा इनके बीच उतन्न विवाद निपटारे के लिए राष्ट्रपति के 
पास भेजे जाते थे । इन राज्यो पर राष्ट्रपति का निमंत्रण गृह विश्वाग द्वारा कार्यालित 
होता था। श्राथिक दृष्टि से “ग' राज्य केद्धीय सहायता तथा प्रनुदान पर निर्भर ये । 
विस्तार की कुछ बातों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के लिए झब भी वही व्यवस्पा 
है। भू-भागीय परिपद्‌ भ्रघिनियम १६५६ के अनुसार इसके लिए ४६ सदस्यों डी 
परिषद भ्रौर लैपिटनेण्ट गवर्नर के स्थात पर चीफ कमिस्नर की व्यवस्था की गई है। प्र 
बाते पूर्दवत ही हैं । 
परम्तु दिल्ली को राज्य का रूप नही दिया गया है। उसके लिए न तो कोई परि> 
पद है भौर न मन्चिमण्डल । वह सीधे केन्रीय सरकार द्वारा शासित है और संसद उसके 
लिए विधि निर्माता करती है । दिल्ली के स्थानीय विपयो के प्रबन्ध के लिए चार वर्ष के . 
ईलए निर्वाचित ६० सदस्यों का कारपोरेशन था निगम है और क्रेद्रीय सरकार बाय 
निपुक्त एक कमिश्नर जो कि प्रधान अषिशासी कर्मचारी है। नई दिल्ती तथा दिलती 
कैप्टोम्ेण्ट, कारोरेशन अधिकार क्षेत्र से बाहर और सीधे केन्द्रीय सरकार द्वास प्रधान 
सित हैं। भवन निर्माण कार्य, नगर योजना, गन्दी बेस्तियो की सफाई के लिए पर्याणे 
शर्क्तियों से युक्त एक नगर विकास संस्था स्थापित होगी । 
दिल्‍ली के लिए ऐसी व्यवस्था परमावश्यक थी व्योकि वह केद्ीय सरकार गो 
राजधानी है भ्रीर किसी राज्य विशेष के भ्रषिकार क्षेत्र मे उस्ते नहीं रा जा सकता पा | 
जहाँ तक मनीपुर तथा त्रिपुरा का सम्बन्ध है, पहिले उनमे से प्रत्येक में २९ 
सदस्यों का एक निर्धाचक मण्डल था। भ्रत् उसमे से ३० सदस्यों की परिषद है । भय 
व्यवस्थाएँ पूर्षवत्‌ ही हैं। ः 
प्ंडमान-निकोबार, मिनीकाय भ्रोर झमीतदीवी ढीप स्म्र॒ुदाय एक भिल श्रेणी 
हे रखे गये हैं । उनमे न तो क्षेत्रीय परिषद है भौर न परामर्श समिति ही। राष्ट्रपति को 
इनके विषय मे नियम-निर्माण का भ्रधिकार है। इन नियमों को संसद के का्ूतों वी- 
सी है मान्यता प्राप्त है | प्रशासन के क्षेत्र मे राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त चौफ कमिश्तर 
सा अन्य प्रशासकोय भ्रधिकारी द्वारा इनके प्रशासत का संचालन करते हैं। 
केद् प्रशासित प्रदेशों के प्रसंग मे “राष्ट्रपति” का अर्थ होता है केद्वीय सरकार गो 
ईके गृह विभाग द्वारा कार्य संचालन करती है । 


न्यायपालिका 
ग्रध्याय १० 
(पता; एउणणाटा388१ ) 


एकतापूर्ण न्यायपालिका और कानून व्यवस्था--यद्धपि भारत का शासद 
संघीय है परन्तु तो भी विधान द्वारा देश मे एकतापूर्ण न्यायपालिका और एक ही मौलिक 
। विधियों के समृह की व्यवस्था की गई है । सधीय न्यायालय केवल एक है भ्र्थात्‌ उच्चतम 
न्यायाजय (5097०7०0४ (00७०५) भ्ौर उच्च न्यायालयों सहित शेष सभी न्यापालय 
राज्यो के हैं। परन्तु उच्च-न्थायालयों की रचना और सगठन संघीय विपय है। उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है भोर वह उनको एक उच्च 
न्यायालय ( 380 (००८८ ) से दूसरे उच्च न्यायालय मे स्थावान्तरित भी कर सकता 
है । उच्च न्यायालय से अपीले उच्चतम न्यायालय में जाती है तथा उच्चतम न्यायालय का 
जीबाधिकार (]077800/00) भारत-व्याप्री है । राज्यो के न्यायालयों मे सधीय विधियों 
से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई होती है और वे ऐसे भी मामले तय करते हैं जितमें 
संघोय-संविधान की व्यासुया का प्रश्त भन्तप्रस्त रहता है । दूसरी शोर उच्चतम न्यायालय 
झ्वविवेकानुसार प्रपनी विशेषानुमति द्वारा ( 07 59608] [,८2४८ ) भारतीय क्षेत्र 
में स्थित किसी भी न्यायालय ( (0७7६) या न्यावाधिकरण ([70972)) के निर्णय, स्थित किसी भी न्यायालय ( (:0७४६) या न्यावाधिकरण (]7!0072]) के निर्णय, 
<#डिग्री, दण्ड या ध्रादेश को श्रपील सुन सकता है। _ 
देश के मौलिक कातूनो की एकता ब्रिटिश शामन काल की एक देन है भौर नये 
सविधान में इसबी रक्षा फ़ोजदारी काबून श्रौर प्रक्रिया ( (पाणंण [8७ 9गर्ते 
( 770०८७7:४ ), दीवानी प्रक्रिया ( (97 [70८८पेएए८ ), विवाह ओर विवाह- 
विच्छेद (तलाऊ),,दत्तक ग्रहण, वसीयत, उत्तराबिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सविदा, 
साक्ष्य ध्रादि विषयो को समवर्ती सूची मे रख कर बड़ी सावधानी की गई है । यह 
सच है कि परिवार, सम्पति, उत्त राधिकार आदि के कानून विभिन्न समाजों और सम्पदायों 
में घोड़े भिन्न हैं, पर ये देश के कुल कानूनों की समप्टि के बहुत छोटे ब्रश मात्र हैं। 
हिन्दू कोडबिल आादि जेसे विधेयक्ों द्वारा इस विभिन्नता को भी देश के सबसे बड़े समुदाय _झ 
: जे से दूर किया जा रहा है । 


श्ड भारतोय संघ का राष्ट्रपति 


उच्चतम्र न्यायालय 
( [806 $एए7९ए८ (605 ) 


उच्चतम न्यायालय का संगठन--ेंझ की न्यायपालिका के शीर्ष पर भारत 
का उच्चतम न्यायालय भ्रवस्थित है। उच्चतम न्यायालय मे एक मुरय न्‍्यायाधिपति तथा 
भ्रधिक से अ्रधिक सात अन्य न्‍्यायाबीश्ष होते हैं । संसद यदि चाहे तो विधि बना कर न्याया- 
धौश्ञो की संख्या भे वृद्धि भी कर सकतो है ।" इस समय उच्चतम न्यायालय में एक सुख्य 
सबिधान में विशेष मौकों तथा कार्यों के लिये विश्विष्ट न्यायाधीशों ( 000९ 
30०4६८७ ) को नियुक्ति की व्यवस्था भी दी हुईं है। इसके अतिरिक्त भवकाश्ष प्राप्त 
न्यायाबोशों को भी भ्रावश्मकता पड़ने पर उच्चतम न्यायालय मे बैठने के लिये बुलाया जा 
सकता है । विशेष अवसथो या कार्यो के लिये विशिष्ट न्यायाधीशों (0१0९८ [०98०8) ४ 
की नियुक्ति भारत के प्रधाव न्यायाधीश के बाद भारत के मुख्य राष्ट्रपति की पूर्वानुमति 
से किसी भी उच्च न्यायालय के उपयुक्त योग्यता वाले न्यायाधीशों में से श्रावश्यक प्रवधि 
के लिये कर सकते हैं। इस प्रकार की नियुक्तियो की श्रावश्यक्ता तब पड़ती है जब 
उच्चतम न्यायालय से गणपू्ति ( (१००7एा7 ) के लिये पर्याप्त न्याबाधीश उपलब्ध नहीं 
होते । इन वियुक्तियों के करवे मे भारत के मुख्य न्यायाधीश को जिस उद्धन्यायालय 
( पाहु॥ (००१ ) से व्यायाधीशों को लेता हो, उसके मुल्य स्थावाधीश ( (वाह 7 
0४४८८ ) से परामर्श कर लेना आवश्यक है।* 
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत का प्रधान न्यायाधीश उच्चतम-न्यायालय या 
भूतपूर्व संघीय न्यायालय ( श्रव समाप्त ) के किसी भी श्रवकाश प्राप्त ( ८४४८०) 7 
मस्यायाधीश से ( यदि वह राजी हो ) किसी भी समय उच्चतम न्यायालय में श्राकर कार्य 7 
करने के लिये कह सकता है ।* पे 
डब्ब्चतम न्यायालय के म्यायाधीशो की थोब्यतायें--उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश के पद के उम्मीदवार के लिये यह भ्रावश्यक है कि वह भारतीय नागरिक दो. 
ओर या तो कम से कम पाँच वर्ष तक किसी उच्चनस्याबालय का स्यायावीश रह चुका 
हो या किसी उच्च न्यायालय मे कम से कम १० वर्ष वकालत करने का अनुभव रखता- 
हो, या राष्ट्रपति वी राय मे सुविश्यात विधि-वैत्ता (]पययंठ7) हो ।६ 
नियुक्ति ( 80007 (0८०८ ) -- उच्चतम न्यवानय के प्रत्येक न्यावाधीदय 
की नियुवित राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च-न्यायालयों के उन न्यायाषीक्षों के परामर्श 
22832 उप # 
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हर से करता है जिनसे परामर्श लेना वह श्रावश्यक समझे | सहायक स्यायाघीक्षों (8४$50- 
८४८ ]908८७) को नियुक्ति करते समय यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति मुख्य न्याया- 
घिपति से स्देव परामर्श कर ले ।* 
कार्यकाल और पदच्युति--उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ६४ वर्ष की 
श्रायू तक कार्य करता है । उस्े राष्ट्रपत्ति सभी हटा सकता है जब एक ही सत्र से 
सस्द का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत झोर उपस्थित तथा 
मतदान में भाग लेने वाले सदस्थों के दो-तिहाई मत से इस ग्राशय का अनुरोध करे । 
ससद इस प्रकार का पश्रनुरोध केवल दो कारणों से ही कर सकती है, भ्र्थाव्‌ किसी 
न्यायाधीश के भ्रमाण-घिद्ध कदाचार (709000207000) या उसकी श्रक्षमता (0:5- 
एथ्णाए) के झ्राधार पर । न्यायाधीशों को हटादे के लिए इतनी कठिन प्रक्रिया इसी- 
लिए तिदिष्ठ की गई है जिससे उनको कार्यकाल सबधी पूर्ण सुरक्षा प्राप्त रहे भ्रौर वे 
स्वतत्रतायूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसी उद्देश्य की पूत्ति के लिए 


हनन पलक पथ नल 2 2०490% 000 ॥शिवकविक न में यह व्यवस्था भी है कि किसी भी त्यायाथीश की सुविधा्रो, भौर वेतन 
ओर भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई कमी नहीं को जा तकती 7 प्रवात-न्यायाधीर्ण 
को ५०००) रु० तथा प्रस्य न्यायाधीशों को ४०००) रु० मासिक वेतन मिलता है । 
इसके श्रतिरिवत प्रत्येक न्यायाधीश को बिना किराये का सरकारी निवासस्थान भी 
मिलता हैं। यदि उन्हे किसी सरकारी कार्य से बाहर जाने की झ्रावश्यक्ता पड़े तो 


समुचित मार्ग व्यय भर श्रन्य सुविधाये दी जाती हैं ।३ भ्रवकाश ग्रहण करने के पश्चातु _ 
-उच्चतम न्यायालय का कोई व्यायाबीश भारत के किसी भी स्यायालय में वकालत नहीं _ किसी भी स्यायालय में वकालत नहीं 


कर सकता । _ 





उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ-- उच्चतम न्यायालय 
के क्षैत्राधिकार को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, श्र्थाद्‌ प्रारंभिक ( (0:- 
9] ), भपीलीय (0 9769८), और परामर्श संचुद्दी (00४79079)। प्रारभिक 
(07877) क्षेत्राषिकार मे उच्चतम न्यायालय भारत सरकार तथा किसी राज्य या 
राज्यों भे, भ्रथवा राज्यों मे आपस में होने वाले उन विवादों का निर्णय करता है जिममें 
कानून था तथ्य सम्बन्धी कोई ऐसा प्रश्न निहित हो जिस पर किसी वंधानिक भ्रधि- 
कार का अस्तित्व था जिस्तार निर्भर हो। सविधान के भारम्भ होने के पूर्व की हुई 
किसी स्रधिं या सनद की व्यवस्थाओ्रो को लेकर उत्न्न होने वाला विवाद ओर किसी 
भी संधि या समझोते की किसी व्यवस्था से उत्पन्न कोई ऐसा विवाद जो उस संधि 
श्रादि की शर्तों द्वारा ही स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही गाते ॥* 
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देश के संघीय शासन के दृष्टिकोण से उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्रा- 
घिकार का बड़ा महत्व है। संघ व्यवस्था की मूल वस्तु है केद्ध श्रोर राज्यों के बीच 
शक्ति-विभाजन श्रोर इस विभाजन को स्थिर रखने के लिए किसी ऐसी निष्पक्ष भौर 
स्वतन्त्र सता का होना ब्रावश्यक है जो यह देखती रहे कि, संघ तथा राज्य, इन दोनों 
में से कोई भी पक्ष उक विभाजन का श्रतिक्रमणा न कर सके । संघीय और राज्य-सर- 
कारो के बीच बहुधा विधियों के बनाने की शक्ति को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता 
है। मतभेद का रूप यह होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा विभित विधि को 
उसकी शवित से परे झौर अवैध ( [[:02& ४47८५ ) कहने लगता है जिसका थर्थ होता 
है जिस पक्ष ने उप्त विधि को बनाया है उस्ते तदृविषयक विधि बनाने का अधिकार 
, नही है। इस प्रकार के भगडो को निपटाने के लिए उच्चतम वभ्यायालय को संविधान 
में दिये हुए शवित विभाजन की व्याख्या करनी पड़ती है और उसके गरूढ़ श्राशयों को 
पूरी तरह स्पष्ट करना पड़ता है। इस भार की व्याप्रिक व्याख्या सघीय सविधान 
के विकास की एक भहत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। संयुक्त राज्य श्रमेरिका और 
प्रास्ट्रेलिया में इस प्रवार वी व्याख्या द्वारा संघीय शावितयों का पर्याप्त विस्तार हुम्ना 
है । स्यायाधीश मार्शल ने इसीलिए इसे सविधाद की “रचनात्मक व्यास्या' ((:073- 
(०८४०४ [0(९7[07९(४४07) की संज्ञा दी है । भारत सरकार तथा किसी राज्य या 
राज्यों श्रथवा राज्यों मे श्रापस में ही, उनकी भोगोलिक सीमाश्रों के सम्बन्ध में भी 
विवाद हो सकता है । इन सब मामलो में उच्चतम न्यायालय को सध के दोनों पक्षो 
के बीच निष्पक्ष श्ौर समान स्थाय करना होता है। इसीलिए श्री बस्शी टेकचन्द ने 
उठ्चतम न्यायालय को सघीय भर राज्य विधान मण्डलो के बीच का सत्तुलनचकऋर, 
(776 988(470९ ९४॥८८[) कहा था । इसका कार्य सघ तथा राज्य-विधानमण्डलो को 
प्रपने-प्रपने' उचित श्रथिकार क्षेत्रो के श्रन्दर ही रखना है । 
उच्चतम न्यायालय नागरिको के व्यक्तिगत-स्वातत््य और भूलाधिकारो का सर्वोच्च 
रक्षक भी है। सविधान मे प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह मुला- 
घिकरारों को उचित प्रक्रिया द्वारा कार्यानियत करने की उच्चतम न्य/यालय से प्रार्थना करे $ 
संविधान में यह भी कहा गया है कि उसके लागू होते ही भारत में प्रचलित वे सारे 
कानून जो गूलाधिकारों के विरुद्ध हैं, उस हद तक प्रभावशुन्य हो जायेगे जहाँ तक उनका 
सविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों से विरोध हो। मूलाधिकासे के विरुद्ध था उनका 
उल्लंघन करते हुए, विधियाँ बनाना वर्जित हैं। कोई भी सरकार या शासनाधिकारी 
चाहे वह सद्भीय हो अबवा याज्यीय या स्थानीय, मुलाधिकारों कौ-मर्मासमो-का उल्लधन 
करते हुए काजूब, नियम या उपनियम नहीं बना सकता | यह उच्चतम न्यायालय का 
कर्तव्य है कि सरकार की शक्तियों पर मूल अविकारो को रक्षोर्थ लगाये इन अतिबन्धों का 
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उल्लंघन न होने दें । इस कर्तव्य के पालन के लिए उच्चतम न्यायालय को विभिन्‍न प्रकार 
के लेखादेश ( 75) निकालने की दक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय बन्दीप्रत्यक्षी- _ 

य्स ( पु 02७ (070७ ) परमादेश (0 (80087075-)-अवियेय ६ 980- 
]9#09 ), भषिकार पच्छा ( ' भ्रधिकार एच्छा ( (२०० एशाशा(5 ) भौर डत्रेषण ((:८:0795) 
के लेखादेश (ए०॥ ) दे सकता है । मुलाधिकारों की रक्षा करना उच्चतम न्यायालय 
के प्रारम्भिक क्ेत्रधिकार का एक महत्वपूर्ण अग है । उच्चतम न्यायालय भ्रमिलेख न्‍्याया- 
लय (१००४८ ०६ ए८८०४व) भी है। पभिलिस स्यायालय का बर्थ है ऐसा व्यापाबय 
जिसकी कार्रवाइयाँ प्रोर निर्शय सदा के लिए लिखित रूप से सुरक्षित रखे जाते शोर 
नजीर समझे जाते है तथा जो भ्रपनी मानहानि करने दाले व्यक्ति को दण्ड देने की भी 
शक्ति रखता है । के 

५५ अपील्ीय क्षेत्राधिकार (097० '४४८ ]०४६०॥८४०७४)--उच्चतम म्याया- 

लग को दीवानी ((:ज्तो ) श्लौर फौजदारी ((:४७9॥7ं) मामलों मे उच्च न्यायालयों 
के निर्णयों को अ्रपील सुनने की शवित है। स्वाधीनत! प्राप्ति के पूर्व प्रिदी वाउप्रिल उच्च 
न्यायालयों के सामान्य मामलों मे फैललो की और संघीय न्यायालय (४९९४४ (०४४) 
उनके संवैधानिक मामलो मे फैय्लो की भ्रपील सुततो थी । सम््‌ १६४६ मे प्रिवी कौपिल 
क्षेत्राधिकार उस्मुलद प्रवितियम पारित हुआ । इसके फलस्वरूप भारत से प्रिवी कौश्िल 
में भ्रोलों का जाता दन्द हो गया। भ्रव उच्चतम न्यायालय ही देश का सब्ससे ऊँचा 
न्‍्यायात्षय है । हा सलरवाआ सा अमन: 2320252 कक 
पुनविचार ( 7९ कर सकता है लेकिन उससे उच्चतर एस कोई न्यायालय नहीं हैं 

९ “ जसमे उसके प्रादेशो वा नियी की परपी उसके भ्रादेश्ों यो निशायों को झपील की जा सके | १ 

उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डि्री या अन्तिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम 

न्यायालय में अपील करने के तीन मार्ग हैं भ्र्थात्‌ ( १) सम्बन्धित उच्च न्यायालय के 
प्रमाण-पत्र द्वारा, (२) उच्चतम न्यायालय वी विश्येपानु्ति (596८ंश] ८४४८) द्वारा 
भौर (३) स्वाधिकार द्वारा (43 # शाप्रत८८ 0 789 ) । इनमे से पहला मांगे 
यह है कि उच्च न्यायालय प्रमारियत कर दे कि उसके द्वारा निर्णय किये हुए मामले में 
कोई ऐसा महत्वपूर्ण काबून का प्रश्न ( (१०६७७०॥ ०६ .2७ ) अन्तर्प्रस्त है जिसका 
सम्बन्ध संविधान की व्यासध््या से है। दूतरा रास्ता यह है कि यदि उच्चन्धायालय उक्ता- 
शय का प्रमाणपत्र न दे तो उच्चतम न्यायालय की विज्लेपानुमति से उसके समक्ष झपील 
हो सकती है । विश्येपानु्मात प्रात्त करने की प्रार्थता इस झाबार पर की जाती है कि 


$ उच्चन्यायालय ने अपील के लिए प्रमाण्यत्र न देकर गलती की है। इसी प्रकार विरोधी 
क्लास 
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पक्ष भी किसी उच्च न्यायालय द्वारा भ्रपील का प्रमा्यपत्र दिये जाने के विरुद्ध उच्चतम » 
न्यायालय मे इस श्राधार पर अपील कर सकता है कि उसके प्रतिढन्द्दी को उक्त प्रमाण पत्र 
गलत आधारो पर दिया गया है (* प्राशय यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा भ्पील के 
प्रमाणपत्र दिये जाने या न दिये जाने के कृत्य की भी प्रपील उच्चतम न्यायालय में की जा 
सकती है । सामान्यतः उच्च व्यायालय ही के निर्णोयो की भ्रपील उच्चत्तम न्यायालय में 
की जाती है लेकिन उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि वह सैनिक न्यायालयों 
( (०078 )(9१04] ) के अतिरिक्त भारत के श्रन्य किसी भी स्यायालय या न्यायाधि> 
करण के निर्खय की प्रपील स्त्रविवेक से विश्येपानुमति देकर सुन सकता है।* 

तीसरा प्रौर भ्रन्तिम मार्ग है स्वाधिकार द्वारा ( ॥5 8 शा ० 89870 ) 
भ्रपील का । स्वाधिकार द्वारा अपील का यह प्र्थ है कि उसके करते में किसी की अनु- 
मस्ति या प्रमाणपत्र की आवश्यकता न हो, किन्तु मुकदमे के मूल्य यः प्रकार के ही झाषार 
पर अपील हो सके, प्रथवा कोई प्रमाणपत्र ध्रावश्यक भी हो तो वह मुकदमे के मूल्य या - 
प्रकार के झ्राधार पर स्वत: ही मिल जाय। दीवानी शोर फोजदारी दोनों प्रकार के 
भामलो की श्रपीलें उच्चतम न्यायालय में स्वाधिकार द्वारा की जा सकती हैं । दीवानी 
मामलो मे उच्च-न्यायालय के निर्णाय के विरुद्ध स्वाधिकार (95 4 ग्राशटा' ०९४8॥0 
द्वारा प्रपील तब की जाती है जब कि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि सम्बन्धित मुकदमे 
की मालियत २०,०००) रु० से कम नहीँ है, श्रथवा वह मुकदमा किसी श्रन्य कारण से 
उच्चतम न्यायालय के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित करने योग्य है।३ प्रिवी कौसिल में 
१०,०००) रु० तक के मुकदमे भी सुनवाई के लिए भेजे जा सकते थे। 

फौजद।री ( (.7778] ) मामलों मे उच्चन्बायालय के निर्ण्यों की 
अपीलें उबतम न्याथालय में निम्नलिखित दशाओ में की ज्ञा सकती हैं--(१) 
यदि उच्च न्यागालय ( ॥8॥| (०ण0ा ) वे किसी अधोन न्यायालय ( 5090वा/्वा८ट 
(८००४८ ) द्वारा अभियुक्त को रिहाई ( छोड़ देने ) के फैसले को उलट कर अभियुक्त को 
प्राएंदण्ड दिया हो, या (२) यदि उच्च स्याबालय ते किसी भ्रधीत न्यायालय के विचारा- 
घीन मामले को अपने यहां मँगरा कर अभियुक्त को प्रारदण्ड दिया हो, या (३) यदि उच- 
न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मुकदमा उच्चतम-त्यायालय के सम्मुख ले जाने योग्य है ॥ 
संत्द विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के फौजदारी मामलो सम्दत्थी अ्रपीज के क्षेत्राधिकार 
को श्रोर भी व्यापक्र बना सकती है।९ 

परामशे (30४5०75) विषयक क्षेत्राधिकार--राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के 
किसी भी तथ्य था विधि के प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के पास भेजकर उसके सम्बन्ध में 
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। उसकी राय माँग सकते हैं ।१ भाग 'ख' राज्यों से की हुई किसी भी संधि, सनद या प्रत्य, /' 
_कागज-पत्र मे सबन्धित विवाद में भी उच्चतम-न्यायालय की राय माँगी जा_ सकती है माँगी जा सकती है। 
_उच्चतम न्यायालय यथावश्यक सुतवाई करने के पद्चात्‌ राष्ट्रपति को श्रपती राय की... न्यायालय यथावश्यक सुनवाई करने के पश्चात्‌ रा अप: 


रिपोट देसा हैं ।९ 
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार--संसद विधि द्वारा संघ-सूची 
में उल्लिखित किसो भी विषय को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रधीन कर सकती 
है शोर उस्ते मूलाधिकार की रक्षा के अतिरिक्त श्रोर कार्यों के लिये भी लेखादेश निकालने 
को अधिकार दे सकतो है। मासत-सरकार तथा किसी राज्य की सरकार या सरकारें 
पारस्परिक समभोते द्वारा उच्चतम व्यायालय को किसी भी ऐसे विषय के क्षेव्राधिकार दे 
सकते हैं जिनमे संध्रद ने ऐसे अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की हो । उच्चतम-न्यायालय को 
संप्तद चिधियाँ बना कर ऐसी समस्त अ्रनुपुरक सहायक श्रौर उपसहायक शरक्तियाँ दे सकती 
' है जो उप्तके कृत्यों (0॥00078) के निर्वहन के लिए आवश्यक तथा वाँछनीय हो |) 
उच्चतम म्यायालय द्वारा दी हुईं विधि व्यवस्था भारत के सभी न्यायालयों को मान्य करनी 
डोती है । उच्चतम न्यायालय किसी ध्यक्ति या कागजपतन्र को अपने सामने उपस्थित किये 
जाने की भ्राज्वा दे सकता है भोर अपनी मानहानि ( (07/८४9/ ) के लिए दण्ड दे 
सकता है ।४ राष्ट्रपति तथा शासन के प्रन्य विदिष्ट पदाविकारियों का यह कर्तव्य है कि 
उच्चतम च्यायालय के श्रादेशों तथा डिक्रियो को लागू कराये । 
उश्यतम स्यायाज्य की प्रक्रिया--उच्चतम न्यायालय को अपनी प्रक्रिया प्ौर 
कार्यप्रणालो को निश्चित करने के लिए नियम बनाने की व्यापक शक्ति है। जिन प्ुकदमों 
, में कोई कानून सम्बस्धी या संविधान की व्याख्या सस्वन्धी प्रशत हो, उनकी सुनवाई कम 
[से कम पांच न्यायावीशों की देच द्वारा होनी प्रावश्यक है। प्रस्य प्रकार के भामलों की 
सुनवाई एक ही न्यायाधीक्ष या न्यायालय के नियम द्वारा विदिप्ट न्यायाधीशों की संख्या 
कर सकती है । उच्चतम-न्यायालय के सभी निर्णय मामले वी सुनवाई करने वाले न्याया- 
धीशों के बहुमत से होता है । इनमे से कोई भी न्यायाधीश जो बहुपत वाले न्यायाधीशों के 
निर्णय से सहमत न हो, उसके विरुद्ध भ्रपना निर्णय लिख सकता है | उच्चतम न्यायालय 
के निर्णय तथा राय ( (0|॥707075$ ) उसकी खुली बैठकों में सुनाये जाते हैं ।४ 
सत्‌ १६५० मे प्रकाशित उच्चतम त्यायातय के नियमों के अ्रनुसार सामात्यता 
प्रस्पेक मुकदमे प्तोर झपील ( जो संवैधानिक न हो ) को सुनवाई न्यायाधीशों के एक मंडल 
द्वारा को जाती है जिनमे तीन से कम सदस्य नहीं हो सकते । इन सदस्यों का नामाकन 
मुख्य न्यायात्रीशञ करता है । यदि ग्रह न्यायाधीश-मंडल समझे कि किसी मामले सें तीन 
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मारत का ही संविधान स्पष्ट रूप से देता है, तथापि वास्तव में संघीय व्यवस्था की 
भ्रावश्यकताप्रों तथा मूल अ्रधिकारों के कारण दोनों देशों के उच्चतम व्यायालय, व्यवहार 
मे, इस भ्रधिकार का प्रयोग करते हैं। परन्तु इस विषय मे दोनों व्यायालयों कौ शक्ति 
भें बडा प्रन्तर है। भ्रमेरिका का उच्चतम न्यायालय किसी मी कानुन की स॑ंवेधानिकता 
या अ्रश्वैधानिकता का निर्णय करने के लिए उत्तवी दो कसौटियो पर परीक्षा करता है, 
अर्थात (१) जिस विधान मंडल ( राज्य या सघ ) ने उस कानून को बनाया है उसको 
उसे बनाने की विधायिनी शक्ति थी या नहीं थ्ौर (२) वह कामून विधि की _उचित 
प्रक्रिया ( [076 7006५३ ०६ ,2 ) वी शर्तों को पूरी करता है या नहीं। कोई 
कानुन यदि अपने बनाने वाले विधान मंडल की शक्तियों के भ्रन्तर्गत हो भी परन्तु विधि 
की उचित प्रक्रिया के विरुद्ध हो तो प्रमेरिका का उच्चतम न्यायालय उसे प्रसंवैधानिक 
घोषित कर सकता है । विधि की उचित प्रक्रिया ([90८ 070८९5५ ०६7.2छ) का 

श्र्थ है नेत्तगिक या स्वाभाविक न्याय ()ए०४ए7७) ][०५४7८८) के कुछ सर्वमान्य ठिद्धातों 
या मानदडो के झनुसार होना । जो विधि इनके प्रतिकूच हो वह अमेरिकन न्यायालय की 
दृष्टि से भ्रसवैधानिक है॥ भारतीय संविधान मे “विधि की उचित प्रक्रिया' शब्दावली का 
प्रयोग न करके इसके स्थान में “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” शब्दों को ' रखा गया है ॥ 
' यह एक मौलिक प्रंतर है ध्ोर इसके कारण भारतीय उच्चतम न्यायालय किसी काबूल 
की स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों को अनुकूलता-प्रतिकूलता या उम्तको भच्छाई-बुराई के 
ब्राघार पर उत्ते प्रतवैधानिक नही घोषित कर सकता। यदि भारतीय संसद था किसी 
- राज्य विधान भड़ल द्वारा पारित कानून उनकी विधायिनी झक्तियों (7.,2928]40ए6 
ए०४८४$) के ग्रन्तगंत है तो भारतीय उच्चतम न्यायालय को उसे सवैधानिक मानता 

ही होगा। इसका एकमात्र भ्रपवाद कुछ मूलाधिकारों के सबंध भे उत्तन्न होता है, जिन पद न्‍ 
संसद द्वारा 'तर्कसगत अ्रतिबन्ध” लगाने का अधिकार दिया गया है। ण्हाँ उच्चतम न्याथालया 
किसी मूलाधिक्वार पर ससद द्वारा लगाये हुए किसी प्रतिबन्ध के तर्कपंगत होने या न होने 
का विर्शय सहज बुद्धि ( (१०ए7००0 5८०७७ ) और नेस्नग्रिक न्याय के सिद्धान्तों कै 

अनुसार ही करेगा । 

भ्रमेरिका मे विधि की उचित प्रक्रिया! की कोई पूर्ण परिभाषा कभी नहीं दी जा 
सकी है। तथापि इस शब्दावली के श्रमिप्राय के विपथ की बहुत-सी व्यापक बातें सर्व- 
सम्मत हैं ; विधि की उचित भ्रक्रिया' के दो अर्थ हीते हैं प्र्थात्‌ न्‍्याय पद्धति संबंधी 
(?70८८०ए7) झौर मुल तिद्धान्त संबंधी (57095270 9८) । उदाहरणार्थ विधि की 
उचित भ्रक्रिया के न्याय पद्धति (070८८०ए०:४| [00८ 070८८५५) पक्ष का फोजदारी 
कार्खाई ((४॥मंएव (525) में यह प्र्थ होता है कि प्रमियुक्त को प्रपनी रक्षा के 
, लिए पर्याप्त कानुनी सहायता मिलनी चाहिए, जबर्दस्ती प्राप्त की गई स्वीकारोक्ति 


' 
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((000/८४४०7) के आधार पर उसे दण्डित नही किया जाना चाहिए, उसके मुकदमे 
पर खुज़े न्‍्यामालय में ओर निष्पक्षतापूर्वक विचार होना चाहिए, भ्रादि | मूल सिद्धात के 
रूप में विधि की उचित प्रक्रिया का यह अर्थ है कि, न्याय पद्धति के अ्रतिरिक्त; जिस कानून धर 
के प्रंतर्गत प्रयवा श्राधार पर न्याय क्रिया जाय वह कातून भी तकसंगत होना चाहिए। | 
यदि किसी कामून में कोई अयुक्तितंगत या मनमानी बात हो तो न्यायपालिका उसे शूल्य ॥ 
घोषित वर सकती है । 

परतु विधि की उचित प्रक्रिया' का सम्पूर्ण प्रभिप्राय बतलाना सस्भव नहीं है । 
सामान्यतः: यही कहा जा सकता है कि विधि की उवित प्रक्रिया निरंकुशता, प्रत्कसंगतता 
श्ौर प्रनोचित्य प्रादि का विलोम (उल्टा) है, परतु किसी मामले में इस बात का निर्शाय 
न्यायाधीश ही कर सकते हैं कि वया निरकुशतापूर्णा श्रथवा प्रनुचित हैं भ्रोर क्या नही | 
इसी श्राधार पर भ्रमेरिका भे स्यायपालिका की सर्वोच्चता (]90॥29) $०७४९८०४०ए) 
का प्षिद्धात विकसित हुआ्ला है। 'पासा पडे सो दाँव, हार्करिम करे सो न्याय! की कहावत 
के भ्रनुसतार जो न्यायाधीश कहे वही संविधरन है। किसी भी विधि की संवैधानिकता या 
असंवैधानिकता का निर्णय उच्चतम न्यायालय श्रपती बौद्धिक भ्ौर सामाजिक धारशाप्रों 
के भनुसार करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति स्वातंत््य भोर सामाजिक नियंत्रण के थीच 
समुचित सतुलन स्थापित करने मे समर्थ है । 


भारतीय उच्चतम न्यायालय को ऐसी उच्च स्थिति नही प्रदान की गई है । बह 
किसी कानून को तभी भ्रसवैधानिक घोषित कर सकता है जब वह भपने बनाने वाले 
विधानमण्डल को विधि निर्माण की श्षक्ति के परे था बाहर हो, भ्रन्यथा नहीं | वहू किसी 
कानून को उसकी प्रांतरिक अ्च्छाई या दुराई के झाधार पर अ्रसंवैधानिक नहीं घोषित 
कर सकता । भ्रत; हमारे देश में न्‍्यायपादिका की सर्वोच्चता न होकर एक प्रकार की 
सोमित “बिधानमण्डलीय” सर्वोच्चता है। जब तक विधानभण्डल झपनी निर्दिष्ट शक्तियों 
"के अत्यंत विधि निर्माण करते हैं तब तक उनकी विधियों के शून्य घोषित किये जाने का 
कोई डर नहीं है। भारतीय उच्चतम न्यायालय अमेरिका के उज्दतम न्यायालय की भाँति 
विधाममण्डल का तृतीय सदद कमी नहीं बन सकता । 


भ्रस्त में, भारतीय उच्चतम न्यायालय का परामर्श विपयक क्षेत्राधिकार भी 
है। भमेरिका का उच्चतम न्यायालय वहाँ को सरकार को कानुनो परामर्श देने की 
बाध्य नहीं । कट्टर विधानुवेत्ता यह उचित नहीं समझते कि न्यायपालिका सरकार को 
काबूती परामर्ध दे । उनका कहना है कि न्यायपालिका का उचित कार्य विधियों को 
वास्तविक मामले में प्रयुक्त या लागू करना है न कि यह बतसाना है कि प्रमुक 
काल्यनिक स्थिति में कया विधिसंगत होगा भौर क्‍या नहीं। प्रतएव, ब्विटेन की लार्ड 
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सभा तक तथा भ्रमेरिका के उच्चतम न्यायालय की भाँति के महान न्यायालय कार्य! 
पालिका को विधि सम्बधी परामर्श देने से संदेव इंकार करते रहे हैं। परन्तु, स्वराणय- 
प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों ( [90777075 ) की परम्परा के अनुप्तार भारतीय उच्चतम 
न्यायालय को भी परामर्श देने का कार्य किया गया है। 


उच्च न्यायालय 
(0८ पांहा (०प्प्घा७) 


संगठन--सविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की बात 
कही गई है झौर यह व्यवस्था है कि सविधान के प्रारम्भ के पूर्व प्रातो के उच्च 
न्यायालय स्वतः ही अनुरूर राज्यो के उच्च न्यायालय बन जायेंगे ।१ परूतु सप्तम 
सविधान संशोधन ( १६५६ ) ससद को कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों श्रोर सद्बीय 
भू-भागों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है।*ै 
इसी प्रकार संसद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सद्भीय भू-भांगो पर लागू कर 
सकती है या उस पर से हटा सकती है। ऐसी दक्या मे, राज्य-विधानसभा को इस 
भधिकार सीमा के बढाते, सीमित करने या समाप्त करने का कोई प्रध्िकार नहीं है।3 

उच्च न्यायालय मे एक मुख्य न्‍्यायाधीक्ष तथा राष्ट्रति द्वारा समय-समय 
पर निश्चित सच्या मे अन्य च्यायाधीक्ष होते हैं । उच्च न्यायालय के कार्य मे भ्नल- 
कालिक विस्तार या भ्रधिकता के कारण राष्ट्रपति थोग्यताप्राप्त ध्यक्तियों को प्रतिरिक्त 
न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है परन्तु उनकी झायु ६० वर्ष और पद भ्रवधि २ वर्षों से 
अधिक नहीं होनी चाहिये। स्थायी व्यायाघीक्षों के वर्ग मे श्रनुपस्थिति या किशोर 
अन्य कारणावश हुई झाकस्मिक स्थान-रिक्तता की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति अस्थायी ” 
न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है [ई 

उन्च क्थायालय के न्यायाधीश की पर्हताएँ ( (१०४॥|८३४०॥$ ) यह हैं कि 
(१) वह भारतीय नागरिक हो ग्रौर (२) बह या तो भारत मे किसी न्‍्यायपद पर 
कम के कमर १० वर्ष रह चुका हो या एक या अधिक राज्यो के उच्च न्यायालय मे कम 
से कम १० वर्ष वकालत कर चुका हो ।* 

उच्च न्यायालय के न्यायावीश्ञ की वियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्‍्याया- 
विपति सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुझ्य न्यायाधीश, श्रोर प्रम्बधित राज्य या 
राज्यों के राज्यगाल या राज्यपालों के परामर्श से करते हैं। मुख्य न्यायोधीक्ष (]76 


“घारा २१४, ससशोधन घाय २३१, उधारा २३०, सातवाँ संझोषन” 
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(४४६ ]059८८) की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के घुछ्य न्यायाधिषति ([6 (.|[९४- 
_४०६४८० ० [709) तथा संबंधित राज्य या राज्यपालया राज्यपालों के परामर्श 
से करते हैं।* 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, पदच्युति तथा नौकरी की 
शर्ते आदि--उच्च न्यायालयों के न्यायाघीक्ष भ्रपने पद पर ६० वर्ष की श्रायु तक 
रह सकते हैं। इसके बाद उन्हे कार्य निदृत्त ( ०४॥७ ) होना पड़ता है । जिस प्रक्रिया 
से उच्चतम स्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी प्रकार उच्च 
स्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है भौर स्तके हटाये जाने के 
कारश भी वही हैं।* मुख्य स्यायाघीश को ४०००) र० माप्तिक वेतम मिलता है 
और भप्न्‍्य न्यायाधीशों को ३,५००) ₹० मासिक । उनके भ्रधिकारों तथा विशेष सुबि- 
आाप्नो की रक्षा भी उत्ती प्रकार की जाती है जिस प्रकार उच्चतम न्य|यालय के न्यायाधीशों 
की । कोई व्यक्ति जो सविधान के प्रारभ के बाद किसी उच्च न्यायालय का स्थायी 
न्यायाधीश रह छुका है, उच्चतम न्यायालय तथा जिस उच्च ब्यायालय में वहू रह 
चुका है उसको छोड़ कर अन्य उच्च न्यायालयों के श्रतिरिक्त भारत के किसी भी 
न्यायालय मे, या किसी भ्रधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता ।* किसी भी 
अच्चन्यायालय के स्यायाधीश को भारत के मुख्य भ्यायाधिपति के परामर्श से राहु- 
भ्रति किसी श्न्‍्य राज्य के उच्च न्यायालय मे स्थानात्तरित (५५४८४) कर 
सकते हैं ।* 

उच्च स्यायालयों की क्षेत्राधिकारीय क्षमता पहले की ही भाँति है। कलकचा, 
अम्बई, मद्रास के उच्च न्यायालयों को पूर्ववत ही प्रारंभिक ( 0:8772 ) श्लौर 
अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं; किन्तु भ्रन्य उच्च-न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 
केवल प्रपीलीय ( /]०9/० ) ही है। उनमें दीवानी ( (4७॥ ) झोर फौजदारी 
((धप04)) मामलों की पपीलें ही की जा सकती हैं। तथावि, उच्च न्यायालयों के 
ख्षैत्राधिकारों मे दो दिशाओं मे वृद्धि हुई है। पहली दिशा तो है राजस्व संबंधी । 
संविधान लागू होने के पूर्व राजस्व ( [ऐ८ए७7०८ ) या उसके या संग्रह संबंधी मामले 
उच्च-न्यायालय में नही जा सकठे थे। अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। क्षेत्राधिकार- 
जृद्धि वी दूसरी दिशा है समादेशो ( छग६5 ) संबंधी | पहले केवल कलकत्ता, बम्बई 
और मद्रास के उच्च प्रकार के न्यायालय सभी प्रकार के समादेशो को जारी कर सकते थे+ 
और वह भी इन नगर के स्रोमान्तर्गत ही । धन्य उच्च न्यायालयों को केवल बन्दी 
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प्रत्यक्षीकरण (एप 0 [206४5 (०9०5 ) का समादेश जारी करने का प्रधिकार 
था। झव यह प्रतिबन्ध भी उठा लिया गया है मोर सभी उच्च-न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षी- 
करण ( 790९9 (:077५७ ), परमादेश (उुशआ००905 ), श्रतिबंध ( शिक३- 
9४07), भ्रषिकार पृच्दा ((९०० ए४०४६४०/0) भर उत्मेपण लेख (0४:00:97) 
के समादेश जारी कर सकते हैं (१ ये समादेश केवल मृलाधिकारो की रक्षा के लिए ही 
नही अ्रपितु अन्य कार्मों के लिए भी जारी किये जा सकते हैं। सभी उच्च न्यायालयों 
को सभी प्रकार के समादेशों (९४४9७ ) को जारी बरने की शक्ति मिल जाने से नागरिकों 
द्वारा शासन के श्रन्यायपूर्णा या भवैध कार्यो के विरद्ध सवैधानिक उपचारो के प्रयोग की 
सुविधाएँ बढ गई हैँ । 

उच्च भ्यायालयों को अपने क्षेत्र मे स्थित सभी न्यायालयों ( केघल सेनिक स्याया- 
लगो को छोड़कर ) के कार्य की देख-रेख का भ्रधिकार है।* उच्च न्यायालय यदि यह | 
अनुभव करे कि उसके अधीन किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला विचारघीन है जिसमें 
कोई महत्वपूर्ण सवैधानिक प्रश्न भन्त्ग्रंस्त है तो वहू उस मामले को अपने समक्ष मेँगवा 
कर उसका स्वयं फैसला कर सकता है या अन्तर्गत सवेधानिक विर्णय करके उसे पुदः 
अधौन न्यायालय के पास लोटा सकता है ॥३ 

उच्च न्यायालय भ्रधीन न्यायालयों के कार्यो का विवरण माँग सकता है, उनकी 
कार्य प्रशात्री के व्रिनिमय्र के लिए सामान्य नियम ओर प्रपत्र बना सकता है, हिंसाव किताब 
रखने क। प्रणाली शोर प्रपत्रो ग्रादि को निश्चित कर सकता है, तथा उनके पदाधिकारियों, 
लिपिको भर वकीलों झादि की फ्रोस ( 6८४ ) को भी निर्धारित कर सकता है। 

अन्तिम बात यह है कि उच्च-न्यायालय ( या मुख्य-न्यायाबीज् ) भ्रपने प्रशातनिक/ 
कर्मचारियों भौर प्रदाधिबारियों को नियुक्त करता है झौर नौकरी को दर्तों को विग्रमो 
द्वारा निर्धारित करता है। इन नियमो पर राज्यपाल या संबंधित शाज्यों के राज्यपालों 
भौर यदि उच्च न्यायालय किसी सघीय भूभाग मे स्थित हुआ तो राष्ट्रपति की स्वीकृति 
झ्रावश्यक है। प्रत्येक उच्च-न्याथालय उच्चतम न्यायालय की भाँति ही झभिलेख न्यायालय 
( (००४ ० फ्ैट८074 ) भी है । 

उब-न्यायालयों की स्व॒त॑त्र॒ता--वियुक्ति, पद-पवधि, वेतन, श्रषिकार श्रादि के 
सस्बन्ध में उच्च-भ्यायालयों के न्यायाधीशों को भी वही सरक्षण प्राप्त हैं जो उच्चतम- 
न्यायालय के न्यायाघोशों को । इस प्रकार उनकी निष्पक्षता भौर स्वततता सुरक्षित कर 
दो गई है। ब्रिटिश शासव काल में भी उच्च-स्यायालय प्नपनी निष्पक्षता भोर स्वतंत्रता 


पे १ प्ननु० २२६, मनु० २२७, उपनु० २२८, “भतु० २२७( २)॥ 
रू 


न्यायपालिका श्२७ 


2 के कारण जनता के भ्रादर झौर विश्वास के पात्र थे, भौर इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
भविष्य मे भी वे अपनो इस प्रतिष्ठा को बनाये रखेगे । रे 


अधीन न्यायालय 


(6 5फ्रग्रभंहभट (०5 ) 


उच्च-न्यायाज्नयों के भ्रधीन जिलो मे दीवानी ((४४व)) तथा फौजदारी ((7- 
2774]) दोनो प्रकार के न्यायालय होते हैं। दीवानी ( (.ए]] ) पक्ष में सब से ऊँचा 
न्यायालय जिला जज का है । इन जिला जजों के नोचे प्रतिरिकत, संयुक्त, या सहायक तथा 
मुसिफ होते हैं। फौजदारी ( (पंग्र09] ) पक्ष मे जिले में सब से ऊँचा न्यायालय जज, 
दौरा-जज या सेशन्स जज का होता है। प्रायः एक ही व्यक्षित जिला भोर दोरा या 
सेशत्स जज दोनों ही होता है । तेशन्स जजों के नीचे प्रथम, &ितोय और तृतीय श्रेणी के 
मैजिस्ट्रेट ( दण्डाधिकारी ) होते हैं । प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट दो वर्ष तक की कैद झौर 
३,०००) र० तक जुर्माने की सजा दे सकता है। द्वितीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेट ६ मास तक 
कैद और ३००] रु० तक का जुर्माता कर सकता है 4 तृतीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेट १ मास 
तक की कैद पौर ५०) 5० तक के जुर्माने की सजा दे सकता है। मैजिस्ट्रेड वेतमिक 
( $0907049) शोर झवेतनिक ( [7070:20ए ) दोनो तरह के होते हैं। अभी 
तक बलेवटर, डिप्टी क्लेबटर तथा तहसीलदार श्रादि शासन-पदाधिकारी ही मजिस्ट्रेट भी 
होते थे। इस प्रकार इन अधिकारियों के हाथ मे शासन और न्याव दोनो वी शवितयाँ 
एक्तित थी। परन्तु व्यक्तिस्वातत्य वी रक्षा के लिए यह झावश्यक समझा 
>जाता है कि शासन भौर न्याय की शक्तियाँ एक ही व्यवित के हाथो मे न रहे । इस 
कारण देश के सुवारवादी विचारक्त काफी दिनो से न्याय और शासन की पृथकता की 
माँग करते रहे हैं।भ्रतः सविधान के राज्य नीति-निर्देशक सिद्धान्तो मे शासन 
और न्याय की पृथकता को भी स्थाव दिया गया है जिसके अनुसार राज्य शासन भौर 
न्याप के कार्यों श्रौर शक्तियों को भ्रतग-अ्रलग कर्मचारियों के हाथों मे रखने का समुचित 
प्रयत्न करेगा ।१ यद्यपि भ्रभी तक शासन शोर स्थाय पूर्सतया पृथक नही किये जा सके 
हैं, तेकिन बहुत से राज्यो वे इस दशा मे कार्य भारंभ कर दिया है। 
जिल्ला जजो की नियुक्ति आदि--जिला जजों की नियुतित, पदोन्नति भादि 
का निर्णाय राज्यपाल उच्च-न्यायालय के परामर्श से करता है। जिला जज राज्य के 
न्‍्यायकर्मचारियो मे से पदोन्नति या चयन द्वारा, या कम से कम सात वर्ष पुराने तथा 
4 उच्च-न्यायालय द्वारा भ्नुमोदित वकीलों में से नियुक्त किये जाते हैं 


*प्रनु० ५०, *प्रनु० २३३ 


२२८ भारतीय गणतंत्र का संविधान 


भ्रन्य स्थायाधिकारियों ( जिनमें श्रतिरिक्त, संयुक्त श्रोर सहायक जज भी बामिल 
हैं ) की नियुक्ति साज्यपात्र लोकसेवा झायोग श्रोर उच्च न्यायालय के परामश्श से बताये ॥ 
हुये नियमों के श्रनुसार करता है ।९ 

अधीत न्यायात्नयों पर नियंत्रण--उच्च-न्यायालय जिला तथा भन्‍्य बगल 
प्रधीन न्यायालयों का नियंत्रण करता है। उच्च न्यायालय ही जिला स्यायालय के भ्रतिरितत 
अत्य सभी स्याय-कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों मे नियत करता है और वहीं उतकी 
छुट्टियाँ भादि स्वीकृति, तथा पदोन्नति सम्बन्धी निर्णय करता है ।* 

मैज़िस्ट्रेटों के पदों और न्यायिक नौकरियों (न्यायिक) की एकरूपता-- 
संविधान से प्रकट होता है कि जब न्यायपालिका श्र कार्यपालिका की शकितियाँ प्रणव 
पृथक हो जायेंगी तो मेजिस्ट्रेट के पदों और राज्यों को न्‍्यायिक नौकरियों में पूर्ण एकरुपता 
स्थापित हो जायगी । इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए संविधान मे यह व्यवस्था दी हुई है ५ 
किसी भी निश्चित तिथि से राज्यपाल एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकते 
हैं कि प्रमुक-अमुक श्रेणी या श्रेणियों के मेजिस्ट्रेटों के लिए न्यायिक नोकरियों के दिये 
लागू होंगे ॥२ 


'बनु० २३४, बु० २३४, उम्रनु० ३७। ४, ४ 


, संघ ओर राज्यों की शक 
लोक सेवायें 


ब्रिदिश शासन-कालीन सेवायें--स्वाघीनता के पूर्व ब्रििश काल मे भारत 
की विभिन्न सेवाएँ (8६४८९) तीन वर्गों में विभक्त थी । यथा ; 

(१) भजिल भारतीय सेवाएँ (४6 8]] [009 $6एस०७) 

(२) केद्धीय सेवाएँ ([6 (६7०४] $९:४४८८७) 

(३) धान्चीय सेवाएँ (]० 070४77002) $6८९7८६७) जिनमे भ्रधीन सेवाएँ 
(5०00700206 8९:४८८५) भी सम्मिलित थी । 

अखिल भारतीय सेवायें--(7]८ 8] 70 5७/९स८८७)--अखिल भार 
तोय सेवाों के पदाधिकारियों को इगलैण्ड स्थित भारतसचिव ( ॥%6 $6८घकाए 
०६ $॥४06 407 ]702 ) भरती करता था और वही उनके अधिकारों का भी सरक्षक 
था। इन सेवापओो के भ्रिकारी भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार दोनो के अ्रधीन कार्य 
करते थे। प्रत्येक भ्र्चल भारतीय सेवा एक ही समझी जाती थी श्रौर उसके सदस्य 
भारत मे वही भी भेजे जा सकते थे, किन्तु यदि उन्हे केन्रीय सरकार में विशेष ख्प्से 
न भेजा जाता तो उनका समस्त सेवा-काल साधारण॒तया उसी प्रांत मे बीत जाता था 

(जिसमे उनकी पहले-पहल नियुक्ति होती थी । 

पझखिल भारतीय सेवाओो में दो सेवाएँ सबसे प्रमुख थी प्र्थात्‌ इंडियन सिविल 
संविस भाई० सी० एस० और इंडियन पुलिस सविस या झ्राई० पी० एस० इनके प्रति- 
रिक्त पहले शिक्षा (800८४007/]), चिक्षित्ता (१९१) इपि,, (8४ म००- 
६३९), पशुचिक्त्सा (एचशागधर), तथा लोक-निर्माण विभाग (?प०४ ए०-5 
020श077/5) भ्रादि वी भी भ्रख्िल भारतीय सेवाएँ थी। परन्तु अ्रखिल भारतीय 
चिकित्सा पेत्रा ( !भल्पात्यो इवफ्स०० ) को छोड़कर सच १६२४ से ली प्रायोग 
( 7.६४ (०5900 ) को सिफारिशों के अनुसार इनकी भरती बन्द कर दो गई । 
इन सेवाप्नों को मुख्यत्; यूरोपियनो के लिए ही सुरक्षित रखा गया था यह सच है 
इन सेवाप्रो के भारतीयकरण की नोति सब १६१६ से घोषित हो गई थी, परन्तु यह 

+ होते हुए भी सप्‌ १६३४ में इन सेवाओं के कुल ३ >डरे० स्थानो में से केवल १२२७ स्थानों 

पर भारतीय ये भोर २१६३ स्थानों पर यूरोपियन । के ड 


२३० भारतीय गखतंत्र का संविधान 


इस काल की भ्रखिल भारतीय संवाझं की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनके . 


सदस्य न केवल प्रशासव का कार्यभार सँभालते थे प्रपितु नीति निर्धारित भी करते थे) 
यह बात श्राई० सी० एस० ( 70)श7 (शं। $८ए८८ ) के विषय में विशेष रूप 
से लागू होती है। भाई० सी० एस० भ्रधिकारियों मे से हो प्रान्तो के गवनरों तथा केदीय 
भौर प्रान्तीय कार्यकारिणी परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति हुआ करती थी । नीति-विर्षा- 
रण का कार्य इन्ही लोगों के हाथ मे था । 

केन्द्रीय सेवाएँ ( (९७४७७) $९7ए7९८९४ )--केन्धीय सेवाग्रों का सम्बन्ध उद 
विपयो से था जिनका झामस-प्रबन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा होता था। केन्द्रीय 
सचिवालय ( (८७४४० $6८६८४४० ), रेलों ( 0५४|छ४ए 5९१०१८९$ ), शक 
प्रौर तार ( गतांग्रा ए09 0700 'रलल्छाश्फ 56:श००४ ), भाषात-निर्याद 
कर ( (७४४०७ 8८:०१८८५ ) आदि विभागों के कर्मचारी इसी वर्ग में सम्मिलित थे । 
इन सेवाप्नों की भरती भारत सरकार सधीय लोक सेवा झ्लायोग (+िध्ठध्यश एच) ०) 
$८एं८० (0०४०0 ) द्वारा करतो थी । रेलपथ, सीमाकर, डाबातार आदि 
सेवाग्रो मे एंग्लो इण्डियन कर्मचारियों की प्रचुर सख्या थी ॥ 

प्रान्तीय सेवाएँ ( [0५ ए7०शं०८००| 86१५१०८४ )--प्रान्तीय सेवाप्नों की 
भध्यवाली स्थिति थीं। ये समस्त ध्रान्तोय प्रशाप्तन मे फेली हुई थी। इन सेवाप्रों के 
कर्मचारी लगभग सब भारतीय थे । इनकी भरती प्रान्तीय सरकारे करती थी भर वे ही 
उनका नियनण भी करती थी। प्रास्तोय सेवाड्रो के नीचे विभिन्न वर्गों की भाधीन 
सेवाएँ ($00070॥79/2 8८7४व८८७) होती थी । इन सेवाग्रो की भरती और नियंत्रण 
का कार्य प्रान्तीय-सरकारे; विभागीय भअ्रध्यक्ष, झोर भ्रत्य उच्च पदाधिकारी करते थे। 

स्वाधीनता के वाद परिवर्तन--स्वाघीनता प्राप्वि के बाद लोकस्लेवाओों की 
वरम्परा भग करना उचित नहीं समझा गया । भारत सरकार ने यह भ्राश्वासन दिया 
कि श्रश्तिल भारतीय सेवाम्रों के जो भी कर्मचारी अपने पदों पर बने रहता चाहे उनकी 
नौकरी की शर्तों भर सुविधागओ मे कोई परिवर्तन या कमी न की जागगी तथा भ्रनुशातन 
के मामलो से भी उन पर वही नियम लागू होगे जो पहले लागू थे। बाद में इस झाश्वा- 
सन को सविधान के एक श्रनुच्छेद द्वारा भी पुष्ट कर दिया गया ।* स्वाघीनता के पहले 
जो नियम इन सेवाप्नों के विषय में लागू होते थे, वे जहाँ तक उनका नये संविधान से 
मेल था, ज्यो के त्यो रबबे गये ।* तथापि स्वाबीनता के बाद की नई व्यवस्था में सेवाश्रों 
सम्बन्धी कुछ परिवर्तन अ्रतिवार्य थे । फ़लतः नई व्यवस्था के गनुकूल कुछ परिवर्तन किये 
गये भर देश की तत्कालीन परिस्थितियों के फलस्वरूप कुछ भ्रन्य उलट-फेर भो हुए | 


$ झनु० ३१, * झनु० ३१३ 
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न सबसे पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि अखिल भारतीय सेवाओं की भारत- 
: सचिव द्वारा भरती भर रक्षा बन्द हो गई भ्रौर वे पूर्णयता भारत सरकार के भ्रधिकार 
में भ्रा गई । दूसरे, इस परिवर्तन तथा नवीन परिस्थितियों के कारण श्रखिल भारतीय 
सेवाप्नों के बहुत से यूरोपियन भफमरों ने अवकाश ग्रह कर लिया । इस कारण बहुतेरे 
ऊँचे पद खाली हो गये । देश के विभाजन के कारण अ्रधिकाश सुसलमान अफमर अ्रपनी 
इच्छा से पाकिस्तान चले गये | फलतः अखिल भारतीय विशेषतः भ्राई० स्री० एस० में, 
युराने भ्रौर अ्रनुभवी कर्मचारियों की सछ्या बहुत थोड़ी रह गई। इस कमी को पूर्ण 
करने के लिए सरकार को विभिन्न थ्रायु के लोगो की विशेष पद्धति द्वारा भरती 
($9०८ं) एटाएंघ०था ) करती पड़ी । प्रातीय शासन के बहुत से ऐसे पदों पर 
जिन पर पहले भ्रखिल भारतीय सेवाप्रों के कर्मचारी ही नियुक्त किये जाते थे, अब प्रात्तीय 
सेवाप्रों के कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ा । इस प्रकार श्रपेक्षाकृत थोडे समय में ही 
» प्रखिल भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण हो गया तथा उसमें तरुण आयु के संदस्प 
की पर्याप्त संख्या में पहुँच गये | तीमरे; इप्डियन सिविल सर्विस का नाम बदल कर 
भारतीय प्रश्ञासन सेवा या इण्डियन ऐडमिलिस्ट्रेदिद सबिस ( [0त॥ है 67)79- 
धप्रशराए९ 5९7ए१९८ ) कर दिया गया । 
नई व्यवस्था में लोक लेवाओं की स्थिति--लोक सेवायें भ्रव भी तीन वर्गों 
में विभक्त हैं। पहले वर्ग को सेवाम्रे गिल भारतीय सेवाएं (8)] [904 87८९४ ) 
कहलाती हैं । दूसरे वर्ग की सेवाएँ केन्द्रीय सेवाएँ ( (१८४७४५] $८90८७) तथा तीसरे 
अर्ग की सेवाएँ राज्य-सेवाएँ ( 5782 5८7ए7८८$ ) कहलाती हैं। सवियान में प्रखिल 
भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओो को बनाये रखने की व्यवस्था की गई है श्रौर 
* यह भी व्यवस्था है कि यदि राज्य परिषद्‌ उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो- 
तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इस ्राशय की सिफारिश करे, तो संस्तद के कातून 
डारा भन्‍्य प्रलिल भारतीय सेवाप्रों को स्थापना भी की जा सकती है ।१ पहले 
की ही भाँति झव भी भ्रखिल भारतीय सेवाएँ सधीय तथा राज्य दोनो ही क्षेत्रों में काम 
करदी हैं । 
भरती और नौफरी की शर्तै-->अ्रसिल मारतीय तथा संघीव सेवाप्रों की मस्ती 
तथा नोकरी की शर्तों को संसद निश्चित करती है प्लौर राज्य-सेवाप्रो की मरती तथा 
नोकरी की शर्तों को राज्य-विधानमण्डन्न नियमित कर सकता है | जब तक वे ऐसा न करें 
तब तक क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल इन बातों को नियमो द्वारा निश्चित कर सकते 
हैं। * संविधान में संघ तथा राज्यों की इन सेवाश्रो के अ्रधिकारियों कौ भरद्ी के लिए 


* झन० ३१२, "पनु० ३०६ 
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लोकसेवा प्रायोगों की स्थापना की व्यवस्था दी हुई है । संविधान में यह भी कहा गया है 
कि संघ तथा राज्यों की सरकारें कर्मचारियों की भरती करने के मामले में इन श्रायोगो से 
सहायता लें ।१ 
सन्‌ १६४९ का अखिल भारतीय सेवा अधिनियस -ससद ने अखिल 
भारतीय सेवा भ्रधिनियम, १६५९ के द्वारा भारत सरकार को श्रखिल भारतीय सेकाग्रो 
की भरती, नोकरी की शर्तों ग्रादि के सम्बन्ध का भ्रधिकार दिया है। प्रधिनियम में यह 
व्यवस्था भी दो हुई है कि संघ सरकार सम्बन्धित राज्य-सरकारों के परामर्श से प्रख्लिल 
भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की भरती तथा नौकरी की शर्तों श्रादि को निर्धारित 
करने के लिए नियमादि बना सकती है | इप्त प्रकार के सभी नियमों को ससद के समक्ष 
रखना प्रावश्यक है । वर्तमान नियमों को अधिनियभ के अर्तर्गत बनाया हुआ मान कर 
उन्हे जारी रबख़ा गया है । 
इनमे से कुछ नियम भ्रखिल भारतीय सेवाग्रों ,के कर्मचारियों की राजनीतिक 
गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं । इन सेवाम्रो के सदस्थो को राजनीतिक प्रान्दोलन 
में आग लेना निपिद्ध है। वे किसी भी विधालमण्डल ( ,९2%5828052 ) भ्रथवा बिना 
सरकारी भ्राज्ञा के किसी स्थानीय संस्था ([,0८४) 009) की सदस्यता के उम्मीदवार 
नहीं हो सकते। किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करना, भाषण देना 
प्रादि भी उनके लिए वर्जित है। तथापि, अन्य नागरिकों की भाँति उन्हें निर्वाचनों में मत 
देने का प्रषिकार है। 
पदाधिकारियों का कार्यकाल--लोक सेवाओं के पदाधिकारियों की पदअ्रवधि 
राष्ट्रपति, राज्यपाल या राजप्रमुख के ( जेती भी स्थिति हो ) प्रसाद पर्यत होती है ।* 
व्यवहार मे इसका प्र्थ है स्थायी कार्यकाल, जंधा कि अंग्रेजी राज्य के दिनों में था। 
विश्ेष योग्यता वाले लोगो को सेवा-प्राप्ति के लिये, उनकी सविदा द्वारा निश्चित 
काम के लिये भी नियुक्ति हो सझती है। यदि इन अधिकारियों को बिता अपराध 
हृंदाथा जाय, तो उन्हे सरकार से प्रतिकार ( 00777८०540/07 ) प्राप्त करने का 
भ्रधिकार है ।३ 
अजुशासनात्मक कार्रवाई (0/8८|॥70987 8८४०४)--लोकसेवागो के 
किसी भी सदश्य को कोई ऐसा भ्रधिकारी जिसका पद उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी 
से विम्नतर हो, पदच्युत नही कर सकता । किसी भी श्रफसर को पदच्युत किये जाने या 
पदावनति किये जाने के पूर्व अ्यती सफाई देने का अवसर दिया जाता आवश्यक है, परल्तु 
_..दि कोई कर्मचारी प्रपने किसो ऐसे कार्य के कार पदच्युत हुआ हो जिसके लिये वह - 


*प्रनु० ३१५ भ्ौर ३२०, *ब्रनु० ३१०, उग्ननु० ३१० (२) । 
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एद्वेण्ड भभियोग (0774 (9५४९०) में दोषी पाया और दण्डित हो चुका है, त्तो उस 
कर्मचारी को सफाई देने का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है । सम्बन्धित कर्मचारो 
को उस समय भी सफाई देने के अ्रवस्र से वंचित रखा जा सकता है जब कोई समुचितः 
प्राधिकारी लिखित कारण देते हुए यह मत प्रकट करे कि उसको सफाई देने का अवसर 
देना सम्भव नहीं है । लोक सेवा के क्रिसी भी सदस्य को ऐसो स्थिति में भी सफाई देने 
के प्रवसर से वंचित रख़ा जा सकता है जब राज्य का अश्रध्यक्ष (राष्ट्रपति, राज्यपाल या 
राजप्रमुख) राज्य की सुरक्षा को दृष्टि से उसे ऐसा भ्रवसर देना उचित या समयानुकूल 
न॑ समझे ।) 
लोक सेवा आयोग (?ए०॥०८ $९४णं८०८ (00977 ६8॥079)--सबिधान मे 
संघतथा प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक लोक सेवा झ्रायोग की व्यवस्था दी हुई है। दो या 
भ्रधिक राज्य यदि चाहे तो उनके लिए एक सयुक्त सेवा झ्ायोग की भी तियुक्ति को जा 
“पकती है किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब सम्बन्धित राज्यों के विधानमंडल इस भ्राशय का 
प्रस्ताव पारित कर के ससद से अनुरोब करे और संसद इसके लिये विधि बना दे । किसी 
राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के अनुरोध पर संघीय लोक सेवा आयोग उस राज्य की 
किसी भी या समस्त आवश्यक्ताश्रों की पति के लिए कार्य करना स्वीकार कर 
सकती है ।* 
लोकसेवा आयोगो के सदस्यों की नियुक्तियाँ तथा कार्येक्रज्ष आदि-- 
संघीय शोर राज्यों के सयुक्त लोक-सेवा श्रायोगो की सदस्य-संख्या का निर्धारण 
राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्य लोकसेवा आयोगों के सदस्यो की सस्या का निर्धारण 
/रेबधित राज्यों के राज्यपाल करते है ।3 सम्प्रति, यह निश्चय किया गया हैं कि 
सद्दीय आयोग मे ६ से ८ तक सदस्य रहेंगे । राज्य लोक सेवा भायोगो में ३ या 
४ सदस्य होते हैं ! इनमे से एक सदस्य प्रत्येक्त आयोग का अ्रध्यक्ष नियुक्त किया 
जाता है। 
संद्दीय लोकसेवा झ्लावोग और संयुक्त लोबसेवा आयोग के सदस्यों तथा 
प्रध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य श्रायोगो के अध्यक्षो तथा सदस्यों की 
नियुक्ति विभिन्न राज्यों के राज्यपालो या राजप्रमुखो द्वारा की जाती है। प्रत्येक 
भ्रायोगो के कम से कम श्राघे सदस्य यथाप्तम्भव ऐसे होने चाहियें जिम्होने सरकारी 
सेच। में कम से कम १० वर्ष बिताए हो॥ई 
सभो लोकसेदा आयोग के सदस्यो का कार्यकाल ६ वर्ष का होता है पर 
३ सैद्दीय लोकसेदा भायोग के सदस्य पेंसठ झोर लोक सेवा के सदस्य ६० वर्ष को आयु. 
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के उपरान्त कार्य नहीं कर सकते ॥ जो व्यक्ति संविधान लागू होने के पूर्व इन भाभोगों ५ 
के सदस्य थे उन पर ग्रेशतें नहीं लागू होतीं प्र्थात्‌ वे प्रवकाशग्रहण की प्ायु पर 
पहुँच जाने पर भी अ्रपनी नियूक्ति क्री अवधि पूरी होने तक काम करते रह 
सकते हैं।" 

सदस्यों के हटाये जाने की रीति--सद्डीय लोकसेवा प्रायोग के सभापति 
या सदस्यों को कदाचार के कारण, शफ्ट्रपति के भ्रादेश से हटाया जा सकता है। 
राष्ट्रपति इस प्रकार का झ्ादेश तभी दे सकते हैं जब किसी सदस्य के कदाचार के 
संबंध भें शिकायत हो भौर राष्ट्रपति के कहने पर उच्चतम न्यायालय, उस शिकायत 
के संबंध मे जाँच-पडताल करके उसे हटाने की सिकारिश करे । जब तक उच्चतम 
न्यायालय की रिपोर्ट न मिले तब तक के लिए सद्न या सयुक्त आयोगों के श्रध्यक्ष वे 
सदस्य राष्ट्रपति रा और राज्य आयोणों के प्रध्यक्ष या सदस्य या राजप्रमुख द्वारा, 
निलम्बित ( 9997८7व ) किये जा सकते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित दकाओं मे से « 
किसी प्रवस्था में किसी लोकसेवा श्रायोग के अश्रध्यक्ष या सदस्य को निकाल 
सकता है :-- 

(क) यदि वह किसी भ्रधिकारी स्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया 
गया हो; या 

(ख) यदि वह अपने कार्यकाल में झपने पद के प्रतिरिक्त भ्रम्य कोई वैतनिक 
कार्य करने लगा हो; या 

(ग) यदि वह राष्ट्रपति की राय भे किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के 
कारण अपने पद का कार्यभार सेमालने योग्य न रहा हो । 

यदि इन श्रायोगो का कोई सदस्य किसी सरकारी ठेके ( (१०४0०८ ) में 
( चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का ) स्वार्थ-सम्बद्ध हो जाय या 
उससे उत्पन्न किसी लाभ का भागी हो तो यह उसका कदाचार समझा जायगा श्रौर 
इस श्राधार पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तथापि किसी लिमिटेड 
मा इनकारपोरेटेड कम्पनी का सदस्य होने के कारण प्राप्त लाभ कदाचार नहीं 
आना जाता (३ 

अन्य पदों के लिए पात्रवा--लोक सेवा भायोगों के श्रध्यक्ष या सदस्य एक 
बार प्रपने पद के कार्यकाल को पूरा करने के बाद उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किये 
जा सकते 3 कुछ श्रपवादों को छोड़ कर विभिन्न लोकसेवा भायोगो के श्रष्यक्ष तथा 
सदस्य भारत या किसी भी राज्य सरकार के किंसी नली पद पर तियुक्त नहों किये 
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जा सकते। सद्दीय लोकसेवा प्रायोग का प्रध्यक्ष अपने कार्यकाल की पू््ति के बाद के 
कैसी भी पद पर नियुक्त किया ही नहीं जा सकता, परल्तु सद्डीय लोकसेवां प्रायोग 
के सदस्य किसी राज्य लोकसेवा भ्रायोग या _सद्डीय लोकसेवा श्रायोग के प्रध्यक्ष 
नियुक्त किये जा सकते हैं। इसी प्रकार किसी राज्य के लोकसेवा श्रायोग के भ्रध्यक्ष 
को किसी प्रन्य राज्य के लोकसेवा झ्रायोग या सद्डीय लोकसेवा श्रायोग का भ्रध्यक्ष या 
सदस्य नियुक्त किया जा सकता है । राज्य लोकसेवा ब्यायोगों के सदस्य संद्डीय लोक- 
सेवा भायोग के श्रध्यक्ष या सदस्य, भ्रथवा कसी राज्य श्रायोग के भ्रध्यक्ष नियुक्त 
किये जा सकते हैं ।१ इन अ्पवादों के भ्रतिरिक्त ये विभिन्न प्रधिकारी सद्धीय या राज्यों 
के प्रल्य किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किये जा सकते । 
इस सब ध्यवस्थाओं का उद्देश्य यह है कि विभिन्न लोकसेवा आयोगो के सभापति 
और सदस्य प्रपने कर्तव्यों का निर्भगता श्रौर स्वतन्त्रता से पालन करे तथा सरकार की 
इच्छा-प्रनिच्छा से प्रभावित न हो । यदि उनको श्रपने कार्यकाल के बाद भ्रन्य सरकारी 
ददो पर नियुक्त होने की सुविधा रहती तो लोकसेवाओ के लिए उम्मीदवारों को छुनने मे 
कुछ पक्षपात होने का डर था । भ्रपने भावी हित-सिद्धि के लिए सरकार की इच्छानुसार 
काम करके उसकी कथा प्राप्त करने का उन्हे प्रलोभत हो सकता था । लोक्सेवा प्रायोगों 
के प्रध्यक्षों व सदस्यों को प्रत्य भ्रायोगो के कुछ उच्चतर पदों पर नियुक्त किये 
जाने की जो कुछ छूट दी गई है वह भी प्रलोभन के खतरे से खाली नही है, 
धर इस छूद के भी न देने का परिणाम यह होता है कि लोक सेवा श्रायोग्रों को श्रपने 
कार्य का श्रवुभव रखने वाले व्यक्ति के श्रवुभव से लाभ उठाने का अ्रवसर ही से मिल 
वाता । इपी कारण से लोकसेवा प्रायोगों के सदस्यो व भ्रध्यक्षो को केवल प्पने ही क्षेत्र 
: में कुछ उच्चतर पदो पर नियुत्त होने वी सीमित छूट प्रदान की गई है । 
लोकसेवा आयोगों के कार्ये ( #ए०८४०४५ )--पझपने-पपने क्षेत्रों मे सशीय 
अथवा राज्यो का प्रत्येक तोक सेवा श्रायोग विभिन्न सेवाप्नों भें भरती चाहने दाले उम्मीद« 
बारों के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यदि दो या झ्धिक राज्यो की सरकारें 
संघीय लोक सेवा धायोग से कुछ ऐसी सेवाश्रो को, जिनके लिए विशेष योग्यता वाले 
उम्मीदवारों वी भावश्यक्ता हो, संयुक्त भरती की योजना बनाने भोर उसे संचालन 
करने का प्रनुरोध करे, तो वह्‌ उनकी सहायता कर सकता है । 
विभिन्न सरकारो का कर्तव्य है कि वे अपनी प्रशासनिक सेवाओ्रो शौर पदों के 
लिए भरती की पद्धतियों, पदोन्नति के सिद्धान्तों, स्मृति पत्रों, प्रार्थना पत्रों, तथा अनुशा- 
सन सम्बन्धी प्रन्य मामदो में, कर्तव्य पालन करने में माहत कर्मचारियों की भ्रवकाशवृत्ति 
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सम्बन्धी दावों, तथा कर्तव्यपालन के सम्बन्ध में उठे हुए मुकदमों में कर्मचारी द्वारा प्रपने 
बचाव के लिए किये गये व्ययों की पूर्व भादि से सम्बन्धित सभी विषयों में, भपने- 
अ्रपने लोकसेवा श्रायोगो का परामर्श लें। वे यदि भ्रन्य विषयों के सम्बन्ध में भावोगो से 
सलाह माँगे, तो यह सलाह देना प्रायोगो का कर्तव्य है।) 

कुछ मामलों को आयोगों के ज्षेत्राधिकार से निकाल देने की सरकार 
की शक्तियाँ--सघ तथा राज्य सरकार के अध्यक्ष ( यथा स्थिति राष्ट्रपति, राज्यपाल 
या राजप्रमुख ) नियमों द्वारा, श्रपने-अपने यहाँ के भ्ायोगो के क्षेत्राधिकार से सेवाग्रों 
सम्बन्धी कुछ बाते प्लग कर सकते हैं| ऐसी बातो में भ्रायोगो की सम्मति लेने की 
झावश्यकता नही होती । भागोगो के प्रधिकारुतक्षेत्र के भ्रावश्यकत्ता से प्रधिक बातें प्रलग 
न कर दी जायें, इसलिए संविधान मे यह व्यवस्था दी हुई है कि इस प्रकार के नियमों 
को उचित विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम १४ दियो तक रखा 
जाय । पिछड़े हुए वर्गों मौर अनुसूचित तथा झादिम जातियो के लिए विभिन्न तैवाश्रो में 
स्थाव सुरक्षित रखने के बारे मे सरकारों को लोक सेवा झायोगों से परामर्श करने की 
आवश्यकता नही है ।* 

लोकसेवा आयोग के ऋत्यों का विस्तार--संसद और राज्यो के विधानमंडल 
प्रपने अपने यहाँ के लोकसेव। झायोगो के कायों का विधि द्वारा विस्तार कर सकते हैं॥ 
मे भ्रतिरिक्त कार्य यधास्थिति संधीय या राज्य सेवाप्नों प्रथवा स्थानीय स्वायच सस्थाप्रो, 
नियमों या किसी प्रन्‍्य सार्वजनिक सस्था की नौकरियों से सम्बन्धित हो सकते हैं ।र 

लोकसेवा आयोगों की वार्षिक रिपोटे--सविधान की व्यवस्था के अनुसार 
यह आवश्यक है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष भपती रिपोर्ट तैयार करके यथा- 
स्थिति, राष्ट्रपति, राज्यपाल यो राजप्रमुख को दे । यह रिपोर्ट, सम्बन्धित राज्य के या 
संघ के भ्रध्यक्ष के एकस्मरणा पत्र सहित उचित विधान मडल के श्रत्येक सदन के समक्ष 
उपस्थित किया जाना चाहिए । इस स्मृतिपत्र मे राष्ट्रपति या भनन्‍्य सम्बन्धित अध्यक्ष, 
जिन मामलो में लोकसेवा आायोगो की धिफारिशे सरकार द्वार नही मानी जा सकी हैं, 
उनका कारण बतलाते है। इस व्यवस्था का अ्रभिप्नाय यह है, कि संघ तथा राज्यो की 
सरवारे लोकसेवा प्रायोगो की सिफारिशों पर पर्याक्त ध्यात दे प्लौर उतकी प्रवहैलना न 
कर सके | 

वर्तमान अखिल भारतीय सेवाएँ--भारतीय सविधान मे भारतीय प्रश्ांसत 
पोर भारतीय पुलिस सेवाओं के सम्बन्ध मे तो स्पष्ट व्यवस्था दी ही हुई है लेकिन इनके 
झतिरिक्त और भी कई अखिल वेद्धीय प्रथम श्रेणी की सेवाएँ संगठित की गई है, जैसे 





'झनु० ३२० ( ११) पभोर (२ ), "झनु० ३२० (४), ैबनु० ३२१ 


संघ और राज्यों को लोक सेवायें श्व् 


आसख्तीय वैदेशिक सेवा, भारतीय लेखा नियंत्रण भौर परीक्षण सेवा, सैनिक लेखा 
सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय सीमा तथा उल्रादन कर सेवा, भारतीय 
आयकर अ्रधिकारी ( प्रथम श्रेणी ) सेवा, रेलवे परिवहन तथा व्यापारिक विभागीय 
राजस्व सम्बन्धी उच्चतर कर्मचारियों की सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय इंजीनि- 
रिंग ( यन्तिय ) सेवा, इत्यादि । एक केन्द्रीय सचिवालय सेवा भी है।" इन सब 
सेवाओं में नियुक्तियाँ संयुक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षाम्रों दारा होती है भौर उम्मीदवारों को 
उनकी रुचि भौर योग्यता के क्रम के अनुसार विभन्न सेवाओ्रो मे स्थान दिया जाता है । 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा वा श्रपना एक प्लग वर्ग है भर वह सेवा ४ वर्गो में विभक्त है, 
अर्थात्‌ सहायक ( /५5948037045 ) सहायक भ्रघीक्षक ( 8880000 5पए८#9ला- 
06८0६ ), श्रधीक्षक, भ्रौर अवर सचिव ( [रते८ $८८८४:ए ) । भखिल भारतीय 
प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाएँ साधारणतया ३५०) रु० मासिक वेतन से प्रारम्भ होती हैं. 
लेकिन प्रत्येक सेवा की वापिक वेतन-वृद्धि तैथो अधिकतम वेतनो भे अन्तर है। रेल सेवाप्रों 
+ी भरतो प्रलग रेल सेवा भागोगों ( ११४/]फ9ए (:070/088909 ) द्वार होती है 
धअधिकांश राज्यों की सेवाप्रों को भरती भी प्रतियोगितात्मक परीक्षाग्रो के परिणामों के 
आधार पर को जाती है, पर कुछ राज्यो में लोक सेवा प्रायोग केवल मोखिक परीक्षा व 
मुलाकात द्वारा ही उम्मीदवारों को छाँट लेते हैं । 





) केन्द्रीय सेवाओं के श्रेंग्रेजे नाम निम्नलिखित हैं--7तंत्रा एणशथ्षप्ठत 
#दएए०5, वघरपींगा शैप्या:. बयते. ह०८०००४४ 560घर८९,. फैंत[एरए ::०९०एग्रॉ$ 
डल्स्‍संण्ण, पावाब्य फश्मीज्ा/95३. औ००ठजा७.. $2०एछ८९,. फ़ठांंग्रा. (ए४४०घा5$ 
आये छंडलें5८ $00॥९९/00०००९ 7५5 0८८८5. (00955 ) 5घबऐ6 व $8ल्‍ए06०८, 
वग्रात्ुणाबप्रए० गाते (600णवातंशी) धारा 60 ए९ 559०7 ऐ ९एशाएट 
ऊडथणी श्ाषाट०७ ० 5७४ ऐश्ीजए३, 5, छिंडशा९०८ 06एक्रप्र7८०६ ०६ 9७6 
मी फ्राए5, [ए्रवेंधय 9०5 $00770०, 5प:एवए ० उधर व्रेधव एि०:558 $०7४:०८, 
थ्याएतरे स्हप्रव्थ्मंगड़ 5टफएंएल,.. वप्रतोधा ऐशीजबए.. उदाशंप्ड ०६ फरहान 
ग्रट्टाव5, 5५छटसं०: ॥'९<ह धर छञछाप्रब्टघगड म्खव जले०४४ छक्‍ब्ाव0०४ ०६ 905६ 
बाते एच८छएए्रफा5, एश्ाएथे 56९४७हशं॥ 570०६, 


संविधान में संशोधन की पद्दुतियाँ 
तथा कुछ अन्य विषय 





संविधान संशोधन की श्रक्रिया---संझोधन प्रक्रिया के दृष्टिकोण से भारतीफ 
सविधान की व्यवस्थाप्रो को हम तीन वर्गों मे विभक्त कर सकते हैं ! पहले वर्ग में वो सवि- 
धान की वे व्यवस्थाएँ भाती हैं जिनमें ससद स्वग्रेरणा या राज्य विधान मंडलों था श्रन्य 
पधिकारियों के भ्रनुरोध पर, सामान्य विधि द्वारा, ही सशोधन कर सकती है। इस प्रकार, 
संसद की विधि हारा नये राज्यों की स्थापना की जा सकती है तथा वर्तमान राज्यों के 
नामों झौर स्रोमाम्रो को बदला जा सकता है; परन्तु इस प्रकार का कोई परिवर्तन यदि भाग 
“क' या 'ख! राज्यों से सबधति है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इस विषय का 
विधेयक उपस्यित किया जा सकता है भर राष्ट्रपति भपनी पूर्वानमति संबंधित राज्य 
विधानमंडलो की राय लेने के पश्चात्‌ ही दे सकते है १ इप प्रकार कुछ निश्चित प्रारभिक 
प्रौपचारिकताओं के उपरान्त संसद अपनी सामान्य विधि द्वारा ही किसो राज्य के द्वितीय 
सदन का उम्मूलन या उप्की नये पिरे से सृष्टि कर सकती है ।६ सविधान को नागरिकता 
संबंधी, श्रनुसूचित क्षेत्रो और भनुमूचित झादिम जातियो के प्रशासन सबंधी, तथा के 
द्वारा प्र्याततत क्षेत्रों की प्रशाप्नन सम्बन्धो व्यवस्थाये भी, संसद सामान्य विधि द्वारा 
सशोधित कर सकतो है।ई प्राविधिक दृष्टि से सविधान मे सामान्‍य विधियों द्वाद्ा किये . 
जाने वाले ये परिवर्तत सवैधानिक सशोचन नहीं समझे जाते* परन्तु इनका सबंध प्रत्यक्षतर 
सर्वधानिक महत्व के विपयो से होने के कार व्यावहारिक दृष्टि से, ये संविधान 
सशोधन के अतिरिक्त ग्ोर कुछ नहीं हें। साधारण विधि द्वारा हो सकने वाले इन 
सश्योधनों से सविवान को नमनशीलता प्रकट होती है ॥ 

दूपरे वर्ग में सविबान की वे व्यवस्थाएँ झ्राती हैं जिनका सशोवन विशिष्ट 
प्रक्रिया और प्रत्येक सदन के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है । संविधान 
के ऐसे सशोधन का विधेयक सबद के किसी भी सदन में उपस्थित किया जा सकता 
है । यदि ससद का वह सदन कुल सदस्य-संख्या के बहुमत तथा उपस्थित भोर 
मतदान में भाग लेने वाले सदस्यो के दो-तिहाई मतो से उस विधेयक को प्रारित कर दे 





*अबु० रे, *प्रनु० १६६, :प्रनु० ११, घनु० २४०, “मनु० ४ (२), १० 
११, १६६, ( ३ ) झादि। 


संविधान में संशोधत की पृद्धतियाँ तथा कुछ भव्य विषय श्भ्ष 


तो बह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और उस सदन में भी इसो प्रकार पारित 
होने के बाद वह राष्ट्रपति की भ्रनुमति प्राप्त करने के लिये उसके पास भेजा जाता 
है। राष्ट्रुति की श्रनुमति मिलते ही वह संशोधन सविधान का भंग हों 
जाता है।* 

भ्यायरालिका तथा राज्यो के अधिकारों तथा झ्क्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों 
को छोड़ कर सविधान की भ्रन्य समस्त व्यवस्थाओं मे इसी प्रक्रिया से संशोधन किय्रे जा 
सकते हैं । 

भ्रंतिम तथा तीसरे बर्श में सब्रिधान वी वे व्यवस्थाएं आती है जिसमे उंशोधन 
के लिये सशोधन विधेयक का ऊपर लिखो रीति से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित 
तथा भाग 'क” शौर 'सख राज्यो के कुल विधानमण्डलो मे से कम से कम प्राय द्वारा 

+ स्त्रीकृत ( 906360 ) होना भ्ावश्यक है।इस वर्ग मे संविधान की निम्नलिखित 
व्यवस्थायें प्राती हैं-- 

(क) संविधान के ५४ भौर ५४ वें अनुच्छेद, जो विभिन्न राज्य विधान भ्रभाम्रों 
के निर्वाबित सदस्थों के राष्ट्रपति के निवचन मे भाग लेने की व्यवस्था करते हैं, ७३वें 
भ्ौर १६२ वे भ्रनुच्छेद जिनके प्रनुसार राज्य सूची मे दिए हुए विपयो के संबंध में राज्यों 
की कार्यपातिका झवित सुरक्षित की गई है और अनुच्छेद २४१ जिसका संबध भाग 'ग? 
राज्यो के उच्च न्यायालयों से है । 

(ख) सविधान के भाग ४, भ्रध्याय ४ के वे अनुच्छेद जिनका सबंध संघे त्याय- 
प्रालिका से है; भाग ६ अध्याय ४के वे अनुच्छेद जिनका सबंध राज्यो के उच्च-न्यायालयों 
से है, तथा भाग ११ अध्याय १ के वे अनुच्छेद जिनमें संघ भ्रौर राज्यो के विधायक 

*« सम्बन्धों ([.८29|7006 ह८]४४०॥७) का उल्लेख किया गया है । 

(ग) ससद् मे राज्यों के प्रतिनिधित्व सबधी प्रनुच्छेद; भौर 

(घ) भनुच्छेद ३६८ जिसमे सवैधानिक सक्षोधन की प्रक्रिया दी हुई है। 

उपरोक्त विपयो को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि इन में वही बाते हैं जिनका 
राज्यों की श्वितियों, भ्धिकारो, तथा सविधान के संघीय स्वरूप से घनिष्ठ संवध है । 
झतएव इन विपयों में से किस्ली मे संशोधन करने के लिए यह आवश्यक है कि संशोधन 
विधेयक निदिष्ट बहुमत से (प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत श्रौर उपस्थित 
तथा मतदान में भाग सैसे वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से ) ससद मे पारित होने 
के बाद भाग 'क' झोर 'ल” के कुल राज्यो के कम से कम झाथे विधानमण्डलो द्वारा मो 
स्वोकेस हो । इतना हो जाने के वाद ही संशोधन-विधेयक राष्ट्रपति को भनमति के लिए 
उपक्यित किया जा सकता है ।* हु 


*प्रनु० ३६८, *प्रनु० ३६८ को व्यवस्थाएँ 


ख्४० भारतीय गरातंत्र का संविधान ! 


उस भ्रवस्था में क्या होगा जब किसी संझ्योधव के विषय में संसद के दोनो सदस्य; - 

में मतभेद हो जाय ? संविधान में इस प्रकार के गतिरोध को दूर करने के लिए कोई 
व्यवस्था नही दी गई है। परन्तु शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ ( उच्चतम न्यायातर 
याचिका ३८२,१६५१ ) के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्साय किया याड़ि 
संविधान का ३६८ वाँ प्नुच्छेद संवैधानिक संशोधन की पूर्णा सहिता निश्चित नहीं का 
तथा सविधान को सक्योधित करने की जो प्रक्रिया दी हुई है वह विषायिका प्रक्रिया है 
शोर उस पर उसी प्रक्रिया के नियम लागू होते हैं। भ्रतः किसो भी संविधान संशोधाः 
विधेयक के सम्बन्ध मे उभय सदनों में मतभेद हो जाने पर उसको संयुक्त अधिवेशन 
द्वारा दूर किया जा सकता है। 


सविधान में सशोधन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक और संदिग्ध बात यह है 

कि राष्ट्रपति किन्ही भी सशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर सकता है यु 
नही ? भ्रमेरिका मे ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उपस्थित ही नहीं बिये 

जाते लेकिन भारतीय संविधान मे इन्हे राष्ट्रपति की भ्रनुमति के लिए उपस्थित करने को 

व्यवस्था है । इससे यह ध्वनि निकलती है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी सशोधन-विधेयक 

'पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर सकता है। दुर्गादास बसु का यह मत है कि श्रायरलैण 

के राष्ट्रपति की भाँति भारत के राष्ट्रपति को भी यह शवित है कि यदि संविधान के 

३६८ वें श्रनुच्छेद मे दी गई व्यवस्था के श्रनुसार कोई संशोबव विधेयक पारित किया 

गया हो तो वह उम्र पर हस्ताक्षर व करे। 


संवैधानिक संशोधन को भारतीय प्रक्रिया एकात्मक (६777(879) झौर संघीय 
राज्यों ( 7०0८४४) 5:80८5 ) के सविघानों की शासन प्रक्रियाम्रों का मिश्रण है 7: 
एकात्मक राज्यों मे साधारण्ययता विधानमण्डल के दोनों सदन सामान्य विधेयक पारित 
करके ही संविधान में संशोधन कर लेते हैं । उन राज्यों में संविधान मे विधान-संशोधन 
की भी वही प्रक्रिया होती है जो साधारण विधि बवाने की । संधीय देझों में संशोधन 
की प्रक्रिया या तो थपक्षीय (छी]42४2 ) होती है या उसमें किसी तीसरे ख्तंत्र 
अधिकारी द्वारा कार्रवाही को प्रनिवार्य कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, सयुक्त 
राज्य भ्रम्तेरिका में संघीय तथा राज्य विधानमंडलो की संयुक्त कार्रवाई द्वारा सविधात 
में संशोधन होता है। परन्तु स्विदूजरलैण्ड तथा भास्ट्रेलिया में संविधान में सशयोधत करने 
के लिए न केवल संधीय भौर राज्यों के विधाव मण्डलो की सहमति श्रपेक्षित होती है प्रवरितु 
भनिर्वाचकों के मतसंग्रह द्वार भी संशोधन की पुष्टि होनी आवश्यक है। भारत में सवि- 
घान का वह अ्रंश जिप्तका सम्बन्ध राज्यों की शक्तियो या श्रधिकारों से नहीं है केवल” 
अंधीय ससद की कार्रवाई हारा संशोधित हो सकता है, पर जिन संशोघनों. का राज्यों की 


१६ संविधान में संशोषन की पद्धतियाँ तथा कुछ भ्नन्‍्य विषय र४१ 


3 क्षक्तियों प्रौर अधिकारों पर प्रमाव पड़ता है, वे द्विपक्षीय, धर्थात्‌ संसद श्रोर राज्य-विधान 
मण्डलों की संयुक्त, कार्रवाई द्वारा ही पारित किये जा सकते हैँ । 
श्रभी तक संविधान में सात संशोधन हुए हैं। इनमें से श्रन्तिम राज्य पुनर्गठन 
के सम्बन्ध में नवम्बर १६५६ में पारित हुआ । इन संझोधनों की व्यवस्थाग्रो का विस्तृत 
वर्णन प्रयम ७ अध्योय के भन्त मे किया जा चुका है भोर पुस्तक में प्रत्येक उचित 
स्थान पर भी उनका समावेश किया गया है । 


राज-भाषा 


संघ की शंज्ञ भाषा--देवनागरी लिपि में हिन्दी भारतीय संघ की राज भाषा 
धोषित की गई है, परन्तु शासनिक कार्यों मे श्रच्तर्राष््रीय प्रको का अयोग किया जायगा | 
यह विचित्र व्यवस्था उत्तर और दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों के श्रापमी समझौते का 
परिणाम है। दक्षिण भारतवालों ने हिंदी को राजभाषा इस शर्त पर स्वीकार किया, कि 
प्रंके के सम्बन्ध में उनका मत माना जाय। 

लेकिन हिम्दी तत्काल ही भ्रंग्रेजी का स्थान नही ग्रहषा कर सकी । हिन्दी को राज॑- 
भाषा स्वीकार कर हिए जाने के बाद भी सविधान के लागू होने के १४ वर्षों वाद तक 
शातस-कार्य मे प्रेंग्रेजी धूर्ववत्‌ प्रयुक्त होती रहेगी परन्तु राष्ट्रपति इस अवधि की समाप्ति 
के पूर्व भी किसी झासनकार्य मे देवनागरी अको सहित हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था कर 
सबते हैं। इसी प्रकार १५ वर्षों के उपरान्त भी ससद विधि द्वारा प्रेंग्रेजी को कुछ विशिष्ट 
शासनिक कार्यों की भाषा बनाये रख सकती है, तथा विश्विष्ट शासकीय कार्यों में हिन्दी 
अको के प्रयोग की भी व्यवस्था कर सकती है ।' 
हे यह जटिल भ्रन्तर्कालीन व्यवस्था दो उद्देश्यो श्रोर कारणों पे निर्धारित की गई । 
इसका पहला कारण तो यह था कि भ्भी हिन्दी इतनी विकसित नही हुई थी कि अ्रंग्रेजी 
की जगह तत्काल ले सके । १५ वर्षों के अन्तरिम काल मे हिन्दी को विकसित होने का 
अवसर मिल जायगा श्रोर संघ को सविधात द्वारा यह निर्देश भी दिया गया है कि वह 
हिल्‍्दी के प्रछार त्तथा विकास के लिए इस बीच सतत प्रयल करे। दुसरे, १५ वर्षों के 
अन्तर्काल में भ्रहिन्दी भाषा-भापी क्षेत्रों के लोग भी हिन्दी सीख लेंगे | 

अन्तरकालीन समय में हिन्दी का क्रमिक उपयोग--सविधान का प्भि- 
आय यह है कि १५४ वर्षों के अन्तर्काल में भी शासन कार्यों में हिन्दी का उपयोग उत्तरोत्तर 
बढाया जाता रहे जिससे इस प्रवधि के बाद जब सम्पूर्ण सरकारी कार्य हिल्दी में होने 
की घोषणा दो तो वह परिवर्तद भाकस्मिक न प्रतीत हो । इस श्रभिप्राय की पू्ति के 
लिए राष्ट्रपति को संविधान के ४ भोर १० वर्ष बाद भापा भायोग (7.80870०१६- 

3 भनु० ३४३ 





रडरे मारतीय गखतंत्र का संविधान 


(०5४०0) नियुक्त करने का प्रधिकार दिया गया है । ये भाषा पायोग हिन्दी के | 
क्रमिक उपयोग, मंग्रेजी के उपयोग पर क्रमिक प्रतिवन्ध, प्ंकों के प्रयोग, न्यायपालिका 
की तथा विधेयकों, झ्धिनियमों झौर नियमों की भाषा श्रादि के बारे में सिफारिश करेंगे। 
भाषा प्रायोग की प्तिफारिशों को संसद के उम्य सदनों की समिति के समक्ष विचार्यई 
उपस्थित किया जायगा । इस समिति मे कुल ३० सदस्य रहेगे-- २० लोक सभा के ोर 
१० राज्य सभा के । यह समिति भायोग की सिफारिशों पर विचार करके उन्हें प्रपती 
राय सहित राष्ट्रपति के पास्त भेज देगी । इसके वाद राष्ट्रपति उक्त इद॒ सब की सिफारिशों 
को ध्यान में रखते हुए हिन्दी के प्रमिक उपयोग के सम्बन्ध में प्रपने प्रादेश देंगे ।१ 
स्वर्गीय श्री वी० जी० खेर की भध्यक्षता में प्रथम “भाषा झायोग” की नियुक्ति १६५४ में 
राष्ट्रपति द्वारा हुईं । इधने भपवी रिपोर्ट अस्तुत कर दी है, परन्तु लिखने के समय तक 
सरकार का कोई निरंघ उस पर नही दिया गया है । > 

विधेयको तथा न्यायपालिका की भाषा--श्रंग्रेजी के केवल १४ वर्षों तक 
प्रयोग होने को शर्त न्यायपालिका तथा विधेयकों के सम्दन्ध में लागू भही होती। इव 
दोनो क्षेत्रो मे अँग्रेजी का प्रयोग उस समय तक होता रहेगा जब तक संसद विधि द्वारा 
कोई दूमरो व्यवस्था न करे ।* १४ वर्षों की प्रवधि के भीतर इन क्षेत्रों से अंग्रेजी का 
प्रयोग हटाने का कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति कौ पूर्वानुमति प्रा्त किये संसद में उपस्थित 
नहीं किया जा सकता प्रौर राष्ट्रपति ऐसी पूर्वानुमति भाषा ग्रायोग श्ौर संसदीय संयुक्त 
समित्ति के प्रतिवेदनों मे को गई सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत ही दे सकते हैं, 
प्रस्यधा नही । ३ 

अल्प संख्यक भाषा समुदायों का संरक्षण--दाज्य पुर्र्यठर्र तथय् दस्बई भर: 
पजाब जैसे कुछ द्विभाषी राज्यों के निर्माण के फस्वरूप अल्पसंख्यक भाषा समुदायों 
की समस्या सामने भाई | निस्सदेह, भ्रविकतर राज्यो मे पुनर्गठन के पहले भी झल्प 
सख्यक भाषा-समुदाय थे, परन्तु पुनर्गठन के सम्बन्ध के मापा सम्बन्धी विवादों तथा तज- 
नित भावनाओं ने इन झल्पस्ख्यक समुदायों को भविष्य के लिए चिंतित कर दिया। झत+ 
इन भ्ल्पसंख्यको को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने के लिए संविधान के सप्तम 
सशोवन १६५६ द्वारा एक नई व्यवस्था को गई | इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य 
व स्थानीय सस्या को प्रायमिक शिक्षा के स्तर पर भप्रत्प सख्यक वर्गों के बच्चों के लिए 
उनकी मातृमाषा द्वारा शिक्षा की सुविधाओं को शस्तुत करना प्रावस्यक है । इस सम्बन्ध 
मे राष्ट्रपति को राज्यों को भावश्यक भादेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। धल्पसंख्यक 
भाषा-समुदायो के संरक्षण सम्बन्धी विषयों की जाँच के लिए राष्ट्रपति को एक विशेष कर्म: 


) झनु० ३४४, भनु० रेड८ (१), 3 झनु० ३४६, 


सविघान में संशोधन को पद्धतियाँ तथा कुछ भ्रन्य विषय र्डरे 


बारी ( 59८८४ ०#८८६ ) नियुक्त करने का झधिकार दिया गया है। यह भ्रधिकारी 
न सुरक्षा-विपयक व्यवस्थाम्रों के क्रियान्वय की जाँच करके राष्ट्रपति को समय-समय पर 
अपनी रिपोर्ट देया जो कि संसद के दोनों भवनों के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी तथा 
सम्बन्धित राज्यों को भी भेजी जावेगी ।* 


प्रतः इस समय यह स्थिति है कि उच्चतम तया उच्च न्यायालयों कौ भाषा 
प्रेंग्रेजी हो है दथा विधेयक, संश्योधनो, अधिनियमो, अध्यादेश्ों, भ्रादेशो, तियमो, व्नियमों 
तथा उपकविधियों ( 872 !8फ8 ) का प्रेग्रेजी मूलपाठ ( ए&४४०४ ) हो प्राममणिक 
माता जाता है। परन्तु कुछ राज्य विधानमण्डल (उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश) प्रौर 
उच्चन्यायालय (यथा राजस्थान का) पहले से ही हिन्दी मे कार्य कर रहे थे। इनसे हिन्दी 
छोड़कर म्रैंग्रेजी मे कार्य करने के लिए कहना उल्टी बात होती । ध्तः संविधान मे यह 
अ्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किप्ती भी राज्य के राज्यपाल हिन्दी 
या णी भी राज्यभाषा हो उसके, उच्च न्यायालयों की कार्रवाई मे प्रयोग की भी श्राज्ञा 
दे सकते हैं, परन्तु निर्शायों तथा विधियों का भ्रेंग्रेजी मे लिखा जाना तब भ्रावश्यक होगा 
यदि कोई विधातमण्डल विधेयकों भ्ोर अधिनियमो श्रादि के लिए श्रंग्रेजी के बदले किसी 
प्रन्य भाषा का प्रयोग करना निश्चित कर चुका है तो वहाँ उन विधेयको भ्रादि का अंग्रेजी 
अनुवाद भी तैयार किया और प्रामास्यिक माना जाता चाहिए।* 


राज्यों की सरकारी भाषा- राज्यो के विधानमण्डलो को विधि द्वारा हिन्दी 
या उस राज्य भें धोली जाने वाली एक अथवा एक से प्रधिक भाषाओं को, राज्य की 
सरकारी भाषा निर्धारित करने का प्रधिकार है । जब तक कोई राज्य कोई ऐसा निर्णय 
नही करता तब तक उसको सरकारी भाषा पहले की भाँति अंग्रेजी ही रहेगी ।३ 


सघ ओऔौर राज्यों में तथा अन्तर्राज्य पत्र-व्यवहार की भाषा तत्कालीन सबोय 
राज भाषा (पर्थात्‌ इस समय अंग्रेजी ) रहेगी, परन्तु दो या अ्रधिक राज्य चाहे तो 
झापस का पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने का समझौता कर सकते हैं ।४ 

किसी राज्य में अल्पसंख्यकोंकी भाषा के लिए विशेष व्यवस्था-- 
किसी राज्य की जनसंख्या के किसी पर्याप्त बढ़े अश की माँग पर राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट 
कार्यों के लिए उस्त समुदाय की भाषा को भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने का 
भादेश दे सकते हैं।" सघ छासन (सरकार) के किसो भो पदाधिकारी या प्राधिकारी 


सप्तम संघोवन कानून १६५६ द्वारा जोड़ी गई ३५० (प्र) तथा ३५० (व) 


घासएँ । “घनु० ऐेड८ (२) भोर (३), 3 पनु० ३४४५, ४ झनु० ३४६,” 
“प्रनु० ३४७ 


रेड भारतीय गण॒दंत का सविधान 


को राज्य प्रें प्रयुक्त होने वाली किसी भी मापा में प्राथंनापव या भविदनपत्र दिये र॑+ 
सकते हैं ।१ किसी विघानमण्डल का सदस्य यदि भपने भ्रभिप्राय को वहाँ की सरकाये 
भाषा में प्रकट नहीं कर पाता तो सदन के प्रध्यक्ष या सभापति द्वारा उसे अंग्रेजी गा 
झपनी मातृभाषा में भाषण देने को भनुमति दी जा सकती हे । 

हिन्दी का भावी विकास--हम ऊपर बतला प्ाये हैं कि संविधान में सच्डू सर- 
कार का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिन्दी का प्रसार श्या विकास करे। 
हिंदी का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि वह भारत की संयुक्त संस्कृति के 
सभी तत्वों की प्रभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह पावश्यक 
कि हिंदी के मोलिक रूप को हानि पहुँचाये बिना उप्तके भण्डार को यथासम्मव भारत को 
सभी प्रमुख भापाभों की शैलियों, झब्दावलियो झौर मुहावरो से सुसम्पन्न बनाया जाय) 
जिन भाषाझ्रों से हिन्दी के भण्डार को बढ़ाने मे सहायता ली जायगी उन्तकी संख्या १४ है. 
भौर वे हैं---भासामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलायल, मराठी, 
जड़िया, हिंदी के पंजाबी, संस्कृत, तामिल, तेलगु भोर उर्दू। हिंदी के शब्द-भण्डार का 
प्रधान मूलत्नोत संस्कृत, भाषा होगी।* 

इसका यह भर्थ है कि राजभाषा हिंदी उत्तरप्रदेश तया भ्न्‍्य हिंदी भाषाभाषी 
राज्यो में बोली जानेवाली हिंदी से मुहावरों तथा शब्दों भादि मे कुछ विभिन्न हो सबती 
है । हिंदी के भावी स्वरूप पर सभी प्रादेशिक भाषाप्रों का थोडा बहुत भ्रसर पढ़ेगा। 
कुछ लोगों ते इस भाषा के लिए एक नया नाम भी गढ़ लिया है भ्र्थाव्‌ भारतो' जिसके 
इसका भौर प्राजकल की हिंदी का भ्रन्तर रुपप्ट किया जा सके । 

कुछ विशेष वर्गों को संरक्षण ७५ 

यद्यपि संविधान में राजनीतिक प्रल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार का प्रश्नय न देने 
का निश्विय कर लिया गया या। परन्तु कुछ ऐसे वर्गों को विश्वेप संरक्षशा प्रदान किया गया 
है जो प्रपनी लघु संख्या या पिछड़ी हुई दशा के कारण भन्यो के साथ समानता के प्राघार 
वर छड़े वहीं हो सकते । जिन वर्गों को विशेष संरक्षण देने के घिए चुना गया वे हैं? ' 
अनुसूचित जातियाँ, भ्रनुसूचित झ्रादिम जातियाँ, तथा ऐंग्लो इण्डियद । इन वर्गों को दिया ' 
गया विद्येप संरक्षण भी केवल १० वर्षों के लिए भस्यायी रूप से है भ्रौर उक्त काल के ' 
बाद कुछ विशिष्ट बातो के भ्ृतिरिक्त समाप्त कर दिया जायैगा । 

अनुसूचित और आदिम ज्ञातियाँ--भनुसूचित घोर भादिम जातियों के लिए 
उनकी जनसख्या के झ्राघार पर लोकसभा तथा विभिन्न राज्यों को विधान सभा्रों में स्पृशू 


१ धनु ०३५०, “भनु० ३११ 


संविधान में संशोधन की पद्धतियाँ तथा कुछ अन्य विषय र्धरे 


श्रुरक्षित कर दिये गये हैं । सविधान के लागू होने की तिथि से १० वर्ष बाद ये संरक्षण 
ख़यमेव समाप्त हो जायेगे ॥* कार्यक्षमता को भावश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए 
प्रार्वजनिक नौकरियों मे इन जातियों के उचित भाग का ध्याव रखा जायगा।*े 


संविधान के निर्देशानुसार राष्ट्रपति को एक ऐसे विशेष प्रधिकारी को नियुक्ति करता 
प्रावश्यक है जो उन्हे समय-समय पर रिपोर्ट दारा सूचित करता रहे कि भ्रनुसूचित श्रोर 
झ्रादिम जातियों को प्रदान किये गये संरक्षण किस प्रकार क्रियान्वित किये जा रहे हैं।२ 
इस श्रधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और उसे “भ्नुसूचित भौर भ्रादिम जातियों का 
प्रायुवत या कमिश्नर! कहा जाता है । राष्ट्रपति सविधान लागू होने के १० वर्ष बाद वा 
जब भी थे उचित समभेगे एक भ्रायोग नियुक्त करेंगे जो अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन श्रौर 
जनजातियो के कल्याण कार्य के सम्बन्ध मे अपना प्रतिवेदन देगा ।४ संघ सरकार को 
भनुसू चित जनजातियों के कल्याण की योजना के निर्माण भोर क्रियाल्यय के सस्बत्ध से 
राज्यो को निर्देश देने का अधिकार है। इसी प्रकार राष्ट्रपति सामाजिक तथा शिक्षा की 
दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो' की स्थिति की जाँच भौर उस विषय मे सिफारिश करने के 
लिए भी आ्रायोग की नियुक्ति कर सकते हैं।+ 
राष्ट्रपति राज्यपालों तथा राजप्रमुखो के परामर्श से यह॑ तय कर सकते हैं कि 
विभिन्न राज्यों मे किन-किन जातियो, समुदायों या श्रादिम जातियो को श्रनृसूचित था 
ब्रादिम जातियो को सज्ञा दी जाय । राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई इनकी तालिका में संसद 
विधि द्वारा परिवर्तन कर सकतो है; भन्‍्यथा नहीं।* 
एँग्लो इश्डियन समुदाय--अनुसूचित जातियो तथा जन-जातियो के अतिरिक्त 
, एँग्लो-इण्डियन समुदाय को भी कुछ बादो में विशेष सरक्षण प्रदान क्या गया है। इस 
समुदाय के सदस्थो की सख्या बहुत थोडी है श्रोर दीर्घकाल से ये लोग भपने निर्वाह के 
लिए राजसेवाझो पर निर्भर रहे हैं। सीमाकर ( (:५६६०॥0$ ), डाक भौर तार विभाग, 
रेल आदि केन्रीय विभागों की नौकरियों मे इस समुदाय के लोगो की सख्या ग्रधिक रही 
है। यदि उक्त सेवाओं में इन लोगो की विशेष स्थिति में कोई सहसा परिवर्तन कर दिया 
जाता तो इन्हे बड़ी आधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। फलत: सविधान मे यह 
व्यवस्था खखी गई है कि उसके लागू होने के दो दर्ष बाद तक सीमाकर, डाक भ्रौर ता 
भ्रादि विभागों की नौकरियों में एग्लो-इण्डियनों की भरती उसी झ्राधघार पर होगी जिस 
प्रकार १५ अगस्त १६४७ के पहले हुआ करती थी । इसके बाद हर दूसरे वर्ष उनके लिए 


*प्रनु० ३३०, ३३२, ३३४; 'धनु० ३३५। रग्रनु० ३३८, उप्रनु० ३३६४ 
5मतु० ३४०, अनु« इ४१ और ३४२ 
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सुरक्षित स्थानों में से १० प्रतिशत की कमी होती जायगी भौर संविधान के लागू होने के 
१० वर्ष बाद संरक्षण का भ्रन्त हो जायगा [* 

राज्यों को विधाल सभाभ्रो तथा लोकसभा में भी इस समुदाय के प्रतितिधित्व 
की विशेष व्यवस्था की गई है । यदि राष्ट्रपति यह समझे कि इस समुदाय का लोकसभा 
में पर्याप्त प्रतिनिधित्व॒नही है तो वे इसके दो प्रतिनिधियों को उक्त सभा का सदस्य 
नामाक्ति कर सकते हैं ॥ इसी प्रकार को स्थिति में राज्यपाल या राजप्रमुख भी राज्य 
विधान सभा से उचित संल्या में ऐंग्लोडिण्डपत सदस्यो को नामाकित कर सकते हैं | * 
यह व्यवस्था भी सविधान के लागू होने के १० वर्ष बाद समाप्त हो जायगी | 

प्रन्त' में; ऐग्लोइण्डियन समाज को शिक्षा सम्बन्धी थ्रनुदानों ( (+79॥8 ) के 
विषय मे विशेष सरक्षण प्रदात किया गया है। ३१ मार्च १६४५ को विभिन्‍न राज्यों 
में ऐंग्लोइण्डियन समाज को जो शिक्षा सम्बन्धी आर्थिक सहायता प्राप्त थीं वे ३ वर्षों तक 
ज्यों की त्यो बनी रहो | इसके बाद हर तीसरे वर्ष इनमें १०% की कमी होती जाथगी 
तथा १० वर्ष बाद यह संरक्षण भी समाप्त हो जायगा | इस श्रनुदान की प्राप्ति के लिए 
यह भावश्यक है कि ऐंग्लोइण्डियन शिक्षा-संस्थाश्रों की वापिक छात्र-प्रवेश सर्या में कम 
से कम ४०% स्थान भन्य समुदायों के बालको को भी दिया जाय ।3 

अनुसूचित क्षेत्रों प्रौर आदिम जातियों का शासन झौर नियंत्रण 

अनुसूचित क्षेत्रों से राज्यों के उन क्षेत्रों से भ्रभिभ्राय है जिनमें भ्रादिम जातियाँ 
रहती हैं. तथा जिनको राष्ट्रपति मे श्रादेश ढारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है! 
इन श्रनुसूचित त्षेत्रो की प्रशाक्षव-व्यवस्था राज्य के प्रन्य भागो की व्यवस्था से भिन्न है । 
इन क्षेत्रो के प्रशासत के सम्बन्ध में सघ सरकार राज्यो को निर्देश दे सकती है । इन क्षेत्रों 
में 'प्रादिमजाति परामझ॑दात्री परिषदे' ( ुपाएशं #वेण5077 ८०णाटां।) बताई 
जाय॑गी । ये परिषदे राज्य मे रहने वाली प्रादिम जातियों की उन्नति तथा भलाई सम्बन्धी 
उन बातो पर परामर्श देंगी जिन पर राज्यपाल उनकी राय माँगें॥ राज्यपालो को यह 
शक्ति है कि वे ससद या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि या प्रधि- 
नियम के प्रम्बन्ध मे यह भ्रादेश दे दे कि वह प्रनुसूचित क्षेत्रों मे लागू नहीं होगी प्रथवा 
कुछ निश्चित भ्रपवादों भर सथोधनों सहित लागू होगी । राज्यपालो को यह भी प्रधिकार 
है कि वह अनुसूचित ग्रादिम जातियों मे भूमि के हस्तातरण को बजित घोषित करें 
था उस पर प्रतिबन्ध लगा दे तथा इसी प्रकार वे इन जातियों में भूमि-वितरण 


तथा इनके साथ लेन-दैन के व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । थे सारे नियम 





*भनु० ३३६, “ग्नु० ३३१ भोर ३३३, उम्ननु० ३३७ के 
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ठन की विस्तृत बातों का नियमन प्रथमतः राज्यपाल द्वारा बनाये नियमों तथा बाद में 
इन परिषदो के बनाये गये नियमों के भ्रनुसार होता है।* 

इन परिषदों के कार्य तथा कर लगाने के अ्रधिकार उप्ती उसी अ्रकार के हैं जैसे 
भस्पत्र स्थावीय संस्थाओं के होते हैं॥ जिस प्रकार स्थानीय संत्थाओरो पर राज्य 
सरकार का वतियंत्रण रहता है उसी प्रकार इन परिषदों पर श्राप्ताम के राज्यपाल का 
नियंत्रण है। भ्र्थात्‌ वह इनके प्रस्तावों को निलंबित कर सकता है, तथा परिषदों को 
विघटित कर सकता है । तथापि, इन परिषदो झ्रौर स्थानीय सस्थाओ्रों में यह श्रस्तर 
है कि इन परिषदों को कुछ विषयो मे विधायिती शक्तियाँ ([.2954098 909९१) | 
भी प्राप्त है जैसे कृषि भूमि वितरण, वनों तथा जलपथों का प्रबंध, 'कूम कृषि ग्राम 
समितियों, सरदारों भ्ौर मुश्तियों के उत्तराधिकार, विधाह श्रोर सामाजिक प्रथाग्रों 
भ्रादि के सम्बन्ध मे। इन सभी विधियों के लिये राज्यपाल की सम्मति ग्रावश्यक 
है ।* कुछ विशेष प्रकार के मुक॒हमों का फैसला करने के लिए ये परिषदे ग्राम त्याया- 
लग भी बना सकती हैं। इत न्यायालयों के निर्णयो की श्रपील परिषदों में श्रोर 
परिषदों से उच्च तथा नच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।है 

इन श्रादिम जातियों से व्यापार करने वाले भ्रथवा उनको ऋण देने वाले 
बाहरी लोगो के इन प्रकार के ध्यापारों के नियंत्रण के लिए ये परिपदे विनियम बना 
सकती हैं ।४ 

इन परिषदों वी विघायिनी शक्ति के श्रन्तर्गत विषयों के सम्बन्ध में राज्य 
विधान-मण्डल की कोई विधि इन क्षेत्रों मे उस समय तक लागू नही हो सकती जब तक 
सम्बन्धित जिला या क्षेत्रीय परिषद्‌ उसके लिए निर्देश न दे दे। राज्यपाल को यह शक्ति 
है कि वे प्रस्य विषयो से भी संबंधित किसी संसदीय या राज्यविधान मण्डल की 
विधि अ्रथवाप्रधिनियम को उक्त क्षेत्रों मे लागू होने से रोक दें या कुछ भपवादो प्रौर 
संशोधनों के उपरान्त हो उसे लागू होने दे ५ 


"वही भनु० १, सवही प्रनु० _३, अवही अनु० ४, “वहीं भनु १०, "वही 
अनु० १२१ 
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संघ ओर राज्यों की 


अध्याय १३ 
वित्तीय व्यवस्था 


भारतीय वित्त-ब्यबस्था की ऐतिहासिक प्ृष्ठभूमि--भारत के वित्तीय 
( ए०थ्राटांशे ) इतिहास में समय-समय पर भारत॑ की सवैधानिक रूप-रेखा मे होने 
वाले परिवर्ततो की कलक दिखाई देती है। ब्रिटिश शासन के आरभिक काल में जब 
यहां तीन प्रेसरीडेल्सियाँ श्रलग-भलग भर स्वतत्र एककों ( ध॥5 ) के रूप में भावी 
जाती थी तब, उनमे से प्रत्येक की भ्रपत्री स्वतत्र वित्तीय व्यवस्था भी हुआ करती 
थी, यद्यपि उस पर इंगलैण्ड स्थित कपनी के भ्रधिकारियो का नियंत्रण रहता था। 
सम्र्‌ १७७३ से केन्द्रीय सरकार का विकास प्रारंभ हुआ शभ्रोर उसके विकास के साथ 
प्राग्तीय स्वतत्रता का हास होता गया प्र अन्त में सत्‌ १८३३ मे प्रेसीडेन्सियो को 
किसी भी भ्रकार की विधियाँ बनाने वी शक्ति नहीं रही भोर सारी विधायिका शक्तियाँ 
कलकता में स्थित इस्पीरियल लेजिस्लेटिव कॉसिल मे केख्धित हो गईं ॥ विधायिनी 
शक्तियों के केद्वण के साथ वित्तीय-व्यवस्था का भी केन्द्रण हुमआ । सारे देश का एक 
ही झायव्ययक (बजट) बनने लगा श्रोर प्रान्तीय श्राय-व्यय के अनुमान (2877॥25) 
उस के भाग मात्र रह गये। धारा राजस्व, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल 
किया जा ताया प्रान्तीय सरकारो द्वारा, एक ही केन्द्रीय कोष ([79९79) एऋणैा।8- 
धुप०४० ) में जमा होता था | प्रान्तीय व्यय की हर रकम के लिये चाहे बह कितनी ही 
छोटी वयो न हो, के द्धीय सरकार की भनुमति झावश्यक थी । 

शीघ्र ही यह पद्धति भसुविधाजनक सिद्ध हुईऔर उसके श्रनुसरण में कटि- 
साइयों का भ्रनुभव होने लगा। फलत्त: सन्त १६७० से लाई मेयो के वित्तीय प्रस्ताव 
द्वारा विकेद्रण श्रारभ हुआ। इस वित्तीय विकेन्द्रस का लॉर्ड रिपन ने १८८० 
तथा लॉर्ड वर्जन ने १६९०४ के अपने वित्तीय प्रस्तावों द्वारा भ्रौर भी भागे बढाया। 
वित्तीय विकेद्रश का मूल तत्व यह था कि प्रान्तों को राजस्व के कुछ स्रोत दे दिये 
गये थे औौर हुछ विषयों से सबंधित व्यय, ओर उससे कहां गया कि जेसे भी बने वे 
इस प्रय और व्यय का सन्तुलन कर ले। लेकिन जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों भ्रादि 
पर प्रान्तों का व्यय उनकी भाय से भ्रधिक होने लगा तो केन्ध को झ्पने झाय में से उन्हे 
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-अतिरिक्त घनराशि देनी पड़ी । विभिन्न प्रान्तों को केद्ध से प्राप्त घन की राशि पंचवर्षीय ५ 
-समभौतों द्वारा निश्चित की जाती थी। यह स्थिति प्रथम महायुद्ध के भ्रत्त तक 
बनी रही | 


सम्‌ १६१६के प्रधिनियम द्वारा प्रान्तों को श्रांशिक स्वाधीनता या उत्तरदायी 
शासन व्यवस्था प्राप्त हुई जो इतिहास में यह झाशिक स्वायत्त शासन (/ैपा०7०0५) 
दवेघ शासन ( [9एशा०ाए ) के नाम से प्रसिद्ध है। वित्तीय स्वाधीनता के बिवा प्रन्य 
श्रकार की स्वाधोनता भ्रसंभव है । भ्रतः १६१६ के सुधारों के श्रन्तर्मत भारत सरकार 
. और प्रातीय सरकारो के बीच शासन के विषयों के बेँटवारे के साथ-प्ताथ राजस्व के 
विषयों का भी एक प्रकार से विभाजन किया गया ॥ तथापि, राजस्व का ऐसा विभाजन संभव 
म हो सका कि केन्द्र तथा राज्य अपने-अपने क्षेत्रों मे वित्तीय दृष्टि से स्वयं पर्यात्त तथा 
आत्मनिर्भर ही जाते । श्रतः तथाकथित भेस्टन-निर्णशय (7ध९८४४00 /फ9४0 ) के , 
पनुसार एक धस्थायी प्रंतर्कालीन व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार श्रान्तो को 
प्रतिवर्ष भारत सरकार को ६३८ लाल रुपया भ्रनुदाव के रूप में देना पढ़ता था । केन्द्रीय 
सरकार से यह भाशा की गई कि वह अपनी विक्त-व्यवस्था में इस प्रकार के परिवर्तन 
करे जिससे यथासंभव शोध ही उसे श्रान्‍्तों से सहायता लेने की प्रावश्यकता न रह 
जाय । भारत सरकार से सन्त १६२८-२६ तक यह कर लिया और प्रान्तो से विचीय 
सहायता लेना बन्द कर दिया । 


इसके घाद स्‌ १६३५ के शासत-सुधार हुए । यह सुधार संघीय शासन श्रौर 
- स्धीय वित्त व्यवस्था के भाघार पर निर्धारित किये गये थे । संध सरकार को सीमा कर 
( (५४०४9 ), उत्पादन कर ( नशीले पदार्थों को छोड़कर ( [7508९ 0प्र0 ), है 
निगम कर ( (०9020० "४७ ), झायकर ( 7700076 7४४ ), स्टेम्प 
( 50079 [002०5 ), नमक कर ( 58]: 7४5 ), प्रादि से होने वाली श्राय दी 
गई, तथा भ्रान्तो को भू-राजस्व ( [,200 ॥१८ए८०७०८ ), प्लावकारी ( एडट5८ ), 
-कृषि आयकर ( /8पर८परीएडशे [70076 7४६ ), कपिभूमि के उत्तराधिकार 
पर लगनेवाले कर श्ौर भोग-दिलास की वस्तुओं तथा मनोरंजन पर लगाये जाने वाले करों 
की प्राय दी गई । इस वितरण द्वारा प्रान्तों को अपनी झावश्यकता के लिये पयाप्त घाव 
के साधन नहीं मिल सके | कुछ त्रास्तों की भ्राय उनके झ्रावश्यक व्यय से भी कम थी भौर 
ऐसा तो कोई भी प्रान्त त था जिसके पास राष्ट्रनिर्माण-योजनाशो में लगाने के लिये पर्यात 
बचत हो। धादे वाले श्न्तो ( [9८0६ 7709770८5 ) की समस्या पर विचार करने 
के लिए सर भोटो निमेयर की भष्यक्षता मे एक समिति नियुक्त की गई | इस समित्ति 
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को अपने निर्णय ( 00 ) में विभिन्न प्रान्तों को निम्न लिखित सहायताएँ दी जाने 
ब्की सिफारिश की :-- 


बंगाल ७४ लाख रु० वाधिक 
बिहार 5२३४० १ 2१६ २६, 
मध्य प्रांत हैक 
श्राप्ताम 5. 
( इसके पतिरिक्त 
७ लाख रुपया प्रासाम 
राइफल्स के लिए भी 
दिया गया । ) 
उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत. ११० ” # ह# 
उड़ीसा २० / !” ”  (१६लास भौर केवल 
एक बार ) 
सिंध १०४४ १०7११ 9 ५ आर] 
संयुक्त प्रान्त २४५ ! ? ! [केवल ५ वर्षोके 
के लिए ) 


इस प्रकार की सहायता प्राप्त करके प्रान्तो ने अपना स्वायत्त शाप्व श्रारम्भ 
कया । भविष्य में प्रान्तो की प्राय में ऐसी वृद्धि हो सके कि थे राष्ट्र निर्माण के कार्यों 
में भी कुछ रुपया लगा सके, इस उद्देश्य से सतत १६३४ के भारत सरकार अधिनियम 
में कुछ केन्द्रीय करों से होने वाली पूरी प्राय के प्रास्तो मे वितरण को व्यवस्था रक्खो 
गई थी। ये कर थे--उत्तराधिकार शुल्क, संघीय स्टैम्प कर, सीमान्त कर ( ''छाफा- 
20] 'पु४८ ), नमक कर, उत्पादन कर तथा जूठ कर | इन करो को भारत सरकार 
बसूल करती पर उनसे होने वाली पूर्ण श्राप श्रान्तो मे बाँठ दी जाती थी। इसके 
अतिरिक्त आयकर के प्रान्तीय स्रोतों से प्राप्त राशि के एक भाग को भी (जो एक निश्चित 
अधिकतम सीमा के अन्तर्गत भ्रावश्यकतानुसार घटता-बढ़ता रहता था) पश्रान्तों में बाँठ 
देने की व्यवस्था थो। भारतीय संब में सम्मिलित होनेवाले देशी राज्यों के लिए विशेष 
वित्तीय व्यवस्थाएँ रक्खी गई थी। 
संघीय वित्त की आदशी व्यवस्था--संघीय विच् की प्रादर्श व्यवस्था वह है 
जिप्मे संघ भ्ौर एककों के झ्राय के स्रोत दो हुक विभक्त मौर एक दम अलग रहें, पर 
जिसके द्वारा दोनों पक्षों को झपने अधीन कार्यों का व्यय-प्ार वहन करने के लिए 
पर्याप्त वित्त भी प्राप्त हो। परन्तु संसार का कोई संघ राज्य ऐसा नहीं है जिसकी 


२५१२ भारतीय गखतंत्र का संविधान 


वित्तीय स्थिति ऐसी भ्रच्छी हो कि वह इस भादर्श तक पहुँच सके । संयुक्त राज्य प्रमरीका " 
ही एक हो मात्र ऐसा संघ राज्य है जो इस भादश्श के थोड़ा-बहुत समीप पहुँच सका है, 
पर भ्रत्य संघ राज्यों में या तो संघ सरकार को अपनी श्राय का कुछ अ्ंश्व सहायतानुदान' 
के रूप भे एककों को देना पड़ता है अ्रयवा एकक राज्यों को प्पन्ी भ्राय का एक भाग संघ 
सरकार को देना पड़ता है। कनाडा ्रोर भ्रास्ट्रेलिमा में संघ सरकार राज्यो को वित्तीय 
सहायता देती है भौर स्विट्जरलेण्ड में दैष्टनी को संघ-शासन को यदा-कदा वित्तीय पनु- 
दान देना पड़ता है । केन्द्र तथा एकको के बीच आय के स्रोतो का विभाजन हर संघ राज्य 
में पाया जाता है, लेकिन यह विभाजन नित्ान्त दो हक या स्पष्ट क्दाचित ही कही हो सका 
हो। जिस प्रादर्श को श्रपेक्षाइृत श्रधिक समृद्ध और सम्पन्न राज्य नहीं प्राप्त कर सके 
वहू भारत जैसे निर्धन देश के लिए झसम्भव ही था। भ्रतः यहाँ श्राय के साधनों के 
के विभाजन के होते हुए भी सघ सरकार द्वारा राज्यों को ध्रावश्यकतानुसार सहायता देने 
की व्यवस्था रवखी गई है। 

राज्यों और सघो के बीच आय के स्रोतों का विभाजन- भारतीय 
संविधान की सप्तम अनुसूची मे शक्ति विभाजन की जो तीन सूचियाँ दी हुई हैं 
उन्ही मे सघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के स्रोतों का भी निम्नलिखित विभाजन 
दिया हुभा है-- 


क्र, संघीय भाय-स्रीत 


१. कृषि भ्रायकर के अतिरिक्त भ्न्य प्रकार के भ्रायकर । 

२. नियति शुल्क सहित सीमा शुल्क । 

३. तम्बाकू तथा भारत में बनी भ्रन्‍्य वस्तुप्रो पर उत्पादन शुल्क, परन्तु इनमें 
कुछ वस्तुयें प्र्थाव्‌ (प्र) मानव उपभोग के लिए बनाये गये मादक पेय झौर (ब) प्रफीम, 
माँग, गाँगा भर प्रत्य सश्नीले द्रव्य सम्मिलित नहीं हैं। 

४. निगम कर । 


५. कृषि भूमि के मूलधन को छोड़कर व्यक्तियों तथा कम्पनियों के सभी प्रकार 
की संप्यत्ति के मुलधन पर कर, कम्पनियों के मूलघन पर कर ॥ 

६. कषि भूमि को छोककर भ्रन्‍्य सम्पत्ति शुल्क (25096 तेणए)। 

७, कृषि भूमि को छोड़कर भ्रत्य सम्पत्ति के उत्त राधिकार पर कर 

८- रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्वुधो या यात्रियों पर सीमान्त 
कर (7८४ ४5), रेल के किराये भोर उनके द्वारा ले जाये जाने वाले माल 
के किराये पर कर । 
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2. स्टेम्प 'शुल्क को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज तथा वादा बाजारों के सोदों 
अर कर । 


१०, विनियम पत्रों (87]$ ०६ 850०॥३०४८), चेकों, वचनपत्रों (0/0॥75- 
507ए 7068 ), वहनपत्रों, प्रत्यक्ष पत्रों, कम्पनियों के हिस्सों (507८७) के हस्तान्त- 
“रण ऋण पत्रों, प्रतिपत्रों प्रौर रसीदों के सम्बन्ध में लगने वाले टिकटों ( 50॥795 ) 
चर कर । 

११, समाचार पत्रों के कय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित होने दाले विज्ञापनों 
थर कर। 

१२, समाचार पत्रों को छोडकर प्रन्य वस्तुओं की खरीद तथा विक्री पर लगे 
आर जब कि ऐसी खरीद व बिक्री भ्न्तर्राज्यीय व्यापार के पन्तर्गल हो | 

१३, किसी स्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर संघ सूची में 
सम्मिलित विषय के सम्बन्ध मे शुल्क । 

संघीय राजस््र के अन्य स्लोत--करो तथा छुल्कों के भ्रतिरिकत संघ-सरकार 
की भ्राय के चार भन्‍्य स्रोत भी है भ्र्थात्‌ (१) सरकारी उद्योग श्रौर व्यवप्ताय से 
आय केसे डाक, तार, नमक श्ौर भ्रफीम का उत्पादन, लॉटरियों श्रांदि से, (२) 
अम्पभुत्त के भ्रधिकारों से प्राप्त भाव जैसे मुद्रा के टंकन, संधीय सम्पत्ति, उत्तरा- 
'घिकारविहोन सम्पत्ति श्रादि से, (३ ) विविध ल्लोत जैसे वह घनराशि जो भूतपूर्व 
अरेशों को उतके निजी व्यप को देने के लिए संघ की भाग 'खः राज्यो से मिलती है 
ओर (४) ऋण लेने से प्राप्त घन 


ख, राज्यों के ग्राय-स्नोत 


१. भू-राजस्व । 

२. कृषि आयकर) 

३. कृषि भूमि पर उत्तराधिकार शुल्क । 

४४. कृषि भूमि विषयक सम्पत्ति कर । 

४. भूमि तथा भवनों पर कर। 

६. संसद से विधि द्वारा खनिज-विकास के सम्बन्ध में लगाई गई परिसीमाग्रों 
के भ्स्तर्गंत खनिज ()(47८:४]) अधिकार पर कर। 

७. मादवीय उपभोग के लिए निर्मित मादक पेयों, प्रफोम, भाँग तथा भन्य मादक 
अस्तुप्ों पर उत्पादन कर | 

5, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश 
धर कर । 
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ड़ 


६, विद्युत के उपभोग, विक्रयादिघर कर । 
१०५ समाचारपत्रों के क्रय-विक्रम को छोड़ कर भ्रन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रया 
पर कर । 
११५ समाचार पन्नो में प्रवाित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर भन्‍्य विज्ञा- 
पनो पर कर। पे 


१२. सडको या भ्रन्तर्देशोय जलपथो से जानेबालो वस्तुम्रो तथा यात्रियों पर कर । 
१३. सडको पर चलने वाली गाड़ियों भ्रादि पर कर | 
१४. पशुओं तथा नौकाप्रो पर कर । 
१५. पथकर (]05 ) 
१६, वृत्तियों, व्यापारो, आजोविका्ों और नौकरियों पर कर | 
१७. व्यक्ति कर । 
१८. विकास की वस्तुओों पर कर जिनके अन्तर्गत झामोद, विनोद, पणा भोर जुप्रा 
खेलने पर लगने वाले कर भी द्ामिल हैं । 
१६. संघ सूची में दिये गये स्टैम्प धुल्को को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों पर लगने 
बाले स्टैम्प शुक्ल सम्बन्धी कर । 
२० राज्य सूची मे वशित किसी भी विपय के सम्बन्ध में शुल्क । 
राज्य की आय के अन्य ख्रोत-करों के भ्रतिरिक्त राज्यो की श्राय के भी 
चार भम्य स्रोत हैं, प्र्थाद्‌ (१) राजरीय उद्योगों व व्यापारों से जेसे यातायात, मीनपालन 
श्रादि से, (२) खातों के होने बाला लाभाश, वन राजस्व तथा निखात विधियों 
(75638०४८ 707८ ) प्रादि से, (३) भ्रद्ध सरकार से प्राप्त होने वाले सहायक प्रनु- 
दान, और (४) ऋण 
संघीय वथा राज्यों के समवर्ती स्रोत--(१) स्टाम्प शुल्क पर लगाई दरों 
दथा स्यायालयों सम्बस्घी स्टाम्प शुल्कों को छोडकर अन्य प्रकार के स्टाम्प छुल्क श्लौर (२) 
समवर्ती सूची में दिये गये विषयों मे से किसी पर शुल्क, सड्ड भौर राज्यों के समवर्ती 
शाय-स्रोत हैं। 
संघ तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति--भ्ाय के विभिन्न स्रोतों के जिस विमा- 
जन की चर्चा हम कर झाये हैं उठसे यह न समभना चाहिए कि जो झ्ाय झ्लोत जिस पक्ष 
को सौंप दिया गया है उस स्नोव से होनेवाली सम्पूर्ण भाय भनिवार्य रूप से उसी पक्ष को 
मित्तती है । इस विभाजन से केवल यह प्रकट होता है कि कौन-कौन कर संघ सरकार लगा 
भोर बसूत वर सकती है, झौर कोन राज्य सरकारें | जहां तक राज्यमूचों में वरणित 
करों का सम्बन्ध है, उनसे होने वालो धमस्त प्राय राज्यों ( या स्थानीय संस्याप्रों ) के 


संघ शौर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था रभ्् 


कोष में जाती है। लेकिग यह बाद संधीय करों से होने वाली श्राय के सम्बन्ध में नहीं” 
कही जा सकती, वषोकि संघ के बहुत से ऐसे कर है जिनकी झ्राय पूर्ति: था भंशतः 
राज्यों को दी जाती है। इस प्रकार झाय के छ्लोतों का विभाजत एक दम दो हूक या 
स्पष्ट नही है, कि जो ख्तोत जिस पक्ष को दिया गया बह पूर्णत: उसी का हो ग्या। कई 
संघीय करों में राज्यों का-भी हिस्सा है। इसके भलावा राज्यो की केन्द्र से कई प्रकार की 
वित्तीय सहायता लथा अनुदान भी मिलते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से भारतीय 
वित्तीत व्यवस्था की उसी प्रकार को रूप-रेखा है जेवी १६३५ के प्रधिनियम तथा नौमे 
यर निर्यय ( 'संक्यदएटा ४फश्यते ) के भ्न्तर्गठ थी | 


इसका कारण यह है कि झ्ाय के स्रोतों का ऐपा स्पष्ट विभाजन सम्भव न था 
जिससे स्द्ध भौर राज्यो को अपती श्रावश्यकताशो के लिए पर्यात साधन मिल जाते। 
चाहे जिस प्रकार से भ्राय के स्रोतो का स्पष्ट विभाजन क्या जाता, उसके एक न एक 
पक्ष को अपनी श्रावश्यकता से कम मिलना प्निवार्य सा था | इस सम्बन्ध में सबसे टैढी 
समस्‍या थी प्राय-कर की। संघोय वित्त-ध्यवस्था के सिद्धान्तों के भ्नुसार प्रत्यक्ष कर 
होते के कारण यह कर राज्यों को दिया जाना चाहिए, परन्तु यदि ऐसा कर दिया जाता 
तो सद्ध को वित्तोय स्थिति गड़बड़ हो जाती श्रौर जैसा भेस्टन निर्शाय के भन्तगंत हुप्रा 
था, सब्डू सरकार को राज्य सरकारो के अनुदान ( (.07ध/000075 ) पर निर्भर 
रहना पडता । सम्पूर्ण स्थिति पर भली-माँति विचार के पश्चात्‌ यही उचित समझा गया 
कि संघ सरकार की वित्तीय स्थिति स्वतत्र रहे भौर राज्यों से अनुदान लेने के बदले वही 
उन्हें झ्रावश्यक प्रनुदान प्लौर सहायता दे। संधीय सरकार समस्त देश की एकता की 
सरक्षक है। उसे वित्तीय मामलो मे राज्यमुखापेक्षी दनावा वाच्छरीय न था| 


वित्त के सम्बन्ध मे राज्यो की स्थिति कुछ भ्रजोब-सी है। एक शोर तो शिक्षा, 
लोक स्वास्थ्य भर विकास श्रादि जैसे राष्ट्रमिर्भाण के कार्य उन्हें सौप गये हैं जिसमें 
अधिकाधिक व्यय की प्रावश्यकता पड़ेगी भर दूसरी भोर उनको जो भराय-ल्लोत दिये गये 
है उनसे भ्राय बढने के बजाय घटने, कुछ विपयो में तो बिल्कुल ही चुप्त हो जाने की 
सम्भावना है । राष्ट्रीय जबमत बहुत दिनो से मद्यनिषेध शोर भूमि राजस्व में पर्याप्त 
कमी वी माँग करता पहा है। ये दोनों हो राज्य-सूची के बड़े महत्वपूर्ण कर हैं मोर 
उनकी भ्राय में कमी होने का राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़े ब्रिता न रहेगा । 
इन सब बातो को हृप्दि मे रखते हुए संघ कोप से राज्यो के कोषों मे घन बा श्राना 
परमावश्यक है। सद्डीय भाय के साधन जेसे सीमा कर, उत्पादन कर औौर भाय कर 
आदि से बड़ी घादमी होती है शोर भविष्य में इस झादमी के बढ़ते ही जाने की सम्मा- 
बना दै घटने 'को रहीं । परत देन्द्र से राज्यों वी सहणठा की प्ाज्ञा करना उचित ही है ) 


२५६ भारतोय गणतंत्र का संविधान 


करों से होनेवाली आय का वास्तविक बितरण--वास्त॒विक भाय की दृष्टि 
से हम संधीय करो को पाँच वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। 


प्रथम वर्ग में वे कर प्राते हैं जिन्हें संघ लगाता श्रोर बसूल करता है भ्रौर जिनमे 
से होने वाली समस्त भ्राय संघ ही के कोष में जमा होती है। इस वर्ग में संघयूची में 
दिये हुए वे समी कर भा जाते हैं, जिनके विधय में किसों दूसरे प्रकार को व्यवस्था महीं 
की गई है। 


द्वितीय वर्ग में वे कर हैं जितको लगाती तो भारत सरकार है लेकिन जिन्हें 
राज्य-सरकारें वसूल करती हैं भ्ौर जिनसे होने वाली पूरी श्राय राज्यों को दे दी गई 
है। इस वर्ग मे वे स्टाम्प शुल्क भौर भौषधियो एवं प्रसाधन सामग्री पर लगने वाले वें 
“कर हैं जिनका उल्लेख संघसूची मे है ।* 

तृतीय वर्ग में वे कर भोर शुल्क हैं जिनको सब लगाता झौर वसूल करता है, 
परन्तु जिनसे होने वाली घुद्ध प्राय राज्यों को दे दो जाती है। इस वर्ग में (क) कृषि 
भूमि को छोड़कर सम्पत्ति उत्तराधिकार पर लगाये गये कर, (ख) कृषि भूमि के भ्रतिरिक्त 
पस्य सम्पत्ति ( 7१502८८ ) पर कर, (ग) रेलपथ, समुद्र या वायु से ज'ने वाले यात्रियों 
था वस्तुझो पर सीमान्त कर, (घ) रेलों के किराये भौर भाडे पर कर, (ड) स्टॉक 
एक्पचेंज या बाजारो के सौदो पर लगे हुए स्टाम्प शुल्क के भ्तिरिक्त भ्रग्य कर, भौर (च) 
-सम्ाचायपत्रों के क्रय-विक्रय पर तथां उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनो पर कर, 
सैम्मिलित हैं ।* 


चतुर्थ वर्ग में वे कर हैं जिनको संघ ही लगाता है भौर वसूल करता है; 
परन्तु जिनसे होनेवाली भ्ाय राज्यों श्रोर संघ के बीच बाँठ लो जाती है । इस वर्ग से 
क्पि भ्रायकर को छोड़कर भ्रस्य प्रकार के ग्रायकर3 ठथा यदि सस्दद विधि द्वारा निश्वय 
न्कर दे तो प्रोषधियों तथा प्रसाघन सामग्री के भ्रतिरिक्त भन्य वस्तुओं पर लगाये उत्पादन 
कर भी सम्मिलित हैं ।४ भायकर के वितरण की भ्रणात्री का श्राग्रे विस्तारपूर्वक वर्णांत 
किया गया है। 


प्रचम तथा प्रंतिम वर्ग मे वे प्रतिरिक्त कर (507८0४॥४८४ ) सम्मिलित हैं 
जिन्हें संघीय. सरकार ऊपर व््धित तृतीय झौर चदुर्थ वर्गों के करों पर लगा या जोड 
सह्तती है | यद्यपि तृतीय भ्रौर चतुर्थ वर्गों में वर्णित करों की झ्राय राज्यों को दी जाती 
है प्रथवा उतमे श्र संघ में बेंट जाती है, तथापि इन करों पर लगाये प्रतिरिक्त करों 
($0४:८४०४:2८७) की पूरी झाय संघीय या केन्भीय सरकार को मित्रतवी है ।+ 





5प्रनु० २६८, “प्रनु० २६६, २धनु० २७० (१), “झनु० २७२," झनु० २७१ 


१७ संघ श्रौर राज्यों को वित्तीय व्यवस्था २५७ 


आयकर का बँटवारा--जैसा कि ऊपर की पंक्तियों में चतलाया जा चुका है 
आयकर ( [7८०776 7४5 ) सद्द॒ सरकार द्वारा लगाया शौर वसूल किया जाता है, 
परन्तु उससे होने बाली झ्राय सद्ठ और राज्यों में बंट जाती है । इस बँटवारे या वितरण 
को प्रणाली संविधान मे दी हुई है | इसके सम्बन्ध की कई वातें ध्यान देने योग्य हैं । 
सबसे पहलो बात वो यह है कि भ्रायकर के प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का ही वितरण 
होता है; प्र्थात्‌ सस्पूर्ण श्राय मे से वसूली करके जो कुछ शेष रहता है उप्तका । दूसरे, 
सम्पूर्ण शुद्ध श्राय भी वितरित नही की जाती किन्तु उसमें से संघीय राजकोष से दिये 
जाने वाले वेतन तथा पेन्शनो आदि पर लगनेवाले आय कर से प्राप्त श्रंश घटा देने के 
याद जो बच रहता है, केवल वही वितरित होता है। तीसरे, इन कमियों को करते के 
बंद भ्राय कर की युद्ध भ्रामदती में से जो कुछ बच रहता है उसका उतता ही प्रतिशत 
राज्यो मे वितरित होता है जितना राष्ट्रपति निश्चित कर दें ।* राष्ट्रपति यह निश्चय 
श्रनुच्छेद २५० के भनुसार नियुक्त वित्त भायोग ( |ंत्रभाट८ (0705 907 ) की 
सिफारिशों के प्राधार पर करते हैं ।* संविधान प्रारभ होने के दो वर्ष के भीतर भोर 
तदनन्तर प्रत्येक पाँचयें वर्ष या जब भी भावश्यक हो, राष्ट्रपति को वित्त भागोग नियुक्त 
करने का भ्रधिकार है । 


अन्तर्काज्ञीन व्यवस्था और देशमुख निर्णय--वित्त श्रायोग की नियुक्ति 

होने श्रौर उसकी सिफारिश मिलने तक के लिए किसी श्रन्तर्कालीन व्यवध्या का 

होना प्रावश्यक था। यद्यवि सविधान के झनुसार श्रायकर की राशि के वितरण का 

अ्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार प्ररंभिक वर्षो में प्रकेले राष्ट्रपति को ही दिया गया 

», था तो भी यह ठीक न समभा गया कि ऐसे जडिल तथा विवादास्पद विंपय के निर्शय 

को केवल राष्ट्रपति ( प्र्थाव्‌ सघ-सरकार ) की मरजी पर ही छोड़ दिया जाय । प्रायकर 

के बेंटवारे मे राज्यों के स्वार्थ श्रौर हित का प्रइन निहित था। भ्रतः वे इस में बड़ी 

दिलचस्पी ले रहे थे और वितरण संबंधी तरह-तरह के सिद्धातों को प्रस्तुत कर रहे ये 

फलत: इस प्रश्न पर एन० आार० सरकार तथा बी० सी० अडारकर की श्रध्यक्षता 

में नियुक्त दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा विचार किया गया झौर अन्त में इसे रिजर्व 

अंक के भूतपूर्व गवर्नर तथा बाद मे भारत सरकार के वित्तमंत्री श्री सी० डी० देश- 

मुख के निर्णय पर छोड़ दिया गया। उनका इस समस्या का श्रन्तर्कालीन निर्णप देश- 
सुख निर्णय (८807० 8७४70) के नाम से प्रसिद्ध है । 

स्पून रूप से कहा जा सकता है कि वितरण समस्या में दो मूलभूत श्रश्नों 

$ का निर्णय भावश्यक था। इनमे पहला प्रश्न तो यहथा कि झाय करसे प्राप्त 


*प्रनु० २७० (२), * भनु० २७० (४) 
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विभाज्य धनराशि का कितना प्रतिश्ञत राज्यों में वितरित किया जाथ, और दूसरा 
प्रश्न यह था कि विभिन्‍न राज्यों में विभाज्य घनराशि क्सि झ्राघार पर भोर किस 


अनुपात में बाँदी जाये । 

इनमें में प्रथम प्रश्न का विर्णाय अपेक्षाइत सरल था। सद्ध-सरकार को केवल 
इतना ही तिश्चम करना था कि भपनो तथा राज्यों की भावश्यकताभो को ध्यान में 
रखते हुए, श्राय कर से प्राप्त विभाज्य धन राशि के कितने भाग को राज्यों में वित्तरित 
किया जा सकता है, परन्तु दूसरा प्रश्न भर्थात्‌ विभाज्य घनराशि के विश्चित भाग को 
विभिन्न राज्यों मे किस झाधार पर भोर किस भनुपात में बाँटा जाय, बड़ा ही जटिल 
श्रौर विवादास्पद या। इस सम्बन्ध में स्वभाविक रूप से ही प्रत्येक राज्य भपने 
स्वार्योनुकूल भ्राधार का समर्थन करता था जिश्ससे उसे ही भ्रधिक से भ्रंधिक धन मिल 
सके । सक्षेप मे तीन प्रतिदंद्वी सिद्धातों में मान्यता के लिए संघर्ष हो रहांज्ञा। पहला 
सिद्धात यह था कि जिस राज्ज से जितना भ्रायकर वसूल होता है, उप्ती के भनुपात से 
विभाज्य धनराशि का राज्यों मे वितरण भी हो । सामान्य हृष्टि से यह सिद्धांत ठीक 
जान पड़ता है कि जिस राज्य से जितना भ्रायकर मिलता हो उसी भ्रनुपरात से विभाज्य 
राशि का राज्यों में वितरण भी हो, भ्र्थात्‌ जो राज्य जिस भप्रनुपात में भागकर दे, 
उसी प्नुपात में उसके विभाज्य झंश को पावे भी, परूतु सूक्ष्म हृष्टि से देखने पर 
इस सिद्धात मे कई कठिनाइयाँ दिखलाई पड़ती हैं। इसके भ्रनुसरण से मुख्यतः उन 
राज्यो को लाभ होता जिनमे उद्योग तथा व्यापार केच्द्रित हैं, जैसे बम्बई को, जो 
अ्पेक्षाइत समृद्ध है भोर जिसे वित्तोय सहायता की प्रपेक्षाकत कम प्रावश्यकता हैं. 
भौर प्रपेक्षाइव निर्धन राज्यों को जिन्हे सहायता की अधिक अ्रावश्यकता है, भ्रपेक्षाइंत 
कम्त पिलता है। दूसरे, उद्योगों की भ्राय तथा उससे प्राप्त भ्रायकर की मात्रा, उनके 
बनाये माल को खरीदने श्रौर उपभोग करने वाले सर्वसाधारण लोगो की जे से प्राते 
हैं। श्रतः भाषकर के वितरण का लाम उपादक राज्य को वही, हिन्‍्तु उपभोक्ता 
राज्यों को मुख्यतः मिलना चाहिए | यदि इस बात को माना जाय तो झायकर की 
विभाज्य राशि विभिन्न राज्यो की जनसंख्या के भनुपात से वितरित की जानी चाहिए। 
वितरण सम्बन्धी दूसरा सिद्धांत यही था, परन्तु यह भी कठिनाई से मुक्त नथा। 
जनसख्या का भ्राघार सध्य-प्रदेश भोर भासाम सरीखे निर्धत प्रौर बिखरी हुई प्राबादी 
वाले राज्यो के हित में न था, जिन्हें बड़े-बड़े भू-भागों के लिए शासन-व्यवस्था करती 
पड़ती हैं। इन राज्यों के साथ तभी न्याय हो सकता था जब वितरण प्रथम दो 
दिद्धातों के भ्रनुवार न होकर विभिन्न राज्यों को प्रावश्यकता के भाधार पर हो। 
जैसा कि पण्डित कुंजरू मे कहा था, सामाजिक कल्याण के लिए भगीरों के पास से” 
गरीबों के पास धन का जाना भावश्यक है । प्रतः धनी राज्यों को मपने न्यायानुकु 


संघ झौर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था र्श्द 


भाग के भी एक पश्रंश को तिर्घन राज्यों के कल्याण के लिए उन्हें देने को तैयार रहना 
चाहिए । भ्रतः वितरण सम्बन्धी किसी ऐसे सूत्र की भ्रावश्यकता थी जिसमें उपरोक्त 
सभी सिद्धातों का समन्वय हो। 
एन० आर० सरकार समिति ने सिफारिश की थी कि जिप्त राज्य से जितना 
झायकर मिलता हो उसी के भ्रनुपात के अनुसार विभाज्य घनराशि विभिन्न राज्यों में 
वितरित कर दी जाय लेकिन भारत सरकार ने इस सिद्धांत को सन्‍्तोषजनतक न मालकर 
अस्वीकृत कर दिया। श्रडारकर समिति ने वितरण के त्तीन सिद्धाति--वसूली, जन- 
संख्या और क्षेत्रफल के सम्मिलित सूत्र के अ्रनुसरण की प्िफारिश की थी) सभी 
पक्षों को सत्तोषजतक कोई सूत्र तत्काल न मिलने के कारण यह तय किया गया कि 
उसका भ्रत्तिम निर्णाय भावी वित्त-प्रायोग हो पर छोड़ दिया जाय प्रौर तब तक के 
लिए श्री देसमुख का दिया हुआ पत्तर्कालीन निर्साय मान्य समझा जाय | श्री देशमुख 
में सर भ्रोटो निमेयर की प्िफारिशों के प्राधार पर भपना निर्णय दिया, परन्तु पंजाब, 
बंगाल तथा श्रासास के विभाजन से जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी उनको 
च्वान मे रखते हुए यथावश्यक हेर फेर के साप। १६३४ के प्रधिनिषम के प्रन्तर्गत भ्राय- 
कर से होते वाली भाय का ५० प्रतिशत विमाज्य मावा जाता था। देशमुख निर्णय में 
भी यही माना गया । 


सर भोदों ने विभिन्न प्रांतों को विभाज्य धनराशि के निम्नलिबित प्रतिशत दिये 
जाने की तिफारिश की थी-- 


मद्रास २५% 
न बम्बई २०% 
बंगाल २०% 

यूण्बी० १५% 

पंजाब घ्% 

बिहार १०% 

मध्य प्रदेश ६४% 

झासाम २% 

उड़ीसा ३% 

विंघ २% 

सीमाप्रात्त. १% 


हा श्रौ देशमुख ने भी विभिन्न राज्यों के लिए इन्ही प्रतिशतों को मान्यता दी, परन्तू 
प्व बंगाल, भासाम तथा पंजाब का विभाजन हो गया था। इसलिए उक्त राज्यों का 
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जितना भाग पाकिस्तान में चला गया था उसके अनुवात में उन्होंते इत राज्यों को मिलने है 
वाले श्रंश में कप्ती कर दो और इस कमी को उस्होंने 'हुबे हुए श्रतिशतों" ( [&9560 
ए८४८८०/५४८५ ) की संज्ञा दी | इन डूबे हुए प्रतिशतों को उन्होंने शेष प्रांतों (म ब 
राज्यों ) मे उनके हिस्सो के अनुपात से बाँठ दिया । झासाम के हिस्से में कोई कमी नहीं 
की गई क्योंकि उसे पहले से ही बहुत कम मिलता था। पंजाब तथा दंगाल के डूबे हुए 
प्रतिशतो को क्रमश: ४ और १० सान लिया गया । इनमें सिघ झौर सीमाप्रांत के डूडे 
हुए प्रतिशतों को जोड़ने पर पुनर्वितरण के लिए उपलब्ध प्रतिशतों की संख्या १७ हो 
गई। इनको निमेपर वितरण के भ्राधार पर विभिन्न राज्यों में वाट दिया गया । फलस्व- 
हूर विभाज्य आयकर का निम्बलिख्ित प्रतिशत विभिन्न राज्यो के भाग में श्राया-- 


राज्य निमेयर निर्णय के भ्रन्तर्गत डूबे प्रतिशतों में से. दुल प्रतिशत 
प्राप्त मूल प्रतिशत जोड़ा हुभ्रा प्रतिशत ॥ 
मद्रास १५ ४. श्७षः 
बम्बई २० शु र्१ 
बंगाल १२९५ (२०--७'५) १ १३५ 
यू० पी० १५ ३ श्द 
पंजाब ४ (प--४ ५५ भ्र्धू 
बिहार १० २५ श्र 
सध्य प्रदेश भू १ ६ 
आाताम रे १ ३ 
उड़ोता र्‌ ई ह। 


देशमुख निर्णय द्वारा श्रायकर की झ्ामदनी के विभाज्य अंश में विभिन्न राज्यों * 
को ऊपर लिखे हुए कुल प्रतिशत के भ्नुसार भाग मिला, भर्थाद मद्रास को विभाज्य 
शनराशि का १७४ प्रतिशत, बम्बई को २१ प्रतिशत और इसी प्रकार श्रन्यों को भी। 
यह व्यवस्था १ भ्रप्नेल सप्ु १६४० से प्रारस्म हुई भौर लगभग दो वर्षों तक प्र्थात्‌ वित्त 
श्रायोग की रिपोर्ट के आने तक चली | देशमुख निर्णय में स्घांतरित राज्यों भे विलोत 
आतपूर्व देशो रियासतों की झोर कोई ध्यात्त नही दिषा गया था ) इस कारण देशमुख 
ईनिर्णय में भ्रावश्यक संशोधन सरकार के विर्चाराधीन रक्‍्खे गये । 

आयकर के वितरण के सम्बन्ध में वित्त आयोग की सिफारिशें--संवि- 
धान में दी गई व्यवस्था के भनुस्तार रएट्रपति ने सप्ु १६५१ में ३० नवम्बर को वित्त 
आयोग को नियुक्ति की भ्ौर ३१ दिसम्बर सच १६५२ को इस ध्ायोग की रिपोर्ट सरकार 
क्को मिल गई। भायोग का मौलिक दृष्टिकोण यह था कि यद्यपि राज्य-सरकारों के 
के साधनो में पर्याप्त वृद्धि की भावश्यकता प्रत्यक्ष है तथापि, केन्द्र की उन्हे सहायता देंदे 


संध झौर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था श्ध्हः 


की क्षमता पर भी ध्यान देना श्रावश्यक है । केन्द्र की श्राय से राज्यों को केवल इतना 
ही दिया जाना चाहिए जिससे केद्ध को वित्तीय स्थिति पर श्रधिक बोझ न पढ़े । 

जहाँ तक झायकर के वितरण का सम्बन्ध है श्रायोग ने सिफारिश को कि उसकी 
विभाज्य राशि ( ()ए7#४9]८ 9००) ) का ५५% वितरित किया जाय । इस राशि 
के विभिन्न राज्यों में वितरण के श्राधार के सम्बन्ध में श्रायोग ने वसूली” शौर 
“जनसंख्या! के सिद्धान्तों के बीच का मार्ग ढूंढ़ निकाला भ्रर्थात्‌ वितरित की जाने वाली 
घनराशि का ८० प्रतिशत भाग १६५१ की गणना के श्रनुसार जनसंख्या और २०%, 
विभिल राज्यों को भ्रायकर की वसूली के श्राधार पर वितरित हो । इस प्रकार राज्यों को 
आयकर की विभाज्य राश्षि का निम्नलिखित प्रतिशत मिला-- 


देश मुख के निर्णय के वित्त प्रायोग की 
राज्य अनुसार भाग सिफारिशों के 
५ अनुसार भाग 
आसाम ३.% २.२५% 
विहार १२.४% ६ ७५% 
बम्बई २१.५ १७-४०५%, 
हैदराबाद ४.५०% 
मध्य भारत १,७४५ 
मध्य प्रदेश ६.% ५.२५% 
मद्रास १२७-५% १५४-२५% 
मैसूर ३.२५% 
“>उडीसा ३२% ३०५% 
पेप्पू है ०७५% 
पंजाब ५५% ३०२४% 
राजस्थान ३५% 
सोराष्ट्र १०००% 
तिर्वाकुर कोचीव २.५% 
उत्तर प्रदेश १५% १५-७५० 
पश्चिमी वंगाल १३.५% ११-२५% 


इन सिफारिशो को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया झौर ये पूर्यवर्ती प्रभाव 
(ए]0 ए८(७०5७९८४४९ ४६८८] से १ प्रप्नेल सत्‌ १६४७, से लागू कर दी गई । 
“+ यह व्यवस्था ५ वर्षों भर्थात्‌ मार्च १६५९ ई० तक चालू रहेगी और इसके उपरान्त स्थिति “ 
पर पुनविचार किया जायगा। 


श्द्र भारतीय गखतंत्र का संविधान 


कुछ संघीय उप्रादन करों से होने वाली आय का बिवरण--प्रौषधीय 
तथा प्रसाधत (7०0 ) सामग्री की वस्तुओों पर उत्पादन कर को छोड़कर, 
भ्रन्य वस्तुओं पर उत्पादद कर संघ ही लगाता है झौर वसूल करता है, परन्तु 
यदि ससद विधि द्वारा इस श्राशय की व्यवस्था कर दे तो इन उल्लादन करो की 
समस्त भ्राय भ्रथवा उसका एक श्रंश उन राज्यों में, जिनमें ये कर लगाये गये हैं, 
वितरित किया जा सकता है। वितरण के सिद्धान्त भी संसद हो भपनी विधि द्वारा 
निर्धारित करेगी ।* 

सधीय उत्पादन करों की घाय-राशि का वितरण कुछ राज्यों के वित्त के लिए 
बड़ा महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ भ्ासाम के लिए चाय, पेट्रोल श्रौर मिट्टी के देल पर 
लगे वाला उत्पादन कर महत्वपूर्ण है। इस कर से वैन्द्र को लगभग ८ करोड़ रुपया 
प्रतिवर्ष मिलता है ओर भासाम के प्रतिनिधियों का कहना था कि यदि इसमें उक्त राज्य 
को ५०% भी प्रतिवर्ष मिलता जाय तो उसकी वित्तीय कठिनाइयाँ काभी हृद तक दूर 
हो सकती हैं। इसी प्रकार उडीसा के लिए तम्बाकू पर उत्लादन कर महत्वपूर्ण है श्रौर 
उसके प्रतिनिधि इससे होने वाली भ्राय राशि का एक प्रंश माँगते हैं | इन राज्यों का 
कहना है कि उत्पादन कर का वितरण संप्द की कृपा झोर विधि पर निर्भर न होकर, 
राज्यों के भ्रधिकार रूप में होना चाहिए । 

वित्त श्रायोग ने केवल तीन वस्तुभों पर के उत्पादत कर की शशि को राज्यों में 
वितरित करने की सिफारिश की, भ्र्थात्‌ तम्बाकू ( जिसमे सिगरेट तथा पिगार प्रादि 
भी शामिल हैं ) दियासलाई भर वनस्पति घी के इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन-कर 
की धनराशि का ४०% भाग विभिन्‍न राज्यों मे निम्नलिखित प्रनुषात से वितरित 


होता चाहिये-- 
राज्य दर प्रतिशत 
झ्रासाम २६१ 
बिहार ११.६० 
बस्बई १०,३२७ 
हैदराबाद भ््३६ 
मध्य भारत सर 
अध्य प्रदेश ६.१३ 
मद्रास १६.४४ 
मैसूर स्ष्र 





*पअबु० २७२ 


संघ भ्ौर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था २६३ 


छड़ीता डरर्‌ 
पैष्सू १.०० 
ज्ञात ३*६६ 
राजस्थान डाडर 
सौराष्ट्र १११६ 
तिर्वाक्रुर कोचीन रा 
उत्तर प्रदेश १८२३ 
पश्चिमी बंगाल ७१६ 


इस व्यवस्था को लागू किये जाने के लिये संसदीय विधि की श्रावश्यकता थी । 
अतएव वित्त भायोग ने स्रिफारिश की कि मह विधि तुरन्त बना दी जाय। 

शब्यों को संघीय अनुदान--राज्यों को संघीय भ्रनुदान चार उद्देश्यों के 
लिए भ्रावश्यक समझे गये। प्रथम तो कुछ राज्यों के राजस्व के पहिले के कुछ स्रोत 
कम हो गये थे श्यौर उनके बदले या मुग्रावजे में भरतुदान देना पब्रावश्यक था। दूसरे, 
संविधान द्वारा कुछ राज्यों को कुछ नये उचरदायित्व दिये गये थे । इन उत्तरदायित्वीं 
की पूर्ति होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए केन्र से रुपया दिया जाना जझूरीथा। 
तीप्वरे, भ्रनुसूचित प्रादिम जातियों के लिए कल्याण की थोजनाएँ प्रारस्भ करने भौर 
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशातन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए राज्यों को उत्साहित 
करने के लिए भी उन्हे केस्द्रीय सहायता श्रावश्यक समझी गई। चौथे, निर्धन और 
अभावप्रस्त राज्यों की श्राग्र की वृद्धि के लिए केन्द्रीय भ्रतुदान आवश्यक थे। प्रथम 
दो पउहश्यों के लिए केद्धीय भनुदान प्रनिवार्य है अर्थात्‌ सट्ठ सरकार राज्यों को ये 

, अनुदान देने के लिए सविधान द्वारा ही बाध्य है, परन्तु शेप दो भकार के श्रवुदात 

ऐच्छिक हैं भ्र्थात केसर उन्हे अपनी सुविधानुसार दे या न दे । 

जूट निर्यात कर के बदले सहायक अनुदान--प्रथम वर्ग भ्र्थात्‌ प्रतिकर 
या मुप्रावजे के रूप मे दिये जाने वाले प्रनुदान का उदाहरण है जूट या जुट के सामान 
पर निर्यात शुल्क ( 0४७०४ [)पए ) के बदले में दिया जानेवाला भ्रनुदान । भ्राप्ताम, 
बिहार, उड़ीसा तथा परिचिमी बंगाल में मुख्यतः जूट का उस्तादन होता है भ्रौर सपु 
१६३५ के श्रधिनियम के श्रन्तर्गत जूट निर्यात शुल्क की भाय के कप से कम१०%, की 
इन राज्यों में वित्त करने की व्यवस्था थी। वस्तुतः इन राज्यों को उसका ६१३६% 
मिलता था भ्ोर यह भाग जूट उत्पादन प्रान्तों में प्रत्येक में, होनेवाले ज़ूट के उत्पादन 
के भनुपात से बांट दिया जाता था। १७ मार्च सु १६४८ के बाद जुट निर्यात शुल्क 
से होने घाली आय पहले की केवल २०% ही रह गई क्योकि भ्रधिकांश जुट उत्पादन 
क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये | 


२४ सारतोय गणतंत्र का संविधान 


नये संविधान में छूट निर्यात कर या शुल्क का कोई निश्चित प्रतिशत था भांग 
राज्यों को देना उचित मही समझा गया क्योकि ऐसा करने से भ्रन्य राज्य भी श्रपने- 
भ्रपने क्षेत्रों में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओरों के निर्यात पर के शुल्क के एक भाग का दावा 
करने लगते । भ्रस्तु, जिन राज्यों को जूट शुल्क के वितरण के लुप्त हो जाने से क्षति 
हुई थी उन्हें उसके म्रुआवजे या बदले में भ्नुदान देने की व्यवस्था वी गई, भौर भरी 
दैशमुख से कहा गया कि वे विभिर्न राज्यों के उस अनुदान की राशियाँ निश्चित कर दें । 
श्री देशमुख के निर्णय (8) के श्रनुसार सबंधित राज्यों को निम्नलिखित परनुदान 
देने की व्यवस्था हुई :-- 


राज्य वार्षिक अनुदात (लाख रुपयों मे) 
परिचमी बंगाल १०५ 
श्रासाम ० 
बिहार ३५ 
उड़ीसा ५ 


राज्यों को इन अनुदानों को तब तक दिये जाने की बात थी जब तक भारत 
सरकार लूट तथा जूट के सामान पर निर्यात कर लग्राती रहे या संविधान प्रारंभ होने 
के १० वर्ष दाद म्क, इन में से जो भी भ्रवधि पहले सभाप्त हो जाथ।१ 

विच्च आयोग की सिफारिशों के ब्नुसार जूट निर्यात कर के बदले में विम्नलिखित 
राज्यों को नीचे लिखे प्रनुसार भनुदान मिलते हैं :-- 


राज्य अनुदान (लाख रैपयो मे) 
पश्चिमी बंगाल १५० 
प्रासाम ७५ 
बिहार छ५ 
उड़ीसा १५ 


आसाम को अ्रतिरिक्‍त व्यय के लिये अशुदान--दूसरे वर्ग मे वे श्रनुदान 
है जो भ्रासाम के भ्रनुम्ूचित क्षेत्रों के प्रशासन के व्यय के लिये उक्त राज्य को दिये 
गये हैं। छठ्वी प्रनुसूची के अनुच्छेद २० मे भाग 'क' तालिका मे वशित छः अनुसूचित 
क्षेत्री के प्रशासन का कार्य आसाम को दिया गया है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद 
दो वर्षों में इन क्षेत्रो से उत्पल्त भ्राय भौर उनके शासन पर व्यय में जो प्रौश्त प्रन्तर 
होगा, उतना भनुदान सथ प्रासाम राज्य को प्रतिवर्ष देता रहेगा | इसके भ्रतिरिक्त भारत 


+प्रनु० २७३। 


संघ भौर राज्यों की वित्तीय ध्यवस्था २६५. 


सरकार की भ्रनुमति से इन क्षेत्रों के प्रशाधन को राज्य के शेष भागों के प्रशासन के स्तरः 
पर लाने तथा उतकी विकास-योजनाप्नों में आ्रासाम जो कुछ खर्च गरेगा वह भी उसे 
केन्द्रीय सरकार देगी । इस श्रनुदान को संसद विधि द्वारा स्वीकृत ( /ए७॥०४5८ ) 
करेगी पर जब तक वह ऐसा न करे तब तक राष्ट्रपति के श्रादेश द्वारा हो अनुदान 
निश्चित होगा ।* * 


कुछ सरकार की कल्याण और विकास योजनाओं के व्यय-संबंधी 
अनुदान--तीसरे वर्ग भे वे भ्रनुदान श्राते हैं जो भारत-सरैकार राज्य-सरकारों को उन 
योजनाम्रों के व्यय-भार को वहन करने के लिए देणी जिन्हें राज्य सरकारें केन्द्रीय शासन 
(सरकार) की सहमति से भ्रनुसूचित भ्ादिम जातियो के कल्याए तथा भ्रनुसूचित क्षेत्रो के 
आसन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए लागू करेंगी।* ये भ्रनुदान द्वितीय वर्ग के 
प्रतुदातों से इस बात में भिल्‍्व हैं कि द्वितीय वर्ग के अनुदानों को देने के लिए भारत 
“५ सरकार बाघ्य है जब कि इस तृतीय वर्ग के पनुदानों का देना न देना, उसकी इच्छा 
झोर सुविधा पर निर्भर है । इन झनुदानों को देने के लिए भारत सरकार तभी बाध्य 
है जब वह किसी राज्य की कल्याण या विकास-योजना को श्रपनी स्वीकृति दे छुकी 
हो । इन प्रतुदानों का उद्देश्य भी भ्रासाम को दिये जाने वाले श्रनुदानों से भिन्‍न है 
क्योकि इनका सबंध श्रनुसूचित क्षेत्रों की विकास-योजनाप्रों मात्र से न होकर प्रादिम 
जातियो की कल्याण-योजनाओ्रों से भी हैं। इन श्ननुदानों के लिए भी संसद की विधि 
द्वारा स्वीकृति श्रावश्यक है भौर जब तक वह न हो, तब तक के लिए राष्ट्रपति का 
श्रादेश जरूरी है। 


सामान्य सहायतालुदान (060८४ ै5४5॥006 (590(8)--प्रंतिम 
वर्ग में वे सहायतानुदान ( 29$45(87९८ (5975 ) भ्राते हैं जो संसद विधि हारा 
वित्तोय भ्रभावग्रस्त राज्यों के राजस्व की वृद्धि के लिए दे सकती है। इन भ्रनुदानो 
में एक राजस्वाभाव अनुदान ( (२८४८०५८-०७० ७7७00 ) भी है। किसी राज्य का 
ऐसे श्रनुदान की प्रावश्यकता है या नहीं इसका निर्णाय संसद करेगी श्रौर विभिन्‍न 
राज्यो को विभिन्‍न राशियों के श्रनुदान दिये जा सकते है ।* यह भनुदान ऊपर वर्शित 
दो पनुदानों से इस बात में मिन्‍त है कि वे क्सी उद्देश्य विशेष के लिए नहीं दिये 
जाते श्रौर सर्वधा ऐच्छिक ( (0)9ध074 ) हैं। संसद की विधि द्वारा व्यवस्था होने 
तक ये अनुदान भी राष्ट्रपति के श्रादेश द्वारा निश्चित किये जा सकते हैं । 


"4 *पनु० २७५ (१) की व्यवस्था झोर २७५ (२), 'झनु० २७४ (१) प्रथम 
व्यवस्था, “अनु० २७५ (१) 


२६६ भारतीय गणतंत्र का संविधान 


सहायता-अनुदानों के सम्बन्ध में वित्त आयोग की सिफारिशें--ऊपर ३ 
हम कुछ राज्यों को जूट निर्यात कर की राशि के बदले दिये हुए सहायता प्रनुदानका 
वर्णन कर भाये हैं ! इसके भतिरिकत वित्त स्‍्रायोग ने कुछ राज्यों को निस्‍्नलिलित प्रन्य 


अनुदानों के दिये जाने की भी सिफारिश की है-- 
राज्य अनु ० २७५ क्के अन्तर्गत राजसामाव अनु" प्रीथमिक 
सामान्य सहायता दाब शिक्षा प्रवृदान 
अनुदाव 
लाब रुपयों में (लाख रुपयों में) (लाख रुपयों में) 
झासाम १,०० 
बिहार भ० 
हैदराबाद २४ 
मध्य भारत ३०० 
मैसूर ४० ११८ | 
उड़ीसा ७५ १8 
वैष्सू ५ 
"पंजाब १,२५ १७ 
राजस्थान रर 
सौराष्ट्र १,५७ 
तिवाकुर कोचीन 804 ध्द 
पश्चिमी बंगाल छ० ति 


प्रत्येक राज्य को दिया जातेवाला सामात्य सहायता अ्रनुदान उसकी प्राय के 
समस्त स्रोतो भौर आयकर में से मिलने वाले भाग पर विचार कर लेने के बाद निर्धा- 
रित किया गया । इस विचार के उपरात्त वित्त श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि 
मद्रास, उच्तर प्रदेश, बिद्ञर, मध्य प्रदेश, हैदराबाद राजस्थान, ग्रध्य मारत और पश्क 
को सहायता की आवश्यकता नहीं है । बम्बई, पश्चिमी बज्जाले, उड़ीसा भौर सौराष्ट्र की 
सीमान्त ( ?४५7802) ) स्थिति थी भ्र्याद्‌ वे ज्यों-त्यी भपना काम चता सकते थे, 
श्रोर पञ्ञाव भर श्रास्राम को निरिचित रूप से सहायता को भ्रावश्यकता थी। किसी प्रकार 
अपना काम चला सकने की सोमांत स्थिति वाले राज्यों में से एक बम्बई भी था परन्तु 
उसकी उनतत भ्र्थ व्यवस्था को झोर बड़े धाबव्ययिक को देखते हुए उसे सहायता देने 
-की भावश्यकता नहीं समझी गईं। भ्रतः सोमांत स्थितिवाले वर्ग में परिचिमों बे गाल, 
उड़ीसा भोर सौराष्ट्र शेष रह गये, भौर भमावग्रस्त राज्यों के वर्ग में भासाम और पम्ाब 


संघ और राज्यों की वितीय व्यवस्था २६७ 


इन्ही के लिए सहायता प्रावश्यक थी । विभाजन के कारण उत्पन्न समस्या्रों को सुलकाने 
के लिए पश्चिमी बंगाल को ८० लाख वाधिक का सामान्य भनुदाव दिया गया । उड़ीसा 
को भी ७४ लाख का सामान्य श्रतुदान दिया गया क्योकि उसमें बहुत से पिछड़े झौर 
भ्रविकसित क्षेत्र बिलीन क्यि गये थे। इसी कारण सोराष्ट्र को भी ४० लाख का भ्नुदान 
दिया गया। पजाब और भ्रासाम देश की सीमा पर स्थित राज्य थे । पंजाब को भी विभाजन 
से बड़ी हानि हुई थी | इसलिए इन दो राज्यों को क्रमश: १ करोड़ रुपया १६ करोड़ का 
अ्रपेक्षाइत बड़ा अ्रनुदान दिया गया । तिर्वाकुर झौर कोचीन तथा मैसूर राज्यों को क्रम 
से ४४ भौर ४० लाख स्पया बापिक के भनुदाव उस उद्देश्य से दिये गये कि उनकी 
उन्नति भविष्य में भी पूर्ववत्‌ हो जारी रहे। यह तो हुई सामान्य श्रनुदानों की बात जो 
अमुच्छेद २७४ के प्रन्तर्गत दिये गये। इसके भ्रतिरिक्त सौर्ट, मैसुर, भौर तिर्वाकुर- 
कोचीन को क्रमानुसार १५८,१८७ पौर ६८ लाख रुपयों वापिक के राजस्वाभाव प्रनुदान 
* भी दिये जाते हैं जिससे मारतीय सघ के साथ वित्तीय एवीकरण से उत्पन्न इन राज्यों की 
आय की कमी पूरी हो जाय । आरम्भ में इन तीन राज्यो की आय में कुल मिलाकर 
१२.७४ करोड़ रुपयो का घाटा था उिन्‍्तु केन्द्र द्वरा आ्रायकर तथा कुछ प्रत्य झ्ाय-स्रोतों 
के वितरण के बाद वह ४-४३ लाख मात्र रह गया । 
श्रन्‍्त में उपरोक्त अनुदानों के भ्रतिरिक्त वित्त भ्रायोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 
एक नवीन प्रकार के अनुदान को सृष्टि की । प्राथमिक शिक्षा अनुदान, बिहार, मध्य प्रदेश 
हैदराबाद, राजस्थान, उडीसा, पश्ञाब, मध्य भारत, पेप्सू श्रादि जैसे प्राथमिक शिक्षा के 
क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्यो को दिया गया है। यह भनुदान श्रागामी ४ वर्षों के लिए 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं राशि मे दिया गया । सच १६५३-४४ मे इस भ्रनुदान के रूप में शा 
- करोड़ रुपये देने की व्यवस्था थो, किन्तु सन्‌ १६५६-४७ में यह राशि उचरोतर बढ़ती 
हुई ३ करोड़ रुपयो तक पहुँच जायगी । 
ऊपर लिखे भ्रनुदानों के भ्रतिरिक्त श्रासाम तथा भन्य राज्यों को जिनमें भ्रनुसूचित 
क्षेत्र भर भ्नुसूचित भ्रादिम जतियाँ हैं, इनके सम्बन्ध में झनु० २७५ (१) के प्रतिबन्ध 
के भ्रन्तर्गत विशेष प्रनुदान मी भिलते हैं । 
वित्त ्रायोग का इन विभिन्‍न प्िफारिशों के फलघ्वरूप राज्यों को केनद्ध से 
मिलनेवाली कुल राशि ६५-१२ करोड़ से बढ़ कर ८५-६३ करोड़ रुपया हो गई ग्र्थात्‌ 


राज्यों को भाप उषा भ्रन्य करो की बापत्ती तथा अनुदानों के रूप भे केन्द्र से पहिले की 
भ्रपैक्षा २१ करोड़ ग्रधिक मिलने लगा । 


| वित्त आयोग (एं॥स्‍५00४ (०ग्रप्मोडआं००)--संविघान में दो गई व्यवस्था 
के भनुसार राष्ट्रपति को सविधान प्रारम्भ होने के दो वर्ष के अन्दर तथा इसके बाद प्रति 


२६८ भारतीय गणतंत्र का संविधान 


चाँचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उसके पूर्व वित्त-आयीय वियुक्त करने का प्रषिकार 
भ्राप्त है । 

विच श्रायोग में चाट सदत्य झौर एक अध्यक्ष होने चाहिए। इन सबकी 
नियुक्ति राष्ट्रपति के भादेश द्वारा होती है | सदस्यों झ्रोर भ्रध्यक्ष की योग्यता ( (0एशॉ- 
(८०४5 ) तथा चयव की पद्धति ( )60066 ० $टॉ९८४०7 ) संसद की विधि 
द्वारा निर्धारित होती है । पु 

वित्त भ्रायोग को नियुक्ति करने का उद्देश्य समय-समय पर संघ ्रौर राज्यो के 
वितीय सम्बन्धों पर विचार तथा उस विपय में झ्रावश्यक संझोधन-परिवर्तन की 
प्विफारिशें करना है। यह बतलाया जा चुका है कि संदिवान हारा संघ तथा राज्यों 
के वितीय-सम्बन्ध की बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का विर्शय संसदीय विधि या राष्ट्र- 
पत्ति के भ्रादेश द्वारा होने के लिए छोड़ दिया गया है। बंध ओर राज्यों के वित्तीय 
सम्बन्धो को स्थायी रूप से निर्धारित करना सम्भव नहीं है। उभय पक्षों को वित्तीय 
परिस्थितियों के श्रनुत्तार समय-समय पर पुनविचार और परिवर्तन ग्रावश्यक है। उनके 
पारस्परिक वित्तीय सम्बन्ध के बिपय में उदाहरण के लिए ग्रायकर को ही लिजिए | 
प्रारम्भ में भायकर से होते वाली शुद्ध भामदनी ( )ए७६ 9700०८05) का ६०% भाग 
संघ श्रौर ५०% भाग राज्यो के लिए निरिचत किया गया था परन्तु क्या वेन्द्र को इस 
कर से होने वाली शुद्ध भ्राय के ५०% भाग की सदा भ्रावश्यकता बनी रहेगी विशेषतः 
उस्त दशा में जब तक राज्यों को घन की भ्रविक झावश्यकता है भोर जब कि सिद्धात्त को 
हृष्टि से प्रायकर राज्यों को मिलना चाहिए था ! केद्ध से राज्यों को कितना पनुदान 
मिलना चाहिए ? ऐसे भ्रश्नो का थोडे समय के लिए ही उत्तर दिया जा सकता है । भतः 
वित्त भायोग जैती विशेषज्ञ समिति की, जो परिस्थिति के अठुसार सघ भर राज्यों के 
वित्तीय सम्बन्ध पर समय-समय पर पुनविचार कर के, उसमे आवश्यक संशोधन परिवर्तन 


के सुझाव दे सके, भ्रावश्यकता है । सा 
बित श्रायोग का कर्तव्य राष्ट्रपति को तिम्नलिखित विधयो पर श्रपत्ती सि' 


देना है-- 

(क) सघ और राज्यो के बीच करों से होनेवाली प्रात्तियों वी शुद्ध श्राय के कितने 
भाग को विमक्त राज्यों में दित॒रित किया जाय तथा रण््यों के बोच उसके वितरण का 
अश्राघार या सिद्धांत क्‍या हो । 

(ख) राज्यों को सधीय कोष से दिये जाने वाले सहायतानुदानों के वया सिद्धान्त 
होते चाहिए । 

(ग) किसी वर्तमान वित्तीय समभौते को जारी रखा जाय या उसमे परिवर्तन की 
आवश्यकता है । 


संघ भौर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था रद 


(घ) भन्‍्य विषय जिन पर भायोग की राय माँगी जाय १ 
राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह वित्त श्रायोग की रिपोर्ट को सिफारिशों तथा 
उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए सरकार ने जो कुछ किया हो उसका विवरण 
संसद के दोनों सदनों के समक्ष रक्‍्खे । राष्ट्रपति वित्त-भ्ायोग की सिफारिशों को मानने के 
लिए बाध्य नहीं है परन्तु उपरोक्त विषयो के सम्बन्ध में वह वित्त श्रायोग की सिफारिशों 

'पर विचार करने के बाद ही निर्णय कर सकता है, भ्रन्यथा नही ।* 
प्रथम वित्त आयोग को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सघ्‌ १६४१ में ३० नवम्बर की 
हुई थी | इस प्रायोग के प्रध्यक्ष श्री के० सी० नियोगी भर सदस्य श्री बी० एल० 
ओहता, न्यायाधीश श्री झ्र० कौशलेन्द्र राव, श्री बी० के० मदन श्ौर श्री एम० वी० 
रंगाचारी थे। इस ग्रायोग ने भ्रपतों रिपोर्ट दिसम्बर सम्र्‌ १६५१ में दी। वित्त श्रायोग 
सम्बन्ध मे एक मतोरंजक सवैधानिक यह विवाद उठा कि रिपोर्ट देने के बाद बह स्वयमेव 
. विधर्टित हो जायगा या स्थायी निकाय के रूप में पाँच वर्षों भर्थात्‌ राष्ट्रपति द्वारा पुनर्गठन 
तक कार्य करता रहेगा। संसद के कुछ भ्रनुभवी सदस्यो का मत था कि निर्वाचन तथा 
लोकसेवा भायोगो की भाँति वित्त श्रायोग भी स्थायी निकाय के रूप में निरन्तर बार्य 
करता रहे । इस सम्बन्ध में भक्‍्रास्ट्रेलिया के विच्च श्रायोग का उदाहरण दिया गया जो 
स्थायी निकाय है। इस मत के पक्ष मे तर्क यह था कि संविधान के भम्तर्गत वित्त भ्रायोग 
के सुपुर्द जो प्रश्न किये गये थे श्ोर जिनके सम्बन्ध में उसने अपना प्रतिवेदन दिया, बह 
उसके कृत्यों का केबल एक भाग है तथा राज्यों के प्रति वित्तीय न्याय के लिए विच 
आयोग का समस्त वित्तीय वितरण कार्य को निरन्तर देखते रहना भ्रौर कोई श्रनुचित 
वितीय प्रसमानता न उत्पन्न होने देना आ्रावश्यक है। तथापि आयोग की स्थिति तथा 

' ओत्यों के सम्बन्ध में यह मत स्वीकार नही किया गया । 
भारत की चित्त व्यवस्था में भाग 'ख' राज्यों की स्थिति--स्वतन्ततता के 
धूवं भाग ख! राज्य भ्रथवा ये रियासते जिल्हे मिला करके बनाये गये हैं, स्वतन्त्र राज- 
“नीतिक झौर वित्तीय इकाइयाँ थे । भरत: उन्हे राजस्व के न केवल वह खरोत श्राप्त थे जो 
ब्रिटिश भारत के प्रात्तों को मिले हुए थे, बिन्तु वे भ्राय स्रोत के भी जो ब्रिटिश भारत में 
“भारत सरकार के पास थे; यथा, सीमा घुल्क ((प७०४08 0४28), डाक और तार 
से होने वालो भाष, घुद्रा टंकण आदि से होने वाली प्राय, उनकी सीमाप्रो से गुजरने वाले 
सामान पर लिये जाने वाले शुल्क झ्रादि। सघ्‌ १६३५ के भारत शासन अधिनियम वी 
"संघीय व्यवस्था मे भी भारतीय देशी रियासतो के लिए प्रातों से भिन्न वित्तीय व्यवस्था 
रखो गई थी। यद्यपि भारतोय संघ मे सम्मिलित होने पर देशी रियासतों को कुछ संघीय 
“राजस्व के स्रोतों का परित्याग करना पड़ता, तो नो शेष संघोय स्लोत उतके हो हाथ में 
*प्रनु० २८०, झनु० २८१ । 
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रहते । उदाहरणार्थ संध सरकार इन राज्यों में आयकर या सम्प्ति-वर न लगा सकती £ 
झौर ये कर रियार्तों के हो पास रहते । 


स्वाधीनता के वाद जब देशो राज्य भारतीय संध में सम्मिलित हो ग्रये तद 
यह प्रइन उत्पन्न हुमा कि देश की वित्त-व्यवस्था मे उनका क्‍या स्थान रहे। राष्ट्रीय 
सुहृदता भौर एक्रूपता की हृप्टि से यह आवश्यक था कि इन राज्यों ( जिन्‍्हँ भव 
भाग “न! राज्य कहा जाता है ) का भी सघ से वही सम्बन्ध है जो भाग 'कके 
राज्यों का था लेकित प्रतीत काल से चनो भाने वाली परम्परा का तत्काल हो प्रन्त कर 
देने से गम्भीर वित्तीय वठिताइयाँ होने वी आशंवा थी । भरतः तत्काल तो वुच्च भ्रावज्क 
हैर-फैर के साथ “खत! राज्यों की विच व्यवस्था को पूर्ववत्‌ ही रहने दिया ग्या। इस 
प्रकार उत्त समय भाग 'ख' राज्यों की वित्तीय विलगता बनी रही, परन्तु वित्तीय एकी- 
करख का आदर्श घ्यान में ररखा गया भौर सविधान के २७५ वे अनुच्छेर मे उसके लिए 
आवश्यक व्यवस्था भी कर दी गईं । इस अनुच्छेद मे भारत सरकार वो यह शक्ति प्रदाव हि 
वी गई कि चह भाग 'छ! राज्यो से संघ सूची विषयक जिसी भी कर या शुल्क तथा उससे 
होने वाली श्राय के वितरए के सम्बन्ध मे कोई भी समभोतवा कर सकती है चाहे वह 
भाग “क” राज्यों के साथ वी गई व्यवस्था से मिन्‍न्र भी हो। ऐसे समभोौते मे भूत-पूर्व 
भरेशो की निजी वृत्ति के लिए भाग ख” राज्यों से आवश्यक घन लेने तथा वित्तीय एकी- 
करण से उत्पन्व इन राज्यों वी भ्राय की कमी को पूरा करने के लिए संघोय सहायता 
की व्यवस्था भी रवखी जा सकती थी । ऐसे समझौते सविषान के भ्रारम्म होने के बाद 
१० वर्ष बाद तक जारी रह सकते थे, परन्तु राप्ट्रपति के श्रादेश से इन्हे पांच वर्ष बाद 
भी पर्रिवर्तित या समाप्य क्या जा सकता था । 


कृप्णमाचारी सामति का प्रतिवेदन और वित्तीय एडीकरण (/7थपंशु 
'76६7४४07)--अ्रकद्वर १६४८ में श्री वी० टी० इप्शमाचारी की प्रध्यक्षता में 
नियुक्त एक समिति को भाग 'ल' राज्यी के वित्तीय एव्रीकरण की समस्या की जाँच 
करके उस पर रिपोर्ट देने का काम सोत्रा गया । समिति ने जम्मू कास्मीर तथा हैदरा- 
बाद वो छोड़कर सभी भाग ख” राज्यो के विषय में विदार क्रिया। इन दोवों राज्यों 
को समस्या बाद में विचार करने के लिए छोड़ दी गई थी। कृप्णमाचारों समिति का 
मत था कि भाग ख राज्यों का क्रमशः वित्तीय एकीकरण न होकर समी झ्रावश्यक 
वात्ो मे प्रप्रेल सच १६४५० तक ही हो जाय । कैवल कुछ संक्रमण कालीन व्यवस्थात्रों 
के क्रियान्वय के लिए १० वर्षों की प्रवेधि दी गई जिससे वित्तीय एकीकरण सुविधाजनक 
सोपानों में बांटा जा सके भौर सहसा परिवर्तत से उत्पनन कठिनाइयों का खामता न 
करना पड़े । 
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समिति के अनुसार एकीकरण का मूल तत्व यह था कि भाग सा राज्यों का 
भी संघ से वही प्रशानिक एवं वित्तीय सस्बन्ध स्थापित हो जाय जो भाग का 
राज्यों का है। श्रभी तक भाग 'ख' राज्यों वो अपने क्षेत्र में संघ और राज्य दोनों की 
शत्तियरं तथा राजस्व-स्रोत प्राप्त थे । अतः एकीकरण के लिए इन राज्यों के कार्यों भौर 
राजस्व स्रोतो का विभाजन करके उनके संघीय भाग को संघ सरकार को हस्तातरित 
कर देना भ्रावश्यक था । एकाएक ऐसा करने से कठिनाई व गड़बड़ी उत्पत्त होने की 
प्राशंका थी । भ्रतः इस कार्य को १० वर्षों में क्रमशः पूरा करने की व्यवस्था रखो 
गई । नये सविधान के श्रनुसार इन राज्यो की जो सम्पत्ति सघीय क्षेत्राधिकार में भ्रावे 
वह संघ सरकार के कब्जे मे हो लेकिन उसके लिए संघ सरकार को कोई सुप्नावजा 
नही देना था वयोकि वह इस सम्पत्ति को राज्यो से खरीद नहीं रही थी । वह तो केवल 
उस सधोय सम्पत्ति का जो उस समय तक राज्यों के अबीन थी, एकत्रीकुरण 
भात्र था। 

एकीकरण योजना की विस्तार की बाते इस प्रकार थो-- 


प्रथम, १ अप्रेल १६४० से सघ सरकार को भाग 'ख' राज्यों में आयकर वसूल' 
करने की व्यास्या की गई। भाग “ख' राज्यों मे श्रायकर वी दर उस समय तक बहुत 
कम थी। उसे दो गा त्तीन बार में, शेप मारत मे प्रचलित प्रायकर की दगे के बराबट 
लाने वी व्यवस्था रखखी गई ।श्रायकर के वितरण के सम्बन्ध मे भाग 'ख्' राज्यों के 
लिए भी वही सिद्धान्त माने गये जो भाग “क! राज्यो के लिए थे । पस्न्चु संक्रमण काल में 
जब तक इन राज्यों के भायकर को दर भाग 'क” राज्यों की दर से कम रहे, उसके 
वितरण पे तदनुप्तार ही विभिल्वता खली गई) 

दूसरे, राजस्थान तथा भ्ध्य भारत को छोड़कर श्रम्य भाग 'ख्ः राज्यों में 
१ भ्रप्नेल सब १६५० से सीमा कर समाप्त कर दिया गया। राजस्थान तथा मध्य भारत 
में इसको शने:-शनेः समाप्ति होते की व्यवस्था की गई । 


तीसरे, भाग "छल राज्यो के अधीन सभी संघीय सेवाएँ श्रौर विभाग तथा उनसे 

होने वाली आमदनी संघ सरकार के हाथो मे चली गई। इस प्रकार सीमा, रेल, डाक 
प्रौर तार विभाग ( तिर्वाकुर कोदीन के श्रतिरिक्त ), तथा राज्यों की सेनाएँ भ्रादि संघ 
सरकार को हश्तातरित कर दिये ग्रये। भूतपूर्व देशों नरेशों की निजो यूत्ति ( एमए 
290:$?) के सम्बन्ध मे समिति ने भपना कोई मत नही दिया, क्योकि वह एक राजनोतिक 
प्रश्त था। चौथे, इस वित्तीय एकीकरझ के फलस्वरूप कुछ राज्यो को घाटा होने की 
सम्भावना थी क्योकि उतकी भा के मुख्य साधन संघोय सूची में लिखित खोतो में से 
थे । फलतः समिति ने इन घाटों को पूरा करने की भी सिफारिशों की । घाटे की पूदि की 
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-यह व्यवस्था रकखी गई कि श्रगले पाँच वर्षों तक संघीय सरकार घाटे की पूछ्ि के 

बराबर धनराशि इन राज्यों को देतो रहे मथवा संघोय प्राय के विभाज्य अंश में से 
इन्हें इनका भाग निश्चित रूप से (509720/८८त ) देती रहे । इन दो उपायों में से 
जिससे इन राज्यों को श्रधिक धन मिल सके, उसी का भनुसरण भ्ावश्यक खखा गया | 
पाँच वर्ष बाद सहायता की राश्षि क्रम: घटती जाकर १० वें वर्ष में प्रारम्भ होने वाली 
राशि का ६०% प्रथवा सद्दीय आय के विभाज्य अंश मे सम्बन्धित राज्य के भाग के 
बराबर ( जो भी प्रधिक हो )ही रह जायगी। आतरिक सौमा कर की समाप्ति से होने 
वानी क्षति की पूर्ति स्वयं ये राज्य ही विक्रम कर आदि लगा कर करेंगे । 

वित्तीय एवीकरस से यदि किसी राज्य को लाभ ही हो तो वह काम उस राज्य 
के पास ही रहेगा | उसमें से संघ कोई भाग नहीं माँय सकता। 

कृष्णामाचारी समिति की ये सिफारिश भारत-सरकार ले स्वीकार कर ली श्रौर 

१ भ्रप्रेल १६४० से जम्मू-कास्मीर के भ्रतिरिक्त भ्रन्य राज्यों का सद्द के साथ वित्तीय 
एकीकरण हो गया । बाद में मई सतु १६५४ के राष्ट्रपति के श्रादेश द्वार जम्मु और 
काश्मीर राज्य का भी भारत के साथ वित्तीय एकीकरण हो गया। 

पुनर्गठन और उसके उपरान्त--राज्यो के पुनर्गंडन तथा कई पुराने राज्यों 
के मिट जाने से वित्त ध्रायोग द्वारा राज्यों को दी जाने वाली श्राथिक सहायताओं भौर 
भाग तथा चुज्डी करो के वितरण के प्रतिशतों का पुनर्विर्धारिण श्रावश्यक हो गया। राश्य 
पुतर्गठन कानुत १६५६ की चतुर्थ धनुसूची में निहित नियमों द्वारा १६५६-५७ के वित्तीय 
वर्ष के लिए यह व्यवस्था भ्रस्थायो तौर पर की गई । इसो बीच जी० सथानम के सभा- 
पतिल्व में द्वितीय वित्त भायोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी गई जो कि स्थिति का 
पुनर्तिरीक्षण करके श्रगले पाँच वर्षो के लिए सिफारिश दें । 

दिवीय वित्त श्रायोग ( ॥78706 (0०00!75907 ) की रिपोर्ट नवम्बर १६- 
५७ में प्रकाशित हुई । इसकी सिफारिश थी कि आझ्रायकर की विभाज्य राशि (709489]९ 
9०० ) में राज्यों का भाग ५१ प्रतिशत से बढाकृर ६० प्रतिशत कर दिया जाय। 
विभाज्य राधि का वितरण &€० श्रतिशत जनसंख्या के श्रौर १० प्रतिंशत वसूली 
( (णा०९०॥०॥ ) के ग्राघार पर किया जाय । 

इसके भ्रतिरिक्त वित्त भ्रायोग ने निम्नलिखित ग्रस्य सिफारिश की-- 

(१) दियासलाई, वनस्पति झौर तम्बाकू के उत्पादन करके भ्तिरिक्त काफी, चाय, 
चौनी, कागज भौर वनस्पति तेल पर के उत्पादन करों को श्राय का भी २४ प्रति- 
डत राज्यों को दिया जाय । 

(२) भासाम और बिहार कौ ७३ लाख वापषिक, उड़ीसा को १५ लाख बाविक 
और पश्चिमी बंगाल को १३ करोड़ वाधिक श्रनुदान जो जुट कर के बदले मिलता था, 
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३१ मार्च १६६० तक जारी रवखाजाय। इसके बाद उनको जो सामान्य अनुदान 
( 8८०८४») 8797६ )7 थ॑ते ) मिलती है उस पर पुनविचार किया जाय । 

(३) १४ में से ११ राज्यों को स्थायी भ्रनुदान ( $0#शग7ए८ 8797) दिया 
जाय जो इस प्रकार हैं- भ्राध्न ४०० लाख, आसाम ३७५ लाख, बिहार ३५० लाख, 
केरल १७५ लाख, मध्य प्रदेश ३०० लाख, मैसूर ६०० लाख, उडीसा ३२५ लाख, 
पंजाब २२५ लाख, राजस्थान २५० लाख, परिचमी बंगाल ३२५ लाख झौर जम्मू श्रौर 
कश्मीर २०० लाख, वापिक । 


(४) उत्तराधिकार सम्पत्ति कर ( 7802८ 0एपए ) का १ भ्रतिशत संघीय भू- 
भागो के लिए रख कर शेप राज्यो में वितरण कर दिया जाय । इसमें जितना कर भ्रघल 
सम्पत्ति से श्राता हो वह उस भ्रनुपात से वितरित होगा जो विभिन्न राज्यों में स्थित 
ऐसी सम्पत्ति का पश्रनुपात हो भौर शेष जनसंख्या के भाघार पर 

(५) रेल-भाड़ा कर का | प्रतिशत सच्चीय भू-भागों के लिए वेमख्द्र रख ले शौर 
शेप राज्यों भे वित्तरित कर दिया जाय । 

(६) मिल के बने कपडे, चीनी श्रोर तम्बाकू पर जो भ्रतिरिक्त उत्पादत कर 
लगाया जाय उसमें से राज्यो को प्रथम तो उतना दिया जाय जितना उन्हें इन वस्तुग्रो 
पर बिक्री-कर न लगाने से हानि होती हो भ्रौर इसके बाद जो बच रहे उसमे से १ प्रति- 
शत सद्डीय भू-भागों भोर १३ प्रतिशत काश्मीर के लिए भ्रलग करके, शेष को राज्यों 
में निश्चित अनुपात में बांट दिया जाय | इस अ्रनुपात के प्रतिशत भ्रगले पृष्ठ के कोप्ठक 
में दिये हुए हैं। 

(७) राज्यों ने जो केद्रीय सरकार से ऋण लिया है उसे दो समूहो मे एकत्र 
करके उसके व्याज भादि के विंपय में ली कुछ छूठ दी गई है । 

भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इनके फलस्वरूप 
राज्यो को प्रव केन्द्र से ६३ करोड़ वापिक के स्थान मे १४० करोड़ वार्षिक मिलेगा और 
५ करोड़ वापिक की छूट ऋणो के भी सम्बन्ध में मिलेगी । इसके अतिरिक्त घतराशि की 
सहायता से वे द्वितीय पंचवर्षोय योजना को पूरी कर सकेगे, ऐसी भ्राशा की जाती है । 

भूतपूर्व देशी नरेशों के निज्जी व्यय की राशियों का भुगतान--जिन राज्यों 
या रियास्तों के भूतपूर्व नरेशों से भारत सरकार संविधान भारम्म होने के पूर्व 
आयकर मुक्त धनराशियों के देने का लिखित समझोता कर छुकी है, उन्हे वे घनशशियाँ 
संधीय कोष मे से दी जायेगी, परन्तु इन नरेशों की भूतपूर्व रियासतों श्रथवा उन 
राज्यों को जिनमें से रियासततें प्रव भी सस्मिलित हैं, मरेशों की निजी वृत्ति के रूप में 
दी जाने बातो राशियों को पूर्णतः या अ्रंशतः सद्ट सरकार को देना पड़ेगा। विभिन्न 


भारतीय गणतत्र का सत्रिघान 


रेड 
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संघ झौर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था २७५ 


आग 'सख राज्य इस सम्बन्ध में कितना भोर कव तक दें इसका निश्चय संविधान 
के २७५ वें प्रनुच्छेद के भ्रतुशार किये गये समभोतों के भन्तर्गंत राष्ट्रपति के प्रादेश 
द्वारा होता ?* क्ृष्णमाचारी समिति ने इसे राजनीतिक प्रश्न मान कर इसके सम्बन्ध 
में ग्रपना कोई मत नहीं दिया। 


संघ और राज्यों की एक दूसरे के करों से छूट--स्ड की सम्पत्ति राज्यों 
के करों से सामान्यतः मुक्त है। इसी प्रकार राज्यों की सम्पत्ति भी सद्ड के करों के 
सामान्यतः मुक्त हैं। तथापि, सद्ड की जिस सम्पत्ति पर राज्य संविधान के प्रारम्भ 
होने के पूर्व से कर लगा रहे हैं, उस पर दे अत्र भी कर लेते रहेंगे तथा संसद की 
विधि द्वारा दी गई अनुमति से भ्रन्य संघीय सम्पत्ति पर भी। राज्य यदि ऐसा कोई 
व्यापार या व्यवसाय करता है वह शासन के कृत्यों के प्रसंग में नही है ती संघ उस पर 

, कर लगा सकता है । 


राज्यों के कुछ विशिष्ट करों के विषय में प्रतिबन्ध और छूटें--भारत के 
भ्रायात-निर्यात व्यापार के हित तथा अत्तर्राज्य व्यापारिक स्वतत्तरता की दृष्टि से 
राज्यों को अपनी सीमा के बाहर वस्तुओं के क्रय विक्रय श्रथवा प्रन्तर्राज्य व्यापार- 
वारिश्य के सिलसिले में किये गये क्रय-विक्रय पर कर लगाने का श्रधिकार नहीं है । 
जिन वस्तुओं को संसद जोवन की भावश्यक सामग्रियाँ घोषित कर दे, उन पर 
राज्य तब तक कर नही लगा सकते जब तक तत्सम्बन्धी पारित विधेयक्र, सुरक्षित 
रखे जाने के बाद, राष्ट्रपति की भ्रनुमति प्राप्त न कर ले। भारत सरकार के प्रयोग में 
आनेवाली विजली के क्रप-विक्रय पर भी राज्य संसद की विधि द्वारा नियत प्रतिबन्धों 

" के भ्रन्तर्गंत ही कर लगा सकते हैं ।* अ्रन्तराज्यिक नदियों या नदी घादियों (रिए८४- 

५०]]८ए ) के विनिमय या विकास के लिए संस्थापित भ्रधिकारियों द्वारा उत्पादित, 
संग्रहीत, उपभुक्त वितरित था विक्री को हुई बिजली या जल पर भी राज्य सरकारें तब 
त्तक कर नही लगा सकती जब तक तत्सम्बन्धी विधेयक सुरक्षित रखे जाने के वाद राष्ट्र- 
पति की स्वीकृति न प्राप्त कर ले । 3 

भारत-सरकार की ऋण लेने की शक्तियाँ--भारत सरकार भारतीय संचितत 
जिधि की साख पर सस्द की विवि द्वारा निर्धारित सीमा के भ्रन्दर ऋण ले सकती है ।४ 
बह राज्य सरकारों को भी दे सकती है श्रयवा संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भन्दर राज्यों 
द्वारा लिए जाने वाले ऋणो की प्रत्याभृति ( (502720(८८ ) कर सकती है ?५ भारत 
सरकार देश-विदेश, जहाँ से चाहे वहां से ऋण ले सकतो है । 





5 ऊप्ननु० २८५ भौर २८९६, व्यनु० २८७, उम्नु० २२८, अझनु० २६२, 
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२७६ भारतीय गणतंत्र का संविधान 


राज्यों के ऋण लेने की शक्तियाँ--राज्य विधान-मण्डल की विधि द्वारा निर्धा- 
रित सीमा के भ्रन्तर्गत राज्य-सरकारें भी अपती संचित निधि की साख पर ऋण ले सकती 
हैं । राज्यों को विदेशों से ऋण लेने का भ्रधिकार नहीं है । यदि किसी राज्य ने पहले से 
ही केन्द्रीय सरकार से ऋण ले रखा है या कुछ ऐसे ऋण ले रखे हैं जिनकी प्रत्याभूति 
भारत सरकार ने दे रखी है, तो उन्हें प्रौर ऋण लेने के लिए भारत-सरकार वी पूर्वोतु- 
मति प्राप्त करनी आवश्यक है।" 

स्थानोय वित्त-व्यवस्था और संविधान 

स्थानीय संस्थाओं के हित के लिए संविधान में वृत्तियों, व्यवसायों, व्यापारों तथा 
सौकरियों भ्रादि पर कर लगाने ([077058) की अ्रनुमति दी गई है / इस कर की व्यवस्था 
करते वाली राज्य की विधि राज्य इस झ्ाधार पर भ्रवैध घोषित नहों की जा सकती है 
कि व्यवसाय भ्रादि पर के कर का सम्बन्ध भ्राय-कर से है। तथापि बृत्ति या व्यवसाय 
कर के रूप में किप्ती एक ब्यक्ति या करदाता (/५५5८४५४८८) से २५०, वापषिक से भ्रधिक 
नहीं लिया जा सकता | यदि कोई स्थानोय सस्था संविधान प्रारम्भ होने के पूर्व से ही इस 
अधिकतम राशि से भ्रधिक दर पर व्यवसाय कर लगा रही हो तो वह तब तक ऐसा 
करती रह सकती है जब तक ससद इसके प्रतिकूल कोई विधि नही बनाती है ?* 

सब्रिधान ने ऐसे समस्त करों, शुल्को, दरों या फोसों को बना रहने दिया है थो 
राज्य-सरकारें था स्थातीय सस्थाएँ सविधान के प्रारम्भ होने के पहले से लगाती चली 
भा रहो हैं। ये कर झादि उस समय तक चलते रहेगे जब तक संसद इनके प्रतिकूल 
कोई विधि निर्मित नही करती । इन करों भादि के लागू होने पर इस बात से कोई बाघा 
नही पड़ेगी कि भव वे संघ-सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं ।।३ संविधान की इस 
व्यवस्था के भ्राधार पर स्थानीय संस्थाएँ भ्रन्त्य कर ( प८शणांएशे 7४% ), यात्री कर 
( जो रेल भाड़े के स्राथ ले लिया जाता है ), हैप्तियस कर ( जहाँ वह प्राय के प्राघार 
धर लगाया जाता है ) भादि प्रद भौ लगा रही हैं। भव ये संध सूची के विषय हैं भौर 
यदि संविधान में उपरोक्त छूट न दी गई होती तो वे स्थानीय संस्थाप्रों ( [.,0०2) 
2800॥८5 ) के हाथ से निकल गये होते । 

तृतीय वित्त श्रायोग--१६६० मे ठृतीय वित्त भ्रायोग की नियुक्ति वी गई। 
इईलेखने के समय तक (मार्च १६६१ ) इसकी प्रारंभिक कार्यवाही हो चल रही थी प्रौर 
इसके निरणुय प्रकाशित न हुए थे । 


ज--3००-- छ। 





+प्रनु० २६३ (१) भौर (२), 'भवु० २७६, झनु० २७७, “झनु० २७७ 


भारत सें राजनीतिक दल । अध्याय ६४ 


शजनीतिक दक्ष और प्रज्ञातंत्र--पारिभाषिक भ्र्थ मे से राजनीतिक दलो का 
अस्तित्व प्रजातंत्र ही में संगव है । राजनीतिक दल से हमारा आशय ऐसे संगठन से है 
जिसके सदस्यों के राजनीतिक सिद्धान्त या लद्य समान हो भौर जो उन सिद्धान्तो भौर 
| लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, संवैधानिक साधनों द्वारा कार्य करते हो । राजनीतिक पपूह या 
दल भ्रप्रजाताभिक शाप्तन-व्यवस्था (१८४॥॥८5 ) मे भी पाये जाते हैं परन्तु उस दशा 
में उसकी कार्य-पद्धति विशुद्ध राजनीतिक दलो की कार्य-पद्धति से भिन्न होती है। भ्रप्रजा- 
तत्रीय व्यवस्था के राजतीतिक समूहों का प्रमुख उद्देश्य प्रघानतया नकारात्मक होता है 
भर्थात्‌ सत्तारढ़ सरकार को पदच्युत करना | थे सरकार-विरोधी लोगो की समष्टि मात्र 
होते हैं तया उन मे समान उद्देश्य तथा रचनात्मक नीति वाले शुद्धि राजनीतिक दलो की 
सी एकता नही होती । श्रप्रजातंत्रीय सरकार को सवैध।निक्त साधनों से पदच्युत करने का 
कोई उपाय व होने के कारण ऐसे समूहों को भ्रन्ततोगत्वा प्रसंवैधानिक साथनो या प्रत्यक्ष 
प्रहार की नीति भ्रपनानी पड़ती है । सरकार भी उन्हे शब्रुभाव से देखती तथा उन्हें नष्ट 
करने का प्रयत्न किया करती है । 

भारतीय राजनीतिक दलों का विकास--भारद में राजनीतिक दलों के 
विकास का इतिहास मुख्यतः भारत के राष्ट्रीय प्रान्दोलच का इतिहास हे । हमारे यहाँ को 
जनता भौर नरेशों ने विदेशी शासन को कभी भी नतमस्तक होकर स्वीकार नहीं किया | 
ज्यों हो उन्होंने समझा कि वे दासता के पास से जकड़े जा रहे हैं त्यों ही उन्होंने विदेशियों 
को निकाल देने के प्रयत्न झारंम कर दिये ॥ इस दिशा में सबसे पहले नरेशों भौर शासकों 
ने नेतृत्व ग्रहण किया। प्लासी के युद्ध के कुफल को उलटने की चेप्टा करने वाले मीर- 
काप्तिम से प्रारंभ होकर विदेशी राज्य को उखाड़ फेकने के लिए निरन्तर प्रयल होते 
रहे | मराझों, जाटो और फिखों ने एक के वाद विदेशियों की प्रभुदा को चुनौती दी भौर 
उसका विस्तार रोकने की चेप्टा की | जब नरेझ वर्ग अत्तिम प्रयत्न करके परास्त हो गया 
और उसका स्वत्‌त भश्तित्व जाता रह तो जनता तथा सेना ने स्वात्तत्य सम्राप को प्रपने 
हाथ में लिया भोर फलस्वरूप सघ्‌ ५७ का भीषण विद्रोह हुआ । इन प्रयत्नों की श्रसफलता 


रष्८ भारतीय गणतन्त्र का संविधान 


के कारण गये प्रकार के नेतृश्व और कार्य-पद्धति की भ्रावश्यकता पड़ी स्वतंत्रता संग्राम 
का नेतृत्व शासकों के हाथ से निकल कर बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ मे चला गया क्योकि इस 


वर्ग में पुरानी पद्धति की श्रसफलता के कारणों को सममते श्रौर परिस्थितियों के भनुकूल 
नई पद्धति का निर्माण करने की क्षमता थी । 


नेताग्रो के इस नये वर्ग मे मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त तथा यूरोप के इतिहास 
तथा राजदर्शन से परिचित लोग थे । इन लोगो ने पाश्चात्य शिक्षा, इतिहास भौर राज- 
नीति से यह सीखा था कि संगठन झौर जन-प्रान्दोलन के अख्रो द्वारा ही वततमान समय 
के निरंकुश शासकों को हटाना सम्भव है| फलतः इन नेताशो ने यही मार्ग अपनाया । 
इस नई पद्धति के विकसित होने मे छुछ समय लगा भौर १६१६-२० में महाए्मा गांधी 
के राजनीतिक क्षेत्र में ग्रवतीर्ण होने ठक वह पूर्णता को प्राप्त न कर सकी थी, परन्तु यह 
निस्सम्देश है कि इस पद्धति का भ्रनुसरण सिपाही-विद्रोह के शीध्र वाद से ही प्रारभ हो 
शुका था। 

लोक-सगठन का प्रार॒भिक हूप पूना की सार्वजनिक सभा, मद्रास की महाजन-सभा, 
कलकत्ते के इडियन एप्रोसिएशन प्रादि सरीख्े स्थानीय संगठनों वा था, परन्तु शीघ्र ही 
एक भ्रखिल भारतीय संगठन को ग्रत्यस्त आवश्यकता जान पड़ने लगी और फलतः सु 
१८८४ में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना वी गई। प्रारभ में कांग्रेस की स्थापना 
का श्रभिप्राय किसी राजनीतिक दल की सृष्टि न होकर उससे देश की एक प्रकार की 
गैरसरकारी ससद का सा काम लेना था। प्रतः इन दिनो उसका काम भारत मे ब्रिटिश 
झासन की नर्म प्रालोचना करना और सुधारविषयक कुछ प्रस्ताव पारित करना मात्र या । 
इस समय ब्रिटिश शासक काग्रेस को जनता के भावों और विचारों को जानते का एक 
उपयोगी साधन समभ कर उससे सहानुभुति रखते श्ौर उसका समर्थन भी करते थे । 
परन्तु कुछ ही समय बाद कांग्रेस की प्रलोचनाग्रो और माँगो का पहले वाला स्वरूप न रह 
गया भौर फलतः सरकार का रुख भी उसके प्रति बदल गया। श्रब सरकार काँग्रेस के 
प्रभाव को घटाने के लिए उमक्े प्रतिद्व्दी संगठनों को प्रोत्साहन देने लगो ॥ काँग्रेस का 
विरोध करने वालों में देश के शम्पत्तिशानी वर्गों के कुछ लोग श्रौर सर सैयद भ्रहमद खाँ 
तथा झलीगढ की मुस्मिल राजनीतिक विचारधारा के झनुयायी मुसलमान थे । 

आगे चल कर काँग्रेस मे ही दो दल हो गये। इन दलों में लक्ष्य विषयक 
सतभेद न हो कर कार्यपद्धति विषयक मतभेद था। एक श्रोर तो दक्षिणपंथी उदार दल 
था जो काग्रेप के समय-समय पर होने वाले अ्विवेशनों मे तत्कालीन भाषण देने झ्ौर 
प्रस्ताव पारित करने को वर्तमान पद्धति को ही उपयुक्त समझते ये । दूसरो झोर वामपन्‍्थी 
या उप्रतावादी थे जो इस प्रकार की कार्य-पद्धति को प्रभावहीन "राजनीतिक मिखमगापन! 
बहते थे भर संगठित जन भप्रान्दोलन की भावश्यकता पर जोर देते थे। सत्‌ १६०७ में 
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; सूरत भ्रधिवेशन के भ्रवसर पर काग्रेस के इन दो दलों में खुले तौर से फूट पड़ गई । नरम 
और उम्रदल अलग-अलग हो गये । कुछ समय बाद सप्त॒ १६१६ के लखनऊ पश्रधिवेशन 
में भ्रत्पकाल के लिए दोनों पक्षों में पुनः एकता हो गईं किन्तु महात्मा गांधी के मारतीय 
राजनीतिक क्षेत्र में श्राते ही तथा उनकी प्रत्यक्ष कार्रवाई की योजना के सत्‌ १६२० में 
नागपुर के प्रधिवेशन में स्वीक्षत होते ही, दोनों पक्ष सदा के लिए भ्रलग हो गये । दक्षिण- 
पन्थियों ने एक नये राजनीतिक दलन्न की स्थापना की श्रौर उसका नाम “लिबरल पार्दी' 
रखा। सम्‌ १६९०६ में भ्रसतिल् भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई शोर उसके बाद 
मुसलमानों की ओर से काग्रेस का खुला और संगठित विरोध होने लगा | मुसलमानों की 
इस साम्प्रदायिक संस्था की स्थापना की हिन्दुओं मे भी प्रतिक्रिया हुई भ्ौर उनके एक वर्ग 
ने भी एक प्रतिहन्द्री साम्प्रदायिक संस्थ! की स्थापता कर डाली ६ यह थी हिन्दू महासभा ३ 

,; भारंभ में बहुत वर्षों तक हिन्दू महासभा अत्यन्त निर्बंल थी और उसका संगठन भी ढीला- 

* इाला था । कंग्रेत्तविरोधी सम्पत्तिशाली वर्ग में स्वार्थो की इतनी श्रधिक विभिन्नता थीं 
कि वे किसी एक दल में मिल-जुल कर काम नहीं कर सकते थे । प्नतः ये अनेक छोदे- 
छोटे वर्गीय भौर स्थानीय संगठनों के द्वारा काम करते थे जेंसे जमीदारों, एग्लो-इडियनो, 
यूरोपियन व्यापारियों ब्रादि के सधी द्वारा । 

स्त्‌ १६०६ के बाद ३० वर्षों तक कांग्रेस नरम दल या लिबरल पार्टी, मुस्लिम 
लीग तथा हिन्दू महासभा ही भारतीय राजनीतिक मत के विभिन्न पक्षों के मुख्य प्रतिनिधि 
समझे जाते थे । सत्‌ १६१६ श्रोर १६३५ ६० के सुधारो से उत्पन्न शासनाधिकार तथा 
मित्व शोर झत्य उच्चतर पदो की प्राप्ति के प्रलोभत से भारतीय राजनोतिक/क्षेत्र में 
बहुत छोटे-छोटे दल बरसाती मेढको को तरह पैदा हो गये । ये राजनीतिक दल स्थानीय, 
“7” शक्प्रदायिक या किसी वर्ग श्रथवा श्रेण्यो विशेष के व्यक्तियों के हितों के श्राधार पर बने 
थे | मुसलिम कास्फ्रेम, परिगणित जातियों के प्रनेज दल, मद्राप्त की जस्टिस पार्टी, बगाल 
की कृषक लोक प्रजा पार्टो, यू० पी० की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, पं जाब की युनियनिस्ट 
पार्टी, बस्बई और मब्य प्रदेश को डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी श्रादि ऐसे दलो के कुछ 
उदाहरण हैं । परन्तु ये सब दल भ्रल्पजीवो सिद्ध हुए ओर इनमे से बहुतेरे शीघ्र लुप्त 
डो गये । 
सन्‌ १६३४ के बाद वामपंथी इलों के विकास का युग झाया । इनमें से साम्यवादोी 
दल को स्थापना तो सब्‌ १६२४ में ही हो छुक़ी थी परन्तु १६४३ ई० तक सरकार ने 
इसे गेरकाद्रूनी घोषित कर रकखा था । सच १६४३ के वाद जब छूस द्वितीय महायुद्ध में 
मिन्रराष्ट्रों को भोर सम्मिलित हो गया भ्ौर इस दल ने इस कारण सरकारों युद्धनीति का 
समर्थन करना प्रारंभ किया, तमी इस पर से प्रतिवंध हटा । समाजवादी दल की स्थापना 
१६३४ ई० में हुई थी परन्तु यह दल कई वर्षों तक कांग्रेस के झन्दर ही काम करता रहा 
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और माच॑ सत््‌ १६४८ के बाद उससे प्रलग होकर स्वतंत्र दल बना। ल्वधीनता प्राप्ति 
के बाद काग्रेतत का सर्वदलीय रूप जाता रहा और उसने एक सुसंबद्ध दल के रूप में कार्य 
करता प्रारंभ किया । समागवादियों झौर साम्यवादियो के प्रतिरिक्त नाता वामधारी 
बहुत से श्रन्य वामपंथों दल भी उत्पन्न हुए, जेसे रिपब्लिकन सोशलिस्ट दल, फारवर्ड 
ब्लाक, पीजेट एण्ड वर्क पार्टी इत्यादि । ये सब दल सम १६३७ ई० के बाद बने। 
वर्तमान दताब्दी के प्रारंभ से ही देश में एक भ्रातंकवादी दल भो था जिसकी शाखाएँ 
बंगाल, पंजाब भआ्रादि में फैलो थी । सच १६३७ में भ्रात्तों मे कांग्रेसी मेंत्रिमंडलो के बन जाने 
के बाद इस दल ने भ्रपते को समाप्त कर दिया । 

नये सविधान के श्रन्तर्गत हुए प्रथम सार्वजनिक निर्वाचनों के श्रवसर पर कांग्रेस 
दल से भअसस्तुष्ट श्रौर उत्तकी नीति मे मौलिक परिवर्तत चाहने वाले बुछ श्रन्य व्यक्तियों 
ने झाचार्य कृपलानी की अध्यक्षता मे कृषक-मजदूर प्रजा पार्टी नाम का एक नया दल 
बनाया । बाद में इस दल में समाजवादी भी मिल गये झौर इस संयुक्त दल को प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया । 

विभिन्न राजनीतिक समुदायों श्रौर दलों के इस संक्षिप्त इतिहास से प्रकट 
है कि भारतीय जनता स्वभावतः श्रपने देश में फ्रास की भाँति बहुत से राजनीतिक 
दलों का होना अच्छा नही समझती । यद्यति सम्रय-समय्र पर यहाँ छोटे-छोटे दल बनते 
रहे भ्रौर उन्होंने कुछ दिनो काम भी किया, परन्तु वे चिरस्थायी न हो सके । इसके 
विपरीत जिन दलों का ग्रखिल-भारतीय संगठन, स्पष्ट नीति तथा सिद्धान्त थे, उनसे 
इस देश के निवासी प्रमावित हुए । ऐसे बड़े भ्ौर सिद्धान्दमूलक दलों ने भ्रदुभुत 
जीवन-शक्ति का परिचय दिया । इस बात से यह भ्ननुमान पुष्ट होता है कि कालान्तर 
में भारत में भो इगलैंड और अमेरिका की ही भाँति दो ही सुदृद राजनीतिक दल ' 
रह जायेंगे । 

विभिन्न दलों के संगठन और सिद्धान्त 

१, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस--देश के राजनीतिक दलो भे भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेत सदैव से सबसे बड़ी, सर्वोत्तम छूप से संगठित झौर सर्वाधिक शक्तिशाली दल 
रही है भ्रोर प्राज भी है। केद्रीय सस्तद प्रौर राज्यों के विधान मण्डलो के भीतर कांग्रेस 
बाहर से भी अधिक शक्तिशाली है वयोकि उनमें कोई ऐसा शक्तिशाली श्रन्प दल है ही 
नही जो कांग्रेस का सक्षम विरोध कर सके । केन्द्र तथा भ्रधिकाश राज्यों में भी का््रेस 
ही के मस्त्रिमडल हैं।" समाजवादियो तथा प्रन्य सगठित दलो को श्रपने से श्रलग कर 


+ थे एक्तियाँ लिखते समय ( जुलाई १६५४ ) तिर्वाकुर-कोचीन प्रे सत्‌ १६५४ 
में हुए सार्वजनिक चुनावों के फलस्वरूप भ्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मन्त्रिमंडल क्ाग्रेस दल 
के समर्थेन से पदारूढ़ है । 


भारत में राजनीतिक दल श्ष्ृ 


| देने के बाद कांग्रेस केघल समान नीति में विश्वास रखने वालों की एक दल बत गई है । 
विदेशी राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते समय कांग्रेस राष्ट्रीय जनमत का एक प्रकार का 
संयुक्त मोर्चा थी, परन्तु श्रद वह एक राजनीतिक दल ही रह गई है। 

कांग्रेस की नीति और काये पद्धति--स्वाघीनता के बाद कांग्रेस का लक्ष्य 
“भारत की जनता का कल्याण श्लौर उन्नति तथा शांतिपूर्ण और न्यायोचित उपायों से 
देश मे एक ऐसे सहयोगमूलक राज्य को स्थापना करना है जिसका श्राघार राजनीतिक 
झाथिक और सामाजिक प्रधिकारों की समानता, सभी की उन्नति के समान भ्रवसर देना 
और विश्वशान्ति और विश्व बधुत्व की स्थापदा करना” है। यह लक्ष्य, भान्तरिक क्षेत्र 
मे, वर्ग-संघर्ष, वर्ग-युद्ध अथवा हिंसा या क्रान्ति के उपायो द्वारा सामाजिक या राजनीतिक 
परिवर्तन करने का विरोधी है। अतीत में कांग्रेस प्रत्यक्ष कारंबाई (997०८ |ण३०४) 
में विश्वास करती थी। लेकिन भ्रब लोकतत्रीय शासन की स्यापना के उपरान्त, जब 
सरकार को जनता के मत से बदला जा सकता है, तो काग्रेस नेता कसी भी प्रकार 
प्रत्यक्ष कार्रवाई या जन-भआान्दोलन को निषिद्ध कहने लगे हैं। श्रान्तरिक क्षेत्र मे 'सर्वोदियः 
भर्थाव्‌ सभी वर्गों, समुदायों भौर जनता के प्रत्येक अंग का कल्याण कांग्रेस की मूलभूत 
नीति है। कांग्रेस घनी प्लौर निर्घत या पुंजीपतियों श्रथवा श्रमिको के हिंतो मे किसी 
भोलिक विरोध के भ्रस्तित्व मे विश्वास नही करती | इस बात में कांग्रेस का उसे बाप- 
पक्षीय दलो से जो वर्ग-युद्ध श्रथवा वर्ग-प्रधिनायकत्य में विश्वास करते है, सैद्धान्तिक मत- 
भेद है। प्िद्धान्त वी बात तो दूसरी है, पर व्यवहार में निर्धन भ्रौर शोप्षित वर्गों, विशेष 
कर हिसानो, मजदूर और अछ्ूत वर्गों को उन्नति की झ्ोर कांग्रेस का सदैव प्रवल भुकाव 
रहा है। दूपरे, कांग्रेस प्रसाम्भ्दागिक और घर्मनिरपेक्ष राज्य की समर्थक है भौर के 
विरोध के होते हुए भी उसे स्थापित भी किया है। तीसरे, देश के प्राथिक विकास के 
सम्बन्ध में कांग्रेस किसी वाद! के फन्दे से नहीं फेंगी है । उसका मत है कि देश से निजी 
श्रौर सार्वजनिक--दोनो प्रकार के उद्योगों के लिए सदेव स्थान रहेगा | अते: उसमे 
पूंजीपतियो को १६४८ ई० मे भ्राश्वासन दिया कि *राप्ट्रीकरए” का प्रशन तत्काल या 
ज्ञीत्र नहीं उठाया जायगा । देश की आधथिक उन्नति में विदेशी पूंजी के उपयोग को कांग्रेस 
उचित स्रभभती है, परन्तु ऐसी शर्तों पर जिनसे पूंजी लगाने वालो भौर भारतवासियों 
दोनों को लाग हो। काग्रेत की इपि-्यूमि सम्बन्धी यह नीति है कि शज्य भौर भूमि 
जोतने-बोने वाली के बीच कोई सध्यस्थ वर्ग न रहे। फलत: उसने जमीदारी उन्मूलन 
की नीति प्रयनायी हैं । कांग्रेस की दृष्टि में सहकारिता के आधार पर दृषि ही भारत के 
विकास का लक्ष्य है। देश के कृषि सम्बन्धी और ओद्योगिक विकास के सम्बन्ध में कांग्रेस 
मे दो विचार-घाराओं के व्यक्ति हैं। एक पक्ष भद्दत्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा प्रहण 
करके कहता है कि देश मे बड़ी-बडी मशीनों का प्रयोग तथा बडे केद्धित उद्योगों कौ 


रे 


खपर भारतीय गणतंत्र का सविधान 


स्थापना उद्ी क्षेत्रों में होती चाहिए जहाँ उनके बिना काम व चल सकता हो, भ्रत्मथा वे 
शारीरिक श्रम तथा विकेद्धित कुंटीर उद्योगों के श्राधार पर देश का श्रा्थिक विकास 
करना चाहते हैं। दूसरा पक्ष पाश्चात्य रीति से देश का उद्योगीकरण झौर कृषि-विकास 
करता चाहता है । वर्तमान प्रवृत्ति उद्योगीकरण तथा कृषि के यंत्रीकरण वी तरफ ही 
भ्रधिकत है। खादी तथा अन्य वुदीर उद्योगों पर श्रपेक्षाइत कम बल दियाजा 
रहा है। 

भ्रन्त मे, विदेशी नीति के क्षेत्र में कांग्रेश विश्व-शान्ति तथा उसके साधन, संयुक्त 
राष्ट्र संघ, पश्चिमी राप्ट्रो के गुटों में से किसी भी एक में सम्मिलित ते होकर तटरुथता 
की वीति, साम्राज्यवाद के चगुल में फंसे ऐशियायी देशों वी मुक्ति तथा स्वतंत्र श्रस्तित्व 
भौर भारत तथा दक्षिण-पूर्वी ऐशिया के राष्ट्रो के द्रीच सास्क्ृतिक सम्बन्ध को पुनः 
स्थापना की समर्थक है । तटस्थता की नीति का यह श्रर्थ है कि भारत भ्रावश्यकता पडने 
पर राष्ट्रीय स्वतत्॒ता भौर भन्तर्राष्ट्रीय घ्वान्ति की पोषक शक्तियों से सहयोग न करे। 
सेहरू सरकार की कोरिया सम्बन्धी नीति से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 

कांग्रेस का संगठन--भ्ूतकाल मे कामग्रेस को म्रस्यतः मध्य भोर निम्न वर्गों का 
समर्थन प्राप्त या जैसे दुकानदारो, व्यापारियों, वकीलो, चोकरी पेशे वालों तथा किसानों 
शोर मजदूरों प्रादि का। भारतोय उद्योगपति भी काग्रेस की स्वदेशी नीति के कारण 
उपका समर्थन करते थे । सामन्त तथा जमीदार वर्ग कांग्रेस के विरुद्ध था क्योंकि कांग्रेस 
की किसातों की माँगों के समर्थन की नीति स्पष्टत: उनके हितो के प्रतिकूल थी। परन्तु भ्रब 
कांग्रेस की प्रवृत्ति मधिकाधिक दक्षिणपंथी होती जा रही है जिससे उम्रतावादी क्षेत्रों में 
उसकी लोकप्रियता कम होती ज। रही है । 

काग्रेत की सदस्यता दो प्रकार की है : प्रारिम्मक शौर सक्रिय । कोई भी ऐसा 
व्यक्ति जिसकी भ्ायु १८ वर्ष या इससे श्रधिक हो कांग्रेस का सदस्य बनसक्ता है। 
सदस्य बनने के लिए उसे इस आश्चय का लिखित वक्‍तब्य देना पड़ता है कि वह कांग्रेत 
के उद्देश्यों में विश्वास करता है ॥ प्रारंभिक सदस्यों को चार भ्राना वाधिक चन्दा देना 
पड़ता है। 

कोई भी प्रारभिक सदस्य क्रियाशील या सक्रिय सदस्य बन सकता है। इसके लिए 
उस्ते इस्त आशय के एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है कि वह २१ वर्ष या इससे 
प्रधिक ग्रायु का है, हाथ की कती-बुनी खादी अम्बासतः पहनता है, मद्यपान नही करता, 
सव को समानता तथा संब की समात प्रवसर दिये जाने के सिद्धांत श्रौर अन्तर-साम्प्रदायिक 
एकता में विश्वास रखता है, कांग्रेस के नियमों के श्नुस्तार सामाजिक भौर रचनात्मक 
कार्य करता है, तथा किसी साम्प्रदायिक या घ्त्य राजनीतिक दल का सदस्य नही है । सक्रिय 


भारत भे राजनीतिक दल र्परे 


सदस्पों को एक रुपया वाधिक और भी चन्दा देना पड़ता है। प्रारंभिक औौर सक्रिय 
सदस्यों के भ्रधिकारों में भहत्वपूर्ण अ्रन्तर है । प्रारंभिक सदस्य मदि उनकी सदस्यता कम 
से कम दो वर्ष की हो गई हो, तो प्रतिनिधियों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं भरौर 
ग्राम या मुहल्ला कांग्रेस कमेटी के सदस्य छुसे जा सकते हैं। लेकिन वे प्रतिनिधि या ग्राप्त 
और मुल्लाह कांग्रेस कमेदियों से उच्चतर कांग्रेस कमेटियों के सदस्य नहीं छुने जा सकते । 
केवल सक्रिय सदस्य इन पदों पर निर्वाचित हो सकते हैं । 


ग्राम या मुहल्ला कांग्रेस कमेटी काग्रेस संगठन की श्राधारभूत इकाई ( 828९ 
( (४४) हैं। ऐसी कमेटी कम से कप ५०० की आबादीवाले प्रत्येक ग्राम या मुहल्ले 
अश्वा ग्राप-समुहों या कई मोहल्लीं के लिए बताई जा सकती है । जिला और ग्राम कांग्रेस 
कमरेटियों के बीच मे कांग्रेस कमेटियों का एक भौर वर्ग होना आवश्यक है। इस बीचवाले 
, वर्ग की कप्मेटी का ताम प्रौर श्रधिकार क्षेत्र प्रदेश काग्रेस कमेटियों द्ारा निर्धारित होती 
है। काग्रेस संगठन के तृतीय सोपान पर जिला कमेटियाँ झाती हैं शोर उनके भी ऊपर 
"अदेश कमेटियाँ होतो हैं । 
ग्राम या मुहल्ला कांग्रेस समितियों के ऊपर प्रायः तालुका या तहसील कांग्रेस 
समितियाँ होती हैं। इनके भी ऊपर जिला समित्तियाँ और जिला समितियों के पर 
आन्तीय' कांग्रेस समित्तियाँ होती हैं। कांग्रेस के संगठन की हृष्टि से सम्पूर्ण देश २४५ 
प्रदेशों या प्रान्तो में विभक्त है। इन प्रदेशों की सोमा संधान्तरित राज्यों की सीमा से 
भिन्न हो सकती है । उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य तीन कांग्रेसीय प्रदेशों में विभक्त 
है; महाकौशल, नागपुर और विदर्भ । प्रास्त्रीय कांग्रेस समितियों के ऊपर कांग्रेस का 
, राष्ट्रीय या अखिल भारतीय संगठत होता है जो एक श्रध्यक्ष, एक कार्यकारिणी समिति, 
एक प्रखिल भारतीय काग्रेत्त समिति श्रौर कांग्रेस के खुले वापिक भ्रधिवेशन से मिलकर 
बना है। इसके भ्रतिरिक्त काग्रेस की कई सहयोगी संस्थाएँ भी हैं जो उस से सम्बद्ध हैं । 
कांग्रेस भ्रतनिधि--कारग्रेस सगठन के विभिन्न श्रंग एक दूसरे से जटिल रीति 
से सबद्ध हैं । प्रत्येक प्रदेश झपनी जनसंख्या के प्रत्येक लाख के पीछे वापिक कांग्रेस 
झधिवेशन में एक प्रतिनिधि भेज सकता है । ये प्रतिनिधि यथासम्भव कम से कम एक 
लाख जनसंख्या श्लौर कमर से कम ५०० प्रारंभिक सदस्यों वाले एक सदस्यीय भौगोलिक 
निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश से कुछ पदेन भौर विनियुक्त 
(९०-०६ ) प्रतिनिधि भी होते हैं, जैसे कांग्रेषत के भूतपूर्व सभो पश्रध्यक्ष तथा संबद्ध 
संस्थाप्रों के प्रतिनिधि भ्रादि ॥ 
प्रदेश कांमेस समितिया--प्रदेश काग्रेस समिति मे ऊपर दतलाये हुए सभी 
अतितिधि भर्थाद्‌ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से छुने प्रतिनिकि और प्रदेश निवाप्ती पदेन प्रति- 


श्पड भारतीय गणातंत्र का संविधान 


निधि होते हैं। इनके भ्रतिरिक्त कांग्रेस के ध्रध्यक्ष भोर मूतपूर्व श्रध्यक्ष जिस प्रदेश कांग्रेस १ 
समिति के श्रधिकार क्षेत्र में रह रहे हों, उस्तके सदस्य होते हैं । 

प्रदेश कांग्रेस समिति अपने क्षेत्र के काग्रेस-कार्य का संचालन करती है।यह 
भ्रपवा सविधान स्वय ही बना सकतो है परन्तु उसे अखिल भारतीय कांग्रेस संविधान के 
भनुकूल होता चाहिए तथा उसको कांग्रेस कार्यत्रारिणी समिति को स्वीकृति की प्राप्त 
होनी चाहिए। जब्र कोई प्रदेश समिति कांग्रेस संविधान के प्रतिकूल कार्य करती है 
तो कार्यकारिणी समिति उसे निलंबित करके उसके कार्यों को एक विज्येप समिति 
(30 ४०0८ (०८८ ) को सौप सकती है । 

जिला और माध्यमिक कांग्रेंस समितियाँ--प्रान्तीय कांग्रेस समिति के 
्रन्तगंत प्रत्येक प्रान्त में जिला और माध्यमिक ( [7८घ77८07472 ) समितियाँ होती 
है। इनका क्षेत्र प्रदेश काग्रेत समिति निर्धारित करती है! इन समित्तियों के क्षेत्र में 
रहने वाले प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य इनके भी पदेन ( 725£ (0[820 ) सदस्य 
होते हैं । 

अखिल सूरतीय कांग्रेंस समिति-भजिल भारतीय कांग्रेस समिति में तीन 
प्रकार के सदस्य होते हैं ; (१) निर्वाचित, (२) पदेत श्रौर (२) संबद्ध संस्याप्रो के प्र ति- 
निधि । निर्वाचित सदस्यों को भ्रत्येक प्रात के कांग्रेस प्रतिनिधि भ्रपनी संख्या के भनुपात 
से भ्रपने मे से चुनते है! विर्वाचन अनुपातीय प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत 
पद्धति द्वारा होता है। सबद्ध सस्थाप्रों के प्रतिनिधि वे होते है जिन्हे प्रखिल भारतीय 
कांग्रेस समिति उन संध्याओों मे से चुते, किन्तु इनकी सल्या निर्वाचित प्रतिनिधियों की 
संख्या के ५५ से भ्रधिक नहीं हो सकतो। परदेतु सदस्यों मे काग्रेस के वर्तमान तथा 
समी भूतपूर्व भ्रध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। काग्रेत प्रधिवेधन का श्रध्यक्ष ही अखिल भारतोय 
कांग्रेस समिति का श्रध्यक्ष होता है। ्रखिल भारतोय काग्रेस समिति काप्रेस के सविधान 
के प्रनुकूल तियम बना सकती है भौर यह नियम प्रदेश कांग्रेस समितियों सहित सभी 
श्रधीन काग्रेस समितियों पर लागू होते हैं । 

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का कार्यालय--प्रखिल भारतीय कांग्रेस 
समिति का अपना एक केन्द्रीय कार्यालय भी होता है। यह कार्यालय सचिवालय की भांति 
कार्य करता है। पहले यह कार्यालय जहां कांग्रेस का तत्वालीन मन्त्र मुख्य सचिव रहता 
था उसी स्थान मे हुआ करता था। परन्तु सच १६३० मे जब पण्डित मोतीलाल नेहरू 
ने भरना सुप्रसिद्ध विवास स्थान भानन्द भवन इस कार्यालय के लिए दे दिया तवसे 
सच्त्‌ १६४७ तक यह वढ़ी स्थिर रहा । परन्तु सच १६४७ में इसे स्थायी रूप से दिल्‍ली . 
में स्थानातरित कर दिया गया ॥ श्रखिल भारतीय काग्रेस सम्रिति के कार्यालय में लगभग 
१२ विभाग हैं अर्थात्‌ सामान्य (ठक्षाल्वर्श ), लेखा (#॥८८०प्रा/$ ), संधदीय 
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६ एड्यीक्ा।९ए छाए ), संगठन ( 0।8शांटथ्र/०0 ), राजनीतिक और श्राधिक 
जोच ( 000८व ०4 छ8०000मं८ ८84१८) ), श्रम | १.20005 ) युवक 
( ९०णा॥ ), वैदेशिक सम्बन्ध (07श87 रिशशा099 ), प्रकाशन, वाचनालय 
(,/0७7४४ए), यौजना भ्रोर सेवादल (?479798 #एते 5८ए० ०) ॥069/08.) 
और समाचार पत्र सूचना विभाग [27285 फठिणश्रा0०7 छेपः८४७) । मुख्य सचिव 
सामान्य देख-रेख का कार्य करते हैं और उनके नीचे प्रत्येक विभाग का एक सचिव होता 
है जो उसके दैनिक कार्य का संचालन करता है। इस कार्यालय में ६० से भ्रधिक कर्म- 
चारी काम करते हैं। यह कार्मालय कांग्रेस बुलेटिन के अ्रतिरिक्त कई पत्रिकाएँ, सूचना 
चुस्तिकाएँ तथा समय-समय पर पुस्तके भी प्रकाशित करता रहता है । 


विषय समित्ति (706 $5०७]८०४४ (:००७॥ ४८८) --कंग्रेस के श्रधिवेशन 

| दो दिन पूर्व श्रखिल भारतीय कांग्रेस समिति की विषय समिति के रूप में बैठके होती है । 

विषय समिति का कार्य काग्रेस भ्रधिवेशन का कार्यक्रम तथा उसके समक्ष रवखे जाने वाले 

अस्तावों के प्रारूप ([)72£0 तैयार करती है। यदि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो गया 
होता है तो विषय समिति की बैठकों की अ्रघ्यक्षता 'भी वही करता है । 


कॉप्रेंस अध्यक्ष--पहले कांग्रेस भ्रध्यक्ष का वाबिक निर्वाचन हुआ करता था 
शयर कांग्रेस ले विधान के एक नये सद्योधन द्वारा उसकी भ्रवधि ३ वर्षों की कर दी है। 
कोई भी १० प्रतिनिधि मिल कर किसी प्रतिनिधि या किसी भूतपूर्व कांग्रेस भ्रध्यक्ष का 
नाम भ्रध्यक्ष पद के भ्रम्यर्थी के रूप मे प्रस्तावित कर सकते हैं ॥ निर्दाचन वैकल्पिक 
(६ 96:०0 पंभ 0: 3]06:0207८ ) मत द्वारा होता है । निर्वाचित होने के लिए 
उम्मीदवार को समस्त शुद्ध मतों का कम से कम ५० प्रतिशत मिलना आवश्यक है। 
आदि प्रधम मत गणना में किसी भी , उम्मीदवार को अ्रापेक्षित मत संख्या नहीं मिलती 
तो सबसे कम मत्त प्राप्त उम्मीदवार का नाम हटा दिया जाता है और उसके मतो को उन 
'पर लिखे दितोय विकल्पों के भ्रनुसार विभिन्‍न उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता 
है। यह प्रक्रिया उस समय तक बार-बार दुहराई जाती है जब तक किसी उम्मीदवार 
को भपेक्षित प्र्थात्‌ कम से कम ५० प्रतिशत बहुमत नही भ्राप्त हो जाता । प्रत्येक मतदाता 
को मत्रपत्र पर उम्मोदवारों के नाम के सामने १, २, ३ झ्रादि लिखकर अपने विभिल्त 
विकल्प ( ?76(८:७०८९८७ ) प्रकट करना अनिवार्य है। जब केवल दो ही उम्मीदवार 
होते हैं तो मतों के इस प्रकार हस्तान्तरित्त किये जाने की झ्रावश्यकता नहीं पड़ती | यदि 
कांग्रेस भ्रध्यक्ष का भासनभकस्मात रिक्त हो जाय त्तो उसके लिए इसी पद्धति से पुनः 
चुनाव होता है; किन्तु यदि किसी कारण से यह सम्भव न हो तो भ्रखिल भारतीय 
<कांग्रेस समिति हो भ्रध्यक्ष को चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कर सकती है । 


च्श्ष्द भारतीय गणतंत्र का संविधान 


( $0240ए (४०४0८६ ) का निर्माण करते हैं । दल के नेता के चुनाव की पद्धति. 
'भिन्त-भिन्‍्त दलों से भलग-श्रलग होती है। ब्रिटेन में लिबरल भौर मजदूर दलो में 
अतिवर्ष दल के बाह्य सगठन के सम्मेलन या भ्रधिवेशन में मेता का चुनाव होता है। 
इसके प्रतिकूल प्नुदार दल के नेता का वाधिक निर्वाचम नहीं किया जाता । दल 
द्वारा एक बार छुन लिये जाने पर अनुदार दल का नेता अपने पद पर उत्त सप्रय तक 
बना रहता है जब तक वह स्वेच्छा से या परिस्थितियों को विवशता के कारण उस प्‌ 
से भ्रलग न हो जाय | जब कोई दल सताछूढ़ होता है तो उसका नेता प्रधानमंत्री 
तथा उसके प्रन्य मुख्य-मुख्य सदस्य मन्‍्त्री बन जाते हैं । प्रधान मन्‍्त्री तथा प्रन्य 
मन्वरियों से बंनां हुआ मन्व्रिमण्डल ही दल के सत्तारूढ़ रहने के समय उसकी नीति 
तथा दाव-पेच निर्धारित करता है | जब दल-विरोधी पक्ष में होता है तो वही सत्र 
'छाया मन्निमण्डज' ( 50200फ (:४०06८ ) बनाते हैं श्रोर भ्रपने दल की नीति का 
संचालन करते हैं। मजदूर दल में मन्विमण्डल के साथ ही दल की एक कार्यकारिणी, 
समिति भी होती है जो दल के देशवाले बाह्य संगठन की और मन्ज्रिमण्डल की 
नीतियों पर नियंत्रण व देख॑-रेख रखती है । यह कार्यकारिणी समिति मंत्रिमण्डल की 
बगल का स्थायी कांटा है भ्ौर श्री रैमजे मेकडॉनल्ड के ह्वित्तीय प्रधान मत्रित्व काल 
में इसी के कारण दल में फूट पड़ गई थी। नेता भौर मन्त्रिमण्डव के भ्रतिरिक्त ब्रिदेत 
में सत्तारूढ़ दल के चार 'सचेतक” ( ९४॥95 ) भी होते हैं, जिनका कार्य यह देखते 
रहना है कि प्रत्येक मत-विभाजन ( 7)ए5400 ) के समय संसद में भ्रपने दल के 
- इतने सदस्य उपस्थित रहे कि सरकार के पक्ष मे बहुमत बना रहे । ये सचेतक दल के 
-नेताप्रो के निर्देशों को प्रत्येक सदस्य के पाप्त पहुँवाते हैं प्रौर इस कार्य के लिए उन्हें भी 
मन्त्रियो ही की भाँति राजकोप से वेतन मिलता है। मुख्य सचेतक को भविष्य में मस्त्रि-- 
पद का उम्मीदवार भी समभा जाता है। विरोधी दल मे प्राय: दो सचेतक होते हैं प्रौर 
उनको वेतन नहीं दिय। जाता ॥ 
कांग्रेस का संसदीय संगठन लगभग ब्रिटेन के दलों जैसा है | राज्य विधान 
मण्डलों के नेता का चुनाव हर सार्वजनिक चुनाव के बाद होता है, पर्तु दल जब 
कभी किसी नये मेता को छुनना चाहे तभी चुन सकता है। केद्ध में प्रारम्म में प० 
नेहरू को बिना किसी भौपचारिक घुनाव के हो नेता भाव लिया गया था। सघ्‌ १९४६ 
में उनकी कांग्रेस दल के सार्वमान्य नेता को हैसियत से कार्य-कारिणी परिषद्‌ का पुनर्गठव 
करने के लिए निमन्वित किया गया था शोर तभी से वे अपने उस पद पर बने हुए हैं। 
* परन्तु श्रभी यह कहना कठित है कि मविष्य के लिए उतका उदाहरण वजोर (072८९०४६४/) 
माना जायगा । नैता भर्थात्‌ प्रधानमन्त्री या मुख्य मंत्री तथा मत्रिभण्डल के भतिरिक्त, काम्रेस 
“संसदीय दलों को, केन्द्र तथा राज्यों दोनों ही मे, कार्यकारिणी समितियाँ मी होती हैं। इन 


६ भारत में राजनीतिक दल र्म& 


कापेकारिणी समितियों के सदस्यों का निर्वाचच संसदीय दल हो करता है, मी 
दलीप संगठत नहीं | प्रमी यह कहना कठिन है कि इन कार्यकारिणी समितियों का 
मन्त्रिमण्डल से वस्तुतः सम्बन्ध क्या है लेकित साधारणतया यह जान पडता है कि 
कार्यकारिणी समितियाँ मन्त्रिमण्डलों के सामने गौरा हैं तथा उसके भ्रघीन ही कार्य करती 
हैं । संघीय संसद में कांग्रेस दव का एक मुख्य सवेतक होता है और उसकी सहायता क्षे 
लिए भ्रन्य तीन सचेतक होते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य विधानमण्डलों में भी 
थाई जाती है । राज्य सचेतकों को कोई वेतन नहीं मिलता परन्तु क्केन्द्र में मुख्य हि 
को मन्त्र पद प्राप्त हैं शोर वह मन्त्रि पद की कोटि का स्सदीय विषयों 4 का मर्स्त् 
( %[एंडदा 06 (४४6८ एक्कोप छा. एशपीबरागल्गादाएं किशित5 ) है। 
कांग्रेस के संसदीय दल मे एक उपनेता, नो सचिव भ्रौर एक कोपाच्यक्ष भी होते हैं | हे 
कांग्रेस सन्त्रिमण्डलों का कांग्रेस के बाहरी संगठन से सम्बन्ध-- 
' के सम्दीय संगठन के प्रधान श्रैन मस्जिमष्डल तथा उनके बाह्य संगठत के पारस्परिक 
सम्बन्ध की समस्या दलीय राजनीति का सवसे जटिल झौर नाजुक प्रश्न है। इस विषय 
मे विभिन्न प्रथा पाई जाती है । पुरानी श्रया यह थी कि दल के संसदीय श्रग की, नीर्ति 
तया वित्तीय विषयो मे प्रघावता रहती थी झौर संध्तद के बाहर वाला संगठम मुख्यतः 
प्रचार कार्य करता, दल सम्बन्धी साहित्य को प्रकाशित और वितरित करता, सदस्य 
मरती करता, दल के कोष के लिए धन एकत्रित करता भ्रौर चुनाव लड़ता था। ब्रिठेन 
के श्रनुदार दक श्रौर जब तक वह सशक्त रहा तब तक उदार दल में भी दल के बाहरी 
संग्ठने के नीति आदि पर प्रभुत्व स्पापित करने के प्रयत्न सदा विलल हुए । नेता ही 
दल का कोपाध्यक्ष होता था भ्रौर उसके कोप पर पूरा श्रधिकार रखता था । परन्तु मजदूर 
* धल को बात अलग है। उसके संसदीय अंग पर बाह्य संगठन का, विशेष रूप से ट्रेड 
अूनियन काग्रेप्त का, यदि वियंत्रण नहीं हो कम से कम, दवाव रहता है। आस्ट्रेलिया के 
अजहूर दल के बाह्य संगठन का मन्त्रिमण्डल पर भौर भी कठोर नियंत्रण रहता है। 
केन्द्र तथा राज्यो में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो के बन जाने के बाद उनमें तथा दल के 
चाह्य संगठन के सम्बन्ध का प्रश्न जोर-श्चोर से उठ खड़ा हुमा है । कांग्रेस का बाह्य 
संगठन यह शिकायत करने लगा है कि मन्त्री कांग्रेस समितियों की श्रवदेलना करते हैं 
और उनकी शिकायतो, परामझ्यों त्तया छुक्लावों पर कोई ध्यान नहीं देते । मनन्‍्त्री तथा 
आअनता कहती है कि कांग्रेस के सदस्य और काग्रेस समितियाँ दैनिक प्रशासन-कार्य में हस्त- 
झौप करने का प्रयत्न करती हैं, जो शासन की क्षमता और प्रतिष्ठा दोनों के लिए हामि- 
री है । विलयित देशी राज्यों या राज्य समूहे में तो राज्य कांग्रेस समितियों ने हाई 
कमाए द्वारा भस्यापित मन्त्रिमण्डलो के विरुद्ध अविश्वास के पस्ताव तक पारित कर दिये 
ओर उन मस्तिमण्दनों से पदत्याय करा लेने तक के भ्रधिकार का दावा किया। कांग्रेस 


रह्‌० भांरतोय गणतंत्र का संविधान 


कार्यकारिणी समिति ्रोर कांग्रेस श्रघ्यक्ष मे इन समस्याप्रों पर विचार करके साधारणतया 
मन्तियों के दृष्टिकोण की ही पुष्टि की । कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिये गये कि वे 
प्रद्यासन के कार्यों मे हस्तक्षेप भ्रथवा भ्रधिकारियों पर श्रमाव डालने को चेप्टा न करें। 
यदि किसी वाग्नेस कार्यकर्ता को कोई शिकायत हो तो वह उत्ते श्रपती जिला था प्रदेश 
काग्रेत समिति के प्रच्यक्ष के सामने रखे जो उस शिकायत के सम्बन्ध में कार्रवाही करेंगे 
यदि कोई रचनात्मक सुझाव हो तो बहू भ्र० भा० कां० समिति के पास भेजा जाना चाहिए 
भोर वह उस सुमातर के संवन्ध में समुचित कार्रवाही करेगी । इस प्रवार कांग्रेस के 
निम्ब॒तर स्तरों पर होनेवाले संघर्षों को टूर करने का उपाय निकाला गया, परन्तु यह हल 
सबको मान्य न हो सका | यह समस्या उस समय भौर मी गंभीर हो उठी जब यह प्रश्न 
उठा क्रि प्रघान मन्त्री शौर उनके सन्त्रिमण्डल तथा कांग्रेस भ्रध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्य- 
कारिणी के वीच कया संवध रहे । इनमें से कौव किसके भ्रादेश माने ? झाचाय॑ कृपलानी 
ने जो १६४६-४० भें काग्रेस के भ्रच्यक्ष चुने गये थे, इसी कारण पदत्याग कर दिया कि 
जिसे वह कांग्रेस की सच्ची नीति समभते थे उसे मत्रिमडल से स्वीकार कराने में वे भ्रप्मर्थ 
रहे । प्राचार्य इपलानी के उत्तराधिकारी डा० पट्टामि सीतारमैया हुए थे । वे भपने कार्य- 
काल भर मत्रिमडल के साथ मेल-जोल से काम करते रहे परन्तु वार्यविरत होते समय श्रंत में 
उन्होंने भी कहा कि थे बिना राष्ट्र राष्ट्रपति भर्थाव्‌ शक्तिविहीन वाग्रेस के भ्रध्यक्ष थे। कांग्रेस 
अध्यक्ष के भ्गले निर्वाचिन के समय स्पप्ट रूप से प्रचार क्रिया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति 
भ्रष्यक्ष निर्वाचित होना चा'हए जो प्रधानमत्री के साथ मिलजुल कर काम कर सके, परन्तु 
यह सब होते हुए भी थी पुष्पोतमदास ठण्डन जिनका मेहर जो से कई महत्वपूर्ण मामलों 
में सैद्धान्दिक मतभेद था और जो लोगों को भली भाँति ज्ञात था, कांग्रेस प्रध्यक्ष चुन लिये 
गये । कुछ समय तक ऐसा जान पडा कि बड़ा घोर संधर्ष छिड़ने वाला है भौर वितम्बर 
१६५० मे वाग्रेत के नाप्तिकवाले अ्रविवेशव मे पंडित नेहरू ने श्रपनी नीति के भ्रति कांग्रेस 
वस्तुतः विखाम से अत्ताव वी माँग को। कांग्रेस ने दाल ही यह कर दिया। टंडन थी 
के अध्यक्षीय भाषण से पष्लोवजो की झाशंकायें निर्मुल सिद्ध हुई । परन्तु इससे समस्या वा 
स्थापी हल नही हुआ और भन्त मे टडन जी को अपने कार्यकाल के बीच ही मे त्यागपन्र 
देकर हट जाना पड़ा । इस कठिनाई को हल करने के तीन रास्ते हो सकते हैं; इनमें मे 
प्रदला यह है कि ससदीय दल का नेता भ्र्वात्‌ प्रवान मत्री ही माग्रेस का पदेन भ्रव्वक्ष 
भी हो । दूसरा मार्ग यह है कि प्रधानमंत्री दल के वाह्य सगठन के प्रति निश्चित रूप से 
उत्तरदायी हो । तीसरा उपाय यह है कि दल का वाह्य संगठन केवल प्रचार भौर निवर्चिन 
सम्बन्धी कार्य करे । टंडन जो के बाद स्व्र्य प्रघानमंत्री पडित जवाहरलाल नेहरू का काग्रेस 
अध्यक्ष भी बन जाना वस्तुतः पहलेवाले मार्ग का अनुसरण यथा, परन्तु इसमें कठिनाई यह 
हे कि प्रधानमंत्री के कधो पर एक ऐसा कार्यमार झौर भा लद॒ता है जिसके लिए उसे 


भारत में राजनीतिक दल . र६१ 


समय मिलना कठिन है। वास्तव में पंडित नेहरू सरीखे परिश्रमी और प्रतिभाशाली व्यक्ति 
के लिए भी दोनों पदों का भारखहन करना असह्य हो गया भ्रौर लिखते समय १( दिसम्बर 
१६५४ में ) भ्रध्यक्षपद के लिये एक पृथक व्यक्ति श्री ढेवर को चुन लिया गया है। दूसरा 
मार्ग इस संसदोय सिद्धान्त के प्रतिकूल है कि सत्रिमडल सीधे संसद झोर उसके द्वारा जनता 
के प्रति उत्तरदायी हो । भ्रव शेष रह जाता है तोसरा मार्ग, श्र्थात्‌ काग्रेस को प्रचार शौर 
निर्वाचन कार्यों मात्र का यत्र बना देना । वर्तमान स्थिति मे यही संभव जान पड़ता है । यदि 
कांग्रेत को पुराने आंदर्श के भ्रनुसर भ्रात्मत्यागी रचनात्मक कार्य करने वाले राष्ट्रसेवियों 
का संगठन समूह बनाए रखना है तो जैसा कि महात्मा गाँधी ने बहुत पहले कहा था तो 
उसे दलगत राजनीति से श्रलग की एक सस्था होना पड़ेगा । काँग्रेस राजनीतिक दल 


झोर राप्ट्रीय संस्था के दोहरे रूप मे कार्य नहीं कर सकती । 
राजनीतिक दलो की दूसरी संगठन सम्बन्धी समस्या मत्रिमंडल में सम्मिलित 


नेताप्रो भर संसदीय दल के सामान्य सदस्थो के सम्बन्ध की है। दूसरे शब्दो मे, प्रश्न यह 
है कि मत्रिमडल को दल के साधारण सदस्यो का नेतृत्व करना चाहिए या उनके नेतृत्व 
में चलना चाहिए। पुरानी परम्परा के श्रनुत्तार जो ब्रिटिश राजनीतिक दलों में 
दिखलाई पड़ती है, मत्रिमंडल ही ससदीय दल के सामान्य सदस्यों कए नेतृत्व करता 
है । ब्रिटेन मे दल वा नेता जो बुद्ध वह देता है उससे सम्पूर्णा दल बाध्य होता है 
और भीति सम्बन्धी समरत प्रमुख बाते मंत्रिमंडल ही निश्चित करता [है। पिछली 
बेंचों पर बेठनेवाले सामान्य सदस्य तो उसकी पुष्टिमात्र करते हैं। इसकी ठीक उल्दी 
है भोप्ठी ( (५००७७ ) पद्धति जिपभे सभी महत्वपूर्ण निर्णय समस्त दल वी बेठक में 
किये जाते हैं, और मन्त्रिमण्डल उन निर्णायो को क्रियान्वित करता है। इसना उदा- 
हरण ऑस्ट्रेलिया के मजदूर दल में मिलता है, जितके समस्त सदस्यों की गोप्ठी या 
सभा न केवल नीति सम्बन्धी प्रश्त ते करती है, किन्तु मत्व्रिमण्डल के सदस्यों को 
भी एक प्रकार, से चुनती है। उस दल का प्रवानमम्त्री केवल यह निश्चय करता है 
कि सहयोगियों में से किस को कौतसा विभाग दिया जाय । काग्रेस में साघारणतया 
बरिटिश्ष पद्धति प्र्धात्‌* मन्त्रिमण्डल के नेतृत्व की प्रथा का ही अनुसरण हो रहा है। 
दल के सदस्यों से झ्राशा की जाती है कि बे अपनी झालोचनाग्रो और शिक्रायतों को 
विभिन्न मस्तालयों से सबद्ध दल की स्थायी समितियों के समक्ष रखे भोर यदि उसका 
संतोपजनक परिणाम ने निकले तो ससदीय दल वी कार्यकारिणी समिति से श्रपील 
करे । कुछ भी हो, दल के सदस्यों को जनता या विधान मण्डल के सामने दलीय श्रनु- 
शासन को भग करने की स्वतत्रता नहो है । 

काप्रेस दल के प्रान्तरिक सम्बन्धों का जो वित्र ऊरर उपस्थित किया गया 
है उससे प्रकट होता है कि भी ये सम्बन्ध तरल अवस्था में हैं भर्थाव्‌ उन्हें भभी 
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कोई स्थामी रूय नहीं मिल सका है | श्रमी तक दल के संसदीय झौर बाह्य संगठनों 
में खुला संघर्ष इसलिए नहीं हो पाया है कि संसदीय नेताम्रो की ही कार्यकारिणी 
समित्ति में भी प्रधानता रहतो है। यह ठीक है कि कांग्रेस के सविधान के पनुसार 
कार्यकारिशी समिति में कुल सदस्य-संख्या के एक-तिहाई से श्रधिक मत्त्री सदस्य नहीं 
रह सकते, परन्तु प्रमाव के विषय में श्रन्य सदस्य कार्यकारिणी समिति के मन्त्री सदस्यों के 
मुकाबले में बोनों जैसे जगते हैं । कांग्रेस के संसदीय तथा बाह्य दोनों संगठनों की मुख्य 
श्रवृत्ति केन्द्रीकरष की भोर है भ्र्थाद्‌ उसमें निरन्तर समितियों की तुलना में 
उच्चतर समितियों भौर सामान्य सदस्यों के मुकाबले में नेताशों के हाथ में शक्ति का 
क्रमशः केद्वस पाया जाता है । दल के भ्रनृश्चासन *में संसदीय कार्यपद्धति की दृष्टि से इस 
अकार की व्यवस्था बहुत ही श्रच्छी है । ब्रिटेन में भी ऐसी ही परिपाटी है। 

काँग्रेस के सहयोगी संगठन--कांग्रेस की भ्रत्य बहुत सी सहायक सहयोगी 
या संबद्ध संस्‍्थाएँ भी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उसके कधे से कंधा मिला कर कार्य 
करती हैं । इस प्रकार की संस्थाप्रों में एक भारतीय राष्ट्रीय द्वेड यूनियन कांग्रेस है, 
जिप्से कांग्रेस से प्रभावित श्रमिक-संस्थाएँ सबद्ध हैं। इस संस्था का कांग्रेस से विचार- 
साम्य का सम्बन्ध है, संगठन सम्बन्ध नहीं । कांग्रेस से संबद्ध दूसरी संस्थाएँ हैं सर्व 
सेवा सद्ड या सर्वोदय समाज ! इस संस्था में पहिले महात्मा गांधी के नेतृत्व में रच- 
नात्मक कार्य करने वाली ११ संस्थायें सम्मिलित हैं। जैसे श्रखिल भारतीय ग्रामोद्योग 
सद्द, हरिजंत सेवक संघ, गो सेवा संध, प्रादिवासी सेवा संध, हिन्दुस्तान मजदूर संघ 
धादि । इन सभी संस्थाश्रों की विचार-धारा विशुद्ध गांधीवादी है | 


२. अखिल भारतीय हिन्दू महासभा 


सहासभा की नीति और कार्यक्रम-हम कह चुके हैं कि १९०६ में 
मुह्लिम लीग साम्प्रदागिकता के प्राधार पर सगठित की गई तो उसकी अ्षतिक्रिया के 
फलस्वरूप हिन्दू महाप्तमा का भी जन्म हुआ | अतैक वर्षों तक हिल्दू महासभा की 
नीति हिन्दू समाज को संगठित करने भौर मुसलमान साम्प्रदाथिकता के प्रहारों से रक्षा 
की थी । वह मुसलमानी साम्प्रदायिकता को दी जाने वाली विश्येप सुविधाप्नी की 
बविरीधी भौर विश्युद्ध राष्ट्रीयहा की प्रचारक तथा हिन्दुओं के श्रधिकारों की समर्थक 
थी। सप्त्‌ १६४७ में भारत के विभाजन का हिल्दूमहासमा ने घोर विरोध किया और 
सुसलमातों को संतुष्ट करते की सरकारी नीति की विन्दा की। प्रपते एक पथश्नष्ठ 
सदस्य द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद कुछ समय के लिए हिन्दू महासमा 
जनता की घृणा थ क्रोध का पात्र बन गई किन्तु जब गांधी [हत्याकांड पर विचार करने 
वाले न्यायाधिकरण ने यह घोषित कर दिया कि ग्रांधी जी की हत्या में हिन्दू 


भारत में राननीतिक दल | श्ध्रे 


महासभा के नेताप्रों का कोई हाथ नहीं था तो उसमें फिर से जीवगसचार हुआ | कुछ 
समय तक महासभा के राजनीति से अलग हो जाने की भी चर्चा रही, परन्तु दिसम्बर 
श६४८ में. उसकी अ्रखिल भारतीय परिषद्‌ ने अपनी नीति और कार्यक्रम की घोषणा 
द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि वह राजनीतिक क्षेत्र से बिदाई नही ले रही है । 

राजनीतिक क्षेत्र मे हिन्दू महाप्रभा अ्रखण्ड भारत की समर्थक है। इसका 
धर्थ है, देश के विभाजन का किसी प्रकार अन्त करना, परन्तु यह स्पष्ट नही है कि 
ऐसा किस प्रकार किया जायगा। हिन्दू महासभा भारत में देश की संस्कृति श्रौर 
परप्पराओ के अनुसार दते सच्चे लोकतत्र की स्थापना चाहती है । सामाजिक क्षेत्र से 
बहू हिंन्दू समाज से बाहर चले गये लोगों को फिर से ग्रह करना और सामाजिक 
झसमानतामो तथा भेदभाव को दूर करना चाहती है। गो रक्षा, देवनागरी लिपि मे 
हिन्दी को भारत की रष्ट्रभाधा बनाना तथा भारत॑।य जनता के विभिन्न वर्गों को एक 
राष्ट्रीयता के सूत्र में गूंथ देना आदि हिन्दू महासभा के सामाजिक श्रौर राजनीतिक कार्ये- 
क्रम की कुछ भन्य बाते है । 

हिन्दू भहासभा का श्राधिक कार्यक्रम समाजवादियों ही के कार्यक्रम-सा है जिससे 
इन दोनों मे भेद करना कठिन है। महासभा प्रभुख उद्योग-धधो, बैड्ो, यातायात तथा 
संचार के साधनी के राष्ट्रीकरए, देश के द्रुतगाप्ती उद्योगीकरण, सामूहिक कृषि, पर्षाप्त 
निम्नतम राष्ट्रीय झ्राय के निर्धारण तथा थोड़े से व्यक्तियों के पास घन के केन्द्रण को ये 
होने देने की समर्यकर है । बह युवकों को भ्निवार्य सेनिक शिक्षा दिये जाने की भी पक्ष- 
पाती है । 

इस दल के समर्थक हिन्दू समाज के बे वर्ग हैं जो घर्मिक प्रवृत्ति के हैं पौर 
प्राचीन हिन्दू सस्कृति के पुनरम्युदय को चाहठे हैं | भोगोलिक दृष्टि से महाश्मा का 
प्रभाव मुख्यतः महाराष्ट्र तथा देश के विभाजन से प्रभावित पजाब झोर वंगाल पश्रादि राज्यों 
में है। उग्र श्राधिक कार्यक्रम के होते हुए मो सहासभा के सदस्पों मे जमीदार और घनिक 
वर्ग के लोग पर्याप्त सख्या में हैं। इसो कारण भालोचको को उसके आिक कार्यक्रम की 
सच्चाई झौर नीयत पर सन्देह होता है । 

महासभा का संगठन--महासभा की विचारधारा भे विश्वास रखते वाला 
कोई भी हिस्दू जिसकी प्रायु १८ वर्ष या इससे अधिक हो. उसका सदस्य बन सकता है | 
सदस्यता शुल्क चार भाना वाधिक है । महात्मा के लिये हिन्दू का अर्थ हिन्दू घर्म कई 
अनुयायी भाज नहीं हे। उसकी परिभाषा मे सभी व्यक्त जो सिंधु से लेकर सागर तक 
की समस्त भारत भूमि वी अपनी जन्मभूमि और पुष्यभूमि मानते हो तथा भारत में उत्पन्न 
किसी भी धर्म के अनुयाग्री हो, हिन्दू हो हैं। सच १६५० के अक्टूबर मास में महासभा 
की कार्यकारिणी समिठि के एक निर्णय ढ्वारा प्रहिन्दु्नों के लिए मी महासभा की सदध्यता 
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के द्वार खोल दिये गये, परन्तु अरहिन्दू सदस्यो का कार्यक्षेत्र महासभा के सं्दीय कार्यक्रम 
तक ही सीमित रकखा गया है। इस निर्णय का उद्देश्य अहिन्दू अल्पर्तस्यकों का समर्थन 
प्राप्त करना कहा जाता है । 


शेष बातो मे हिन्दू महासभा का संगठन काग्रेम हो का श्रतुकरण है ॥ इसमे (क) 
हिल्यू महासभा, (ख) महासभा की प्रखिल भारतीय समिति, (ग) कार्यकारिणी समिति, 
(घ) प्रान्तीय हिन्दू महासभाएँ, (ड) तालुका, तहसील या सब-डिवीजनल हिन्दू सभाएँ 
और नगर तथा ग्राम हिन्दूसमाएं सम्मिलित हैं। 

महमत्तभा में भो कांग्रेस की ही तरह प्रान्तों से भेजे गये प्रतिनिधि होते हैं ! प्रत्येक 
प्रान्त सभा अपने क्षेत्र से २५,००० हिन्दू जनसंख्या के लिए एक श्रतितिधि भेजती है। 
प्रान्तीय सभाएँ अपने क्षेत्र से भतिनिधियों को निर्वाचित करने के नियम बनाती हैं। 
सामान्य प्रतिनिधियों का निर्वाचत उन विभिन्न हिल्दू सभाम्रो द्वारा होता है जिन्होंने हिन्दू 
सहातभा को पश्रपनी सदश्यता का चन्द्रा दे दिया हो ) किसी हिन्दू समा का कोई भी 
सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित क्रिया जा सकता है। साधारण रूप से हिन्दू महात्मा 
का प्रधिवेशन भ्रतिवर्ष दिसम्बर के भन्तिम दिनो मे होता है । 

महासभा की श्रलिल भारतीय समिति में महासभा का प्रध्यक्ष, सभी भूतपूर्व 
झध्यक्ष, गत वर्ष के पदाधिकारी तथा प्रान्तीय हिन्दू सभाओ्रो के १ से ५० प्रतिनिधि 
(उनके क्षेत्रों मै हिन्दू महासभा के सदस्यों को सल्यानुसार) होते हैं। 

महासभा की कार्यकारिणी समिति मे महासभा के पदाधिकारी, अखिल भारतीय 
समिति द्वारा भपने ही सदस्यों मे से चुने हुए २० सदस्य, झोर अखिल भारतीय समिति 
मे से श्रध्यक्ष द्वारा नामाकित हे सदस्य, होते हैं। पदाधिकारी वर्ग मे भ्रध्यक्ष, यदि 
आ्रावश्यक हो ठो एक कार्यवाहक अध्यक्ष भ्रधिक से भ्रधिक ६ उपाध्यक्ष, १ मुख्य सचिव 
और १ कोषाध्यक्ष होते है। अध्यक्ष को छोड़ कर भ्रन्य सभी पदाधिकारी भ्रखिल भारतीय 
समिति द्वारा भ्रपने ही सदस्यों में से निर्वाचित किये जाते हैं। भ्रध्यक्ष का निर्वाचन 
प्रान्तीय समाओ द्वारा भ्रनुमोदित अम्यधियों मे से होता है। जिस व्यक्ति को प्रान्तीय 
सभाझो की सदसे झधिक संख्या वा समर्थन प्राप्त होता है वही भ्रध्यक्ष निर्वाचित हो जाता 
है। जिस प्रान्त मे भ्रधिवेशन होने जा रहा है, उसका कोई व्यक्ति श्रध्यक्ष नहीं चुना 
जा सकता है । 

जिस भ्रान्त में अ्रधिवेशन होने जा रहा है उसकी प्रान्दीय सभा एक स्वागव- 
समिति का सगठन करती है। कोई भी व्यक्ति ३) रु० चन्दा देकर स्वागत-समिति का 
सदस्य बन सकता है| श्रध्यक्ष के चुवाव मे भ्न्य प्रान्तीय सभाओं को भाँति ही स्वागत 
सम्रिति का भी एक मत होता है । यदि चुनाव मे ग्रथि पड़ जाय तो स्वागत समिति एक 


२६६ भारतीय गणतंत्र का संविधान जल 


समाजवादी दल एक अखिल भारतीय आविक सेवा ( 8८०07007८ $कएंत्ट ) 
को स्थापना का समर्थक है। 

समाजवादी दल के श्राथिक कार्यक्रम में वैकों, बोमा कम्पनियों, खानों, बिजली 
तथा देझ्ष से अ्रेग्रेजो के स्वामित्व मे चलने वाले उद्योगो का राष्ट्रीयकरण सम्मिलित 
है । उसकी मांग है कि प्रत्येक मजदुर को जीवन निर्वाह योग्य वेतन और मेहगाई भत्ता 
मिले, वस्तुप्नो की कीमतें घें, कृषि ठथा औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों में समानता 
स्थापित हो, छोदे-छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगो को राजकीय सहायता दी जाय | 
भोद्यागिक शिक्षा और शोध की पर्याप्त व्यवस्था रहें, नई भूमि मे खेती के विस्तार के लिए 
जनता के सभी वर्गों के लोगों की एक भूमि-सेना बनाई जाय, कृषि भूमि सम्बन्धी स्वतत्व- 
व्यवस्था भे ऐसे व्यापक सुधार किये जायें कि जिससे किसानों को वेदखली झौर जभीदारों 
के प्रत्याचार का भय ने रहे भोर भूमि का पुनवितरण इस प्रकार किया जाय कि 
किसी भी कृपक परिवार के पास ३० एकड़ से भ्रधिक झथवा १२॥ एकड़ से कम भूमि 
नहो व 

न्त में समाजवादी चाहते हैं कि विकास सम्बन्धी व्यथ ग्राम, जिला तथा सह- 

कारी समितियों द्वारा हो और कालेजो के छात्रों के लिए एक वर्ष को राष्ट्रसेवा परनिवार्य 
बना दी जाय । राष्ट्रीय सेवा के इस वर्ष में छात्र भूमि-सेना मे वार्य करे । 

समाजवादियो की काग्रेस शासन विषय में कई भ्ालोचनाएँ हैं जैसे समुचित 
श्राथिक योजनाप्रो का प्रभाव, उद्योगपतियो तथा पुजीपतियो को तुप्ट करने की नीति, 
झौद्योगिक शान्ति की आड़ में मजदूर झान्दोलनो का दमन, जमीदारी उम्मुलत में शिथि- 
लता तथा विलम्ब, कृषि के बजाय उद्योगों का पक्षपात तथा विशिष्ट श्रौर दमनात्मक 
विधियों द्वारा नागरिक-स्वतन्त्रता का निरन्तर विरोध आदि । 

संगठन-- समाजवादी दल के सदस्य दो प्रकार के हैं- व्यक्ति श्रौर सम्बद्ध 
संस्थाये ॥ १८ वर्ष से आंधक श्रायु का कोई व्यक्ति जो और दल की दोति और सिद्धान्तो 
में विश्वास करता हो तथा जाति-पाँति व साम्प्रदायिक भेदभाव मे विश्वास न रखता हो, 
इसवा सदस्य हो सकता है। सस्थाएँ वे समूह या संगठन हैं जो दल के कार्यक्रम को 
स्वीकार करे जैते मजदूर-सभाएँ, किसान-सभाएँ, युवक-सभाएँ झादि। 

दल की मूलभूत इकाई वार्ड या स्थानीय समिति है जिसमे उस क्षेत्र में रहने 
बाले दल के समस्त सदस्य सम्मिलित रहते हैं| इतके ऊपर दल की निर्वाचन क्षेत्रीय 
शाखा, ( विभिन्‍न विधानमण्डलीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ) भोर उसके ऊपर जिला, 
प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय शाखायें होती हैं इनमे से प्रत्येक स्तर के दलीय सग्रठन में एक 
परिषद्‌ होती है जो नीति-निर्धारित करती है शोर एक अपेक्षाइत छोटी होती है जो 
सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यकारिणी का कार्य करती है । 


) 
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समाजवादी दल के राष्ट्रीय संगठन के दो नही किन्तु तीन श्रंग हैं, श्र्थात्‌ राष्ट्रीय 
सम्मेलन, राष्ट्रीय महापरिषद्‌ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी । ये क्रमशः कांग्रेस के वाधिक अधिवे- 
दान, भखिल भारतीय कांग्रेस समिति तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के समतुल्य हैं। 
राष्ट्रीय-सम्मेलन में व्यक्ति तथा सम्बद्ध सामूहिक सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते है। 
राष्ट्रीय सम्मेलन दल की सर्वोच्च संस्था है भौर तदनुसार वह संविधान का संशोधन तथा 
प्रध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करता है। राष्ट्रीय परिषद्‌ में सम्मेलन के 
प्रतिनिधियों की कुल संख्या के ॥ सदस्य होते है और इनका निर्वाचन राष्ट्रीय सम्मेलन के 
प्रतिनिधि ही करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मे सम्मेलन द्वारा निर्वाचद २३ सदस्य, एक 
मुख्य सचिव तथा एक कोपाध्यक्ष होते है । इस प्रकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल २५ 
व्यक्ति होते हैं। मुख्य सचिव की सहायता के लिए ४ सयुक्त सचिव होते हैं। समाजवादी 
दल के समठन को दो बिशेषताएँ ये है कि प्रान्तों से झाने वाले प्रतिनिधियों में से ३७ भाग 
महिलाएँ होनी चाहिए तथा सभी स्तरों या शाखाग्रो के सचिव, दल के कार्य में प्रपना 
समस्त समय देने वे कार्मचारी होते हैं । 
कांग्रेस की तुलना में समाजवादी दल की सदस्य संख्या बहुत थोड़ी-सी है भौर 
विभिन्न विधान मंडलो में उसका प्रतिनिधित्व भी अत्यल्य है । परन्तु सामाजवादियों का 
दावा है कि उनकी सदस्य संख्या या विधान मण्डलीय प्रतिनिधित्व देश में उनके प्रमाव के 
परिचायक नही हैं । समाजवादी दल भावी चुवाबों मे अपनी स्थिति को पर्याप्त हृढ़ बना 
सकने की झाशा करता है। 
समाजवादी दल का सगठन भ्रभी तक देश-व्याप्री नही हो सका है। श्रभी वह 
ग्रामो मे बहुत कम भ्रवेश कर सका है । नगरो से बाहर के लोग उसकी विचारधारा से 
अ्रपरिचित-से हैं। ये सब बातें समाजवादी दल की प्रधान कमजोरियाँ हैँ । भ्रव समाजवादी 
दल श्रागे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। प्रचार के लिए वह कई पत्रिकाएं और समाचार 
पत्र प्रकाशित करता है तथा दल के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शिविरों का 
झायोजन भी किया जाता है | श्रौद्योगिक केन्धों के भजदूर-संगठनों पर प्रधिकार जमाने 
के लिए वहू विशेष रूप से प्रयलश्वील है । 


४. भारत का साम्यवादी दल 


नीति और कार्यक्रम--भारत के सास्यवादी दल का मूंल लक्ष्य है, “काम करने 
बाली जनता को, साम्राज्यवादविरोधी श्रोर कृपको की सफल क्राति, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतवता 
को प्राप्ति, श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में जनता के प्रजातन्वीय राज्य की स्थापना, सम्पत्तिविद्ोन 
श्रप्नीजीवी वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना श्नोर माक्स तथा लेविन की शिक्षाप्रों के 


ख्श्प भारतीय गणतंत्र का संविधान 


अनुप्तार समाजवाद के निर्माण के संदर्प के लिए संगठित करना है”” सम १६४८ में साम्य- हि: 
वादी दल की कलकत्ते की कांग्रेस में यह कार्यक्रम निश्चित हुआ कि भारत का ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया जाय, भारत में रहने वाले विभिन्न यप्ट्रीय 
समुदायों को भ्रात्म-निर्णय श्रोर यदि वे चाहे तो भारतीय संघ से प्रृथक होने का भी 
अधिकार दिया जाय, भारतीय संघ स्वेच्छा से सम्मिलित भाषावार राज्यों के भाधार पर 
चने; अल्पसल्यकों के भ्रधिकारों विशेषतः भाषा भौर संस्कृति सम्बन्धी अधिकारों की सुरू 
क्षित कर दिया जाय; सामन्तशाही झौर जमीदारी के सभी चिह्लों का बिना प्रतिकर दिये 
उन्मूलन किया जाय; भूमि किसानों मे वितरित कर दी जाय; विदेशी पूंजीपतियो के भारत- 
स्थिति स्वार्यों को जव्त कर लिया जाय; बड़े उद्योगों का राष्ट्रीकरटा हो, उद्योगों पर श्रमिकों 
का नियंत्रण रहे, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह के लिए पर्यात्ष न्यूततम वेतन की 
व्यवस्था हो, दैनिक कार्य के घन्टो की ८से भ्रधिक संख्या न हो; देश वी प्राकृतिक 
सम्पत्तिका योजनाबद्ध विकास किया जाय, नौकरद्याही प्रश्लासत को समाप्त करके « 
जन-समितियो की देख-रेख मे निर्वाचित भ्रधिकारियों द्वारा शासन चलाया जाय; जनता 
को शस्र रखने का भ्रधिकार देकर श्रजातन्रीय सेना बवाई जाय; स्तलियों को समान 
झधिकार दिये जायें; अनुसूचित भ्ादिम जातियों भोर पिछड़े क्षेत्रों को स्वायत्त घासन 
का भ्रधिकार मिले भोर सैन्यरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध भौर आधथिक बातो में पाकिस्तान 
के साथ सहमोग किया जाय । 
दल की कार्य-पद्धति मे श्रमिकों, कृषकों भौर विद्याथियों का सगठन करना तथा 
उनके बीच भ्रान्दोलन करना सम्मिलित है। द्वितीय महायुद्ध में जब रूस मित्नराष्ट्री के साथ 
हो गया तो भारत में साम्यवादी दल ने काग्रेस की घोषित नीति के विरुद्ध, युद्ध में श्रंग्रेजी 
सरकार की सहयाता करने के पक्ष मे खूब प्रचार किया । सब्र १९४२ के भारत छोड़ो” 
धान्दोलन के समय साम्यवादियों पर ब्रिटिश अधिकारियों से मिल जाने, राष्ट्रीम हित के 
साथ विश्वासघात करने तथा राष्ट्रीय सर्प में लगे हुए कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विदेशी ब्रिटिश 
सरकार के जासूसो के रूप में काम करने के लाछत लगावे गये । भ्रभियोग सिद्ध तो नहीं 
किये जा सके, परन्तु इन्ही भ्राधार पर साम्यवादियो को काग्रेस से तिकाल दिया गया । 
जब पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय सरकार बनाई तो साम्यवादी दल ने उसका प्रत्यन्त 
उत्साहपूर्वक समर्थन क्या किन्तु श्री बी० टी० रख्ददिवे के नेतृत्व मे साम्यवादी दल में 
साम्यवादियो का एक भ्रहपसख्यक गुट ऐसा भी था जो कांग्रेस के साथ क्सी भी प्रकार 
के सहयोग का कट्टर विरोधी था। सप्‌ १६४८ की कलकता काँग्रेस में रणदिवे गुट को 
बहुमत प्राप्त हो गया और उत्तने भृवपूर्व बहुस्ंख्मक समूह के नेता श्री पी० सी० जोशी 
को उनके अ्नुयाथियों सहित दल से विकाल बाहर किया ; श्री रखदिवे साम्यवादी दल के 
मेत्री बन गये और उसके बाद सारे देश झोर विश्येषकर दक्षिण मे हिंसा, लुट-पाठ, 


भारत में राजनीतिक दल श्€्६ 


' ध्वंसात्मक कार्यों और हत्यामों की बाढ़-सी झ्रा गई । फेलतः पशिवसी बंगाल में साम्य- 
बादी दल अवैध घोषित हो गया भर साम्यवादी नेतामं की देशव्यापी गिरफ्तारियाँ हुईं । 
हैदराबाद, मद्रास और मलाबार में साम्यवादी उपद्रव विश्ेष प्रबल था। इन क्षेत्रो में कठोर 
सुरक्षात्मक व्यवस्था करनी पड़ी किन्तु संत १६५० में सास्यवादी दल ने अपनी नीति में 
पुन) परिवतेव किया । श्री रणादिवे को मन्‍्त्री पद से हटा दिया गया श्लोर उनकी जगह 
श्री एस० ए० डॉगे चुने गये, जिन्होंने भतकाल में किये गये हिंसात्मक कार्यो का स्पष्ट 
विरोध किया । भसास्यवादी क्षेत्रों में भव भी साम्यवादियों का यह नीति-परिवर्तन संदिन्ध 
समझा जाता है.। झ्ालोचकों का कहना है कि यह सरकार तथा जनता की प्राँखो में घूल 
'कोकने का बहाना मात्र हे । 


समान भन्तर्राष्ट्रीय समस्माओरो श्लौर दृष्टिकोस के कारण भारत और सोचियत सल्छु 
६ एक दूपरे के प्धिक निकट श्रा गये ॥ दोनो देशो के चोटी के नेता एक दूसरे के देश में 
गये। इस सब के फलस्वरूप साम्यवादियो के प्रति भारतीय जनता के दृष्टिकोण मे बाछनीय 
थरिवर्तव हुआ और वह साम्यवादियों को भी देश के प्रन्‍्य दलों की ही भाँति समझते 
लगे है। दूसरी प्रोर भारतीय साम्यवादी दल ने भी श्रपने संसदीय और प्रन्य कार्यक्रमों 
की पूर्ति के लिए संवैधानिक उपायो झोर सावनो को ही स्वीकार कर लिया। १६१७ के 
आम घुनाव में केरल राज्य मे विधान सभा के साम्यवादियों को प्रन्य किसी भी दल से 
अधिक स्थान भिले । फलतः वहाँ साम्यवादी दल की सरकार बनी । इस सरकार ने भूमि 
सम्बन्धी तथा भ्रन्‍्य सुघारों की उम्र वामपक्षीय योजना प्रस्तुत की, पर साथ ही साथ यह्‌ 
श्राश्वासत भी दिया की सविधान के अन्तर्गत ही कार्य किया जायगा, उतके बाहर नहीं । 
सामम्यवादी दल ने भ्रपती सरकार बनने पर केरल में जिन दीतियों का भ्रनुसरण किया उन 
से लोगों में बड़ा असन्तोष फैला । साम््यवादियो के विरुद्ध भ्रत्य दलों का एक संयुक्त मोर्चा 
स्थापित हुम्ना श्लौर साम्यवादी सरकार को पदच्युत्त करने के लिए श्रान्दोलन चलने लगा । 
सरकार को और से तीज दमन होने लगा । प्रतः राष्ट्रपति ने अपनी संकट कालीन शक्तियों 
फा उपयोग कर के साम्यवादी सरकार को पदच्युत कर दिया प्रौर केरल मे गवर्भर का 
शासन स्थापित हो गया । फर्वदी १६६० में भ्राम चुनाव हुए | उतके फलस्वरूप कांग्रेस 


दल सब से बड़े दल के रूप मे प्रकट हुआ्ला और उसकी तथा प्रजा-सोशलिस्ट दल की 
सयुक्त सरकार बनी । 


भारत तथा चीन के सीमा-विवाद भे भ्रपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण मी 
साम्यवादो दल को धक्का लगा है । साम्यदादी लोगों ने स्पष्ट रूप से चीन के श्राक्रमर 
को हिन्दा नहीं को । फलस्वरूप अनमत उन्हे देशद्रोही भेदियों के रूप में देखने लगा | 
एस बांत को लेकर स्वयं साम्यवादियो में भी फूट पड़ गई ॥ इस समय भारतीय साम्य- 


झे०० मारतीय गणतन्त्र का संविधान 


बादी दल अपनी राष्ट्रीय भोर भन्तर्राष्ट्रीय निष्ठायं में संघर्ष के कारण संकट की भवस्था | 
में पड़ा हुबा भ्रवीत होता है । 

साम्यवादी दल का संगठन--साम्यवादी दल को मुख्यतः श्षमिकों और छाजो 
के कुछ वर्गों और माकसंव[दी विचारधारा में विश्वास रखने वाले कुछ बुद्धिजीविवों का 
समर्थन प्राप्त है । भौगोलिक दृष्टि से बम्बई तथा उसके झ्रासपास के उपनगर, कलकत्ता 
भद्वास के कुछ भाग, हैदराबाद तथा मलाबार भ्रादि साम्यवादियों के प्रभाव-क्षेत्र हैं। कुछ 
रेलवे कर्मचारियों के संगठनों पर भी साम्यवादियों का प्रभाव है। कोई भी व्यक्ति जिसकी 
भायु १८ वर्ष या इससे प्रधिक हो भौर जो साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखता हो 
तथा दल का सक्रिय कार्यकर्ता बनने को तैयार हो, साम्मवादी दल का सदस्य बच सकता 
है। सदस्यता के प्रार्थी के श्राधनापत्र का दल के कम से कम दो सक्रिय सदस्यों हारा 
समर्थन झ्रावश्यक है ॥ प्रस्पेक सदस्य को दल के भ्रति तिष्ठा की शपथ लेनी पड़ती, दल के 
कोप में चन्दां देना पड़ता श्रोर दल का अनुशासन मानना पड़ता है।यह पअ्रगुशासत 
अत्यन्त कठोर होता है । 

दल की सबसे छोटी इकाई 'सेल” या कीष कहलाती है । इसमें दो या तीन सदस्य 
भी हो सकते हैं भोर इसकी स्थापना किसी भो कारखाने या भ्रन्य स्थान में हो सकती है 
जहाँ परिस्थितियाँ साम्यवाद के भ्रचार के अनुकूल हो । 'सेल” का कर्तंच्य है. कि चह दल 
की विचार-धारा का प्रचार जनता में करे । 

साम्यवादी दल के सगठन की सीढ़ी मे ग्राम, तगर, जिला और ध्रान्तीय समितियाँ॥) 
ऋरमश: एक के ऊपर एक होती हैं । प्रत्येक स्वर पर कार्यक्रारिणी समिति भी होती है । 
बार्यकारिएी समितियों मे ५ सदस्य और एक निर्वाचित सचिव होता है। नीचे की समि- 
तियाँ समय-समय पर उच्चतर समितियों वी अपने कार्यों का विवरण देती रहती हैं । 

राष्ट्रीय संगठन के रूप मे साम्यवादी दल की एक झखिल भारतीय काँग्रेस है जिकका 
प्रतिवर्ष अ्रधिवेशन होता है। यह काँग्रेत अपने वापिक अ्रधिवेशत में मुरथ सचिव 
( 6व्ालग॑ 5८८४८क्थाए ) तथा केद्वीय वार्यकारिणी समिति ( (ल्याण्वो 
छडण्टपग्रए8 (णग्रग7/०८ ) का निर्वाचन करती है ६ केन्द्रीय कार्यकारणी समिति 
को संक्षेप मे केन्द्रीय समिति ([86 (ध्यागत्र] (0॥2770८6 ) कहा जाता है । 
समिति का प्रत्येक सदस्य दल के कार्य के किसी न किसो विभाग का उत्तरदायित्व प्रहरा 
करता है, यथा, दलीय समाचार पत्रों, हिसाब-किताव ( 8 ८८०पा८५३ ), दल के शिक्षा- 
ल्यो भ्ादि का, केन्यीय समिति का एक अ्रन्चरंग समूह ( [#7० (टाठ ) होता है 
जिसे रूसी परियार्टी के अनुसार पालिट ब्यूरो कहते हैं । इसमे दल का मुख्य सचिव और 
कुछ भन्य सदस्य होते हैं | यही भ्रन्तरग समूह दल का संचालन तथा उसकी नीति का 
निर्देशक होता है । 


न आरत में राजनीतिक दल ३०१ 


भ्रन्‍्य देशों के साम्यवादी दलों की भाँति भारत का साम्यवादी दल भी रूसी साम्य- 
-वादी दल से बहुत प्रभावित है । साम्यवादी दल के झत्र्‌ तो कहते हैं कि रूस से उसे 
लौतियों सम्बन्धी निर्देश और वित्तीय सहायता भी मिलती है | झरभी तक यह प्भियोग 
अभी पिद्ध नहीं किया जा सका है। 


५. उदार दल 
(ए४० ,फल्ःश्श एशाए) 


संगठित राजनीतिक दल के रूप में प्रव उदार दल का श्रन्त हो गया है। भ्रखिल 
मरतीय उदार दल संघ का अन्तिम भ्रधिवेशन सघ्‌ १६४५ में लाहौर में हुमा था । तब से 
डइसका कोई भ्रधिवेशन नही हुआ । ऐसी झफवाह सुनाई पड़ी थी कि अपने भ्रगले भ्रधिवेशन 
में वह जब भी हो यह दल विघटित कर दिया जायगा। 

ऐपा होना खेद की बात है । यद्यपि ठदारदल वालों का जनता से विशेष सपर्क 
कभी नहीं रहा श्र न प्रत्य दलों की भांति का उदका संगठन ही था तथापि उनमें कई बड़े 
असिद्ध श्रौर देशभक्त ब्यक्ति थे । इस दल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से पहले देश की बड़ो 
सेवा कर चुके हैं प्रौर भ्रव भी कर रहे हैं ॥ उतकी यह सेवा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर 
चक्तव्य, भ्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश के उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व, विधानमण्डलो में निर्वाचित 
होने पर उसके वाद-विवादों में विद्वतापूर्ण योग झादि द्वारा होती थी धोर है। उनमें देश 
के कई सुविज्ञ राजनीतिज्ञ तथा शासक थे । सरकार तथा राजनीतिक दलों के बीच कोई 
संकटपूर्श स्थिति उत्न्न होने पर वे मध्यस्थ रूप से कार्य करते थे । जिन कारणों से 
ज़िटेन में उदार दल का पतन हुआ उन्ही से भारत में भी | दोनों के हास के कारण 
अमान थे, भर्थात्‌ भ्रत्य दलों से स्पृष्टतया भिन्न नीति व कार्यक्रम का अभाव । 


६. स्व॒तन्त्रता के बाद मुस्लिम राजनीतिक दल 


स्वाधीनता के पूर्व मुस्लिम राजनीतिक दलों को दो समूहों मे विमक्त किया जाता था । 
अथम समूह मे तो ऐसे मुस्लिम राजनीतिक दल थे जिनकी नीति स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक 
थी प्रोर दूसरे समूह मे वे दल ये जो मुसलमानों के न्‍्यायोचित अश्रधिकारों का संरक्षण 
चाहते हुए भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के थे झोर देश के हिन्दुओं तथा मुसलमानों के समान 
राजनीतिक भविष्य में विश्वास करते थे । मुस्लिम लीग के १६४० ई० के लाहोर अधि- 
वेशन में पाकिस्तान की माँग किये जाने के उपरान्त दोनों समूहों का यह भ्रन्तर प्रौर भी 
स्पष्ड हो भया'। उस समय से लेकर भारत के विभाजन तक मुस्लिम लीग का देश के 
मुसलमानों पर प्रभाव निरन्तर बढ़ता चला ग्रया प्रोर ब्रिटिश प्रकार ने उसे मुसलमातों 
की एक मात्र प्रतिनिधि-संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लोग विरोधी 


घग्२ भारतीय गणतत्र का सविधान 


राष्ट्रवादी मुसलमानदलों में जम्रैशतउलउलेमा, मोमिन कान्फ्रेत, शिया, तथा सोमाप्रान्त के; 
छुदाई खिदमतगारों प्रौर मजलिस भ्रहयर श्रादि का नाम विश्वेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
जब भारत का विभाजन हो गया तो पुरानी मुस्लिम लीग के लिए भारत भौर 
पाकिस्तान दोनों देशों भे काम करना असम्मव हो गया | दिसम्बर १६४७ में कराची के 
अपने प्रन्तिम प्रधिवेदन में मुस्लिम लीग ने अ्रपने को दी भागों में विभक्त कर लिया; 
पाकिस्तान मुस्लिम लीग भ्रौर भारतीय मुस्लिम लीग । हमें यहाँ केवल भारतीय मुस्लिम 
लीग की चर्चा करनी है जिसके संयोजक भद्गास प्रान्तोय मुस्लिम लीग के श्रध्यक्ष श्री 
मोहम्मद इस्माइल नियुक्त किये गये थे। बढ 


विभाजन के उपरान्त भारतीय मुसलमानों में मुश्लिम लीस का प्रमाव तेजी से 
घटना प्रारम्भ हुआ । भ्रुसलमानों ने झीघ्र ही समझ लिया क्रि साम्प्रदायिकता के झाषार 
पर बनी मुस्लिम लीग जैसी संस्था उनकी भ्धिक सहायता नहीं कर सक्रती। मौलाना 
आजाद ने भारत के मुसलमानों से जोरदार भ्रपील की कि वे पुराने ढंग से सोचना छोड 
दें प्ौर अधिकाधिक सख्या मे काग्रेस के सदस्य बन जायें। दिल्ली, कलकत्ता भ्रोर बम्बई 
भ्रादि में विभिन्न मतो के मुसलमानों के पनेक सम्मेलव हुए भौर मुस्लिम लीग के विभिन्न 
प्रान्‍्तों में बचे-छुचे सगठनों ने श्रपने को विधदित कर देने का निश्चिव किया। भूतपूर्व 
राष्ट्रवादी मुसलमान दलो ने राजनीति का परित्याग करके अपने कार्य को सामाजिक पभौर 
सांस्कृतिक क्षेत्री तक ही सीमित कर लिया । 


यह सब होते हुए भी मार्च १६४८ के मद्रास के श्रधिवेश्न में भारतीय मुस्लिम 
सीम की परिषद ने लीग को बनाग्रे रखने का निश्चय क्रिया--यथ्थवि भविष्य में मुल्‍्यतः 
“सामाजिक, सास्ट्ृतिक भ्रौर शिक्षा मे हो उसके कार्य करने की बात कही गई । मई - 
मास के याद के श्रधिवेदन में छुस्लिम लोग ने घुसलसानों के लिए प्रृधक्‌ निर्वाचन की 
व्यवस्था को बनाये रखने वी मांग को । भारतीय मुसलमानों ने लीग की इस कार्रवॉ- 
इयो का दीब्र विरोध किया | लीग की परिपद्‌ की मद्रास मे जो वेठक हुईं थी उसमें 
१४७ मे से केवल ३० सदस्यों ने ही भाग लिया था। उत्तर भारत श्ौर विशेषतः 
उत्तर प्रदेश जैस्ते प्रातो के अतिनिधि जिन्होंने लीग के पहिले वाले कार्यों में प्रमुख 
माग लिया था, इस परिपद्‌ मे उपस्थित न थे। इसीलिए देश भर के मुसलमानों ते 
मद्रास में किये हुये निर्णयों का किसेघ किया भौर कहा कि इन्हे करने वाले प्रपने 
सिवाय अन्य किसी भारतीय मुसलमान का प्रतिनिधित्व नही कर सकते थे 
इस्लीलिए धाज की भारतीय मुस्लिम लीग एक उपेक्षणीय दल है प्रौर 
उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा संविधान झादि के सम्बन्ध में प्रधिक चर्चा भ्रावस्‍्यक है । 
उतके पदाधिकारियों में एक प्रष्यक्ष, एक सचिव प्लोर एक कोपाध्यक्ष होते हैं 8 


भारत में राजनीतिक दल ३०३ 


इनके प्रतिरिक्त लगभग १२ सएस्यों की एक कार्यकारिणी समिति भी है जिसके 
सदस्य मुख्यतः दक्षिणी भारत से लिये ग्रे हैं। लीग का शेष संगठन अब छिल्त-भिन्‍न 
हो गया है । 


७. सिखों के राजनीतिक समुदाय 


सिखो में तीन राजनीतिक दल पाये जाते हैं। इनमे से एक वर्ग अकाली दल 
का है जिसके नेता मास्टर तारासिंह हैं और जो अलग सिद्िस्ताव की स्थापना की' 
मांग करता है। दूसरा समुदाय पथिकृदरबार का है । यह अपने को अ्रराजनीतिक 
दल कहता है। श्रन्तिम समूह उन सिखो का है जो कांग्रेस के समर्थक हैं भोर सिखों 
के श्रत्मण राजनीतिक दल बताने के विरुद्ध हैं। पृषक्‌ सिखिस्तान की माँग करने 
वाले दल क| कहना है कि जिस प्रकार हिन्दुओं के लिए हिन्दुस्तान भौर मुसलमानों 
के लिए पाकिस्तान है, उसी भ्रकार सिश्लो के लिए भी सिखिसस्‍्तान का स्वदेश होना 
चाहिए । यदि सिल्लिध्तान स्वतन्त्र राज्य केरूप मे न भी बने तो भारतीय संधास्त- 
रित्र राज्यों मे एक ऐसा होदा चाहिए जिसमे सिखो का बहुमत हो या कम से कम 
उनकी ऐसी स्थिति हो कि वे श्रन्य समुदायों के बीच में सशतुलस रख सके ( इसे पूर्वी 
पंजाब की रियासतो की मिलाकर या पंजाब से हिन्दू प्रधान ग्रुट्गॉवि जिले को प्रलग 
करके बनाया जा सकता है। इस प्रकार शेप पंजाब मे जन-पंस्या की दृष्टि से सिस 


गेर सिललो के बराबर हो जायेंगे, मुरुमुख्ली लिपि में पंजाबी ऐसे राज्य की सरकारी 
भाषा होनी चाहिए। 


८. कुछ वामपक्षीय राजनीतिक दल 


समाजवादियों श्रोर साम्यवादियों के भ्रतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे वामपक्षोय 
राजनीतिक दल भी हैं। इन दलो के सम्बन्ध में भी संक्षेप में विचार कर लिया जाना 
चाहिये । ऐसे छोटे राजनीतिक दलो भे एक है, श्रग्रगामी दल ( फारवर्ड ब्लाक )। यह 
दल भेता जो शुभषचन्द्ध बोस से प्रेरणा प्रहएा करता है । इसकी घोषित नीति समाज- 
बादी है लेकिन इसकी कार्य पद्धति सें संसदीय और प्रसंसदीय दीनो प्रकार की गति- 
विधियों का मिश्रण है। यह दो पक्षों में विभक्त है भर्चात्‌ श्री आर० एस० रुईकर का 
पक्ष तथा श्री के० एस० जोगलेकर का | 

दूसरा दल रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी । इसके नेता श्री शरतुचन्ध बोस थे। 
इसके प्रनुयायी केवल पश्चिमी वँगाच तक ही सीमित हैं । श्री श्रत्चर्द बोस की मृत्यु 
से यह दल और भी शत्तिद्वीन हो गया है। 


चीसप दल है परीजेन्ट एण्ड वर्क पर्स ( झृषक भौर भमिक दल ) नाम का + 
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इसके नेता श्री एछ० एस० मोरेझौर के० एम० जेह्े हैं ॥ यह उन महाराष्ट्रियों का ५ 
दल है जो कांग्रेस से भाषा के आधार पर संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना के भ्रश्न पर 
अलग हो गये थे । 

प्न्त मे १६४८ ई० तक श्री एम० एन० राय का रेडिकल डेमोक्रोटिक दल भी 
था | इसकी नौति झौद कार्यक्रम एक राजनीतिक पहेली की भांति थे । यह दल ट्रादस्की- 
वादी साम्यवाद और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रवाद का समर्थक था, पर यह सब 
होते हुए भी यह द्वितीय महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों का समर्थक था। सथ्र॒१६४८ में 
इसने राजनीति का परित्याग कर दिया भौर प्रब इसका लक्ष्य नेवी मानवतावाद 
(६ 'ए८ए सिधाग्ा47577 ) का प्रचार करना है । 

इन वामपक्षीय राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि थे किसी 
ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुयायी हैं जो किसी विशेष प्रश्न पर मतभेद 
हो जाने के कारण कामग्रेस से अलग हो गये थे। इनमे सुस्थिर नीति व कार्य-क्रम का 
प्रभाव है, भौर इनके धनुयायियो की सख्या भी उंगलियो पर ही गिनने लायक है । 


६. प्रजा शोशलिस्ट पार्टी 


सप्त १६५१-५२ के निर्वाचनों के उपरान्त छोटे-छोटे समान नीतिवाले दलों ने 
आपस में मिलजुल्ञ कर एक सबल विरोधीदल बनाने की चेष्टा की जिससे वे सताहढ़ दल 
का सक्षम विरोध कर सके । इनमे सब से महत्वपूर्ण बिलयन, छुनाव से कुछ ही पहले 
स्थापित आचार्य इंपलानी के किसान मजदूर प्रजा दल श्रोर भारतीय सामाजवादी 
इल का था । यह सयुक्त दल प्रजास्रमाजवादी दल के नाम से विख्यात है । सक्षेप मे इसे 
पी० एस० पी० भो कहा जाता है। झाचार्य कृपलानी इस दल के प्रथम नेता ये, पर 
१६४५४ ई० में उतके स्थान मे श्राचार्य नरेन्द्र देद इने गये | इस दल का उद्देश्य व कार्य- 
क्रम प्रधिकाश वही है जोः समाजवादी दल के सम्बन्ध से बतलाया जा चुका है। 


१०. भारतीय जनसंघ 


भास्तीय जनसध की स्थापना १६५२ के सार्वजनिक चुनाव के अवसर पर स्वर्गीय 
श्री श्यामाप्रसाद भुकर्जी के नेतृत्व में हुई थी ॥ इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों; श्रादिम 
जातियों तथा भ्रन्य दलित वर्गों को ग्रौद्योगिक तथा अन्य समृद्ध वर्गों के शोषण से रक्षा 
करना है १ इसके कार्यक्रम मे किसादो को तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, पनिवार्य 
प्रारम्मिक शिक्षा, गो-हत्या का निवारण, सिश्चित भ्राथिक व्यवस्था, सम्पत्ति तथा आय की 
विषमता को दूर करता, मद्य-निपेष की वोति का त्याय या संशोधन, भाषावार राज्यों की 
अचना, सर्वोदिय, ग्रामीस जनता के कर-मार को घटाना, विकेन्द्रीकरण आदि सम्मिछ्तित 
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हैं। इस दल के प्रभाव-क्षेत्र मुख्यतः बंगाल और पंजाब हैं । यह दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
सघ से चिशेष प्रभावित है भौर एक अ्रकार से उसी का राजनीतिक पक्ष कहा जा 
सकता है । 

स्वतंत्र दल--१६५६-६० में श्री राजगोपालाचारी और प्रोफेसर रंगा ने स्वतंत्र 
दल नामक एक नये राजनीतिक दल की स्थापना की । इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन व 
उद्योग में राज्य के बढ़ते हुये हस्तक्षेप को रोकना और व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में श्रषिक से 
अ्रधिक स्वतत्र छोड़ देना है । इस प्रकार यह दल उद्योगों के राष्ट्रीकरण तथा सहकारी 
खेती आदि के कार्यक्रमों का विरोध करता है ॥ 

इस दल को लोग गत छताब्दी के ब्यक्तिवादी श्रनुदार दलों की भाँति समभते हैं ॥ 
इस दल में बड़े-बड़े उद्योगपति, व्यापारी, तथा भूतपूर्व राजा, जागीरदार श्रादि सम्मिलित 
हुये है । इस कारण लोग इसे अमीरों का प्रतिक्रियावादी दल भी समभतते हैं। यह भी 
कहा जाता है फ्रि इस दल की श्राथिक तीति समयानुक्ूल नही श्रौर मुख्यतः नकारात्मक है । 

इस दल का भविष्य तो श्रागामी चुनाव ही निर्णय करेगे, पर ब्रिटेन जैसे देशों मे 
यदि भ्राज भी भ्नुदार दल के लिये स्थान है भौर उसके द्वारा देश भर राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण 
सेवा भी होती है तो कोई कारण नही है कि भारत मे भी ऐसे दल के लिये स्थान न हो 
सके । राज्य के कार्यों का बहुत विस्तार व बहुत अधिक हस्तक्षेप भी लोगो को क्षुब्ध कर 
देता है। स्वतन्त्रता की भावना धाथिक लाभ व उन्नति की भावना से कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं । इश्न दल के नेताओं में राजयोपालचारी सरीछे वयोवुद्ध तथा अनुमदी राजबीतिश 
है। भ्रत: इस के द्वारा देश की एक सन्तुलित नीति के अपनाने में सहायता मिले ऐसी 
आशा की जा सकती है। 

प्रथम सार्वजनिक निर्वाचन श्रौर विभिन्न राजनीतिक दल 


सत्र १६४२ के सार्वजनिक निर्वाचन मे सभी राज्यों मे काग्रेस सबसे बड़े दल के 
रूप मे चुन कर भाई। कांग्रेस को लोकसभा के कुल ४६६ स्थानों मे से ३६३ स्थान' 
मिले । मद्रास मे तिर्वाकुर-कोचीन तथा पेप्सू को छोड़कर श्रन्य राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी 
को विषानसभाश्रों में इतना बहुमत प्राप्त हो गया था कि वह श्रपने मच्विमष्डल सुविधा- 
पूर्वक बना सके | समस्त दलो के सफल उस्मीदवारों के लिए लोक सभा के चुनावों में 
कुल ४६.४ प्रतिशत मतदान हुमा था । इसमे से ३६-१०,मत काग्रेस को मिले थे | प्रम्य 
दलों को जिनमे स्व॒तन्त्र उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं, १३:३% मत प्राप्त हुए 

संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान साम्यवादी दल का था। साम्यवादी दल ने 
लोकसभा के लिए कुल ६१ उम्मोदवार खड़े किये ये भोर इनमें से २६ जीते श्रोर इस दल, 
की सहायता से ७ स्व॒तन्त्र उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए । राज्य-सभा में स्ाम्यवादियों, 
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को १३ स्थान मिले | निर्वाचन में साम्यवादो उम्मीदवारों को ६० लाख मत प्राप्त हुए जो ४ 
कुल मतों के ६०% होते हैँ। मद्रास ( ६१ ), हेदरावाद (४२), विर्वाकुर-कोचोन (३२) 
और पश्चिमी दंपाल ( २८) में कम्यूनिस्टो का दल कांग्रेस के बाद सबसे प्रधिक 
बलवान था। 

समाजवादियों ने कांग्रेस के बाद सबसे भ्रधिक उम्मीदवार खड़े किये थे | समाज- 
बादी उम्मीदवारों को १,१० लाख मत प्राप्त हुए जो कुछ मतों के ६-६२: होते हैं, किन्तु. 
निर्वाचन के भ्रन्तिम परिणाम उनके लिए सन्तोषजनक नही निकले । लोकसभा में उन्हें 
केवल १२ स्थान ही मिल पाये । राज्य विधान सभाझ्रों में उनकी सबसे प्रधिक संख्या 
बिहार में थी; परन्तु वहाँ भी उसे केवल २३ स्थात मिले | 

हिन्दू भहासभा को भी निर्वाचनों में कोई विशेष सफलता नहीं मिली । लोक प्रमा 
ओ हिम्दू महासभा को केवल ४ स्थान ही मिल पाये । फिर भी राजस्थान, ६ 
सध्य भारत, मोपाल ध्ोर विस्व्य प्रदेश की राज्य विधान सप्ाप्रों से उसे भच्छी 
सफलता मिली । 


सिखों के दर्लों में ्रकाली दल की पंजाब में हार हो गई श्लौर उसे वहाँ की विधान 
सभा में १२६ स्थानों में केवल १४ ही मिल पाये। परन्तु पेप्सू में प्रकालो दल को विधान 
सभा के ६० स्थानों में से २३ स्थान मिल गये । 

सार्वजनिक निर्वाचनों के अवसर पर पुराने झौर सुस्थापित दलों के प्रतिरिक्त 
यहूत से नये छोटे-छोटे दल भी उत्पन्न हो गये ॥ कुल मिलाकर भ्रखिल भारतीय स्तर पर 
१४ दल थे, भ्र्वात्‌ कांग्रेस, समाजवादी दल, कृषक मजदूर प्रजापार्टी, कृम्यूनिस्ट प्रार्ों, 
दोषुल्स डेमोक्रेटिक फ्ण्ट, जनसंघ, परिगरित जाति संघ, रामराज्य परिषद्‌, कृपिकार लोक “ 
पार्टी, हिन्दू महासभा, धग्रगामी दल (माक्संवादी), क्रान्ठिकारी समाजवादी दल, भग्रगामी 
दल ( 5ईकर), फ्रान्ठिकारी साम्यवादी दल शोर बोलझ्ेविक पार्टी। इनके भ्रतिरिक्त 
ऊुछ ऐसे भी दल थे जिस्होंने भ्रपने उम्मोदवार केवल राज्यो को विधान सभाओं के लिए ही 
खड़े किये थे जेसे बिहार में फारखण्ड पार्टी, लोकसेवक संघ भोौर छोटा नागपुर छथाल 
वरस्पता बनता दें पार्दी; बस्दई झोर हैदरादाद में पीजेट एण्ड ब्कर्स पार्टी; मद्रास में 
सामिवनाद टॉयलर्स पार्टी; कॉमनदील पार्टी भौर मद्रास मुसलिम लीग; उड़ीसा मे गश- 
लख परिषद्‌; पंजाब धरौर पेप्सू में प्रकाली दल तथा तिवाकुर-कोचीन में ब्रावशकोर 
कोयोद तामिलनाष्ट काग्रेस ॥ 


सभु १९५१-४२ के सार्वजनिक निर्वाचत के उपरान्त केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य 
छदेचाद पष्डलों पें दिप्चिज्न राजनीतिक दलों को स्थिति नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट 
दो शजपौ-- 
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(१) लोक सभा 
दल का नाम सदस्यों की संख्या 
कांग्रेस शहर 
कम्यूनिस्ट पार्दी रहे 
सोशलिस्ट पार्टी श्र 
किसान मजदूर पार्टी ६ 
जनसंघ ३ 
परिगणित जाति संध २ 
हिन्दू महासभा ड़ 
प्रन्य दच हे 
स्वत्तस्त्र ड्श्‌ 
कुल निर्वाचित सदस्यों को संख्या डप& 
राष्ट्रपति द्वारा नामांकित १० 
लोक सभा में कुल सदस्य ड६६ 

(२) राज्यसभा 
दल का ताप सदस्यों की संख्या 
कांग्रेस १४६ 

,_जासोशलिस्ट पार्टी १० 
£ कम्यूनिस्ट पार्दी & 
जनसघ श्‌ 
हिन्दू महातभा श्‌ 
परिगरित जातिसघ २ 
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जम्मू तथा कास्मोर के प्रति- 

निधियो सहित, राष्ट्रपति 

३ दाएए नण एक सदत्त्य १६ 


राज्यसभा की कुछ सदस्य संख्या. २१६ 
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३१० भारतीय गणतंत्र का संविधात 


भारतीय दलोय राजनीति की कुछ उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ 


भारतीय दलीय-राजनोति की सबसे उल्लेखनोय विश्लेषता है देश तथा विधान- 
मण्डलो में काग्रेस की प्रवलता । इस समय केन्द्रीय श्रथवा राज्य विधान मण्डलों में 
अन्य कोई ऐसा शक्तिशाली दल नही है जो काग्रेस का समक्ष विरोध कर सके । इस 
का कारण यह है कि देश के स्वतन्त॒ता-मान्दोलन तथा महात्मा गाधी के नेतृत्व के 
कारण जनता के हृदय में काग्रेस के प्रति इतजता श्रौर श्रद्धा है। फिर यह भी बात हैं 
कि अन्य दल प्रभी श्रपना समुचित संगठन भी नहीं कर पाये है । इन सब कारणों 
से कांग्रेस को न केवल पदों का ही एकाधिकार मिल गया है बिन्‍्तु वह उस दबाव से भी 
मुक्त है जो ससदीय पद्धति मे विरोधी दल सामान्यतः सत्तारढ़ सरकार पर रखता है । 

इन सब कारणो से कुछ पर्यदेक्षको का मत है कि जिस प्रकार तुर्को में मुस्तफा 
कमाल प्रीर चीन मे च्यांगकाई शेक का एकदलीय द्ासम हो गया था वैसा ही भारत 
मे भी कांग्रेस काहो जायगा॥ इस देश मे चौरपूजा की भावना प्रवल है और निर्वा- 
चक लोग नीतियो गौर कार्यक्रमों पर विचार करके मत नही देते, किन्तु विभिन्न दलों के 
नेताशो के व्यक्तित्व से मुख्यतः प्रभावित होते हैं । इस हृप्टि से कांग्रेस की स्थिति 
अन्य दलों की तुलना में निश्चित रूप से मजबूत है। प्रन्य दलो भे श्री जवाहरलाल 
लेहछ, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार बललभभाई पटेल तथा राजगोपाजाचारी प्लादि की कोटि 
के नेता उत्पन्न होने मे अभी बडा समय लगेगा | 


किन्तु इस प्रकार को कल्पना उचित नही है। साधारण निर्वाचनो के बीच जो 
उपनिर्वाचन होते हैं उनके परिणामों से पता चल जाता है कि निर्वाचक विस दिशा मे 
मुक रहे है। १६४७-५४ के बीच जितने भी उपनिर्वाचन हुए उनमे कांग्रेस की 
सरलता से विजय नही मिल गयी । कई उप चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को दक्षिणी 
या वामपक्षीय दल के उम्मीदवारों ने हरा दिया ओर भ्रन्‍्यों से कांग्रेस पर्याप्त सघप के 
बाद ही जीत सकी । स्थानीय श्रोर नगरपालिका ( स्युनिस्िपल ) निर्वाचनो मे कई 
स्थानों में काग्रेस विजय नहीं प्राप्त कर सकी। यह सब बातें किस दिख्ला भे इग्रित 
करती हैं? कोई भी चतुर पर्यवेक्षक कह समता है कि विरोधी दल श्रपने सगठन को 
सुदृड़ बनाने के प्रयत् में लगे हुए हैं। यह सच है. कि प्रभी तक वामपक्षीय दलों का 
प्रभाव मुख्यतः चगरो तक ही सीमित है; विन्तु इसका कारण यह है कि प्रभी वे ग्रामीण 
क्षेत्रों मे नहीं पहुँच सके हैं | लेकिन यह नही कहा जा सकता कि काग्रेस विरोधी दलों की 
यह संगठनात्मक तिर्बलता सदैव बनी रहेगी। 

इत् सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कांग्रेत विकास मण्डलीय दलों 
मे भी समय-समय पर विद्रोही समूह उत्न्न होते रहते हैं। १६५२ के चुनाव के ठीक 
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'यहिले उत्तर प्रदेश शोर बम्बई में कई समूह कांग्रेस संगठच से बिल्कुल अलग हो गये श्रौर 
अपना नाम पौर कार्यक्रम बदल कर अपने भ्रखिल भारतीय दल स्थाप्रित करने के प्रयत्त 
अं जग गये । सफल हों या न द्वों; परन्तु कांग्रेत दल के विद्रोही सदस्यों का प्रपने-अपने 
निर्वाचन क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रभाव है ही झोर श्रगले निर्वाचनों में कांग्रेस को उससे 
इनिपटना पड़ेगा । 

इन सत्र बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि 
आरत में एक दलीय व्यवस्था स्थापित होने की सम्भावना नही है। विरोधी दल श्रव भी 
है श्र ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा, वे प्रधिकाधिक प्रभावशात्री होते जायेंगे । 

इसके बाद दूसरा अश्व यह उठता है कि भारत मे द्विदलीय व्यवस्था रहेगी था 
अहुदलीय व्यवस्था | तथाकथित द्वि-दलीय व्यवस्था में भी यह अनिवार्य नहीं है कि दो से 
अधिक राजनीतिक दल हों ही नहीं। ब्रिटेन श्रोर श्रसेरिका में भी समय-समय पर दो 
अम्रुख राजनीतिक दलों के भ्रतिरिक्त कई छोटे-छोटे दल उत्पन्न होते रहे हैं। द्वि-दलीय 
और बहुदलीय व्यवस्था में वास्‍्तविक अत्तर यह है कि द्वि-दलीय व्यवस्था भे सदा दो 
अम्ुख राजतीतिक दल रहते हैं जिनमे से कोई न कोई विधान मण्डल में पर्याप्त बहुमत 
आआप्त करके प्पती सरकार बना लेता है। उसे सयुक्त या मिश्रित सरकार बनाने की 
आवेश्यकता नही पड़तो । इसके विपयेत बहु-दलीय व्यवस्था में किसी भी एक को भकेले 
इतनी शक्ति नही मिल पाती कि वह अ्रपनी सरकार बना सके । इसलिये प्रत्येक दल को 
सरकार बना लेने के लिए प्रतिवायंतः दूसरे दलों को सहायता पर निर्भर करना पडता 
है भौर इस प्रकार संयुक्त मस्त्रिमण्डल ही सदेव बनाने पढ़ते हैं। भारत में कांग्रेस ने 

। कठोर दलोय ब्रनुशासन की परम्परा स्थापित कर दी है भौर भूतकाल का इतिहास 
न्माक्षी है कि यहाँ दलो की बहुलता कभी स्थायी शोर स्थिर नहीं हो सकी । इन सबसे 
जान पड़ता है कि भारत में भी ब्रिटेन और अमेरिका की भांति मुख्यतः दि दलौय 
ज्यवश्या ही रहेगो । 

दलीय संगठन विषयक श्रनेक समस्याएँ जैसे दल के विघानमण्डलीय और बाह्म 
अंगठनों का परस्पर सम्बन्ध नेतामों झ्लोर साधारण सदस्यों का सम्बन्ध भादि प्रभी तरल 
अवध्या ही में हैं, धर्थाद भमी तक इनका कोई विश्चित रूप से हल नहीं हो पाया है । 
उन विषयों में काग्रेस को वर्तमान कार्यप्रणाली पर विचार किया जा चुका है। परजन्‍्तु 
शक देख के भी सभी दलों की भान्तरिक व्यवस्था समान नही होती । किसी भी दक्षा मे 
जब तक धन्य दल पदारूढ नहीं होते, तब तक उनके लिये ये समस्याएं न तो उत्पक्ष 
होगी भौर न उनका कोई हल ही निकाला जा सकेगा । भरत: वर्तमान स्थिति मे इन 
सम्बन्धों पर कोई व्यापक मत प्रकट करना भसम्भव है । तथापि, भारतोय राजनीसिक 
दर्लों को सामाम्य प्रवृत्ति केद्दीकरण को भोर ही दिखलाई देती हैं। दल के साधारण 
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सदस्यो की सभा द्वारा उम्मीदवार चुनवे या नीचि तथा कार्यक्रम निर्धारित करने की भ्न्त- 
गप्ठी (४7८७७) पद्धति यहाँ किसी भी दल मे प्रचलित नहीं है। 
दलों की नीति भर झ्ांतरिक सम्बन्ध उनके दलीयकोष को संग्रह करने की विधि 
पर बहुत कुछ निर्भर होते है। जहां दल का द्रव्य-कोप साधारण सदस्यों के चंदो से एक- 
बित किया जाता है वहाँ संदस्यो द्वारा ही दल की नीति भौर कार्यक्रम का भी नियंत्रण 
होता है । ऐसा प्रधिकाश मजदूर दलो मे ही हुम्ना है। जहां द्रव्य-कोष मे नेताझ्रो के प्रभाव 
द्वारा धन प्राता है, वहाँ नेताप्रो का प्रत्येक बात मे प्रभाव भी रहता है | ब्रिटिश भ्नुदार 
दल की भांति काग्रेस के कोष का धन भी मुख्यतः नेताओं के प्रभाव से ही मिलता है। 
रुपया देतेवाले लोग मुख्यतः उद्योगपति भर व्यापारिक वर्ग के होते हैँ । निस्सदेह हमारे 
देश में पदवियों की बिक्री से धन एकत्र नहीं किया जाता वयोकि यहाँ बेचने के लिए 
पर्दावयाँ है. ही नही, परन्तु भ्राधिक सहायता देनेवाले वर्गों के हित के भनुकूल विधियाँ 
बनायी जा सकती, तथा रियायते, एकाधिकार श्रौर इसी प्रकार की भव्य सुविधामे दी 
जा सकती है । झभी तक इस बात का कीई प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस उत उयायो से 
काम ले रही है परन्तु यह निविवाद है कि दल को दान देने वाले लोगो के' मस्तिष्क में 
पपने लाभ की भावना भ्रवश्य रहती है। इसका उदाहरण सेठ डालमिया का गाँधी स्मारक 
निधि के लिये दिये हुए दाव के सम्बन्ध का वक्तव्य है। हिन्दू महासभा को भी जो घन 
मिलता है वह उसके मेताप्रों के धनिक वर्ग में प्रभाव द्वारा। साम्यवादी दल की ब्राय 
का स्रोत उसके सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला चन्दा बतलाया जाता है परन्तु समय-समय 
पर उसे रूस से श्राथिक सहायता मिलने की बात भी कही जाती है। सम्भवतः समाज- 
वादी दल को केवल सदस्यों के चंदे द्वाया ही घत्र मिलता है । भेंग्रेजी की कहावत है कि 
“जो बाजेजाले को रुपया देता है, वही उससे श्रपनी पथवन्द की राग भी बजवाता है ।!” 
इसलिए जनता को जागरूक रह कर यह देखते रहना चाहिए कि विभिन्न राजतीत्तिक दलों 
को अपने-झपने कोष के लिए रुपया कहाँ कहाँ से मिलता है । 
इस समय साम्प्रदायिक दलो की शक्ति का हास हो रहा है। भविष्य मे वे केदा- 
चित लुप्त हो जायें। श्राजकल सखार भर में वर्ग स्वार्थों के श्राधार पर बने हुए दलों" 
का प्रभाव बढ़ रहा है, भौर भारत भी इसका भपवाद तहीं है। इस प्रकार के दलो के 
प्रम्युदय होने पर कांग्रेस संभवत: प्रधिकाधिक दक्षिण-पक्षीय होती जायगी शोर भ्रन्त 
में कदाचित वह वस्तुत: भारत का प्रतुदार दल बन जाव; चाहे उसका'नाम भले ही 
वहू न हो । 


